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 लोक  सभा  1]  बज  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  संहिता  में  संशोघन

 [  भ्रनुवाद ]
 °631.  श्री  ललित  माकन  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  संहिता  में  गत  35  वर्षों  से  कोई  संशोधन  नहीं

 हुथा

 क्या  वर्क  चार्ज  मजदूर  को  जिन्हें  वे  सभी  भत्त  और  लाभ  उपलब्ध  हैं  जो  कि  स्थायी

 मजदूरों  को  मिलते  लगभग  40  वर्षों  की  सेवा  करने  के  बाद  भी  वर्क  चार्ज  मजदुर  हो  कहा  जाता
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  धौर  प्रावास  मंत्री  प्रन्दुल  :  जी  नहीं  /  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  की  संहिता  का  समय-समय  पर  संशाधन  किया  जा  रहा  पिछला  संशोषन
 1983  में  किया  था  ।

 हां  ।

 लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य  पर  प्रभारित  स्थापना  के  मजदूरों  को

 कहा  जाता  है  क्योंकि  उनके  वेतन  तथा  भत्ते  उस  कार्य  पर  प्रमारित  किए  जाते  जिस  कार्य  पर  वे

 लगे  होते  हैं  ।

 थभ्री  ललित  माकन  :  उपाध्यक्ष  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  हजारों  मजदूर  हैं

 जिन्हें  सभी  सुविधाएं  ज॑से  एल०  टी०  चिकित्सा  सुविधाएਂ  तथा  सामान्य  पूल
 भावास  की  भी  सुविधा  मिल  रही  है  ।  इसी  प्रकार  से  ये  सभी  सुविधाएं  कायं-प्रभारित  मजदूरों
 को  भी  मिल  रहो  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  जब  वे  स्थायी  प्रकार  का  का  ही  कर  रहे
 काम  स्थायी  है--वे  गत  काफी  वर्षों  से  काम  फर  रहे  हैं  और  उन्हें  सभी  सुविधा  एਂ  मिल  रही  तो

 उन्हें  नियमित  स्थापना  में  ही  क्यों  नहीं  शामिल  कर  दिया  जाता  है  ।  मेरा  प्रदन  यह  है  |  कया  यह

 सही  नहीं  है  कि  कार्य-प्रभारित  मजदूर  स्थायी  प्रकार  का  काम  कर  रहे  हैं  भोर  उन्हें  एक  जगह  से

 दूसरी  जगह  भेजा  जा  सकता  सिर्फ  यही  एक  छाहर  से  दूसरे  शहर  में  भो  उनका
 तरण  किया  जा  सकता  है  ?  मेरे  प्रदन  का  दूसरा  भाग  यह  है  ।  कया  यह  ठीक  है  कि  अन्य  विभागों

 1
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 में  , जेसे  डाक-तार  विमाग  नगर  विमानन  भारत  सरकार  का  सभी  ओद्योगिक

 मजदूरों  को  नियमित  स्थापना  के  आधार  पर  रखा  जाता  है  ?

 क्या  यह  सत्य  है  कि  हाल  में  कुछ  लिफ्ट  पूछताछ  क्लकों  तथा  निर्माण  सहायकों
 को  कारय-प्रभारित  स्थापना  से  स्थानान्तरण  करके  नियमित  स्थापना  पर  लाया  गया  है  जबकि  बहुत
 से  लोगों  को  छोड़  दिया  गया  है  और  क्या  कार्य-प्रमारित  मजदूरों  को  नियमित  स्थापना  पर

 मनांतरण  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 श्री  ग्रगदुल  गफ्र  :  जो  मुख्य  बात  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  यह  है  ।  कार्य-प्रमारित

 मजदूरों  को  वे  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  जो नियमित  कम  चारियों  को  दी  जाती  केवल  अन्तर  यह

 है  |  कार्य-प्रभारित  मजदूरों  की  सेवा  निवृति  आयु  60  वर्ष  जबकि  जो  कर्मचारी  नियमित  है
 उनके  लिए  यह  सीमा  58  वर्ष  यही  एकमात्र  और  मुक्य  अन्तर  है  |  सेवावति  वही  है  ।  छुट्टियां

 वही  हैं  ।  सभी  चीजें  वही  हैं  ।  प्रश्न  यह  तब  क्यों  उन्हें  स्थायी  नहीं  किया  जाता  है  ?  यह
 नीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  ।  यह  सत्य  है  कि  अंतर  सिर्फ  मामूली  सा  परन्तु  बहुत  सारे

 दुर  ऐसे  हैं  जो  खुद  चाहते  हमें  कार्य-प्रमारित  स्टाफ  के  बन्तगंत  रखा  जाए  ।'

 थी  ललित  माकन  :  यह  सही  नहीं  है  ।

 कवि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  माननीय  सदस्य  के  नेतत्व  में  ।

 भरी  भ्रब्बुल  गफ्र  :  वहां  पर  तीन  यूनियनें  कार्यरत  उसमें  से  दो  यह  चाहती  हैं
 कि  उन्हें  इसी  प्रकार  से  समझा  ज़ाये  जेसा  कि  अभी  तक  समझा  जाता  है  और  एक  जिसका

 संचालन  मेरे  माननीय  मित्र  करते  चाहती  हैं  कि  उन्हें  नियमित  कर्मचारी  के  तोर  पर  समझा
 जाये  ।  मैं  भी  यह  चाहता  हूं  कि  ये  तीनों  यूनीयनें  एक  मेज  पर  एक  साथ  आयें  और  हमारे
 कारियों  के  साथ  बंठ  कर  इस  मामले  को  हल

 श्री  ललित  साकन  :  इस  बात  का  यूनियन  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  सारी  बात  यह  है  कि
 जब  वे  स्थायी  तरह  का  कार  करते  हैं  ओर  जब  हम  कारयं-प्रमारित  स्टाफ  की  बात  करते  हैं  तो  यह
 स्थायी  काम  काज  की  तरह  से  नहीं  लगता  जब  वें  समी  सुविधाएਂ  ले  रहे  हैं  और  स्थायी  प्रकार
 का  कार्य  कर  रहे  हैं  तो  उनका  निश्चित  ही  नियमित  स्थापना  पर  स्थानांतरण  होना
 नीय  मंत्री  के  दिमाग  में  जो  बात  बेठी  मेरे  विचार  सही  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किसने

 यह  विज्वार  उन्हें  दिया  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  इसमें  कोई  विवाद  नहीं  इस  मामले  पर
 कि  कारउं-प्रमारित  मजदूरों  को  नियमिय  स्थापना  पर  स्थानांतरण  करना  चाहिए  जबकि  वे  एक  ही
 प्रकार  का  कार्य  कर  रहे  सभी  यूनियरनें  एकमत  हैं  |  जब  वे  स्थायी  प्रकार  का  काय  कर  रहे  है  ;
 ओर  जब  उन्हें  बे  समी  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  जो  स्थायी  मजदूरों  को  मिलती  एक  बात  और

 जब  उनको  एक  दाहर  से  दूसरे  छाहर  में  भी  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  है  तो  उन्हें  कार्य-प्रभारित

 मजदूरों  स ेलियभित  स्थापना  पर  बदला  जाना  चाहिए  ।  भेरे  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मेरा

 प्रदन  है  :  क्या  कोई  योजना  है  ओर  मंत्री  महोदय  कार्य-प्रभारित  मजदूरों  को  भविष्य  में  नियमित
 स्थापना  पर  स्थानांतरण  करने  पर  वियार  कर  रहे  हैं  ?  मुझे  स्पष्ट  उत्तर  चाहिए  ।

 भरी  अम्बुल  मैंने  पहले  ही  जबाब  दे  दिया  मैं  आपको  मैं  दूसरी

 युत्रियनों  को  भी  बुलाऊ गा  |  मैं  कार्य-प्रभारित  स्टाफ  से  भी  पूछंगा  ।  मैं  अपने  अधिकारियों  से  इस
 मामले  का  हल  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  यह  कोई  बड़ी  समस्या  नहीं  है  ।

 2



 9  वैशाख  1907  )  मौखिक  उत्तर

 को  ललित  माकुन  :  कया  आप  इससे  सहमत  हैं  ,  जो  मैं  कह  रहा  हूं  ? अगर  आप  सहमत

 तो  इसे  आप  स्वीकार  कीजिए  ।  इसमें  मुझे  अथवा  अन्य  मजदूर  यूनियनों  के  नेताओं  के  बुलाने
 का  प्रएन  नहों  है  ।

 श्रो  अभ्युल  गफ्र  :  कभी  कभी  आदमी  के  दिमाग  में  ऐसा  आता  अगर  आप  थोड़ी  सी

 सुविधा  दें  तो  इसमें  क्या  गलत  2  वर्षों  का  समय  एक  मामूली  बात  नहीं  जो  आप  कहते
 हैं  अगर  मैं  उसको  मान  लूं  तो  उनकी  आयु  सीमा  घटकर  5$  हो  जायेगी  ।  अगर  मजद र  भाहते  हैं

 हमारे  साथ  कार्य-प्रभारित  की  तरह  से  व्यवहार  कीजिए  ।'  तो  हम  क्यों  न  उन्हें  यह

 सुबिधा  दें  जब  हम  उन्हें  सभी  सुविधाएं  दे  रहें  हैं  जो  हम  नियमित  स्टाफ  को  दे  रहे  हालांकि
 उनके  दष्टिकोण  पर  विचार  किया  जायेगा  |  जो  कुछ  आपने  कहा  है  उस  पर  मेज  पर  आमने  सामने

 बंठकर  बातचीत  को  जायेगो  और  हसमें  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 ]
 शी  भूलचग्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  लेबर  मिनिस्टर  साहब  बंठे  हुए  हैं  ओर  ऐसे  बेठे  हैं

 जसे  वह  डर  वहीं  रहे  हैं  बड़ी  ताज्जुब  की  बात  आवास

 |
 डपाष्यक्ष  महोदय  :  यह  निर्माण  ओर  आवास  मंत्रालय  से  संबंधित  आप  अ्रम  मंत्री  को

 यहां  बीच  क्यों  ला  रहे  हैं  ?

 झो  मलचम्द  डागा  :  आप  भेहरवानी  कर  के  यह  बतायें  कि  आपके  डिपार्टमेंट  में  200  दिन
 बराबर  काम  करने  वाले  कितने  लोग  हैं  ?  क्या  आपको  कानून  इजाजत  देता  है  कि  240  दिन  बराबर

 काम  करने  के  बाद  भी  आप  उन्हें  स्थायी  न  बनायें  ?  इसके  लिये  लेबर  डिपार्टमैंट  ने आपके  डिपार्टमैंट
 के  खिलाफ  कोई  कानूनी  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  ?

 240  दिन  काम  करने  के  बाद  भी  आप,कानून  को  भंग  करते  हैं  और  उस  आदमी  को  एक  दिन

 एबसेंट  बनाकर  कह  देते  हैं  वर्क  चार्ज  ।  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  क्या  उदको  बहू  लाभ  नहीं  मिल

 सकते  जो  कि  परमांनेन्ट  एम्पलाइज  को  मिलते  हैं  ?

 श्री  ध्रल्डुल  गफूर  :  मुहृतरम  डागा  मैं  आपको  बताना  चहता  हूं  कि  वे  फंक्टरीज़  एक्ट
 के  मुताबिक  गवन  होते  हैं  ।  ये  वह  सव  काम  कर  सकते  हैं  जो  कि  फंक्टरोज  के  दूसरे  वर्कर  करते

 हैं  ।  आपके  दिमाग  में  यह  है  कि  एक  दिन  एवसंट  करा  देते  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  फेक्टरीज़  एक्ट
 के  मुताबिक  जो  दूसरे  लोगों  को  फैसिलिटीज  मिलती  वह  इनको  भी  दी  जाती  हैं  ।  मैंने  सारी

 फैसिलिटीज  पढ़कर  बता  दी  हैं  कि  रंगुलर  को  क्या  मिलता  है  भोर  इन  लोगों  को  क्या  मिलता

 भाप  अगर  देखेंगे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  वर्क  चार्ज  को  कुछ  ज्यादा  फंसिलिटोज  भिलती  हैं
 वनिस्पत  रंगुलर  के  ।  फिर  भी  जो  उन्होंने  कहा  हम  उसको  भी  कंसीडर  करते  हैं  लेकित  वर्क

 यह  चाहते  हैं  कि  हमकी  वर्क  चाजं  में  तो  उनका  इन्टरेस्ट  देखा  जाता

 भरी  बटा  सिह  :  इनका  प्रदन  तो  यह  था  कि  लेबर  मिनिस्टर  डरते  क्यों  नहीं  ?

 ]
 भ्रो  अजीज  सेड  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  सबसे  बड़ा  नियोजक  है  मैं

 उनसे  यह  जॉनेना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  कार्य-प्रमारित  कर्म  चारियों  को  स्थायी  वर्ग  श्रेणों  में  रखने  के

 लिए  तैयार



 मौखिक
 दी  दर  a

 उत्तर  29  1985
 Re स  अकककईफउकइ़फक्कअनसकफकफसफसजन्नल्ऊडल्ड  अं

 भरो  भ्र्दुल  गफूर  :  इसका  जवाब  पहले  ही  एक  अनुपूरक  प्रदन  में  दे  दिया  गया  है  ।

 श्रो  प्रजोअ  सेट  :  पहले  वाले  अनुपुरक  प्रदन  में  मेरे  मित्र  उनको  नियमित  स्थापत  पर

 स्थानानत रण  करने  के  बारे  में  पूछ  रहे  थे  ।  मेरा  प्रदन  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  हन

 मजदूरों  को  स्थायी  श्रेणी  में  रखने  में  क्या  कठिनाई  है  ?

 री  अब्दुल  गफूर  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  जो  मजदूर  कार्य-प्रमारित  है  उनकी  आयु

 सीमा  60  वषं  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  सन््देह  नजर  नहीं  मैंने  पहले  यह  भी  है  कि  सारे

 मामले  पर  मेज  पर  आमने  सामने  बेठकर  बातचीत  की  जायेगी  ।

 री  प्रणोज  सेट  :  मेरा  सरल  सा  प्रएन  है  कि  क्या  इल  कार्य-प्रभारित  मजवूरों  को

 स्थायी  समझा  जायेगा  अथवा  नहीं  ?

 हरी  अब्दुल  गफ्र  :  वे  सभी  इस  अर्थ  से  स्थायी  हैं  कि  उन्हें  स्थायी  मजदूर  की  तरह  ही  समझा

 जाता  उन्हें  सभी  सुविधाएं  मिल  रही  बहिक  उनको  एक  अतिरिक्त  सुविधा  मिलती

 अर्थात्  उनकी  अवकादा  प्राप्ति  की  आयु  सीमा  60  वर्ष  है  जबकि  स्थायी  कमंचारियों  के  मामले  में

 यह  58  वषं

 भरी  राज  मंगल  पांडे  :  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उससे  लगता  है  कि  बह  कानूनी
 जिम्मेदारी  निमाने  की  बजाय  सममोते  पर  अधिक  जोर  दे  रहे  हैं  जबकि  उन्हें  यह  पता  होगा  चाहिए
 कि  कार्य-प्रमारित  मजदूर  को  स्थायी  मजदूर  के  समान  बनाने  की  ठ5नकी  कानूनी  जिम्मेदारी  है  ।

 कार्य-प्रभारित  मजदूर  और  स्थायी  मजदूर  में  फक  कार्य-प्रभार  का  मतलब  है  जब  तक  काम  है
 तब  तक  उनको  काम  मिलेगा  और  जंसे  ही  काम  पूरा  हो  जायेगा  बसे  ही  उनको  हूटा  दिया  जायेगा  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  कार्य-प्रभारित  मजद्रों  को  नियमित  |मजदूरों  के  बराबर

 समझेंगे  ।  अगर  आप  उन्हें  सभी  लाभ  दे  रहे  हैं  तो  आप  उन्हें  स्थायी  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  ऐसा
 लगता  है  कि  माननीय  मंत्री  प्रश्न  से  बचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  प्रदन  से  बचने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  शुरू  में  यह  कार्य-प्रभार  वाली

 बाल  लायी  गयी  थो  तब  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पास  शायद  निरन्तर  काम  उनके  लिए  नहीं

 होता  होगा  ।  बाद  में  ऐसा  पाया  गया  है  कि  सारी  विचार  धारा  बिल्कुल  उसी  आधार  पर  जं॑सी

 कि  नियमित  कार्मचारियों  के  लिए  अपने  आपको  कायं-प्रभारित  मजदूरों  में  रखकर  उन्हें  कुछ
 अधिक  लाम  मिलता  है  ।  अगर  माननीय  ट्रेड  यूनियन  के  नेता  तथा  मजदूर  चाहते  हैं  कि  उन्हें

 नियमित  मजदूरों  में  बदल  दिया  जाये  तो  सरकार  को  हसमें  कोई  हिचक  नहीं  है  ।
 ह

 देश  में  प्रानुवबंशिकी  भ्रनसघान

 #634,  डा०  कपासिन्धु  भोई  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  आनुवं  शिकी  अनुसंधान  की  अत्यधिक  गं,जाइश

 यदि  तो  इस  दिला  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 ॥  इनके  परिणामस्वरूप
 इस

 क्षेत्र  में  अनुसंघान  कार्य  को  कहां  तक  प्रोत्साहन  मिलने  की

 संभावना  है  ?

 कृषि  झोर  प्रामीण  विकास  झन्त्रो  ब,टा  :  से  इन  प्रएनों  से  संबंधित

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 है
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 नी क्  स्धस्धछअकसफससससकफ स  ससस्नॉ:र5:  _  सच  न  सससकससीीसततनंतमतमतम+मनुुेेे  डी

 विवरण

 (%)  जी  श्रीमान  ।

 औद्योगिक  और  संबंधित  क्षेत्रों  क ेअतिरिक्त  फसल  और  पशु  सुधार  के  क्षेत्र

 में  आनुवंशिक  अनुसंघान  का  अधिक  महत्व  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  जिसका  संबंध

 फसल  ओर  पशु  सुधार  से  जिन्सों  और  पशु  प्रजातियों  के  सुधार  के  लिए  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  अधिक  से  अधिक  22  केन्द्रीय  संस्थानों  की  स्थापना  की  इसके  काफी  संख्या

 में  अलिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाएं  देश  भर  में  चलाई  जा  रही  इनमें  से  प्रत्येक

 प्रायोजना  में  कई  केन्द्र  भी  स्थापित  किये  गये  हैं  जिससे  कि  आनुवंधिक  सिद्धान्तों  के  प्रयोग  द्वारा  फतल

 एवं  पशु  सुधार  की  स्थान  विह्चिष्ट  समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  सके  ।

 देश  में  23  कृषि  विव्वविद्यालय  हैं  जिनमें  आनुवंशिक  विज्ञान  के  अनुसंघान  एवं  छोक्षणिक

 कार्यों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  बुनियादी  विज्ञान  भौर  पशु  पालक  संकायों  में  आनुवंशिक  विषय

 रखा  गया

 हाल  ही  भारत  सरकार  ने  कृषि  सहित  सभी  क्षेत्रों  में  आनुवं क्षिक  अनुसंघान  की  प्रगति

 के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  एक  राष्ट्रीय  जेव  प्रोद्योगिकी  बोर्ड  की  स्थापना

 की  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  तीन  जंव-प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  की

 स्थापना  की  है  जो  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  भारतोय  पशुथिकित्सा  अनुसंधान
 हज्जतनगर  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  प्रत्येक  में  स्थित  हैं  ।  ये  केन्द्र

 पशु  और  फसलों  के  विकास  तथा  उनके  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  पर  काय  करेंगे  ।

 फिर  इसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करने  का

 प्रस्ताव  है जिससे  कि  फसल  एवं  पशु  सुधार  से  संबंधित  आनुव॑  शिक  विज्ञान  के  विकास  के  लिए
 क्षित  दक्ति  प्रदान  की  जा  सके  ।

 पौध  और  पश्णु  प्रजजन  कार्यक्रमों  में  अनुवंशिक  सिद्धान्तों  के  प्रयोग  के  काफी
 संख्या  में  अधिक  पेदावर  देने  वाली  किस्मों  और  संकर  फसलों  एवं  पशु-प्रजातियों  का  विकास  किया
 गया  है  जिससे  देश  में  कृषि  और  पशु  उत्पादन  उनकी  क्वालिटी  में  वृद्धि  करने  का  अवसर

 प्राप्त  हुआ  अभी  अनेक  समस्याए  हैं  जिन्हें  नियमित  आधार  पर  हल  करने  की  जरूरत  है
 जिससे  कि  वद्धि  की  प्रगति  को  कायम  रखा  जा  सके  भोौर  विभिन्न  जंविक  भौर  अजविक  संकटों  के

 का  रण  होने वाले  घट-बढ़  को  कम  से  कम  करके  उत्पादन  को  स्थिर  किया  जा  सके  ।  इसे  प्राप्त  करने
 के  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  क्षमता  को  सुदृढ़  करने  का  प्रस्ताव
 परम्परागत  यांत्रिकी  के  अतिरिक्त  जंव  प्रोद्योगिकी  और  आनुवंशिक  अभियांत्रिक  तकनीकों  के अधिक
 प्रयोग  किये  जाने  की  संभावना  है  जिससे  सूखा  सहने  की  क्षमता  बेहृत्त  र  फोटो  सिन्थेसिस
 क्षमता  रोग  एवं  कीड़ों  ज॑ंसे  जंविक  संकटों  से  कम  प्रभावित  होने  जंव  -.  रासायनिक

 उवं  रकों  के  कारगर  उपयोग  और  टिस्सू  अ्रूण  प्रतिरोषण  आदि  ज॑ंसे  गुणों  से  युक्त
 तई  पोध  किस्मों  के  के  विकास  जेसे  पहलुभों  के  बिकास  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।

 डा०  कृपासिध  भोई  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  विस्त।र  से  उत्तर

 है  जिससे  भारत  की  आम  ग्रामीण  जनता  तथा  कृषकों  को  फायदा  हो  सकता  है  !  तीसरे  विदय

 देशों  में  आनुवंधिक  अनुसंघान  के  अवसर  प्रदान  करने  की  शुरूआत  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री

 भ्रै

 दिः
 के
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 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ने  की  थी और  उस  समय  से  लगातार  कृषि  तथा  ज॑व  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  की

 प्रगति  में  दिन  प्रतिदिन  सुधार  हो  रहा  दै  ।  अब  हम  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  कहीं  अधिक

 मिमंर  पशुओं  के  क्षेत्र  में  हम  पीछे  होते  जा  रहे  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  गौर

 करेंगे  ?  आनुवंशिकी  इन्जीनियरी  तथा  जंव-प्रोद्योगिकी  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  केम्द्र  की  प्रोरस्भिक

 समिति  के  छटे  अन्तर्राष्ट्रीय  सेमिनार  जिसका  उद्घाटन  श्री  आर०  वेंकटरमन  द्वारा  विशान

 भवन  में  किया  गया  का  विस्तृत  ब्योरा  क्या  है  तथा  उस  सेमिनार  का  क्या  परिणाम  निकंसा

 है  जिसके  अनुसार  देश  में  ही  उक्त  प्रौद्योगिकी  स्थापित  की  जा  सकती  है  तथा  जिससे  जंव-प्रोद्योगिकी

 में  कार्य  करने  के  लिए  उपजाऊ  क्षेत्र  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  ”  यू०  एन०  डी०

 जिसने  इस  संबंध  में  शुरूआत  की  से  क्या  सहाबता  मिलने  की  आशा  है  ?

 श्री  बूटा  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  उनकी  बहुत  ही  उदार  टिप्पणियों  के  लिए
 आमभारी  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  गतिह्यील  नेतृत्व  में  हमारे  देश  के  वज्ञानिकों  के  लिए

 शआनुवक्षिकी  इन्जी  आणविक  टिशु  हत्यादि  के  क्षेत्र  में  प्रशंसनीय

 घान  संभव  हुआ  है  ।।  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  सेमिनार  जो  विज्ञान  भवन  में  हुआ  था  का  जिक्र  किया

 है  ।  मु्े  यह  बताते  हुए  हथ॑  है  कि  इस  क्षेत्र  में हमारी  भारी  उपलब्धियों  के  परिणाम  स्वरूप  यू०  एन०

 डी०  ओ०  पोस्ट ग्र॑ं  ज्यूएट  अनुसंघान  तथा  जंव-प्रौद्योगिकी  शिक्षा  के  लिए  तीन॑  केन्द्रों  की  अनुमति
 देने  के लिए  सहमत  हो  गया  है  भोर  इन  तीन  केन्द्रों  को  हमने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  गई

 भारतीय  पश्ुत्रिकित्सा  अनुसं धान  इज्जतनगर  तथा  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  सं
 क  रनाल  में  स्थापित  करने  का  फंसला  किया  भारत-अम  रीका  के  सहयोग  से  विशान  ओर  तकनीकी

 परियोजना  स्थापित  की  गई  हैं  जो  आनुवंशिकी  इंजीनियरो  पर  काय  करेगी  और  जीन  प्रतिरोपण

 अथवा  जीन  मंनिष्यूलेशन  नान-लेग्यूमज  नाइट्रोजन  योगिको  कृत  के  संदर्भ  में  ध्यान  केन्द्रित

 करेगी  ।  जंव-प्रौद्योगिकी  ओर  कृषि  तथा  ओषधि  आनुव॑ं  शिकी  इम्जीनियरी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र

 भारत  बनाया  गया  है|  विज्ञान  ओर  तकनीकी  विभाग  इस  केन्द्र  के  समन्वय  के  लिए  केन्द्रीय  ऐजेंसी

 इसके  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  अपने  कई  संस्थानों  में  स्वामान्य  कार्य  के

 तौर  पर  छुरू  किए  गए  कार्यक्रमों  क ेअलावा  नारियल  तथा  मू  गफली  के  लिए  बहुत  सारी  तदर्थ

 अनुसंधान  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 डा०  कृपा  सिथु  भोई  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  देश  के  हित  में

 फसल  की  भौर  पशुओं  की  मूल  किस्मों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  राष्ट्रीय  जीन  बेंक  की  स्थापना

 करने  की  सोच  रहे  हैं  ताकि  हमारी  पारिस्थितिकी  प्रणाली  के  लिए  हमारे  देश  की  वनस्पति  ओर

 प्राणि  जगत  का  उचित  रख  रखाव  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 बया  हमारे  देश  में  इस  तरह  के  किसी  बेंक  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  बह  दुनियां  को

 यह  दिखता  सकें  कि  तीसरी  दुनियां  को  अनुसंधान  तथा  विकास  सम्बन्धी  जानकारी  देने  के  लिए  भी

 भारत  सबसे  आगे  है  ।

 क्री  बटा  हमने  अपने  देहा  में  इन  महत्व  पूर्ण  किस्मों  को  पारम्परिक  तरीकों

 से  सुरक्षित  रखा  हुआ  है  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताए  गए  सुझाव  महत्वपूर्ण  हैं  भर  हम

 इन  सुझावों  पर  पूरा  विचार  करेगे  तथा  हम  शायद  इस  तरह  के  बेंक  बनाये  जाने  की  आवष्य॑कंता

 पर  कारंबाई  करेंगे  |  हम  अपने  देश  में  ऐसा  बंक  स्थापित  करने  की  कोषिश

 |]
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 रस  सन नच-++++४््््पथ3थ3थ ज  डॉॉाे

 छोटे  मत्स्य  पोतों  और  अयंत्रोकत  नौकाओं  को  राज  सहायता

 +636.  भी  हुसेन  दलबाई  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  पोतों  को  डीजल  की  खपत  पर  50  प्रतिशत

 राज  सहायता  दी  जाती

 छोटे  मत्स्य  पोतों  तथा  अयंत्रीकृत  नौकाओं  को  यह  रियायत  न  दिए  जाने  के  क्या

 का  रण

 क्या  सभी  मत्स्य  नौकाओं  को  समान  रूप  से  राज  सहायता  देने  को  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कषि  और  प्रामोण  विकास  मन्त्री  बूटा  :  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 वाले  बड़ें  ट्रालरों  को  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  150  बी०  एच०  पी०  ओर  उससे
 अधिक  वाले  इ  जिनों  के  साथ  जुड़े  13.7  मीटर-की  लम्बाई  के  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 ट्रालरों  क ेलिये  एच०  एस०  डी०  आयल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  पर  निम्न  दरों  पर  छूट  दी
 जाती  है  :--

 (1)  50  प्रतिशत  की  समान  दर  पर  ।

 (2)  प्रत्येक  एक  टन  मींगा  मछली  के  निर्यात  के  लिये  डीजल के  प्रत्येक  1.08  कि०  लीटर

 उत्पाद  शुल्क  के  50  प्रतिशत  की  अतिरिक्त  छूट  ।  *

 से  सरकार  ने  इस  योजना  को  लधु  यन्त्रीकृत  नायों  पर  लागू  करने  से  संबंधित

 एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  थी  ।  अत्यधिक  प्रशासनिक  कठिनाइयों  और  राजस्व  के  जोलिम  के  कारण
 योजना  का  क्रियान्वयन  क  रना  सम्मव  नहीं  था  ।

 क्री  हुसेन  दबलवाई  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  नीति  नहीं  है  कि  इस  तरह  की  राज  सहायता  छोड़े  किसानों  और  सीमान्त  किसानों  को
 प्रदान  की  जाए  |  मैं  महीं  जानता  कि  मछुओं  के  मामलों  में  इस  नीति  का  पालन  क्यों  नहीं  किया  गया

 वे  यहां  बड़े  ट्रालरों  को  सहायता  दे  रहे  हैं  जिनके  मालिक  अमीर  व्यक्ति  एक
 बत  है  कि  बड़े  लोग  छोटे  लोगों  को  उठने  नहीं  देते  हैं  बड़े  ट्रालर  बड़ी  मात्रा  में  मछली  पकड़ते  हैं
 तथा  छोटे  ट्रालर  या  वे  छोटी  यंत्रीकृत  नौकाएं  मछलियों  को  पकड़ने  से  वंचित  हो  जाती  हैं  ।  यह  या
 तो  बड़े  ट्रालर  के  द्वारा  और  हससे  भी  अधिक  उन्हें  राज  सहायता  नहीं  दी  जाती  ये  कारणों  द्वारा

 होता  है  ।  जब  सरकार  बड़ें  ट्रालरों  को  डीजल  पर  उत्पाद  शुल्क  में  50  प्रतिशत  छूट  देती  है  तो  उन्हें
 छोटे  ट्रालरों  को  100  प्रतिशत  छूट  देने  के  प्रइन  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हू
 कि  क्या  सरकार  हन  छोटे  ट्रालरों  को  100  प्रतिशत  छूट  देने  पर  विचार  कर  रही  क्या  सरकार
 के  सामने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  या  नहीं  ?

 भी  बूटा  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  महोदय  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से

 सहमत  हूं  |  लेकिन  इस  राज  सहायता  को  विभिन्न  पहलुओं  से  देखना  होगा  क्योंकि  गहरे
 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  कारंवाई  में  सबसे  बड़ी  कठिनाई  ईघन  को  खपत  कभी  कमी
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 यह  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  कुल  लागत  का  65  प्रतिशत  तक  होता  इसलिए

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हमें  यह  छूट  वेनी  पड़ती  है  क्योंकि

 हम  गहरे  समुद्र  में  संसाधनों  का  उपयोग  करना  चाहते  मुख्य  प्रवन  के  उत्तर  में  जो  मैंने

 विभिन्न  बातें  कही  हैं  उनको  हमने  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  था  ।  इसकी  चर्चा  विभिन्न

 स्तरों  पर  की  गई  यह  भी  जांच  की  गई  कि  क्या  इस  तरह  की  योजना  का  कार्यन्वियस

 करना  ब्यवहायं  होगा  ।  लेकिन  हमने  इसको  छोड़ा  नहीं  हम  अभी  भी  दबाव  डाल  रहे  यदि

 इस  रूप  में  नहीं  तो  कम  से  कम  दूसरे  रूप  में  जेसे  उधार  दी  गई  राशि  में  छूट  या  उन्हें  कुछ

 हायता  की  व्यवस्था  करना  जो  मछली  पकड़ने  के  काम  में  लागत  की  क्षतिपूर्ति  कर  सकें  ।  अभी  भी

 हम  संबन्धित  मन्त्रालयों  के साथ  इस  पर  दबाव  डाल  रहे  इन  यंत्रीकृत  नोकाओं  का  प्रयोग  करने  वाले

 मछुओं  को  दी  जा  रही  छूट  का  ब्यौरा  यदि  आप  देखें  तो  यह  बहुत  कम  है  शोर  इस  परिणाम  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  बहुत  कठिन  रास्तों  को  तय  करने  होते  हैं  जो  कि  एक  तरह  चोरी  या
 फेरी  हम  उनके  लिए  सरल  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  की  सोच  रहे  हैं  जिसके  द्वारा  मछएं

 कुछ  लाम  पाए गे  ।  हो  सकता  है  यह  इनके  द्वारा  न  होकर  किप्ी  दूसरे  साधनों  से  हो  सकता  है  ।  हम

 इसमें  सहायता  दे  सकते  हैं  और  हम  उन  मछुओं  की  जो  यंत्रीकृत  नौकाओओं  या  छोटो  नोकाओं  का  भी

 उपयोग  करते  मदद  कर  सकते  हैं  ।

 प्रोਂ  मधु  दण्डवते  :  इससे  पहले  कि  मैं  इस  पर  पूरक  प्रद्न  पूछ  ,  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  को  एफ  अन्य  अवसर  बारे  की  याद  दिलाना  धाहता  हूं  जिस  दिन  वह  सदन  में  उपस्थिति

 वित्त  मंत्री  महोदय  सदन  में  उपस्थित  माननीय  प्रधानमंत्री  सदब  में  उपस्थित  थे  |

 श्री  बटा  सिह  :  वित्त  मन््त्री  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वह  छारोरिक  रूप  में  उपस्थित  नहीं  थे  ।  उस

 समय  मैंने  प्रधान  मन््त्री  जी  की  उपस्थिति  के  समय  कहा  था  कि  वे  यंत्रीकृत  नौकाएं  जिनकी  150

 एच०  पो०  या  इससे  अधिक  हदाकित  वे  डीजल  शुल्क  पर  छूट  प्राप्त  कर  रहे  थे  ।  जिन  यन्त्रीकृत

 नौकाओं  की  150  एच  पी  से  कम  दाक्ति  थी  उन्हें  इस  रियायत  और  राज  सहायता  की  मनाही
 कर  दी  गई  थी  तथा  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  कृषि  मंत्री  जी  वित्त  मन््त्री  जी  के  साथ  अपने

 प्रभाव  का  उपयोग  करें  और  वित्त  मन्त्री  जी  प्रधान  मन्त्री  रे  साथ  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करके

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  रियायत  की  मंजूरी  दी  उस  समय  नाननीय  मन्त्री  उठ  खड़े  हुए
 थे  ।  तथा  उन्होंने  कहा  मधु  दण्डवते  जो  मांग  कर  रहे  हैं  उसके  बादे  में  मैं  अपनी  सहमति  देता

 हूं
 ।  उस  समय  प्रधाव  मंत्री  जी  कृषि  मन््त्री  जी  के  बहुत  निकट  बेठे  सौमाग्य  वश  अध्यक्ष  की

 अनुमति  के  बाद  प्रधानमन्त्री  जी  खड़े  हुए  ओर  उन्होंने  प्रो०  मधु  दण्डवते  के  सुझावों  को
 स्वीकार  करता  हूं  ।  कृषि  मन्त्री  जी  को  वित्त  मन्त्री  जी  के  माध्यम  से  आने  दो  ।”  इसलिए  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  आपने  वित्त  मन्त्रालय  को  पहले  से  ही  सिफारिश  कर  दी  उनको  इस  बारे  में  मना
 लिया  है  जिस  बारे  में  आप  अपने  आप  मान  चुके  हैं  ।  आपने  स्वीकार  किया  हुआ  उत्तर  दिया  है  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  वह्  दिल  से  समर्थन  करते  हैं  ।  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  आप  इस  प्रस्ताव
 को  स्वीकार  कराने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के  पीछे  लगे  हुए  ओर  वित्त  मन्त्रलय  ने  इसे  अन्श

 में  ले  ही  लिया  यदि  इस्होंने  इसे  नहीं  लिया  है  तो मगवान  के  लिए  और  आप  इस  पर  निर्णय

 थ्री  बूठा  सिंह  :  चतुर  ट्रेंड  यूनियम  नेता  की  तरह  माननीय  सदस्य  कतिपय  बातों

 को  ले  आये  हैं  जो  सदन  में  नहीं  कही  गई  थीं  उदाहरण  के  लिए  उन्होंने  कहा  कि  वास्तव  में
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 प्रधानमंत्री  जी  सहमत  हुए  और  उन्होंने  निदेश  दिऐ  ।  उन्होंने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  उन्होंने
 जी  को  वित्त  मंत्री  के  द्वारा  आने  दो  ।”  उत्सुकुतावश्  मैंने  उसके  बाद  उनके  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  दोरा  किया  ।  मैं  मछुओं  से  मिला

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  यदि  आपने  मुझे  पहले  सुचित  किया  होता  तो  मैं  आपके  लिए  आम

 ओर  मछली  लाता  ।

 थ्रों  बटा  सिह  :  मैं  उनके  साथ  बंठा  तथा  मैंने  उनकी  सारी  प्रक्रिया  सुखाने  से  लेकर  शीतागारों

 में  रखने  ओर  बाजार  में  बेचने  तक  सब  कुछ  देखा  ।  मैंने  पूरा  एक  दिन  वहां  मैं  माननीय

 सदस्य  और  प्रो०  से  सहमत  हूं  कि  उनकी  अधिक  सहायता  की  जरूरत  हैं  क्योंकि  यह  उस  तरह  का

 उद्योग  है  जिसमें  हमारे  बहुत  से  निधन  लोगों  को  लाभ  होता  मुर्क  कहना  चाहिए  कि  हमारे  70

 प्रतिशत  से  अधिक  मुछए  छोटी  नौकाओं  को  चला  रहे  हैं  जो  वास्तव  में  दश्शी  यंत्रीकृत  है  और

 उन्होंने  उनमें  कुछ  सुधरे  हुए  उपकरण  लगाये  हैं  जिससे  वे  मछली  पकड़ते  है  |  उनमें  से  कुछ  बहुत
 उत्सुक  उनमें  से  कुछ  बहुत  प्रगतिशील  उनमें  से  कुछ  ने  अपने  शीतागार  स्थापित  किए
 उनके  पास  अपनी  परिवहन  व्यवस्था  उनके  पास  अपनी  दुकानें  हैं  हम  पूरे  देश  में  इस  तरह  की

 गतिविधियों  के  बढ़ावा  देना  चाहते  जंसा  कि  मैंने  मैं  अमी  भी  वित्त  मंत्रालय  के  पीछे  लगा

 हुआ  हूं  ओर  मुझे  भ्रा्ा  है  कि  जंसा  उन्होंने  बड़ी  मछलियों  के  पकड़ने  की  ट्रालरों  में  सहायता  दी

 है  ।  उसके  आधार  पर  वे  उसी  प्रकार  से  कुछ  मदद  करेंगे  ।  उसी  समय  माननीय  सदस्य  के  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  दौरा  करने  के  बाद  स्थिति  के  बारे  में  मेरी  अपनी  यह  समभ  है  कि  यह  केवल  निर्वाचन  क्षेत्र

 ही  नहीं  है  जहां  यह  स्थिति  प्रचलित  है  |  मैंने  यह्  भी  पता  किया  है  कि  बहुत  सी  छोटी

 यंत्रीकृत  नोकाएं  हाईस्पीड  डोजल  तेल  का  प्रयोग  नहीं  करती  है  ।  उनमें  से  बहुत  सी  नौकाएਂ  मिट्टो
 का  तेल  भोर  पेट्रोल  का  उपयोग  करते  हैं  ।  फिर  भी  यदि  आप  इस  प्रकार  की  छूट  रियायत  द्वारा

 उन्हें  मिलने  वाली  राहत  को  देखें  जो  हम  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  ट्रालरों  को
 दे  रहे  हैं

 वह  प्रति  लीटर  होती  है  और  जो  एक  साधारण  व्यक्ति  के  पास  पहुंचते  समय  16.5  रुपए

 तक  होगी  जो  उतनी  नहीं  होगी  जो  हमें  छोटे  मछभों  के  पास  देनी  साथ  ही  हम  सक्रिय

 रूप  से  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  क्या  उन्हें  किसी  अन्य  तरीकों  से  ओर  छूट  देनी  चाहिए  जेसा  कि

 मैंने  कहा  कि  उनके  लिए  घटी  दरों  पर  महीनों  और  इंजनों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  इसके  बाद

 उन्हें  अधिक  उदार  छर्तों  पर  ऋण  देना  चाहिए  ।  उन्हें  अवतदण  स्थानों  पर  और  अधिक  सुविधांए  देनी

 चाहिए  ।  हमें  उनके  अवत  रण  स्थानों  पर  ओर  अधिक  निर्माण  करना  चाहिए  जिसका  वे  उपयोग  कर

 सके  ।  अतः  ये  सभी  खाते  सरकार  के  सक्रिय  रूप  से  विचारधीन  ।  है  हम  पृर्णरूप  से  इस  बारे  में

 कठिन  परिश्रम  कर  रहे  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  माननीय  सदस्य  छिन्होंने  मुझ  पर  यह  भार

 डाला  था  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  मैं  पूरे  विषय  को  संभाल  पाऊ  गा  ।

 श्री  डो०पी०  जदेजा  :  भारतीय  आधिक  क्षेत्र  के  अच्छे  उपयोग  के  लिए  हमने  मछली  पकड़ने

 के  जलपोतों  की  किराये  पर  लेने  तथा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  के  आयात

 हित  किया  है  हमारे  पास  यह  अच्छी  नीति  है और  इसतरह  का  प्रोत्साहन  भी  होना  चाहिए  लेकिन

 क्या  मैं  मानतीय  मन्त्री  स ेजान  सकता  हूं  कि  वह  इस  लक्ष्य  से  परिचित  हे  कि  ये  विदेशी  मछली  पकड़ने

 वाले  जलपोत  जिसे  केबल  गहरे  सुमुद्र  में  चलने  के  लिए  लिया  गया  है  वे  अब
 उन  क्षत्रों  में  प्रवेश

 कर  रहे  हैं  जहां  मछली  पकड़ने  वाली  हमारी  देलद्यी  नोकाएं  काम  कर  रही  जहां  पर  वे  मछली
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 पकड़ने  वाली  हमारी  देशी  नौकाओं  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  रहे  हैं  और  जिस  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने
 के  लिए  उन्हें  लिया  गया  उन  क्षत्रों  का  उपयोग  नहीं  कर  रही  है  ?

 क्या  में  माननीय  मंत्री  से जान  सकता  हूं  कि  भारतीय  मछुओं  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्र  में  इन
 श्रायातित  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 थ्रो  ब.टा  सिंह  :  बड़े  जलपोतों  द्वारा  जहां  तक  हमारे  ईई  जेड  के  उपयोग  का  संबंध  है  हम

 पूर्णतः  स्थिति  से  अवगत  हैं  ओर  हम  पूरी  तरह  सतक  हैं  यह  हमारे  बहुत  अधिक  सख्त

 थाई  के  का  रण  हो  रहा  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  की  सख्यां  में  कमी  है इसलिए  हम

 कुछ  अधिक  कड़ाई  से  पेश  आ  रहे  थे  ।

 हाल  ही  में  पूरी  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  हम  किसी  बड़े  जलपोत  को  अनुमति
 नहीं  देंगे  ।  छोटे  मछुओं  या  १रम्परिक  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  को  कम
 करे  या  उनका  अतिक्रमण  करें  लेकिन  साथ  ही  हमें  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  को  बढ़ाबा  देना

 भाहिए  ।  क्योंकि  इस  विशेष  साधन  की  पिछले  सम्बे  समय  से  अनदेखी  की  गई  है  ओर  हम  गहरे  समुद्र
 में  मछली  पकड़ने को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  जो  हमारे  विशेषशों  को  सहारा  देगा  ।  यह  हमारे  देश  को
 भी  सहारा  देगा  |  साथ  ही  हम  पूरी  तरह  सतक  और  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता

 हैं  कि  यदि  वह  पिछ ने  2  या  3  वर्षों  के  रिकार्ड  को  देखें  तो  वह  पाएंगे  कि  इस  अनाधिकार  मछली
 मारने  का  काम  लगभग  पूरी  तरह  रोक  दिया  गया  है  ।

 भी  डो०  वो०  पाटिल  :  उत्तर  देते  समय  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  छोटे  ट्रालरों  को  राज

 सहायता  देने  के  लिए  प्रशासनिक  कठिनाइयां  मैं  नहीं  समझता  कि  प्रद्मासनिक  समस्याओं  का
 क्या  तात्पयं  है  ?  यह  बहुत  घटिया  किस्म  का  बहाना  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रशासनिक  समस्याओं

 के  बारे  में  जानना  चाहता

 श्री  बटा  सिह  :  पूरे  देश  में  वितरण  को  व्यवस्था  को  जा  चुकी  मछली  उद्योग  या  मछली

 पालन  उद्योग  या  परिवहन  उद्योग  के  लिए  एक  विशेष  विक्रय  केन्द्र  स्थापित  करना  बहुत  मुश्किल

 होमा  ।  यह  संमावना  है  कि  लोग  मछुओझ्रों  के लिए  दी  गई  सुविधाओं  का  गलत  प्रयोग  या

 दुरुपयोग  करेंगे  क्योंकि  मछुओं  के  लिए  विक्रय  केन्द्र  हो  यह  पहली  बात  है  यह  देखना  कठिन

 है  कि  जब  एच  एस  डी  की  एक  विश्वेष  मात्रा  ली  जा  रही  है  तो  इसे  नाव  के  इजिन  में  डाला  जाता

 होगा  या  संयंत्र  के  चलाने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  होगा  या  कुछ  ओर  ।  इसलिए  देदा  में  विभिन्न

 स्थानों  पर  तेल  का  वितरण  करने  वाले  विभिन्न  बिभागों  ने  अपनी  समस्याएं  व्यक्त  की  हैं  ।

 इसी  बित्त  मंत्रालय  की  भी  अपनी  समस्याएं  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  राज्यों  में

 भी  उनकी  वरें  भिन्न  भिन्न  के  विभिन्न  समस्याएं  थीं  जिनको  हमने  प्रशासनिक  समस्याएं

 कहा  है  यह  जटिल  हो  सकती  हैं  और  यदि  हम  अन्य  प्रणालियों  के  द्वारा  मछुओं  को  वही  छूट  दें  तो

 यह  छोटे  मछुओं  के  लिए  अधिक  लाभदायक  तथा  आसानी  से  लागू  करने  के  लिए  बहुत  अच्छा

 होगा  जो  देक्षी  नोकाओं  को  चला  रहे  हैं  ।

 ही  जी०  एम०  घोलप  :  इस  छूट  के  लिए  लगभग  ।5  वर्षों  से छोटे  मछुआरे  लड़  रहे  हैं  ।

 हैदराबाद  सम्मेलन  में  सर्वेंसम्मति  से  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  यह  छूट  दी  फिर  भी

 इसे  महीं  किया  गग्रा  अब  किसी  तरह  यह  बायदा

 किया गया है कि हसे किया इसे कब कार्यान्यित किए जाने की संभावना है ?
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 क्री  बटा  सिह  :  माननोय  सदस्य  जिस  विषय  को  उठाने  की  कोशिक्ष  कर  हैं  यदि  यह  एच  एस
 डो  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  है  तो  मेरा  रूपाल  है  कि  मुझे  अभी  भी  किसी  विशेष  ट्रेड  या
 साय  जिसमें  कोई  छूट  बताई  गई  की  याद  नहीं  है  ।  जंसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  है  कि  जहां  तक

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  का  संबंध  यह  विचार  किया  गया  था  कि  गहरे
 समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  वाले  ट्रालरों  में  एबं  एस  डी  को  खपत  की  आवद्यकता  का  65  प्रतिशत  तक

 है  ओर  उसी  स्तर  पर  भी  हमारे  गहरे  समुद्र  में  लिए  हमने  उनको  प्रोत्साहन  दिये  जो  अपना  सारा
 माल  तिर्यात  करेंगे  उसको  हम  प्रोत्साहन  देते  उन्हें  एक  तरह  का  बोनस  दिया  अतः

 एच  एस  डी  के  वितरण  की  नीति  के  साथ  इसका  कोई  संबंध  नहीं  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय
 सदस्य  पूरे  विषय  के  प्रभावों  को  समझ  नहीं  सके  हैं  ।  जंसा  कि  मैंने  प्रो०  दंडवते  जी  और  श्री  हुसेन
 दलवाई  जी के  प्रनों  को  स्पष्ट  किया  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  भौर  हम  कोई  रास्ता
 निकालने  की  कोदिष्  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  हमारे  कई  हजार  निर्धन  मछुआरे  देशी  भौकाओं  का  उपयोग  कर

 रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  बोर्ड  इं  जिन  के  उपयोग  से  इस  देश  की  देशी  नौकाओं  को  यंत्रीकृत  बनाने  में  काम

 शुरू  किया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  जी  अब  कहते  हैं  कि  य ेआडट  बोर्ड  इजिन  मिट्टी  का  तेल  उपयोग
 करते  हैं  न  कि  पेट्रोल  ।  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  इन  निंघंग  मछुआरों  को  किसी  भी  तरह  मिट्टी
 के  तेल  को  सप्लाई  नहीं  की  जा  रहो  है  |  वे  बड़े  ट्रलरों  के  मालिकों  को  राज  सहायता  दे  रहे  वे

 बड़े  ट्रालर  कम्पनियों  को  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  लेकिन  ये  निर्धन  मछुआरे  किसी  भी  तरह  मिट्टी
 का  तेल  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  केरल  के  मुख्य  केरल  सरकार  तथा  अन्य  राज्यों  के  मंत्रियों

 पै  अम्भावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  मिट्टी  के  तेल  का  कोटा  रियायती  दर  पर  दिया  जाये  ।

 अमी  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  ।  क्या  कृषि  मंत्री  इस  मामले  पर  पेट्रोलियम  मंत्री  से
 चर्चा  करेंगे  ताकि  गरीब  मछुओं  जो  पंजीकरण  के  लिए  आउट-बोर्ड  मोटरों  का  उपयोग  कर  रहे

 मिट्टो  क ेतेल  का  आबंटन  किया  जा  सके  ?  दूसरे  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  हम

 ट्रालरों  को  किराये  पर  लेकर  उनका  उपयोग  करते  हैं  जिसको  शते  यह  है  कि  3-5  वर्ष  के  भीतर

 इन  चार्टरिंग  कम्पनियों  के  द्वारा  इन  पोतों  को  खरीद  लिया  जाये  तथा  भारतीय  लोगों  को  प्रशिक्षित
 किया  जाना  चाहिए  ।  कितनी  चार्टरिंग  कम्पनियां  किराये  पर  ट्रालर  लेने  की  अमुमति  देती  हैं  ?

 इनमें  से  कितनी  कम्पनियों  ने  इन  ट्रालरों  को  खरीद  लिया  तथा  कितने  मदछुओं  को  इन  ट्रालरों  का
 प्रशिक्षण  दिया  गया  ।

 ही  बूटा  सिह  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  प्रहतत  के भाग  एक  का  सम्बन्ध  है  हमने
 लियम  मंत्रालय  को  पहले  ही  केरल  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  बढ़ाने  के  लिए  कह  दिया

 परन्तु  उसके  साथ  कतिपय  अन्य  प्रोत्साहन  भी  हैं  जोकि  मारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  यांत्रीकृत
 ताबों  से  मछली  पकड़ने  वाले  मछओ  को  दे  रही  हैं  ।  कुछ  राज्यों  में  वे  अपनी  भोर  से  हाईस्पीड
 डोजल  पर  राहत  देते  हैं  अपने  बिक्री  करों  में  कमी  महाराष्ट्र  में  इस  संबंध  में  दी  जा  रही
 राहत  15  पैसे  प्रति  लीटर  है  तथा  प्रतिवर्ष  1000  रुपए  प्रति  नाव  तक  सीमित  यह  किसी
 कारो  मछली  पालन  समिति  अथवा  डीजल के  प्राधिकृत  विक्र  ताओं  से  खरीदा  जाना
 राज्य  क्षेत्र  गोवा  में  सहायता  15  पंसे  प्रति  लीटर  दी  जाती  उसी  प्रकार  लक्ष्यद्वीप  में  स्थानीय
 प्रशासन  द्वारा  30  पैसे  प्रति  लीटर  की  सहायता  दी  जाती  हैं  |  मछुओं  के  आधथिक  उत्थान  के  लिए
 तटीय  यांत्रीकरण  महत्वपूर्ण  योजनाओं  में  से  एक

 है

 il



 मौखिक  उत्तर  29  1985

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  ये  आउट  बोड  मोटरें  कंबल  मिट्टा  का  तेल  उपयोग  में  लाती  हैं  न

 कि  पेट्रोल  ।

 झ्ो  बटा  सिह  :  हमने  इस  प्रकार  की  ग्राम्य  नावों  जो  देश्षी  यांत्रीकृत  इंजनों  का

 योग  करती  अधिक  मिट्टी  का  तेल  आाबंटन  करने  के  लिए  पंट्रोलियम  मंत्रालय  को  लिखा  मैं

 इस  यंत्रीकरण  कार्यक्रम  का  उल्लेख  करने  ही  जा  रहा  था  जिसके  लिए  माननीय  सदस्य  अधिक

 उत्सुक  मत्स्य  आवद्यकताओं  के  लिए  अनुदान  तथा  ऋण  की  विभिन्न  योजनाएं  विभिन्न  राज्यों

 में  चालू  विभिन्न  राज्यों  में  10  से  70  प्रतिशत  अनुदान  का  बाहरी  इंजनों

 ताथ  गियरों  की  खरीद  के  लिए  उपलब्ध  है  |  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  उसे  पढ़  देता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  बटा  सिह  :  केरल  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  विद्वेष  रूप  से जानना  चाहते  थे  ।

 गत  मछओं  को  मत्स्य  नोका  तथा  गियर  इत्यादि  दिये  जाते  उन्हें  मछूआ  कल्याण  विगम

 द्वारा  केटाम  केनोस  ओर  प्लेंकस  से  निर्मित  नावें  ओर  15  प्रतिषत  अनुदान  दिया

 जाता  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  जानना  ज्नाहा  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  जलपोतों  के

 लिए  ऋण  की  क्या  स्थिति  है  ,  किराये  पर  जलपोत  होने  वालो  8  कम्पनियों  को  अठारह  पोतों  की

 मंजूरी  दी  गई  है  तथा  274  चालक-वन्द  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  किराये  पर  जहाज  लेने  की  नीति  तथा  देश  में  स्थाई  बेड़ा  तैयार

 करने  की  बात  को  मिला  रहे  थे  ।  किराये  पर  जहाज  लेने  की  नीति  अस्थाई  तरीका  है  जिसके

 गंत  हम  गहरे  समुद्र  में  अपने  संसाधनों  की  खोज  करना  चाहते  हैं  ।  ताकि  हमारे  लोगों  को  भ्रद्षिक्षण

 मिल  सके  तथा  बड़े  पोत  चलाने  का  अवसर  मिल  सके  ताकि  जब  भविष्य  में  हम  अपने  पोत  निर्मित

 कर  लें  तो  हमें  तकनीकी  थ्यक्तियों  की  कमी  न  रहे  ।  इसी  कारण  बड़े  पोतों  के  किराये  पर  लेने  की

 सूंविधा  दी  गई  जसे  ही  हमारे  अपने  पोत  तथा  तकनीकी  व्यक्ति  तैयार  हो  जाते  मुझे  उम्मीद

 है  कि  इस  प्रशिक्षण  तथा  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  प्रदत्त  पु  जी  से  एक  वर्ष  के  भीतर  हम  प्रात्मनिर्भर

 हो  जायेगे  ओर  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  लगेंगे  |  हम  भरसक  यत्न  कर  रहें  हैं  कि  तटीय  राज्यों

 को  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  उद्योग  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाये  क्योंकि  यही  एक  मात्र  स्रोत  है  जिससे

 हम  अपनी  अय्थं-व्यवस्था  को  सुधार  सकते  हैं  तैथा  अपनी  समुद्री  सम्पदा  का  उपयोग  कर  पाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  भगत  पासवान-अनु  पस्थित  ।  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  ।

 भारत  और  कतर  के  बोच  श्रमिक  समझोता

 हुं  630.  शा  रुघुमा  रेल  }
 क्या  श्रम्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  भारत  ओर  कतर  ने  हाल  में  जनशक्ति  संबंधों  के  बारे  में  एक  महत्वपूर्ण  श्रमिक
 समभोौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इसकी  मुल्य  बातें  क्या  और

 इस  समझोते  के  परिणामस्वरूप  कतर  में  कितने  भारतीयों  को  रोजगार  मिलने  की

 संभावना

 अ्म  संत्रालय  के  राज्यमंत्रो  टी०  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 हट
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 तन नबी

 विवरण

 भारत  और  कतार  देशों  ने  11-4-1985  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जो  भारत  से

 जनशक्ति  की  भर्ती  के  बारे  में  इस  करार  का  उद्देश्य  दोनों  देशों  के  बीध  सहयोग  को  सुदृढ़
 करना  यह  करार  सरकारी  भाध्यम  या  पजीकृत  भर्ती  एजेंटों  द्वारा  भारतीय  श्रमिकों  के  प्रवेश

 को  विनियमित  करता  है  ।  इसमें  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार  संविदा  की  व्यवस्था  है  जो  दोनों
 कारों  द्वारा  अधिप्रमाणित  हो  ।

 2.  इस  करार  की  महत्वपूुणं  विशेषता  यह  है  कि  नियोजन  तथा  श्रमिक  के  बीच  विवाद

 होने  की  स्थिति  कतर  के  श्रम  तथा  समाज  कायें  मंत्रालय  द्वारा  प्रारश्मिक  संसाधन  की  संभावना

 है  और  यदि  सौहादं पूर्ण  सम  कोता  नेहीं  होता  तो  शिकायत  को  कतर  में  सक्षम  न्यायिक  प्राधिकरणों

 को  भेजा  जा  सकता  हस  करार  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  इस  करार  कार्यात्वयन  की  पुमरीक्षा
 करने  के  लिए  एक  संयुक्त  सप्तिति  का  गठन  किया  जाए  |

 4.  इस  करार  के  साथ  नमुता  आदक्ष॑  रोजगार  संविदा  संलग्न  है  जिसमें  रोजगार  की  सभी

 आवद्यक  क्षर्ते  आती  (i)  वेतन  (ji)  कार्य  घन््टे  (11)  समयोपरि  भत्ता  (५)  परिवहन

 (५)  आवास  (9१)  सेवा  लाभों  के  उद्देश्य  भोर
 मृत्यु

 तथा  अ्रपंगता  मुआवजा  ।

 4,  उन  भारतीय  श्रमिकों  की  सही  संझुया  की  पूर्व  सूचना  देना  संभव  नहीं  है  जिन्हें  इस  करार

 के  परिणामस्वरूप  कतर  में  रोजगार  मिलने  की  संभावना  इस  समय  कतर  में  लगभग

 40,000  भारतीय  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  विदेशों  में  तथा  भारत  में  मी  भरती  के  सप्रय  कामिकों  का  बहुत

 शोषण  होता  है  तथा  उप्ती  विशेष  संदर्म  में  मंत्री  महोदय  द्वारा  किया  गया  करार  सही  दिशा  में  एक

 कदम  जिसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  वेसे  ही  करार  अन्य  देशों  से  भी

 करेंगे  लथा  करार  की  एक  प्रति  उस  आदर्श  करार  के  साथ  जो  कि  नियोक्ता  अपने  भारतीय

 कामिकों  के  साथ  किया  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 क्री  टी०  भ्रंजेया  :  मैं  करार  को  एक  प्रति  कुछ  ही  दिनों  में  समा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 इस  करार  के  अन्य  पहलुओं  पर  बल  दे  रहे  हैं  तथा  दुसरे  देशों  के  साथ  भी  वैसे  ही  करार  करना

 चाहते  हैं  ।

 क्रो  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  कतार  सरकार  द्वारा  अमिकों  को  कोनसी  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  तथा

 करार  की  अवधि  क्या  मैं  उन्हें  जानना  चाहूंगा  ।  तथा  निर्धारित  को  गई  हैं  ?

 हरी  टो०  अग्जेया  :  इस  करार  के  अन्तगंत  कायं  के  समयोपरि

 भत्ता  और  सेवा  के  लाभ  तथा  आकस्मिक  दुघंटना  में  मृत्यु  एवं  अपंगता  होने  पर  क्षतिपूत्ति  आदि  हैं  ।

 करार  शीघ्र  ही  लागू  होगा--मुर्के  ठीक  तारीख  का  पता  नहीं  है  --  इसकी  कोई  अवधि  नहीं  है  ।

 भरी  एडुआर्डो  फंलोरो  :  मन्त्री  महोदय  को  निश्चित  रूप  से  इन  तथ्यों  की  जानकारी  है  कि

 हमारे  बहुत  से  कार्मिक  खाड़ी  के  देशों  में  ले  जाये  जाते  हैं  तथा  उनका  भयंकर  रूप  से  दोषण  होता

 उन्हें  वे  वेतन  नहीं  दिये  जाते  जिनका  वचन  दिया  जाता  कई  बार  वे  अपने  अंग  गया  बंठते

 मैं  निर्माण  कार्य  में  लगे  कामिक  ओर  उनको  बोमा  सुविधा  भी  नहीं  दी  इससे  भी

 बढ़कर  बात  यह  है  कि  उन्हें  बड़ी  बड़ी  आशाए  बंधा  कर  ले  जाया  जाता  है  तथा  किसी  अन्य  देहों  में
 ड़  दिया  जाता  है  तथा  वे  खाड़ी  के  देक्षों  में  पहुंच  ही  नहीं  पाते  ।  सरकार  इस  प्रकार  की जो

 ९९  छाक
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 वाहियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कर  रहो  है  तथा  दोषी  ठेकेदारों  को  दण्ड  देने  के  लिए  कोनसे  दृढ़
 कदम  उठा  रही  है  ?  सरकार  खाड़ी  के  देशों  की  अरबीकरण  की  नीति  से  निश्चित  रूप  से  परिथित

 रोजगार  के  साधन  सीमित  होने  के  #  रण  रोजगार  पहले  तो  उसी  देश्व  के  लोगों  को  दिये  जाते

 कतार  के  मामले  में  कतारी  लोगों  को--दूस री  प्राथमिकता  अन्य  अरब  देशों  के  लोगों  को  दी  जाती

 और  अन्त  में  कम  से  कम  अवसर  अन्य  देशों  के  लोगों  को  मिल  पाते  हैं  ।  इस  बात  को  देखते

 हुए  ऐसे  लोगों  को  बड़ी  संख्या  में  मारत  के  गोवा  तथा  पंजाब  वप।स  आ्राने  की  अगले

 कुछ  वर्षों  में  संभावना  सरकार  उच  व्यक्तियों  को  खपाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ताकि  इससे  देश  में  सामाजिक  तनाव  न  फंले  ?

 क्रो  ठो०  झन्जया  :  हमें  कुछ  छिकायतें  मिली  हम  ऐसे  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  कायंवाही
 करने  पर  सोच-विचार  कर  रहे  जो  अपने  करारों  को  निभाते  नहीं  हैं  जिसमें  उनके  करारों  को  रह
 करना  भी  सम्मिलित  है  उनके  द्वारा  सरकार  के  पास  2  लाख  से  5  लाख  रुपया  जमा  होता  है  ।  प्रति
 दिन  हमारे  अधिकारी  छिकायतों  पर  ध्यान  देते  हैं  । ओर  कार्यवाही  करते  बिदेशों  से  हमारे
 क्ामिकों  के  वापस  आने  के  बारे  में  बता  दू  कि  हमारे  लगभग  10000  कामिक  उन  देक्षों  में  हैं  ।
 उनके  मारत  आने  पर  हम  विचार  करेंगे  कि  क्या  किया  जा  सकता  इस  समय  मैं  यह  नहीं  बता
 सकता  कि  उस  समय  कया  स्थिति  होगी  ।

 को  अनादि  चरण  दास  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  विदेशों  क ेलिए  कार्मिकों  की  भरती  में

 अनुसूचित  जातियों/जन  जातियों  के  आरक्षण  लागू  किये  जाते  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में

 कोई  करार  किया  है  |

 प्रो०  सभु  दण्डबते  :  हमें  यह  भी  बताए  कि  क्या  मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  खाड़ी  के

 देशों  द्वारा  भी  स्वीकार  किया  जाता  है  अथवा  नहीं  ।

 भरी  टी०  प्न्जया  :  अधिकांश  अकुशल  कमंचारी  अनुसूचित  जातियों/जन  जातियों  के  होते

 परन्तु  मेरे  पास  आंकड़  नहीं  हैं  ।

 की  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  श्रमिकों  को  प्रति  प्रति  सप्ताह  अथवा  प्रति  दिन  के  हिसाब  से

 कितना  वेतन  मिलता  है  ।  कुशल  कमंचारियों  तथा  अक्रुशल  काभिकों  की  मअजरी  में  कितना  अतर  है  ?

 थ्रो  टी०  अम्जया  :  अकुशल  कमंचारियों  को  2000  रुपए  प्रति  मांस  तथा  कुल  कमंचारियों

 को  3000  से  रुपए  प्रति  मास  मिलते  हैं  ।

 भी  एस०  एसम०  क्या  यह  सच  है  कि  ये  ग्रामीण  लोग  खाड़ी  के  देझों  को  रोजगार  के

 लिए  जाते  हैं  क्योंकि  भारत  सरकार  इन्हें  भारत  में  रोजगार  नहीं  दे  पाती  ?

 श्रो  टो०  प्रम्जया  :  जब  तक  हम  अपने  संसाधनों  का  पुरा-पूरा  उपयोग  नहीं  करते  हम  सभी

 का  रोजगार  नहीं  दे  सकते  ।
 आकाशवाणी  केन्द्रों  मे ंसमाचार  भ्रभाग

 $८39.  श्री  शीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  संत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वे  आकाशवाणी  केन्द्र  कोन-कोन  से  हैं  जहां  समाचार  प्रभाग  नहीं
 क्या  सम्बलपुर  केन्द्र  इसी  श्रेणी  में  भाता

 यदि  लो  इसके  क्या  कारण
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 क्या  वहां  समाचार  प्रभाग  के  लिए  और  स्थानीय  समाचार  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  हेतु
 मोगों  ने  कोई  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  से

 एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता

 विवरण
 उन  46  रेडियो  जहां  इस  समय  आकाशवाणी  की  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटें  स्थापित

 नहीं  हुई  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 1,  विशाखापटनम  2  कुहपा  3,  भागलपुर
 4.  दरभंगा  5.  राजकोट  6.  बड़ोदा

 7.  रोहतक  8.  त्रिचूर  9.  एल्लेप्पी

 10.  भद्रावती  11,  ग्रुलबर्गा  12.  मेसूर

 13.  मंगलौर  14.  रायपुर  15.  ग्वालियर

 16,  जबलपुर  17.  छतरपुर  18,  अम्बिकापुर
 19.  रीवा  20.  परमनी  21.  सांगली

 22.  जलगांव  23.  रत्नागिरि  24.  सम्बलपुर
 25.  जेपोर  26.  जलंधर  27.  अजमेर

 28,  बीकानेर  29.  जोधपुर  30.  उदयपुर
 31.  सूरतगढ़  32.  तिरूनेवेली  33.  कोयम्बतुर

 34,  इलाहाबाद  35.  वाराणसी  36.  कानपुर
 37.  रामपुर  38.  मथुरा  39,  नजीबाबाद

 40.  सिलिगुड़ी  41.  पासीघाट  42.  तेजु

 43.  तवाँग  44.  तुरा  45.  नागरकोइल

 46.  जगदलपुर

 सम्बलपुर  में  आकाशवाणी  की  कोई  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिट  नहीं  इस  प्रकार  की  यूनिट
 खोलने  के  लिए  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  तथ्य  ये  हैं  कि  इस  प्रकार  की  यूनिट  कटक
 में  कार्यंकर  रही  हैं  और  सम्बलपुर  इस  समय  भी  कटक  से  प्रसारित  होने  वाले  उड़िया
 के  दो  क्षेत्रीय  बुलेटिन  प्रतिदिन  रिले  कर  रहा

 क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटें  सामान्यतया  राज्यों  और  संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  की  राजधानियों  में  तथा
 उन  स्थानों  पर  स्थापित  की  जाती  जहां  भारी  मात्रा  में  समाचार  होते  हैं  प्रसार  के
 कोण  कवरेज  के  लिए  अलग  व्यवस्था  आवद्यक  इसके  बहुत  ज्यादा  केन्द्रों  पर  क्षेत्रीय
 समाचार  यूनिटों  की  स्थापना  करने  का  वित्तीय  ओर  कवरेज  के

 दष्टिकोणों  से  औचित्ष्य  नहीं  होगा  ।

 थी  भोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  मानतीय  मत्री  ने  विवरंण  में  उन  46  रेडियो  स्टेद्नों  के
 नामों  की  सूची  दी  जहाँ  इस  समय  आकाशवाणी  की  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटें  स्थापित  नहीं  हुई
 उन्होंने  अपने  उत्तर  में  यह  भी  कहा  है  कि  सामान्यतः  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटें  राज्यों  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  की  राजधानियों  में  स्थापित  की  जाती  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्यों
 ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुस्यालयों  के  बाहर  स्थित  रेडियो  स्टेशनों  में  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटें
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 स्थापित  की  गयी  हैं  और  यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  रेडियो  स्टेशन  हैं  और  ऐसी  समाचार  यूनिटों
 की  स्थापना  का  आधार  कया  है  और  क्या  जो  कि  उड़ीसा  का  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  और

 जहाँ  समाचार  यूनिट  स्थापित  किये  जाने  का  औचित्य  है  उस  श्रेणी  के  अंतर्गत  नहीं  आता  है  ।

 थी  बो०  एन०  गाडगिल  :  महोदय  88  रेडियो  स्टेशनों  में  से  46  रेडियो  स्टेशन  हैं  जिनमें

 समाचार  यनिटें  नहीं  हैं  ।  इस  सं  बन्ध  में  नीति  यह  है  कि  समाचार  यूनिट  पहले  उन  रेडियो  स्टेछनों  में

 स्थापित  की  जानी  चाहिए  जो  कि  राज्यों  की  राजधानियों  में  स्थित  हैं  और  दूसरे  जहां  समाचार

 प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हों  तथा  जिन्हें  प्रसारित  करने  की  हो  ।  जहां  तक  सम्भलपुर
 का  संबंध  प्रतिदिन  कटक  से  प्रादेशिक  भाषा  में  दो  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  किए  जाते  हैं  इसके
 अतिरिक्त  वहां  पर  आकाहशवाणी  का  एक  पूर्णकालिक  संवाददाता  भी  नियुक्त  सप्ताह  में

 तीन  बार  जिला  समाचार  कार्यक्रम  में  संभलपुर  सम्बन्धी  स्थानीय  समाचारों  को  भी  प्रसारित  किया

 जाता  है  ।

 श्री  श्रीब्ल्लभ  पाणिपग्रहो  :  सम्बलपुर  उड़ोसा  का  एक  महत्त्वपूर्ण  नगर  है  जिप्ते  राज्य  को

 दूसरी  राजधानी  भी  कहा  जा  सकता  इस  स्थान  के  आस-पास  की  लगभग  एक  करोड़  जनता

 सम्बलपुर  रेडियो  स्टेशन  पर  निर्भर  यह  क्षेत्र  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आता

 है  और  कृषि  की  दृष्टि  से  एक  विकसित  क्षेत्र  क्योंकि  इसके  पास  होराकुण्ड  बांध  परियोजना

 यहां  ब्रजराजनगर  इत्यादि  औद्योगिक  समूह  भी  हैं  ।  इसलिए  वहां  काफ़ी

 स्थानीय  समाचार  उपलब्ध  हैं  और  प्ाकादववाणी  केन्द्र  कटक  राज्य  के  अन्य  12  जिलों  के  समाचारों

 की  अधिकता  के  कारण  हस  क्षंत्र  के  समाचारों  का  समुचित  प्रसारण  नहीं  कर  पाता  ।  दों  समाचार

 जो  आकाहछवाणी  केन्द्र  कटक  से  सुबह  पांच  मिनट  के  लिए  ओर  छ्वाम  को  दस  मिनट  के

 लिए  प्रादेक्षिक  भाषा  में  प्रसारित  किए  जाते  सम्बलपुर  के  समूचे  क्ष त्र  की  आवश्यकताओं  को  पुरा
 नहीं  कर  पाते  ।  इसके  अतिरिक्त  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  की  अपनी  भिन्न  संस्कृति  है ओर  एक  भिन्न

 बोली  है  जो  सामान्य  उृष्धिया  भाषा  से  अलग  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेअधिकांश  लोग  उड़िया  भाषा
 को  अच्छी  तरह  से  समझ  नहीं  पाते  इसलिए  लोगों  द्वारा  यह  मांग  की  जाती  रही  है  कि  मुख्य
 रूप  से  कृषि  संबंधों  क्षंत्र  के लिए  यह  रेंडियो  स्टेशन  इसलिए  कृषि  संबंधी  प्रसारण  वहां  की

 नीय  बोली  में  ही  प्रसारित  किए  जाएं  ।  और  अब  रेडियो  स्टेशन  ऐसा  ही  कर  रहा  हैं  इन  सब
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  सम्बलपुर  रेडियो  स्टेशन  को  स्थापित  किए  जाने  के  उदंएय  को

 प्राप्त  करने  हेतु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  सम्बलपुर  रेडियो  स्टेशन  में  क्षेत्रीय
 समाचार  यूनिट  स्थापित  करने  तथा  क्षेत्रीय  समाचार  काय॑क्रम  को  स्थानीय  बोली  में  प्रसारित  करने

 पर  सहानुभूति  पूर्वक  बिचार  करंगे  ।

 श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  हमने  एक  सर्वेक्षण  कराया  था  भौर  उससे  यह  पता  चला  है  कि

 उस  क्षेत्र  के  स्थानीय  समाचार  इतने  अधिक  नहीं  हैं  कि  वहां  पर  समाचार  यूनिट  की  स्थापना  को

 उचित  ठहराया  जा  सके  लेकिन  मैं  वहां  के  स्थानीय  निदेशक  को  कटक  केन्द्र  से  प्रसारित  होने  वाले

 समाचार  गुलेटिनों  में  सम्बलपुर  के  अधिक  समाचारों  को  शामिल  करने  के  लिए  कहूंगा  ।

 जहां  तक  उनके  उस  सुझाव  का  संबंध  है  कि  वहां  इस  समय  एक  पूर्ण  नई  यूनिट  स्थापित
 की  मैं  कुछ  वायदा  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  वित्तोय  दृष्टि  से  हमें  लागत  लाभ  अनुपात  का  पता
 लगाना  होगा  और  तमी  मैं  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 16
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 श्री  जगदीश  पह्रथसथी  :  जेसा  कि  अभी  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बतलाया  कि

 बाणी  को  क्षत्रीय  समाचार  यूनिटें  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  रामधानियों  में

 पित  की  जाती  हैं  जहाँ  भारी  मात्रा  में  समाचार  होते  मै ंउससे  जानना  चाहुंगा  कि  उत्तर  भारत
 में  कानपुर  एक  विशाल  ओद्योगिक  नगर  है  ओर  जहां  से  अमी  तक  कोई  न्यूज  बुलेटिन  यूनिट
 पित  नहीं  की  गई  कोई  समाचार  प्रसारित  नहीं  होते  क्या  मंत्री  महोदव  इस  पर  विचार  करेंगे

 कि  कानपुर  की  महत्ता  को  देखते  हुए  वहां  आक्राशवाणी  की  कोई  क्षेत्रीय  समाचार  यनिट  स्थापित
 की  जाए  ।

 [  ध्रभुषाद  ]

 श्री  बो०  एन०  गाडंगिल  :  अंसाकि  मैंने  शुरू  में  बताया  88  स्थानों  में  से अनेक  स्थान  ऐसे
 हैं  जहां  समाचार  यूनिटें  स्थापित  नहीं  हुई  हैं  ।  इस  संबंध  में  हमारी  एक  सुसंगत  नीति
 किसी  विदधिष्ट  मांग  के  संबंध  में  पालन  किया  जाता  है  ओर  हम  उस  नीति  आधार  पर  इस  पर

 विचार  करेंगे  ।

 आल  का  उत्पादन  ओर  नियति

 ]
 *642.  श्री  अलराम  सिहु  यादव  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  आलू  की  भारी  फसल  हुई  है  जो  देश  की  आवश्यकताओं  से  अधिक

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  फालतू  आलू  का  निर्यात  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  ऐसा  करने  में  क्या  कठिनाहयां  अनुभव  की  जा  रही

 कृषि  और  प्राभीण  विकास  मंत्री  ब,टा  :  (१)  1983-84  के  दोराम  आलू  का

 उत्पादन  122.5  लाख  मीटरी  टन  के  रिकार्ड  स्तर  पर  पहुंचा  ।  1984-85  के  वौरान  थालू  का

 दन  1983-84  के  रिकार्ड  स्तर  से  अधिक  होने  को  सम्मावना  भारत  में  आलू  की  प्रति

 व्यक्ति  खपत  कई  अन्य  देशों  की  तुलना  में  कम  है  ।

 से  वतंमान  नीति  के  तहत  आलू  का  निर्यात  करने  की  मुक्त  रूप  से  अनुमति
 दी  गई  लेकिन  हाल  के  बर्षों  में  अप्रतियोगी  ग्रुणबत्ता  तथा  मानक  आदि  की  समस्याओं

 सहित  विभिन्न  कारणों  से  आलू  के  वास्तविक  निर्यात  में  गिराबट  आई

 थो  बलराम  सिंह  यादव  :  उपाध्यक्ष  जेसा  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि

 भालू  का  निर्यात  करने  को  मुक्त  रूप  से  अनुमति  दी  गई  है  लेकित  हाल  के  वर्षों  में  अप्रतियोगी  मस््य
 गुणवत्ता  तथा  मानक  आदि  की  समस्याओं  सहित  विभिस्म  कारणों  से  भालू  के  वास्तविक  निर्यात  में
 गिरावट  भाई  मैं  उनसे  जानता  चाहता  हूं  कि  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  बे

 क्या  उपाय  किए  हैं  या  कर  रही  है  ताकि  प्रदेक्षों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  आल  पेदा  हो  भोर  हम  उसका

 निर्यात  कर  सके  ।

 शी  4  हा  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैंने  अपने  उत्तर  में  कुछ  आपत्तियां  बताई  हैं  भोर  सरकार

 की  तरफ  सें  ल्लाज़  उत्पादकों  को  आल  के  दूसरे  उपयोग  के  जेसे  पोटेटो  पोटेटो  चिप्स

 पा



 लिखित  उत्तर  29  1985

 आदि  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  जिसमें  लगभग  40  हजार  टन  आलू  की  खपत

 हर  साल  की  जा  इसके  लिए  सरकार  की  तरफ  से  उनको  अनुमति  दी  जा  चुकी  इसके

 साथ-साथ  थोड़े  घटिया  दर्ज  के  आलुओं  से  स्टा्च  पंदा  उनको  पोटेटो  फ्लेक्स  में

 उनको  पोटेटो  मादड  में  उनसे  ड्राई  ओर  डिहाइडुंटिड  चिप्स  तेयार  करना  हृत्यादि  उद्योगों

 को  सरकार  की  ओर  से  पुरा-पुरा  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  आलू  का  उत्पादन  अधिक  से  अधिक

 हमारे  यहां  हो  उसके  लिए  हम  किसानों  को  बढ़िया  किस्म  का  बोज  दे  रहे  इसके  अलावा

 प्राम्तीय  सरकारों  के  माध्यम  से  देश  भर  में  जितने  श्रीड  करने  के  संम्ट्स  वहां  भी  उनका  परीक्षण

 कराया  जाता  है  ओर  उसके  बाद  ही  उनको  आगे  वितरित  किया  जाता  है  जिससे  कि  भ्राल  की

 क्वालिटी  को  अच्छा  बनाया  जा  सके  ।  इसी  तरह  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  मैंने  अपने  मूल  उत्तर  में

 कहा  इसके  रास्ते  में  जितनी  रुकावट  आ  रही  ज॑से  पैकेजिंग  की  समस्या  उसमें  भी  सहायता

 [  अनुवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 जल  पू्ति  योजना  के  लिए  राज्यों  को  विसीय  सहायता

 #629.  श्रो  लक्मण  सलिक  :  क्या  निर्माण  और  प्रायास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जलपू्तति  योजना  के  अन्तगेत  राज्यों  की
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  संबंधी  मानदंड  कया

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  20  सुत्री  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  निर्धारित  लक्ष्यों  को
 प्राप्त  करने  हेतु  उक्त  योजना  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  सहायता  के  लिए  केस्द्रीय  सरकार  से
 रोध  किया  भोर

 यदि  तो  कब  और  किस  शआ्आाधार  पर  ?

 निर्माण  ओर  भझावास  मंत्री  अब्दुल  :  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  प्रामीण
 जल  पूर्ति  योजना  के  अन्तगंत  योजना  आयोग  और  वित्त  मंत्रालय  के  परामष्श  से  विभिन्न  राज्यों  को
 निधियों  का  नियतन  किया  जाता  नियतन  लाभान्वित  किए  जाने  वाले  समसस््याग्रस्त  प्रामों  की

 उसकी  कार्य  क्रम  के  लिए  राज्यों  के  संसाधनों  के  पहाड़ी  तथा  पिछड़े
 राज्यों  की  विशेष  समस्याओं  भोर  राज्यों  द्वारा  अपने  ही  बजट  में  न्यूनतम  आवद्यकता  कार्यक्रम  के

 लिए  रखे  गए  प्रावधान  पर  आधारित  होता  है  समस्याग्रस््स  ग्रामों  के  लाभान्वियन  के  लिए  प्रत्येक
 राज्य  के  लिए  निर्षारित  लक्ष्यों  और  निधियों  के  उपथोग  की  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा
 जाता

 ओर  80-85  के  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  दोरान  त्वरित  ग्रामोण  जल  पूर्ति
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  सरकार  को  35.87  करोड़  रुषये  का  अनुदान  दिया  इसके

 83-84  ओर  84-85  के  दोरान  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तगंत  भी  उन्हें  850  लाख  रुपये  की
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 राषि  दी  गई  84-85  के  दोरान  त्वरित  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  10.37  करोड़
 रुपये  की  राशि  दी  गई  थी  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  1985  में  75  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि

 देने  का  अनुरोध  किया  था  जिसमें  से  50  लाख  रुपये  की  राधि  उसे  दे  दी  गई  थी  ।

 मत्स्य  विकास  के  लिए  योजनाएं
 $630.  प्रोਂ  रासमकदढण  मोरे

 श्री  यहाजत  राव  गड़ाक  पाटिल

 बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  मत्स्य  विकास  क्षमता  की  बहद्
 बनाए  हैं  ,!

 यदि  तो  इस  संभावना  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  क्रियान्वित  की  जा  रही
 योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  और

 बषं  1985-86  के  लिए  मछली  उत्पादन  का  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 कृषि  शोर  प्रामीण  विकास  मंत्री  (  श्री  बटा  :  से  देश  में  मछली

 बहुत  संसाधनों  राज्य  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्रों  दोनों  के  तहत  कार्यान्बित  की  जा  रही  अनेक
 नाओं  भौर  कार्यक्रमों  क ेजरिए  अधिकाधिक  लाभ  उठाया  जा  रहा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 क्रियान्वित  किए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  मछली  पकड़ने  के  कार्यकलापों  को  विविषता  लाने  और  देशीय  क्राफ्ट  में  मोटर
 लगाने  के  लिए  ऋण/राज  सहायता  के  जरिए  राज्यों  को  सहायता  देना  ।

 (2)  आयातित  तथा  भाड़े  पर  लिए  गए  जलयानों  के  विवेकपूर्ण  तालमेल  के  जरिए
 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  बेड़  का  वर्धन

 (3)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पड़कने  वाले  देशी  निर्मित  जलायानों  की  लागत  पर  33  प्रतिशत
 राज  सहायता

 |]
 :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह

 (4)  जहाज  रानी  विकास  निधि  समिति  के  माध्यम  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले
 जलयातों  को  शरीद  करने  के  लिए  आसान  शर्तों  पर  ऋणों  को  व्यवस्था

 (5)  मात्स्यकी  सर्वेक्षः  को  तेज  करना  ओर  बड़े  तथा  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्य

 बन्दरगाहों  का  निर्माण  करने  और  लघु  मत्स्यन  केन्द्रों  में  माल  उतारने  तथा  चढ़ाने  की  सुविधाओं
 के  लिए  सहायता  मत्स्यत  जलयानों  की  व्यवस्था  के  लिए  मत्स्य  प्रचालकों  का

 (6)  एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  विदेशी  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  का  विनियमन  इस
 प्रयोजन  के  लिए  समुद्री  क्ष त्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  का

 अधिनियम  1981”  2  नवम्बर,*  1981  से  लागू  हो  चुका

 (7)  जल  कृषि  का  विकास  करने  के  लिए  जिला  स्तरों  पर  मछुवा  विकास  एजेंसियों  की
 स्थापना

 (8)  राज्यों  में  वाणिज्यिक  आकार  के  डिम्पोना  हेचरी  फार्मों  का  निर्माण

 (9)  समुद्री  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कींगा  मछली  पालन  के  लिए  खारे  पानी  में  मछली
 का  विकास  और  कतिपय  भूमि  बम्द  राज्यों  में  लवणीय  भूमि  का  उपयोग

 19
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 शिखि  २]...

 (10)  मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  संसा्षनों  का  विकास
 हे

 (11)  वाणिज्यिक  प्रेमाने  पर  ट्राउट  कल्चर  की  मदद  के  लिए  ट्राउट  हेचरियों  को

 स्थापना  करता  ।

 2.  1985-86  के  लिए  उत्पादन  का  अनुमानित  लक्ष्य  31  साख  मीटरी  टन  है  ।

 हरियाणा  में  सल्ल  से  हुई  हाति

 ०632.  झो  राम  क्या  कृषि  प्रामोण  ओर  विकास  मंत्री  वह  बताते  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हरियणा  के  विभिन्न  भागों  में  सूखे  से  हुई  हाथि  का  मूल्यांकन  करने

 तु  वहां  कोई  दल  भेजा

 यदि  तो  क्या  उस  दल  द्वारा  कोइ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  भोर

 उसकी  मुख्य  सिफारिश  क्या  हैं  ओर  उन  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  :  नहीं  ।

 ओर  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 छोतिहर  मजदूरों  को  पंशन

 +  633,  श्री  बो०  एस०  बिजयराधवन  :  कया  अम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  ऐसी  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  खेतिहर  मर्जदूरों
 को  पेन  देने  में  व्यय  होने  वाली  राशि  का  कम  से  कम  कुछ  भाग  राज्यों  को  अनुदान  सहायता  के

 रूप  में  दिया  भोर

 (w)  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  :  टो०  ओर  इस  समय  ऐसी  योजना

 नहीं  है  कि  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को सहायता  अनुदान  प्रदान  किया

 केरल  ओर  आंध्र  प्रदेश  की  कृषि  कर्मकार  पेंशन  योजनाएं  हैं  ।

 इसके  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  वद्धावस्था  पेंश्वन  योजनाएं
 जिमके  द्वारा  प्रत्येक  पात्र  व्यक्ति  जिनमें  कृषि  श्रमिक  भी  शामिल  से

 प्रति  भाह  के  बीच  पेंशन  दी  जाती  है  ।

 कर्ंचारी  राज्य  बोसा  1984  का  क्रियास्वयन
 #635,  श्री  बाजबन  ,  रा

 श्री  अभिल  बसु  ।
 :  क्या  भ्रम  मम्झों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  कर्ंचारी  संघों
 से  कमेंचारी  राज्य  बीमा  198#  के

 कियान्वयन  को  रोकने  हेतु  अम्यावेदन  आए

 थदि  तो  इन  अम्यावेदनों  की  मुख्य  बातें  क्या  भौर

 उन  पर  सरकार  को  बया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 अम॒  मंत्रालय  के  राज्य  भन््त्री  ही०  :  हां  ।

 अभिवेदन  में  किए  गए  मुख्य  प्वाइट  भिम्तानुसार  हैं

 ..  G)  कमंचारियों  के  अंशदान  की  दर  में  लाभों  को  दरों  में  अनुरूपी  वृद्धि  के  बिना  बढ़ोत्तरी
 की  गई

 (ii)  बीमारी  प्रसुविधा  देने  को  पात्रता  शर्त  में  परिवर्तन  से  नेमित्तिक  और  बदली  श्रमिकों

 के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  और

 (iii)  नए  सदस्यों  को  चिकित्सा  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  समुचित  व्यवस्था  नहीं
 को  गई

 इस  मामले  में  स्थिति  निम्नानुसार  है  :--

 ु  (i)  प्रतिशतता  आधार  पर  अंशदान  की  अदायगी  को  पति  शुरू  करने  के  परिणामस्वरूष

 कतिपय  मजदूरी  ग्रुपों  के  बारे  में  अंशदान  की  दर  में  थोड़ी  सी  वद्धि  हुई  है  ।  लाभों  को  दरों

 में  कभी  भी  वृद्धि  की  सकती  है  जब  ऐसा  करने  के  लिए  राधि  उपलब्ध

 (7)  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उन  कठिनाइयों  की  जांच॑  की  रही  है  जो  थीमारी

 प्रसुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  पात्रता  ढार्तों  में परिवर्तन  से  उत्पन्न  हुई  और

 (iii)  राज्य  सरकारों  को  परामशे  दिया  गया  है  कि  वे  नए  सदस्यों  की  आवश्यकवाअ
 को  करने  हेलु  वतंमान  चिकित्सा  सुविधाओं  में  उचित  रूप  से  वर्धि  करें  ।

 में  उबरकों  का  झ्रायात

 ॥  *63  7.  भरी  राम  भगत  क्या  कवि  और  प्रामीण  विकास  मन््म्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  के  दोरान  बड़े  पंमाने  पर  उवंरकों  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  आयात  किए  जाने  वाले  श्रस्ताबित  उवरकों  की  किस्स  और  मात्रा
 क्या

 उवंरकों  का  आयात  करने  के  मुख्य  कारण  कया  भोर

 आयात  किए  जाने  बाले  प्रस्तावित  उर्वरकों  पर  कितना  ब्यय  होगा  ?

 कषि  झोर  प्राभ्रोण  बिकास  मसरत्री  अ,टा  :  मांग/खपत  को  पूरा
 करने  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  अलग-अलग  मात्रा  में  उवंरक  आयात  किए  जाते  क्योंकि  देशी  उरंपादन
 देश  को  उरकों  की  मांग  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  हैं  ।

 और  आयातित  उवं रक  की  किस्म  मुख्य  रूप  से  ढाय-अमोंवियम
 फास्फेट  ओर  म्यूरेट  आफ  पोटाष्ष  हैं

 इस  स्थिति  में  आयात  किए  जाने  वाले  उर्वरकों  की  मात्रा  तथा  सुक्ष्य  के  बारे  में  कोई
 ठीक  ठीक  आंकड़े  नहों  दिए  जा  क्योंकि  इनकी  समय-समय  पर  संमीक्षा  की  जाही

 #4॥
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 सूखे  के  संबन्ध  में  राष्ट्रीय  नोति

 +$640.  श्री  वृद्धि  चल्द्र  जन  :  क्या  कषि  झोर  प्रामोण  विकास  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  प्रति  वर्ष  सूखे  को  स्थिति  को  रोकने  हेतु  एक

 राष्ट्रीय  सूखा  थीति  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रखने  पर  बिचार  कर  रही
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  अख्यूलाल  :  से  सुझ्षा
 संभावित  क्षेत्र  कार्य क्रम  जो  कि  संबंधित  राज्यों  के  सहयोग  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के बिकास  हेतु  राष्ट्रीय
 समिति  के  समर्थन  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  से  विभिस्न  राज्यों  में  बारम्बार  सूखा  पड़ने  को

 समस्या  का  सामना  करने  हेतु  किए  जा  जा  रहे  दीघंकालिक  उपायों  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  नीति  का

 पता  चलता  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  इस  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम  1970-71  के  दोरान  आरम्भ  किया  गया  था  जिसका  उह्ं  श्य
 चने  हुए  सूला  संभावित  क्षेत्रों  में पारिस्थितिक  संतुलन  को  बनाए  रखना  है  और  पशुधन
 तथा  मानवीय  संसाधनों  की  उत्पादकता  को  बढ़ाना  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के बिकास  हेतु  राष्ट्रीय  समिति

 ने  1981  में  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  कार्यक्रम  का  समर्थत  किया  यह  कार्यक्रम  केन्द्र  द्वारा

 जित  योजना  के  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  जिसमें  एक  समन्वित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  रूप  में

 भूमि  तथा  जल  वनरोपण  और  चरागाह  लघु  शुष्क  भूमि  पर  पशुधन
 विकास  आदि  काय॑  शामिल  स्थायी  स्वरूप  के  इन  उपायों  से  सूखे  की  प्रचंंडता  को  घटाने  तथा

 सूखे  के  कारण  आय  में  अस्थिरता  को  कम  किए  जाने  की  आशा  है  ।  एस  कार्यक्रम  पर  होने  वाले  व्यय

 को  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  बराबर  के  आधार  पर  वहने  किया  जाता  है  ओर  इस  काय  क्रम  के  आरम्भ

 होने  से  लेकर  1985  तक  इस  कार्यक्रम  पर  731.94  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 भंडारण  सुविधाएं  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  खाद्यान्नों  को  क्षति

 641.  क्री  मोहन  भाई  पढेल  :  क्या  स्लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन््त्री  यह  बतासे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गोदामों  तथा  रेलवे  शेड  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  वर्षा  के  मौसम  में  हजारों
 टन  गेहूं  ओर  चावल  खराब  हो  जाता

 यदि  तो  केन्द्रीय  माण्डागार  विगम  द्वारा  देश  में  गेहूं  और  चावल  पेदा

 करने  वाले  राज्यों  में  अधिक  गोदामों  का  निर्माण  करने  तथा  गेहूं  ओर  चावल  के  भण्डारण  के  सिए

 रेलवे  दोडों  की  व्यवस्था  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 कया  ग्रुजरात  में  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 2३
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 साधा  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  बोरेन्द्र  :  ढके  हुए  भण्डारण  स्थान
 कमी  होने  के  कारण  खाद्यान्तों  की  कुछ  मात्रा  क्षति  ग्रस्त  हो  ही  जाती  है  ।

 (  आशझ्षा  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  1985-86  के  दोरान  15.25  लाख  मीटरी  टन  की

 अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  सेंट्रल  वेयरहाउसिग  कारपोरेशन  से  चालू  वर्ष  के

 दोरान  6,00  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  को  आशा  की  जाती  है  जिसमें

 से  4.59  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  खाद्यान्नों  क ेलिए  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  आवश्यकता

 और  परिचालन  के  महत्व  के  आधार  पर  भण्डारण  क्षमता  का  देश  के  विभिन्न  केन्द्रों  में  निर्माण

 किया  जाएगा  ।

 भाशा  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  1985-86  के  दोरान  गुजरात  में  1.81  लाख
 ग्रीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करेगा  |  सेंट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  से  आशा  की

 जाती  है  कि  वह  चाल  वर्ष  के  दोरान  गुजरात  में  011  लाख  मीटरी  टन  की  भष्डारण  क्षमता  का
 निर्माण  करेगी  जिसमें  से  खांद्यान्नों  के  लिए  0.]10  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  उपलब्ध  होने  को
 सम्मावना  है  ।

 पान  विकास  बोड़  को  स्थापना

 *८643.  भी  सश्यभोपाल  मिश्र  :  क्या  क्षि  और  प्रामीण  बिकास  मस्जो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पान  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 क्षि  धौर  प्रामीण  विकास  सनन््म्रो  बूटा  :  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 पान  की  खेती  बहुत  ही  सीमित  पैमाने  पर  होती  है  और  इस  समय  इसके  लिए  एक
 पृथक  बोडड  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ऐस्थ  स््टास  कारखाने  में  ऐस्ब  स्टोसिस  से  पोड़ित  अमिक

 +८44-  भी  सलू  अन्द  क्या  अम  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐस्वेस्टास  का  रखानों  में  कार्य  करने  वाले  अधिकांश  श्रमिक  तीव्र  ऐस्वेस्टोसिस  से

 पीड़ित

 यदि  तो  श्रमिकों  को  संक्रामक  बीमारियों  से  बचाने  के  लिए  सरकार  कया  कदम
 उठा  रही  है  ;  और

 वर्ष  1982  से  अब  तक  इस  रोग  से  कितने  श्रमिकों  की  मत्यु  होने  का  समाचार  है  ?

 असम  संत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  टो०  :  ओर  एक  विवरण  संलग्न

 ऐसी  कोई  रिपार्ट  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई



 लिखित  ev  1985
 —

 विवरण
 राज्य  सरकरों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रणासनों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  ऐस्बेस्टास

 उत्पादों  का  निर्माण  करने  वाले  कुल  74  कारखाने  हैं  और  उसमें  10,567  श्रमिक  नियोजत  कुछ
 श्रमिकों  के  ऐस्बेस्टोसिस  से  पीड़ित  होने  की  सूचना  मिली  कारखाना  सलाह  सेवा  और  श्रम

 विज्ञान  केन्द्र  महानिदेशालय  के  संगठन  द्वारा  वर्ष  1981  से  1983  तक  दो  यूनिटों  में  मैसस

 दिग्विजय  सीमेंट  कम्पनी  अहमदाबाद  और  मससं  हिन्दुस्तान  फेरोड़ी  बम्बई

 जिसमें  960  भर  1200  श्रमिक  नियोजित  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  लगा  है  कि  उन

 307  और  405  श्रमिकों  के  जिसकी  डाक्टरी  जांच  की  गईं  ऐस्बेस्टोसिस  की  विद्यमानता

 6,5  प्रतिशत  और  7.2  प्रतिशत  थी  ।

 2.  का  रखाना  अधिनियम  के  अधीम  ऐस्बेस्टोसिस  अधिसुचित  रोग  है  और  कोई  भी  कारखाना

 निरीक्षक  या  प्रमापकर्त्ता  सजंन  के  जिसके  पास  ऐसा  मामला  आता  इस  मामले  की  रिपर्ट

 राज्य  सरकार  और  नियोजकों  को  देना  अपेक्षित  है ताकि  उचित  उपचारी  ओर  सुधारात्मक  उपाय

 किए  जा  सकें  ।  कार्य  स्थलों  पर  वायुवाहित  ऐस्बेस्टास-घूल  के  खतरनाक  प्रभावों  पर

 नियंत्रण  करने  के  उपायों  को  कारखाना  अधिनियम  के  अधीन  बनाए  गए  कारखाना  नियमों  में

 निर्धारित  किया  गया  जिन्हें  राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  किया  जाता  राज्य  सरकारों  को

 सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इन  यूनिटों  में  कालून  के  उपश्रंधों  का  सस्ती  से  पालन  करें  ।

 3.  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  1984  में  सचिवों  का  एक  ग्रुप  गठित  किया  ताकि

 स्टास  में  जिनमें  ऐस्वेस्टास  खाने  भी  शामिल  श्रमिकों  को  उसके  स्थास्थ्य  पर  होने  वाले

 हानिकर  प्रभाव  से  बचाने  के  लिए  देश  में  किए  गए  उपायों  की  पर्याप्तता  को  जांच  की  जा  सके  ।

 राग्ज  खोनो  कारखाने

 *645-  शो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  खान  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  केर्द्रोय  सरकार  द्वारा  चीनी  के  कितने  रुग्ण  कारखाने  चलाए  जा

 रहे  हैं  ;

 इन  चीनी  कारखानों  को  स्थानीय  प्रंबन्धकों  को  लोटाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा

 रहे  और
 |

 स्थानीय  प्रबन्धकों  हारा  जाने  वाले  अन्य  चीनी  कारखानों  के

 अनुपात  की  तुलना  में  उसी  राज्य  में  कार्य रत  इन  रण  कारखानों  का  चीनो  का  उत्पादन

 अनुपात  कया  है  ?

 खाद्य  ह्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्द्र  :  (१)  केन्द्रीय  सरकार  वे  आठ  चीकी

 मिलें  चला  रही  है  जिनका  प्रबन्ध  चीनी  उपक्रम  1978  के  तहत
 लिया  गया  है  ।

 है

 इन  मिलों  को  उनके  मालिकों  को  वापस  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  के

 लिए  उनके  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचा  र-विमं  किया  जा  रहा
 प्रति  क्विंटल  के  अखिल-भारत  गन्ने  के  ओऔसत  मूल्य  के  आर्धार  चीनी

 के  उत्पादन  की  औसत  लागत  405/  रपबे  प्रति  क्विंटल  बेठती  है  ।  सरकार  द्वारा  संचालित  श्राठ
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 मिलों  में  एक  मिल  को  छो  डकर  सात  मिलों  की  उत्पादत  लागत  ऋणों  पर  ब्याज

 449/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  बीच  है  ।

 पवतीय  क्षत्रों  में  भेड़  पालन

 *646.  भ्री  हरीश  रावत  :  कया  कृषि  ओर  प्रासीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  पर्बतीय  क्षेत्रों  में  भेड़  पालन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  एक  व्यापक
 योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संबंधित  राज्यों  के  परामर्श  से  ऐसी  योजना
 तेयार  करने  का  है  ?

 कृषि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बटा  :  से  देश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में

 भेड  विकास  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  प्राथमिकताओं

 तथा  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  मुताबिक  भेड़  विक्रास  संबंधी  अनेक  कार्यक्रम  शुरू  किए  राज्य

 सरकारों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  ये  हैं  :-
 |

 1.  भेड़  पालकों  को  उनन्मत  नस्ल के  मेंढ़े  तवार  करने  तथा  उनकी  आपूर्ति  के  लिए  भेड़
 प्रजनन

 2,  भेड  तथा  ऊन  विस्तार  केन्द्रों  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  ऊन  उतारने  की

 उन्नत  पद्धति  ज॑ंसी  भेड  विस्तार  सेवाओं  की  व्यवस्था

 3.  ऊन  तथा  भेड़  के  लिए  विपणन  सुविधाएं  मुहेया  करना  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  देते  समय  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  भेड़  विकास  की

 जरूरतों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 टी०  वो०  टावर  से  ताजमहल  को  सुन्दरता  पर  बरा  प्रभाव

 [

 *647  श्री  ग्रमर  राय  प्रधान  :  कया  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  जमुता  पार  का  150  मीटर  ऊ'चा  टेलिविजन  ट्रांसमीटर  टावर  ताजमहल  की

 सुम्दरता  को  कुप्रभावित  करता  है  क्योंकि  यह  टावर  प्रभावषपूर्ण  ढंग
 से

 ताज  महल  के  बिल्कुल  पीछे

 लड़ा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  से  आगरा

 में  द्रदंन  टावर  ताजमहल  से  लगभग  3,5  किलो  मीटर  को  दूरी  पर  है  तथा  यह  केवल  पीछे  की

 भोर  कुछ  स्थानों  से  ही  दिलाई  देता  है  ।  टावर  को  इसके  मोजदा  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 शगाने  के  प्रइन  की  जाँच
 की  रही

 े
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 _ a  ७-७  cee  see »-

 बिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  परियोजनापों  का  रख-रखाब

 *  531,  श्री  जय  प्रकाश  अप्रवाल  :  क्या  निर्माण  और  पश्राथास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कुछ
 परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  जबकि  उनका  रख-रखाव  दिल्ली  गगर  निगम  के  जिम्मे

 कया  दुहरे  कार्यकारियों  के कारण  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  काय  प्रारंभ  करने  और
 उनको  अपने  हाथ  में  लेने  में  अत्यधिक  विलम्ब  होता  है  ;  भौर

 इस  समस्या  के  समाधान  हेतु  सरकार  किन  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 निर्माण  झौर  आवास  मंत्रो  प्रस्दुल  :

 दिल्ली  नगर  अपने  क्षेत्रों  में मूलभूत  नागरिक  सेवाएਂ  चलाने  के  लिए  मुख्य
 उत्तरदायी  नागरिक  निकाय  और  इसलिए  पूरी  की  गई  सारी  परियोजनाएं  उसको  सौंपी  जानी

 होती  हैं  ।  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  है  औौर  कार्यों  में  कोई  द्विभाजन  महीं  है  ।

 सम्बन्धित  अभिकरणों  के  बीच  अपेक्षाकृत  अच्छा  समस्वय  करने  और  अड़चनों  यदि

 कोई  को  दूर  करने  की  दुष्टि  से  सरकार  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें  सचिव

 तथा  दिल्लो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  में

 आयुक्त  शामिल  हैं  और  आवास  मंत्रालय  के  उप-सचिव  इसके  संयोजक  हैं  ।

 शान्ति  नई  विल्लो  में  लालो  भूखण्ड  का  दुरुपयोग

 [  अनुवाद  |

 4629,  थी  सनत  कुमार  म  डल  )
 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  #  :  क्या  निर्माण  और  प्राबास  मंत्री  शान्ति  निकेतन  में
 क्रो  आर०  पी०  सुमन

 खाली  मूखण्ड  का  दुरुपयोग  के  बारे  में  7  1984  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  10247
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दो  वर्ष  पूर्व  साधु  वासवानों  मिशन  को  उक्त  भूखण्ड  का  वास्तविक  कब्जा  दिए
 जाने  के  बावजूद  मनुष्य  ओर  जानवर  उक्त  भूखण्ड  का  शोचालय  के  रूप  में  उपयोग  कर  रहे  हैं  :

 क्या  इस  भूखण्ड  के  चारों  और  इस  मिशन  द्वारा  अभी  तक  बाड़ा  नहीं  लगाया  गया
 है  ;  और

 सरकार  ने  तत्संबंधी  कानूनी  प्रावधानों  को  प्रभावी  करके  निरन्तर  रहने  वाली  इस  गन्दगी
 ओर  पर्यावरण  के  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  है  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्दुल  गफर  )  :  संदर्भित  प्लाट  29.4.83  को  साधु
 बासवानी  मिशन  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  आवंटी  ने  अमी  तक  प्लाट  पर  निर्माण  कार्य  आरम्भ  नहीं
 किया  है  ।  आबंटन  की  छार्तों

 के  अनुसार  संस्थान  को  कब्जा  सौंप  देने  की  तारीख  से  3  वर्षोंਂ  (]  वर्ष
 की  मोहलत  की  अवधि  के  भीतर  प्लाट  पर  भवन  का  लिर्माण  पूर्ण  करना  अपेक्षित  है  ।
 प्लाट  का  कब्जा

 सौंप
 देने  के  उपरान्त  यह  आवंटी  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  अभ्रनधिकृत

 ण/अन्य  ठ्यक्ितओं  द्वारा  इसका  दुरुपयोग  न  होने  दें  ।

 ३6
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 (  प्लाट  पर  तारों  की  बाड़  लगी  हुई  है  परन्तु  प्लाट  के  दुरुपयोग  के  कारण  यह  कई
 स्थानों  पर  क्षतिग्रस्त  हो  गयी  है

 क्षतिग्रस्त  तारों  की  बाड़  की  मरम्मत  करके  और  कुछ  चौकीदारों  को  रखकर  कंटक
 का  रोकना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मिष्न  पर  दबाव  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को
 कहा  गया  फ्टूटा-विलेख  को  रदद  करने  की  कार्यवाही  तभी  की  जा  सकती  है  जब  कि  भिदान

 पटटे  में  दी  गई  शर्तों  का  अनुपालत  न  करे  जिसमें  3  वर्षों  की  अनुमेय  अवधि  के  भीतर  भवन  का
 निर्माण  करना  भी  शामिल

 ग्रामीण  ब  रोजगारों  को  उत्पादोन्म,खी  रोजगार

 4630.  थभ्री  एन०  क्या  कषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  कुल  ग्रामीण  जनसंख्या  में  से  कितने
 प्रतिशत  ग्रामीण  लोग  बेरोजगार  हैं  ;

 यदि  तो  पूरे  वर्ष  बेरोजगार  रहने  वाले  और  अल्प  रोजगार  प्राप्त  लोगों  की  संख्या
 का  ब्योरा  क्या  और

 ग्रामीण  बेरोजगारों  को  उत्पादोन्मुखी  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चस्दूलाल  :  ममूना
 सर्वेक्षण  संगठन  के  सर्वेक्षण  के  32  वें  दौर  (  )  के  अनुसार  ग्रामीण  जनसंख्या  में  5  वर्ष  से
 ग्रधिक  की  आयु  वर्ग  के  बेरोजगार  स्तर  )  को  लोगों  का  प्रतिशत  1.55  था  |

 छठी  योजना  के  प्रयोजन  के  लिए  1980  में  5  वर्ष  से अधिक  की  आयु  वर्ग  की
 बेरोजगारी  के  अनुमान  यह  मानते  हुए  लगाये  गये  थे  कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  के  32  वें
 दौर  के  सर्वेक्षण  में  पता  लगाई  गई  बेरोजगारी  की  दरों  में  कोई  परिवतंन  नहीं  हुआ
 1980  में  5  वर्ष  से  अधिक  की  आयु-वर्ग  के  ग्रामीण  बेरोजगार  लोगों  के  लगाए  गए  अनुमान  सामान्य
 स्तर  तथा  दंनिक  स्तर  के  अनुसार  7.22  मिलियन  तथा  15,36  मिलियन  है  ।

 सामान्य  स्तर  की  बेरोजगारी  अपेक्षाकृत  दीघंकालिक  ब्रेरोजगारी  से  संबंधित  है  |  दंनिक

 स्तर  की  बेरोजगारी  का  अनुमान  लगाने  से  मोसमी  तथा  अंशकालिक  बेरोजगारी  तथा  अल्प-रोजगार
 का  पता  चलता

 इत  समय  इस  विभाग  के  पास  स्वरोजगार  हेतु  एक  कार्यक्रम  अर्थात्  समन्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  मजदूरी  रोजगार  के  दो  कार्यत्रम

 अर्थात  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्य क्रम  इन  कार्यक्रमों  की  मुख्य  बातें  संलग्त

 विवरण  में  दो  गई  हैं  ।

 विवरण

 ग्रामीण  विकास  के  स्व-रोजगा  र/मजदूरी  रोजगार  वाले  कार्यक्रमों  को  मुख्य  बातें

 समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  :  छठी  योजना  में  गरीबी  द्र  करने  के
 मुरुय  कार्यक्रम  के

 रूप  में  इस  कार्यक्रम  का  उहेष्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  परिवारों  को  सहायता १६

 27



 खिखित  उत्तर  29  अप्र  1985

 उपलब्ध  कराना  है  ताकि  वे  गरोबो  की  रेखा  से  काफो  ऊपर  की  आय  प्राप्त  कर  यह  उद्देश्य
 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  चयनित  परिवारों  को  उत्पादक  स्वरूप  की  परिसम्पह््तियां

 तथा  निवेश  उपलब्ध  कर।कर  पूरा  किया  जाना  है  |

 इस  कारयंक्रम  हेतु  छठी  योजना  आबंटन  1,500  करोड़  रुपए  था  जो  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों

 द्वारा  बराबर  के  आधार  पर  वहन  क्या  जाना  3,000  करोड़  रुपए  का  ऋण  जुटाया  जाना

 अतः  इस  कार्यक्रम  के  लिए  संयुक्त  लागत  लगभग  4,500  करोड़  रुपए  थी  ।

 वास्तविक  रूप  कार्यक्रम  का  उदृश्य  योजनावधि  के  दोरान  15  मिलियन  परिवारों

 प्रखण्ड  में  औसतन  3,000  को  सहायता  उपलब्ध  कराना  15  मिलियन

 परिवारों  को  शामिल  करने  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  1985  तक  15.7  मिलियम  परिवारों  को

 सहायता  पहुंचाई  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  जो  कि

 1980  में  आरम्म  किया  गया  का  मूल  उद्ृष्य  प्रति  वर्ष  300-400  मिलियन  श्रम  दिनों  का

 रिक्त  लाभकारी  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  साथ-साथ  ग्रामोण  आधारभत  ढांचे  को  मजबूत  बनाने

 के  लिए  स्थायी  स्वरूप  की  परिसम्पश्तियों  का  सजन  करना  तथा  ग्रामीण  निर्धनों  के  पोषणिक  स्वर

 को  ऊचा  उठाया  है
 |

 कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  किए  गए  विभिन्न  निर्माण  कार्यों  के  परिणामस्वरूप  रोजगार  सृजन  की
 प्रगति  निम्नलिखित  है  :--

 ब  रोजगार  सजन

 354.520

 302.76

 285.04  85

 )
 ग्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटो  कार्य क्रम  :  प्रत्येक  मूमिहीन  मजदूर  परिवार  के  कम

 से  कम  एक  सदस्य  को  एक  वर्ष  में  100  दिनों  तक  के  रोजगार  की  गारंढी  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  ग्रामीण  भूभिहीनों  हेतु  रोजगार  के  अबसरों  में  सुधार  लाने  तथा  उनका  विस्तर  करने  के

 विशिष्ट  उहं एय  से  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्य  क्रम  वर्ष  1983-  84  के  मध्य  में  आरम्भ  किया

 गया  सरकार  दृवारा  यह  कार्यक्रम  इस  उहं द्य  से  आरम्भ  किया  गया  था  क्योंकि  यह  महसूस

 किया  गया  कि  विशेषकर  कम  कृषि  वाली  अवधि  जब  कायं  मिलने  कठिन  होते  के  दोरान  भूमि

 हुनों  क ेलिए  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  देतु  ग्रामीण  गरीबी  का  मुकाबला  सीधे  तथा

 स्पष्ट  तरीके  से  किया  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  भूमिहीनों  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  में  सुधार

 लाने  तथा  विस्तार  करने  के  कार्यक्रम  का  उहृंश्य  ग्रामीण  पभ्राधारमूत  ढांचे  को

 मजबूत  बनाने  हेतु  स्थायी  स्वरूप  की  परिसम्पत्तियां  सुजित  करना  छठी  योजना  के

 शैरान  ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के लिए  500  करोड़  रुपए  परिव्यय  अनुमोदित

 किया  गया  था  जिसमें  ब्ष  1983-84  देतु  100  करोड़  रुपए  का  परिब्यय  तथा  1984-85  हेतु  400
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 करोड़  दपए  का  परिव्यय  भी  शामिल  वर्ष  1983-84  के  दोरान  60  मिलियन  श्रमदिनों  तथा  वर्ष

 1984-85  के  दोरान  300  मिलियन  श्रमदिनों  के  रोजगार  सजन  की  प्रत्याशा  की  गई  थी  ।  वर्ष  1983-
 84  के  दोरान  कूल  5.2  मिलियन  श्रमदिनों  का  रोजगार  सुजित  किया  गया  था  ।  प्राप्त  रिपोर्टों  के

 अनुसार  वर्ष  1984-85  85  के  दोरान  उपलब्धि  192.46  भिलियन  श्रमदिग  थी

 )  ।

 गीत  भोौर  नाठक  महाराष्ट्र  में  भ्रारक्षित  रिक्तियों  को

 भरा  जाना

 4631.  भरी  प्रार०  एम०  भोये  :  क्या
 सचना

 और  प्रसारण  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ध

 गीत  और  नाटक  महाराष्ट्र  में  प्रत्येक  ग्रेड  में  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  की

 नियुक्ति  की  गई

 (a)  उन  नियुक्तियों  में  कितने  पदों  पर  प्रनुसू चित
 जातियों  ओर  अनुसू चित  जनजातियों  के

 लोगों  की  नियुक्ति  की

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  निर्धारित  कोटा  पूरा  किया

 गया  थौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ओर  इस  बारे  में
 क्या  कारंगाई

 करने  का

 विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सरत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बी०  एन०  :  से

 गीत  और  नाटक  जो  सूचना  और  प्रसारण  मेंमत्रालय  का  एक  अधीनस्थ  कायलिय  में

 विभिन्न  पदों  पर  भर्ती  अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुपचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षण  संबंधी  प्रादेशों
 के

 कार्या्वयन  पर  नजर  रक्षने  के  लिए

 रोस्टर  भी  केन्द्रीय  भराधार  पर  रखा  जाता  है  ना  कि  क्षेत्रीय  आधार  पर  ।  महाराष्ट्र  राज्य

 में  पुणे  में  स्थित  गीत  और  नाटक  प्रभाग  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  क ेलिए  कोई  अलग  रोस्टर  नहीं  रखा  जा

 रहा  क्षेत्रीय  पुणे  में  इस  समय  कार्य  कर  रहे  ध्यक्तियों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 समूह  --]

 समृह

 समूह  5

 समूह

 इस  समय  पुणे  केन्द्र  में  जिन  पदों  को  भनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  से  संबंधित

 व्यक्ति  घारण  किए  हुए  उनकी  प्रतिशतता  इस  प्रकार  है  :-- 4354

 समूह
 “-  शून्य

 समूह
 '

 समूह  202

 समूह  66%

 पुणे  केन्द्र  पर  कार्य  कर  रहे  सभी  व्यक्तियों  की  नियुक्ति/भ्रोन्नति  आरक्षण  संबंधी  आदेशों  के

 धनुसार  की  गई

 29



 लिखित  उत्तर  29  1985

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 कन्टोन  स्टोर  विभाग  से  परिष्कत  खाद्य  सामग्रो

 32,  भी  लाला  राम  केन  :  क्या  श्षाद्य  ओर  नागरिक  पृति  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मछली  ओर  वनस्पति  थआादि  ज॑से  परिष्कृत  खाद्य  सामग्री  की  खरीद

 सेना  खरीद  प्रतिष्ठान  की  बजाय  केंटीन  स्टोर  विभाम  से  करने  का  मिर्णय  किया  है  जिसका  काम
 रूप  से  स्थानीय  सेनिक॑  कंन्टोनों  की  मदों  की  खरीद  करना  है

 )  क्या  इस  परिवतंन  के  व्यापक  राष्ट्रीय  हित  में  द्रगामी  परिणाम  निकलेंगे  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ऐसे  कोन  से  कारण  थे  जिनकी  वजह  से  सरकार  को  मांग  देने  वाले  को  खरीददार  नहीं

 होना  चाहिएਂ  के  सिद्धांत  को  अवहेलना  करते  हुए  उक्त  परिवतेन  करना

 उन  मदों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनकी  बड़े  पंमाने  पर  खरीद  अब  कैन््टीन  स्टोर  विभाग

 से  को  और

 क्या  सेना  खरीद  प्रतिष्ठाव  बन्द  किया  जा  रहा  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  बीरेख  :  और  यह  निर्णय  किया

 गया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  का  केंटीन  स्टोर्स  विभाग  खाद्य  विभाग  के  सेना  क्रय  संगठन  से  1-4-1986

 तक  सभी  विधायित  खाद्य  वस्तुओं  की  बसूली  का  कार्य  अपने  अधिकार  में  ले लेगा  ।  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिसमें  इस  निर्णय  के  अनुसरण  में  कटीन  स्टो्स  विभाग  द्वारा  अपने  अधिकार  में  ली  गई

 वस्तुश्रों  की  सूची  दी  गई

 इस  मिर्णय  के  फलस्थरूप  किसी  समस्या  की  परिकल्पना  महीं  की  जाती  है  ।

 एकल  एजेन्सी  के  माध्यम  से  वसूली  करने  की  वांछनीयता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह्

 निर्णय  किया  गया  है  |  सेना  मुख्यालय  का  आपूर्ति  ओर  परिवहन  निकेशालय  इन्डटर  है  ओर  वसूली
 संबंधी  कार्य  कैम्टोन  स्टोसं  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  जो  कि  एक  भिन्न  एजेन्सी

 (  सेना  संगठन  को  बन्द  करने  का  प्रदन  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  से  जुड़ा
 हुआ  है  ।

 विवरण

 निर्णय  लेने  के  बाद  कंम्टीन  स्टोर  डिपाटमेंट  द्वारा  ली  गई  मर्दे

 1.  विधायित  सब्जियां  9.  कन्फकक््शन री

 2,  विधायित  फल  10.  घ्िगरेंठ

 3,  घ॒लनक्षील  काफी  मक्की  व  आटा

 4.  चाय  12.  कस्टड  पाउडर

 5.  विधायित  मांस  13.  कानंफ्लेक्स

 6,  विधायित  मछली  14,  जेली  क्रिस्टिल

 7.  दूध  के  उत्पाद  15,  सागो

 8.  अण्डें  का  पाउडर  16.  ड्रिकिंग  चाकलेट

 १0
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 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  द्वारा  को  ब  चर  होप  से  अम्बई  पतन
 न्यास  को  सोंपा  आना

 4633,  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ने  बुचर  द्वीप  स्थित  घाट  बम्बई  पत्तन  न्यास  को  कब

 सौंपा  था और  उसकी  निविदा  लागत  क्या  थी  तथा  उप्त  पर  कुल  कितनी  लागत

 इस  काय  को  पूरा  करने  हेतु  धन  किन  ज्लोतों  से आया  और  प्रत्येक  स्रोत  से कितना

 घन

 क्या  लिया  गया  ऋण  वापिस  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसे  कब  वापिस

 किया

 क्या  इस  काय॑  में  हुए  घाटे  को  गत  तीन-चार  वर्षों  से  चल  रहे  कार्य  के  रूप  में  दिखाया

 गया  है  ताकि  निगम  की  लाभप्रदता  पर  कुप्रभाव  न  और

 यदि  तो  निगम  के  वा्धिक  लेखों  के  अनुसार  समय-समय  पर  तथा  कार्य  के

 आरम्भ  होने  के  समय  से  उत्के  पुरा  होने  तक  इस  कार्य  की  वित्तीय  स्थिति  क्या  रहेगी  ?

 निर्माण  और  प्रावास  मंत्री  भ्रस्दुल  :  घाट  )  सॉपने  की

 तारीख  1984

 निविदा  लागत  —  5.04  करोड़  रुपये

 को  छोड़कर  )
 शामिल  अस्थाई  लागत  करोड़  रुपये

 पर  ब्याज  को

 तेल  उद्योग  विकास  बो्ड  आई०  डी०  से  13  करोड़  रुपये  ।

 )  अभी  नहीं  ।  राष्ट्रीय  मवन  निर्माण  निगम  ने  मध्यस्थ  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अध्तिम

 अथाई  में  से  ऋण  के  भुगतान  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 परियोजना  के  लिए  मूल्य  पद्धति  पर  अन्तिम  अवार्ड  लम्बित  रहने  के
 रिक्त  लागत  को  घाटे  के  रूप  में  दिखाना  अनुचित  वित्तीय  परिणामों  के  तोड़-म  रोड़  को  दर
 करने  के  लिए  अतिरिक्त  प्रतिपूरति  योग्य  लागत  चल  रहे  कार्य  के  रूप  में  दिखाया  गया  था  ।

 उपयुक्त  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शहरों  के  ध्लोर  आगे  विस्तार  को  रोकना

 4634.  भी  बनवारी  लाल  ये  रवा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  ने  पास  10  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  हाहरों  के  और

 आगे  विघध्तार  को  रोकने  के  लिए  क्या  योजनाएं  और

 उपरोगत  योजनाओं  और  उनकी  क्रियान्विति  का  ब्योरा  क्या
 है

 ?  .*
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 मिर्माण  ओर  प्रावास  भगत्री  अब्युल  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिए  कार्यकारी  दल  के  प्रस्ताव  का  उदय  महानगरीय  दाहरों  के  चारों  ओर के  क्षेत्र  में  छोटे  तथा

 मध्यम  कस्बों  का  तथा  ग्रामीण  विकास  केन्द्रों  का  प्रत्याकर्षण  टर  के  रूप  में  विकास

 करके  महानगरों  तथा  अन्य  बड़े  हाहरों  की  जनसंरुया  को  नियंत्रित  करने  का  इस  सम्बन्ध  में

 मुख्य  योजना  प्रवेश  के  लिए  छोटे  तथा  मध्यम  कस्वों  तथा  विकास  केन्द्रों  क ेएकीकृत  विकास

 तथा  महानगरीय  छाहरों  में  जनसंस्या  के  प्रवाह  को  रोकने  से  सम्बन्धित  होगी  ।  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  पूर्ण  होने  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 दूध  को  उपलब्धता

 4635.  श्री  वो०  सोभनाद्रीसवरा  क्या  कवि  और  भ्रामोण  विकाप्त  सम्जी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 हु

 वर्ष  1951  और  1981  में  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  क्या

 1951  ओर  1981  में  मवेशियों  की  संख्या  कितनी

 मवेशियों  की  संख्या  में  कमी  आने  के  क्या  कारण  और

 दुधारू  पशुओं  से  दघ  की  पेदाबार  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  के  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 उस  पर  क्या  कायंवाही  को  गई  है  और  यदि  कोई  परिणाम  निकले  हैं  तो  वह  कया  हैं  ?

 कृषि  भोर  प्रामोण  विकास  मंत्रों  ब,.टा  :  वर्ष  1951  और  1981-82  में

 प्रति  व्यक्ति  वाधिक  दूध  की  उपलब्धि  48.2  कि०  ग्राम  और  48.1  किलो  ग्राम  होने  का

 मान  लगाया  गया

 पशु  बणना  के  1951  और  1977  में  मवेक्षियों  की  संख्या  1552.95
 लाख  और  1801.40  लाख  थी  ।

 मवेक्षियों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 सरकार  ने  मवेशियों  की  दुरध  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 नीतियां  अपनाई  हैं  :--

 (1)  चुनिदा  प्रजनन  करके  उनके  वास  स्थालों  में  राष्ट्रीय  महत्व  के  पष्ु  नस्लों  का

 वंधशिक  सुधार  तथा  अन्य  चुनिदा  क्षेत्रों  में उनका

 (2)  विदेशी  डेरी  नस््लों  के  साथ  अज्ञात  नस्ल  के  पशुओं  का  संकर  प्रजनन  ;

 (3)  पशुओं  को  पर्याप्त  पोषण  मुहैयया  किये  जाने  की  दृष्टि  से  आहार  तथा  चारा

 धनों  का  और

 (4)  उत्पादन  कार्यक्रम  की  सहायता  के  लिए  प्रभावी  पशु  स्वास्थ्य  सेवाओं  का  प्रबंध  ।

 देश  में  इन  नीतियों  के  अनुसरण  में  पशु  सथा  भेंस  विकास  के  कार्यक्रम  के  सफल  क्रियान्वयन

 के  फलस्वरूप  1982-83  को  समाप्त  होने  वाले  दशक  में  4.6  प्रतिशत  वृद्धि  दर  के  साथ  दूध  का

 उत्पादन  बढ़ा  है  जबकि  पिछले  दद्यक  में  यह  वद्धि  दर  1.1  प्रतिशत  रिकार्ड  की  गयी  ।

 पुष्प  नई  दिल्लो  में  विकसित  मंवानों/पाकों
 का  उपलब्ध  न  होता

 4636.  भी  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  निर्माण  शोर  आजास  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  सरकार  को  पुष्प  नई  दिल्ली  में  विकसित  मैदान|पाक॑  उपलब्ध  न होने
 कौर  मेदानों  के  चारों  ओर  कांटेदार  तार  म  लगाने  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ओर  यदि

 तो  1  1985  से  आज  तक  महानिदेशक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  अथवा

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अन्य  प्राधिकारियों  को  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  ॥हो  की  गई  और

 क्या  सरकार  का
 उस

 क्षेत्र
 के

 निवासियों  की  क्षिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए

 प्ित  मेंदानों  पा्कों  तथा  विकसित  पार्कों  के  चारों  ओर  कांटेदार  तार  लगाने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  पश्ावास  मन्त्रो  अब्दुल  :  जी  इस  अवधि  के  दोरान  चार

 क्षिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ओर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इन  पर  यथोचित  ध्यान  दे  रहा

 हां  ।

 उव  रकों  के  बिक्रो  मल्य  में  राज  सहायता

 4637.  भरी  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  कृषि  झोर  प्रामीण  विकास  मसन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  में  |  1985  किसानों  के  लिए
 रकों  के  बिक्री  मूल्य  में  राज  सहायता  की  राशि  कितनी

 क्या  राज  सहायता  की  राशि  सबके  लिए  समान  होती  अथवा  अनुसूचित

 जातियों।अनुसूचित  जनजातियों  छोटे  ओर  सीमांत  समाज  के  अन्य  कमजोर
 वर्गों  के  लोगों  को  वर्गीकृत  करके  दी  जाती

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  किस  प्रकार  का  अप्तर  रखा  जाता  और

 क्या  राज  सहायता  देने  का  एक  समान  तरीका  रखने  का  विद्यार  है  अथवा  वर्तमान

 श्रेणीवार  प्रणाली  को  जारी  रखने  का  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्त्री  :  से  उतवंरकों  के  बिक्री

 मूल्य  समूचे  देश  में  एक  समान  होते  हैं  और  इस  समय  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  से

 संबंधित  किसानों  और  सीमांत  कृषकों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  क ेलिएट  अलग  से  कोई

 बिक्री  मूल्य  नहीं  है  ।  देश  के  उन  सभी  विकासशील  खण्डों  में  फास्फोरस  और  पोटाश्  युक्त
 उबंरकों  और  अभ्य  आदानों  की  खरीद  हेतु  राजसहायता  उपलब्ध  है  जो  खण्ड  के  लिए  निर्धारित

 सकल  सीमा  के  भीतर  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आते  इसके

 राष्ट्रीय  तिलह॒न॒  विकास  परियोजना  के  अन्तगंत  आंध्र  उड़ीसा  और

 तमिलनाडु  राज्यों  में  म ूगफली  की  गहन  खेती  के  लिए  परियोजना  के  अभ्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  में

 फास्फो  रस-युक्त  उवं  रकों  की  लागत  का  25%  भाग  भारत  सरकार  श्रदान  करती  है  ।

 देश  में  उत्पादित  सामग्री  से  सभी  किसानों  को  बेचे  गए  उवंरकों  के  बिक्री  मूल्य  में  राज

 सहायता  का  घटक  औसतन  2,316  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  पोषक  तत्व  आता  यद्यपि  उत्पादन

 करने  वाले  प्रत्येक  एकक  के  धारण  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  अलग-अलग  संयंत्रों  में

 भिन्न  होता  जैसा  कि  रासायन  और  उवंरक  मन्त्रालय  की  उर्वरक  उद्योग  समन्वथन  समिति  द्वारा

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  आयातित  उवं  रकों  के  मामले  में  राजसहायता  का  घटक  ब्रोसतन  2,033
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 रुपए  प्रति  मीटरी  टन  पोषक  ठत्व  यह  मात्रा  खरीद  के  स्रोत  और  समय  आदि  के  साथ

 भिन्न  होगी  ।

 उबंरकों  के  बिक्री  मूल्यों  पर  बहुत्त  अधिक  राजसहायता  दी  जाती  वर्तमान

 पद्धति  को  बदलने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  जसाकि  उपरोक्त  प्रएइन
 के  भाग  से  )  तक  में  दिए  उत्तर  में  बताया  गया

 न निन न  a ne a ee  ee  RIS

 भरातोय  मानक  संस्थान  में  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के  लिए  झारक्षण

 4638.  ओ  अनादिसरण  दास  :  कया  खाद्य  झोर  नारिगक  पूर्ति  मज्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  1  1982  और  ]  1985  को  भारतीय  मानक  संस्थान  में  श्रेणी-वार

 कुल  कितने  कर्मचारी

 उपरोक्त  तिथियों  को  वहां  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने
 कमंचारी

 क्या  राष्ट्रीय  मानक  संस्थान  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के

 कम  चारियों  के लिए  बनाये  गये  आरक्षण  नियमों  का  पालन  हो  रहा  है  ओर  रोस्टर  रखा  जा  रहा
 ओर

 यदि  उसमें  कोई  कमी  आई  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  उक्त  समुदायों  के  लिए
 आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  क्या  कायंवाह्दी  की  गयी  है  ?

 खाद्य  शोर  नागिरक  पूर्ति  मग्त्री  वोरेंद्र  (१)  भारतोय  मानक  संस्था  में
 क्मंत्रारियों  की  श्रेणी-वार  संख्या  इस  प्रकार  है  :---

 प्रेड  1  1982  को  1  1985  को

 |  449  519
 ii

 475  542
 |  609  718

 iv  318  397,

 1851  2176

 240  291
 जी  हां  ।

 यह  कमी  मुर्यत  :  बंज्ञानिक  तथा  तकलीकी  पदों  के  मामले  में  1975
 सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाने  वाले  वेज्ञानिक  तथा  तकनोकी  पदों  में  के  निम्नतम  श्तर  पर

 कोई  आरक्षण-नहीं  लगातार  विज्ञापन  दिये  जाने  और  अहं ता  तथा  मानदण्डों  में  छट  दिए  जाने
 के  बावजूद  इजीनियरी  की  विभिन्न  जैसे  यां  नौसेनिक

 कु
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 आदि  में  अपेक्षित  योग्यता  वाले  उम्मीदवार  मिले  हैं  ।  उल्लेख  है  कि

 स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  है  ओर  सभी  ग्रेडों  में  कमी  को  १रा  करने  के  लिए  जोरदार
 प्रयास  किये  जा  रहे  जसे  कि  देखा  जा  सकता  है  कि  1980  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  उम्मीदवार  केवल  8.8  प्रतिशत  जबकि  3]  1985  को  बढ़कर  ये  13.2  प्रतिश्षत  हो
 गये  हैं  ॥

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  निम्नवत  निरन्तर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं

 (1)  शुल्क  और  यात्रा  भत्त  में  छूट

 (ii)  केवल  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  समुदायों  के  लिए  विशापन

 (iii)  घनुभव  और  भरहंताओं  में  छूट

 (iv)  विभिन्न  पदों  के  लिए  निर्धारित  अर्थात  लिखित  /वस्तुनिष्ठ/अशुलिपि/टंकण
 परीक्षाओं  आदि  में  अहंक  अंकों  में  छूट

 (९)  प्रृथक  साक्षात्कार-मानदण्डों  में  छूट  देकर  निर्णय

 (५)  आाशुलिपि/टंकण  परीक्षा  पास  करने  के  लिए  बार-बार  मौका  और

 (vii)  आशुलिपि/टंकण  परीक्षा  के  लिए  संस्थान  द्वारा  टइपराइटरों  की  नि:शुल्क  व्यवस्था  की
 जाती

 सहकारी  आवास  निर्माण  समितियों  ह्वाशा  आवासों  को  बिक्रो

 पर  लिया  जाने  वाला  मुनाफा

 4639,  श्री  राम  सम॒रावन  :  क्या  निर्माण  होर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  राजधानी  में  सहकारी  आवास  समितियों  को  आबंटित  भूमि  पर  बने
 मकानों  को  अपने  सदस्यों  को  बेचने  पर  कुछ  मुनाफा  लेने  की  अनुमति  दी  है  यदि  तो  किस  दर

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  मकानों  की  बिक्री  पर  जिस  जमीन  पर  सम्पत्ति
 का  निर्माण  हुआ  हो  उन  मकानों  को  जमीन  की  लागत  का  हिसाब  लगाते  समय  मुनाफा  कुछ  प्रतिशत
 उन  मकानों  को  मुनाफा  देता  और  यदि  तो  किस  दर

 वसनन््त  शान्ति  आनन्द  वेस्ट  सफदरजंग  इनक्लेव  ओर

 पंचश्चील  पाक  में  उक्त  प्रकार  का  मुनाफा  तय  करने  के  उहं श्य  से  भूमि  का  क्या  मुल्य  हिसाब  में
 लिया  जाता  भोर  _

 सम्बन्धित  भूमि  के  तत्कालीन  बाजार  मूल्यों  के  बजाय  उनके  द्वारा  भुगतान
 की  गयो  भूमि  की  लागत  को  विचार  में  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आबास  मंत्री  अन्दुल  :  नहीं  ?

 हां  ।  भूमि  की  कीमत  में  अनजित  वरद्धि  के  50%  का  उद्ग्रहण  (  लेटी  )  बर्चात्
 बिक्री  के समय  रिहायक्षी  प्लाट  ही  लागत  ओर  मुगतान  किए  गए  प्रीमियम  का  अन्तर  अनजित  वद्धि
 के  रूप  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  वसूल  किया  जाता

 35
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 —  हसन मम न

 इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  की  कीमत  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  निर्धारित  की  जाती

 इन  कालो  नियों  में  गोरखपुर  तक  निर्धारित  दर  प्रति  बर्गंमीटर  थी  ।  के  से  ये

 दरें  अभी  निर्धारित  की  जानी  हैं  ।

 कालान्तर  में  क्षेत्र
 और  इसके  आस  पास  के  पूर्ण  सावंजनिक  परिवहन  आदि

 ज॑ंसी  सुविधाओं  की  जिनके  प्रति  सदस्य  द्वारा  स्वयं  ही  पर्याप्त  अंशदान  नहीं  किया  जाना

 जसे  कारकों  के  कारण  भूमि  के  मूल्य  में  हुई  वद्धि  का  हिस्सा  सदस्य  को  मिलता  है  '  इस  लेवी  से

 भूमि  की  सट॒टेबाजी  तथा  लाभ  कमाने  की  प्रवृत्ति  को  निरुत्साहित  करने  की  भी  आशा  की  जातो

 गोरखपुर  टो०  बी०  रिले  केन्द्र  का  कार्यकारण

 |
 4640.  भ्रो  मदन  पांडे  :  क्या  सुथना  ओर  प्रसारण  मंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गोरखपुर  टेलीविजन  रिले  केन्द्र  अपनी  क्षमता  Gao  के०  के  अनुतार

 कार्य  क्रम  रिले  कर  रहा  है  ओर  यदि  तो  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  में  लगातार  व्यवधान  भ्राने  के  क्या

 कारण  डै रण

 क्या  उक्त  व्यवधान  के०  वी०  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 उपरोक्त  यांजिक  अथवा  अन्य  किस्म  के  दोषों  को  दुर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किए

 गए  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  केन्द्र  के  प्रसारणों  की  नेपाल  में  लोकप्रियता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  प्रसारण  क्षमता  को  बढ़ाने  का  बिचार  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  मम्त्ालयों  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  से

 बिजली  चले  जाने  और  कभी-अभोी  उपकरणों  के  ख़राब  हो  जाने  के  कारण  गोरखपुर  के

 दुरदक्षंन ट्रांसमीटर के प्रषणों में व्यवधान होता रहा है । बिजली बले जाने के दौरान प्रेषणों को जारी रखने के लिए दूरद्न केन्द्र को एक आपातोपयोगी डोजल जेनेरेटर उपलब्ध कर दिया गया है । ट्रांसमीटर की खराबियों को भी दुर कर दिया गया है । दूुरदशंन ट्रांसमोटर अब ]0 किलोवाट की निर्धारित दक्ति पर काय कर रहा है । नहीं । भारतीय कृषि अनुसं घान की सुर्गोपालन अनुसन्धान परियोजना में लाभ हामि ] भी जगरनाथ पटनायक : क्या कृषि और प्रामीण विकास संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत पांच वर्षों के दोरान भारतीय कृषि के अनुसन्धान परिषद की मुर्गीपालन की प्रगति के सम्बन्ध में लाम और हानि का ब्योरा क्या ओर इस बारे में सरकार द्वारा अब तक कितनो घनराहि मंजूर की गई है ? 36
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 कषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  :  अखिल  भारतीय  समन्वित  मुर्गी
 प्रजनन  प्रायोजना  एक  अनुसन्धान  प्रायोजना  व्यवसायिक  कार्य  नहीं  ।  ऐसी  प्रायोजनाभों  में

 तत्कालीन  लाभ  या  हाति  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  अनुसन्धान  प्रायोजना  की  कारगरता  का

 अनुमान  प्रौद्योगिक  देने  वाले  बुनियादी  या  ब्यवहा  रिक  पहलुओं  के  परिणामों  द्वारा  किया

 जाना  है  जो  बाद  में  बड़  विकास  कार्यक्रम  का  आधार  इस  प्रायोजना  से  बढ़िया  जनित्र

 द्रव्य  भी  प्राप्त  इस  प्रायोजना  में  मुर्गी  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  दोनों  प्रजनन

 नीतियों  अण्डा  व  ब्रोहलर  तथा  बहुत  से  बढ़िया  प्रजाति  संकरों  को  विकसित  किया  गया  है  ।

 (@)  सूचता  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  उसे  बाद  में  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 गरोन्दा  में  डी०  डी०  ए०  हारा  भ्रणित  भूमि

 4642.  ली  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  निर्माण  शोर  आवास  मंत्री  गरोन्दा

 में  डो०  डी०  ए०  द्वारा  अजित  भूमि  के  बारे  में  7  1984  के  अतारांकित  प्रएन  10116
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  खसरा  नं०  402  से  407  तक  और  385  से  395
 तक  की  भूमि  अब  अर्जित  कर  ली  है  ओर  उक्त  भूभि  के  स्वामियों  ओर  कब्जेदारों  को  कोई

 बजा  नहीं  दिया

 क्या  उक्त  क्षेत्र  के  कुछ  भरू-स्वामियों  को  उनको  भूमि  के  बदले  नन्द  नगरी  क्षेत्र  में

 दी  गयी  ओर

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्योरा  क्या  है
 और  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  खतरों

 के  अन्तगंत  भूमि  के  स्वामियों  को  समुचित  मुआबजा  देने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  प्रल्दुल  :  नीमका  बांगर  गांव  के  खसरा

 नं०  385  से  395  तक  ओर  खसरा  नं०  402  से  407  तक  को  भूमि  दिल्ली  प्रशासन  ने  अजित  कर

 ली  है  ।  खसरा  नं०  389/2  (2  बिस््वा  माप  खसरा  नं»  395  (6  बिस््वा  माप  और

 खसरा  नं०  406  (5  बीघा  ओर  17  बिस्वा  माप  के  संबंध  में  मुआवजे  का  भुगतान  कर  विया

 गया  खसरा  नं०  390  से  392  के  संबंध  में  भी  मुआवजे  का  आंशिक  भुगतान  कर  दिया  गया

 शेष  खसरों  के  संबंध  में  भूमि  अरजंन  1894  के  उपबन्धों  के  भ्रनुसार
 विवाद  के  कारण  अपर  जिला  जज  की  अदालत  में  भेज  दिया  गया

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सचित  किया  है  कि  प्रदन  के  भाग  में  बतायी  गई  भूमि  के

 बदले  में  वेकल्पक  प्लाट  के  आवंटन  के  लिए  उन्हें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  किसी  मामले  की

 सिफारिश  नहीं  की  है  |

 उपयुक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  अमिकों  को  भती  के  लिए  भारत  प्लोर  खाड़ी  के  देशों  के

 बीच  समभोता

 4643.  भी  भोला  साथ  सेन  :  क्या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  खाड़ी  वेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती  के  लिए  लाड़ी  के  देक्षों

 के  साथ  कोई  सममोता  है  अथवा  करने  का  विचार  है

 ।



 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  में  खाड़ी  के  देक्षों  में  कितने  भारतीयों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलने  की

 संभावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ठो०  :

 कतर  राज्य  के  साथ  को  एक  जनक्षक्ति  करार  पर  हतास्क्षर  किए
 गए  थे  ।  सरकार  ने  ऐसे  हो  करारों  को  निष्पादित  करने  के  लिए  खाड़ी  के  अन्य  देशों  से  भी  सं  पर्क

 किया
 है

 ।

 अनुमान  है  कि  चालू  बष  के  दोरान  खाड़ी  के  देक्षों  में  200,000  भारतीय  श्रमिकों  को

 रोजगार  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।

 भसिहोन  किसनों  को  फासतु  भूमि  का  वितरण

 4644.  भ्री  चिन्तामनि  जना  :  क्या  कवि  ओर  प्रामोण  विकास  सन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 )  वर्ष  चिन्तामनि  के  दौरान  भूमिहीन  किसानों  को  अधिकतम  सीमा  से  फालतु  भमि  का

 वितरण  करने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 वास्तव  में  कितनी  भूमि  का  वितरण  किया  गया  तथा  अनुसूचित  जातियों  और

 सचित  जनजातियों  से  संबंधित  कितने  परिवारों  को  उनका  लाभ  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  ऐसे  व्यक्तियों  को  अन्य  क्या  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चंदूलाल  :  की जो  के  दोरान

 भूमिहीन  किसानों  को
 अधिनियम  सीमा  से  फालतू  भूमि  का  वितरण  करने  के  लिए  के  एकड़

 भूमि  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 राज्यों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  भूमि का  के  दौरान  वास्तव  में  1,98,770  एकड़

 भूमि  विपरित  की  गई  है  ।  भारत  सरकार  के  पात्ष  28-2-85  को  संइलित  तथा  विभिन्न  अवधियों  की

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसूचित  जातियों  के  28-2-85  लाक्ष  लाभ।थियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  4.99  लाख  लाभावषियों  को  अधिकतम  सीमा  से  फालतु  भुमि  आवंटित  की  गई

 तथा  ये  लाभार्थियों  की  कुल  संख्या  का  53  प्रतिशत  है  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  प्लान  योजना  के  अन्त्गंत  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के

 प्राप्तकर्त्ताओं  को  उन्हें  दी  गई  भुभि  पर  लाभकारी  खेती  करने  के  लिए  प्रति  हेक्टयर
 की  दर  से  वित्तीय  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  दी  जा  रही  अनुदान  की  राशि  का  उपयोग

 साधारण  भूमि  निवेश्ञों  की खरीद  तथा  तात्कालिक  उपभोग  की  आवश्यकताओं  के  लिए

 किया  जाना  अधिकतम  सीमा  से  फालतु  भूमि  के  प्राप्तकर्ताओं  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  तथा  अन्य

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  सहायता  हेतु  भी  प्राथमिकता  दी  जातो  विभिन्न

 नाओं  के  अन्तगंत  प्रत्येक  आबंटी  को  दी  जाने  वाली  कूल  सह।यता  को  8,000/-

 शपए  प्रति  आबटी  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हु
 |
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 डृअल  स्टेण्डडਂ  शोषक  से  प्रकाशित  लेख

 4645.  श्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  घ्यान  15  अप्र  1985  के  टूडेਂ  के  पृष्ठ  152-155  पर

 डुअल  स्टेण्डडਂ
 '

 शीषंक  से  प्रकाशित  हुए  लेख  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें

 सेन्सर  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  दर्शाने  वाली  फिल्मों  को  प्रमाणपत्र
 देने  तथा  फिल्मों  आदि  बी  स्वीक्षृति  प्रदान  करने  में  अधिक  विलम्ब  करने  के  आरोप  लगाये  गये

 यदि  तो  सेंसर  नियमों  का  कठोरता  से  पालन  किया  जाना  नि््चित  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विद्यार  है  तथा  कितनो  फिल्मों  को  प्रमाणपत्र  नहीं  दिया  गया  तथा

 उसके  क्या  कारण

 क्या  उन  फिल्मों  जिनके  अद्य  इस  पत्रिका  में  प्रकाशित  हुए  प्रमाणपत्र

 जारी  कर  दिये  गये  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  एन०  :  ओर

 सरकार  ने  लेख  को  देखा  लगाये  गए  आरोप  सही  नहीं  हैं  ।

 भारत  में  प्रदर्शन  के  लिए  अभिप्रेत  सभी  फिल्मों  को  जांच  केन्द्रीय  फिल्म

 प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  चलचित्र  1952  और  तदन्तगंत  जारी  किए  गए  मागंदर्शी  सिद्धांतों

 के  उपबन्धों  के अनुसार  की  जाती  बोर्ड  समितियों  की  पद्धति  के  माध्यम  से  काम  करता  है  ।

 इस  लिए  प्रमाण-पत्र  तथा  प्रमाण-पत्र  की  श्रंणी  प्रदान  करने  या  काटछांट  करने  के  बारे  में  निर्णय

 मकेले  अध्यक्ष  द्वारा  लिया  जाता

 प्रादेशिक  पैनलों  के  सदस्यों  ओर  बोर्ड  के  सदस्यों  को  समय-समय

 पर  यह  सलाह  दी  जाती  है  किवे  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  प्रभावी

 कार्यान्वयन  सुनिद्चित

 1984  के  368  भारतीय  फीचर  फिल्मों  को  प्रमाण-पत्र  से  भिन्न  प्रमाण-पत्र

 प्रदान  किए  गए  क्योंकि  इन  फिल्मों  में  ऐसे  दश्य  जिन्हें  अवयस्कों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं

 समझा  गवा  था  या  यह  जहूरी  समझा  गया  कि  माता-पिता  को  यह  चेतावनी  दी  जानी  चाहिए  कि

 वे  यह  निर्णय  कर  कि  फिल्म  12  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  द्वारा  देखी  जानी  चाहिए  या  नहीं  ।

 शोर  जिन  फिल्मों  के  अछा  पत्रिका  में  प्रकाक्चित  हुए  उतको  निम्नानुसार

 प्रमाण-पत्र  दिये  गए  थे  :---

 (1)  तेरी  बाहों  5
 काटछांट

 के  साथ

 (2)  हंसते  खेलते  ---  4  काटछांट  के  साथ

 (3)  अपराधी  बिना  काटछांट
 के  ।

 ।
 यूਂ  4  काटछांट  के  साथ  |

 (4)  नया  कदम  -_..-
 '  |

 रीक्षा  समिति  या  पुनरीक्षण  जंसी  भी  स्थिति  की
 उपरोक्त  प्रमाण-पत्र  प  ु  र  ॥  |

 सिफारिशों  के  आधार  पर  दिये  गये  ये  ।  यह  जरूरी  नहीं  है
 कि  पत्रिका  में  प्रकाशित  अ्य  वास्तव

 में  वही  हों  जो  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणित  फिल्मों  में  हों

 ।
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 दूध  को  कमी

 4646.  भरी  असुदेव  ध्राचाय  :  कया  कषि  ध्ोर  प्रामीण  विकास  संत्रो  दुग्ध  उत्पादों  की  भारी
 कमो  के  बारे  में  8  मप्र  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2084  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपयुक्त  के  उत्तर  में  बताई  गई  नीतियों  में  से  प्रत्येक  कब  प्रारम्भ  की  गई  थी  ओर

 तीन  योजनाओं  को  योजनावार  प्रत्येक  के  लिए  कूल  कितना  घन  जारी  किया  गया  तथा  दुग्ध  के

 बढ़े  हुए  उत्पादन  के  रूप  में  तुलनात्मक  जिससे  क्या  परिणाप्र  रहे  तथा  प्रत्येक  योजना  किन  किस

 राज्यों  में  प्रारम्भ  की

 आपरेशन  फ्लड  परियोजना  के  लिए  विशिष्ट  उद्दृष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  विद्विष्ट

 नीतियों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  छठी  योजना  के  दोरान  ऐसे  उहूं  ए्यों  की  वर्ष वार  उपलब्धियां  क्या

 भोर

 क्या  दिल्ली  जो  कि  राज्यों  के  मध्य  में  स्थिति  है  ओर  जहां  दुग्ध  की  उपलब्धता

 अधिक  है  और  दूध  का  प्रति  व्यक्ति  उपयोग  मी  अधिक  है  दूध  की  पूर्ति  बनाये  रखने  के  लिए  पूरी

 तरह  से  आयातित  दुग्ध  चूर्ण  और  अयलਂ  पर  निभंर  है  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्या  है  तथा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कषि  और  ग्रामीण  विकास  भन्त्रो  बटा  :  8  1985  को  लोक  सभा

 में  पुछे  गये  अतारांकित  प्रदन  संख्या  2084  के  उत्तर  में  उल्लिश्वित  नीतियों  ओर  युक्तियों  का  संबंध

 दुग्ध  उत्पादन  में  बद्धि  करने  हेतु  गो-पशु/मेंस  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनायी  गयी

 सामान्य  नीति  से  प्रमुख  नीतियों  से  है  ।  प्रमुख  युक्तियों  पर  विचार  करते  हुये  राज्य

 सरकारें  अपनी  प्रादमिकताओं  ओर  संसाधनों  को  उपलब्धि  के  अनसार  विभिन्न  कार्यक्रमों  को  छुरू
 क्रियान्वत  कर  रही  दुग्ध  उत्पादन  1971-72  के  225.00  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1983-84
 में  363  लाल  मीटरी  टन  हो  जाने  का  अनुमान  है  ।

 फ्लड  2  को  तीन  स्तरीय  सहकारी  संरचना  अर्थात  गांव  स्तर  पर  दुग्ध
 उत्पादक  सहकारी  जिला  स्तर  पर  दुग्ध  संघ  ओर  राज्य  स्तर  पर  फंडरेशन  के  आधार  पर
 क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम  में  100  लाख  फार्म  परिवारों  को  सहकारी  संरचना

 को  सीमा  में  लाने  का  विचार  छठो  योजना  के  दोरान  ऐसे  उहष्यों  को  वर्षबार  प्राप्ति  निम्न

 प्रकार  है  :--

 अवधी  संगठित  की  गई  डेरी  विकास  कृषक  सदस्य  )
 समितियां

 1980-81  10,409  14.65
 1981-82  18,422  21.23

 1982-83  23,496  26.20

 1983-84  28,641  31.16

 1984-85  33,830  34.17

 1985
 को
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 दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  दिल्ली  अपनी  दुग्ध  सप्लाई  को  बनाये  रखने  के

 लिये  आयातित  दुग्ध  चर्ण  ओर  बटर  आयल  पर  निरमंर  नहीं  करते  ।

 तोन  आयामी  चलचित्रों  के  लिये  सेंसोंਂ  का  आयात

 4648.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपां
 करंगे  कि  :

 क्या  सभी  भारतीय  चलचित्र  निर्माता  अब  तीन  आयामी  चलचित्र  तैयार  करेंगे  क्योंकि
 उनमें  से  कुछ  निर्माता  पहले  ही  इस  प्रकार  के  चलचित्र  तैयार  कर  रहे

 यदि  हुं  तो  क्या  सरकार  तीन  आयामी  चलचित्रों  के  लिए  कमरा  लेंसों  के आयात  की

 सुविधा  प्रदान

 यदि  तो  कब  तक  और  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  भारत  में
 फिल्मों  का  निर्माण  निजी  क्षेत्र  में  यह  निर्णय  लेना  संबंधित  प्रोड्यूसर  का  काम  है  कि  वह  तीन
 आयामी  फिल्मों  का  निर्माण  करेगा  या  नहीं  ।

 से  भायात-निर्यात  नीति  अप्रेल  1988  के  परिध्चिष्ट  6
 की  क्रम  संख्या  |  परिद्षिष्ट  में  निर्धारित  दा्तों  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तमंत
 वास्तबिक  उपभोक्ताओं  )  द्वारा  तीन  आयामी  फिल्मों  के  लिए  अपेक्षित  लेंसों  का
 आयात  किए  जाने  की  पहले  ही  अनुमति  है  ।  इस  प्रकार  के  लेंसों  का  आयात  करने  के  लिए
 विक  उपभोक्ताओं  को  पूरक  आयात  लाइसेंस  लेना  आवश्यक  जो  संबंधित

 लाइसेंस  प्राधिकारियों  को  प्राप्त  जो  प्रयोजना  जहाँ  पर  अ।वेदम  प्रन्नों  को

 पूरक  लाइसेंस  समिति  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता  है  ।  द्वारा  विधिवत  अनुशंसित  के  आधार

 पर  जारी  किया  जाता  है  ।

 बिहार  में  बोज,फार्मों  को  स्थापना

 [  ्नुवाद  ]

 4649.  श्री  रामाअय  प्रसाद  लिह  :  क्या  कवि  झोर  भ्रामीण  विकास  संत्रों  यह  बताने  की
 कृपा  कर गे  कि  :

 धान  आदि  जंसी  विभिन्न  फसलों  के  बीजों  की
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बिहार  में  कितने  बोज  फार्मों  की  कहां-कहां  स्थापना  की  गई  है  अथवा
 करने  का  विचार

 इन  फार्मों  में  मूल  बीजों  और  प्रमाणित  बीजों  का  कूल  कितना  उत्पादन  होने  का

 अनुमान

 क्या  इन  फार्मों  में  उत्पादन  विहार  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बिहार  सरकार  की  सहायता  करने
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कषि  भोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा

 रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ,  बोड़ों  छुनकरों  झहोर  सछेरों  को  संगठित  अभिक  को  अं  णी

 में  सम्मिलित  करना

 4650.  भी  सी०  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्ीड़ी  बुनकरों  और  मछेरों  को  संगठित  श्रमिक  श्रेणी  में  सम्मिलित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टो०  :  नहीं  ।

 प्रदन  हो  नहीं

 बीडी  बुनाई  ओर  मत्स्य  उद्योगों  में  नियोजित  श्रमिक  असंगठित  श्रमिक

 होते  हैं  ।  उन्हें  विभिन्न  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किए  गए  हैं  और  अभी  भी

 किए  जा  रहे  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  पहले  से  ही  कल्याण  निषि  जहां  तक  बुनकरों  और

 मछआरों  का  संबंध  उनके  कामकज  तथा  रहन-सहन  की  दद्याओं  का  गहन  अध्ययन  करने  के  लिए

 त्रिपक्षीय  अ्रध्ययन  दल  गठित  किऐ  गए  हैं  आंशा  है  कि  ये  अध्ययन  दल  उन  उपयुक्त  वेघानिक  तथा

 प्रशांसनिक  उपायों  की  सिफारिक्षें  करेगा  जिन्हें  आवश्यक  सममा  जाए  |

 पाण्डिचेरो  में  10  किलोबाट  क्षमता  वाले  टी०वो  ट्रॉसमोटर  की  स्थापना

 ,,..  4651.  सुल्लापहलोी  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंसे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  माहे  जो  कि  संघ  राज्य  पाण्डिचेरी  का  एक  भाग

 एक  10  किलोवाट  क्षमता  वाला  टी०  बो०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  उसे  कब  तक  चालू  कर  दिया  और

 कड़ा  पाणिकब्रेटी  सरकार  ने  माहे  में  टी०  बी०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  हेतु  निःश्वल्क

 भूमि  देने  की  पेशकाश  की  है  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मनी  वी०  एन०  नहीं  ।

 भ्लोर  प्रएत  हो  नहीं  उठते  ।

 उपप्रह  के  साध्यम  से  ह्ाकादवाणी  के  प्रसारण

 4652.  डा०  फ्लरेणु  गुहा  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  संत्नी  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  के  पास  देश  में  आकाशवाणी  के  प्रसारण  क्षेत्र  में  वद्धि  करने  के  लिए  आवतंक

 केसद्रों  तक्षा  रिले  केन्द्रों  की  स्थपता  हेतु  अन्तरिक्ष  को  किराये  पर  लेने  का

 ई  प्रस्ताव  ,

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है
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 सरकार  ने  इस  सबंध  में  अब  तक  किन  किन  देक्षों  से बातचीत  की  और
 उक्त  प्रस्ताव  की  क्रियान्विति  पर  कितनी  लगात  आने  की  संभावन

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सनन््जो  बो०  एन०  गाडगिल  )  :  नहीं  ।
 से  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 ह

 जान
 और  कहइमोर  में  उत्पादों  को  बिक्री  सेवाओं  के  प्रावधान  के  लिये  एजेस्सियाँ

 4653.  प्रोਂ  सेफूद्दीन  सोज  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकारी  सरकारी  नियंत्रणाधीन  उद्योगों  के  उत्पादों  की  बिक्री  सेवाओं
 के  प्रावधात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  गैर-सरकारी  समूहों/व्यक्तियों  को  एजेन्सियां  मंजर  की  और —__—_— नश्किनाा7याायएएीएीएय

 न
 +माडकपन्य

 यदि  तो  जम्मू  ओर  कद्मीर  राज्य  में  घारकों  की  सूची  का  ब्योरा  क्या

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन््ज्री  ओरख  :  खाद्य  और  नागरिक  पू्ति
 मंत्रालय  ने  ऐसी  कोई  एजेन्सी  मंजर  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्खलसा  तिलहन  परियोजना

 4654.  भौमती  एन०  पो०  भांसी  लक्ष्मो  बाई  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  सेंत्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किसी  व्यक्ति  विशेष  ने  गुजरात  जहां  परोक्ष  रूप  से  उसे  लाम
 के  लिए

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  वनस्पति  तेल  आवंटित/बंपयोजित  किया  तेल

 ।  का  कारखाना  स्थापित  किया  है  अथवा  उसमें  उसका  हित  निहित  है

 क्या  सरकारी  समितियों  के  जाली  नामों  से  किन्हीं  अन्य  बनस्पति  तेल  कारखानों  को
 भी  वनस्पति  तेल  उपयोजित  अथवा  भआरावंटित  किया  गया  और

 क्या  सरकार  गत  तीन  वर्षों  क ेलिए  तेल  परियोजना  के  किएं  गए  किसी
 मृल्यांकन  लेखा  परीक्षा  के  परिणामों  को  प्रकाक्षित  करेगा  ओर  क्या  हस  प्रकार  के  मृल्यांकन,लेखा
 परीक्षा  प्रतिबेदन  किसी  समय  संसद  के  समक्ष  रखे  गए  हैं  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बटा  :  और  जी  खाध्  तेल
 तथ्य  तिलहन  उत्पादन  तथा  विपणन  की  पुनः  संरचना  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़ें  की
 योजना  गुजरात  राज्य  में  गुजरात  सहका  री  तिलहन  उत्पादक  संघ  द्वारा  क्रियान्बित  की  जा  रही  संयुत्त॑
 अग्रेरीका  के  सहकारी  संघ  से  परियोजना  के  तहत  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडड  द्वारा

 हार  के  रूप  में  प्राप्त  किया  गया  तेल  उस  राज्य  में  गुजरात  सहकारी  तिलहन  उत्पादक  को  मुख्य
 रूप  से  सप्लाई  किया  जा  रहा  क्लूसा  से  उपहार  में  प्राप्त  किया  गया  तेल  जाली  नामों  की
 कारो  समितियों  के  तहत  किसी  अन्य  वनस्पति  तेल  कारखानों  को  नहीं  दिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  डेंरी  विकास  बोर्ड  की  तिलहन  परियोजना  का  पिछला  एक  संयुक्त
 दस  ने

 1983  में  किया  था  ।  इस  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  12-3-1984  क्रो  खोक  सभा  में  पृथे
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 गए  अतारांकित  प्रदन  संश्या  2369  ओर  15-3-1985  को  राज्य  सभा  में  पूछे  गए  भ्तारांकित  प्रदन  .

 संख्या  ]62  के  उत्तर  में  दो  गई  थी  ये  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 संसाधन  सुविधाओं  के  लिए  लाइसस  देने  सम्बन्धी  पद्धति  को  सुब्यवस्थित  किया

 (2) केन्द्रीकृत मडी विश्लेषण ओर पूर्वानुमान के कार्यों का विकास किया (3) वर्षा सिचित क्षेत्रों में परियोजना की नीति वाधिक उत्पादन में भारी वर्द्ध लाने की कोशिएय करने की बजाए आदष्वं स्तर पर वर्षानुवर्ष उत्पादन को स्थिर करने की हो । (4) समिति सचियों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया (5) जहां पर कृषि सम्बन्धी पदों को गंर-कुृषि अमभ्याथियों से भरा जाना आंवद्यक ऐसे अम्पार्थियों के लिए कृषि संबंधी विषयों में सघन ओर ओपचा रिक प्रदिक्षण की ध्यवस्था की जाए । (6) राज्यों बोर रा ष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक पक्की प्रतिबद्धता यह होनी चाहिए कि संधों के ऊपरो स्तर के प्रबन्धकीय पदों पर सुयोग्य व्यक्तियों को रखा जाए तथा इन्हें कम से कम 3 से 4 वर्ष तक इन पदों पर रहने दिया (7) राज्य संघों को भोगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाए और संसाधन संयंत्र प्रबन्धक को उनके क्षत्र के भन्तगंत अ्ं-स्वायत्तदासो क्षत्राधिकार दिया (8) कच्चे माल की दुलाई अथवा तंयार माल को एक प्रदेश से दूसरे भ्रदेश में भेजने का निर्णय मुख्यालय में लिया जाए । (9) जहां उत्पादन अधिप्राप्ति ओर इष्टतम क्षमता उपयोग अधिक सुनिद्िचत ऐसे सिचित क्षेत्रों में अधिक बड़ प्लांट लगाए जा सकते हैं । राज्य संधों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय डेरी विकास बो्ड की अ्धिप्राप्ति सहायता के उपयोग पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए तथा जहां तक संभव अधिप्राप्ति के लिए वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए अधिप्राप्ति कार्य वर्ष किया झ्राकाशबाणोी ओर वूरदंन पर कलाकारों द्वारा गायन पर प्रतिबन्ध 4655. भरी ज्ञांता राम पोतदुर्थ : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : हु क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के दोरे पर गये कलाकारों द्वारा आकाक्षषाणी और दुरदक््षन पर गायन पर प्रतिबध लगा दिया यदि तो ऐसे कलाकारों के नाम क्या हैं और उन पर यह प्रतिबंध कब तक त्ागू ओर ) क्या इससे पूर्व भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया यदि तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री बी० एन ): और निम्गशिखित नियम के अपवाद के रूप जिसके दक्षिण अफ्रोका के लिए पासपोर्टों पर 44 लत 5 तन ले 5५8 -+ निज बनते व मल
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 इस  दा  का  पृष्ठांकन  दिया  गया  था  कि  वे  इसका  कोई  वाणिज्यिक  लाभ  नहीं  उठाएंगे  और  जिन्होंने
 इस  द्ार्त  का  उल्लंघन  किया  द्वारा  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  कार्यक्रम  दिए  जाने  पर  अगले
 आदेश  तक  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  :--

 1,  श्री  राजेन्द्र  मेहता  और

 श्रीमती  नीना  मेहता  ।

 2.  श्री  जानी  बाबू  कव्वाल  ।

 3.  श्री  पिठुकुली  मुख्यादास  ।

 4.  श्री  जगजीत  पतिह  और  श्रीमती  चित्रा  सिंह  ।

 हूं  ।  विगत  में  भी  भठे  असहयोगी  बताव  आदि  जैसे  विभिन्न
 कारणों  से  कुछ  कलाकारों  द्वारा  आकाशवाणी  पर  कार्यक्रम  दिए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 निकारागुप्ना  के  लिए  भारतीय  कषि  प्रोद्योगिको

 4656.  थ्रो  डो०  पो०  जदेजा  :  क्या  कृषि  शोर  प्रामोण  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दिनांक  16  1985  के  टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में  डियन  फार्म
 टेक्नालाजी  फार  निकारागुआਂ  छीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  ध्यान  दिया

 क्या  सरकार  भारतीय  किसानों  को  निकाराग्रुआ  भेजने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रही  भर

 इस  बारे  में  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बडा  :  जी  हां  ।

 हस  समय  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  कृषि  अनुस  धान  परिषद  के  कर्मचारियों  में  प्रसंतोष

 4657.  श्री  बाला  साहिब  विश्ेपाटिल
 प्रो०  सधुदंडवते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  कृषि  वंशानिकों  के  बीच  भारी

 असन्तोष  व्याप्त  है  क्योंकि  कृषि  वैज्ञानिकों  की  पदोन्नति  की  नीतियों  में  विसंगतियां  जैसा  कि

 दिनांक  2]  1985  के  टाइम्सਂ  में  एक  लेख  में  उल्लेख  किया  गया

 (@)  क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  16  1983  के  अपने  निर्णय  में  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  में  व्याप्त  दु:खद  स्थिति  का  उल्लेख  किया

 क्या  इस  प्रकार  की  स्थिति  के  बावजूद  भी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने

 तियों  को  नियंत्रित  करने  ओर  उन्हें  दर
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 कवि  और  प्रामीण  विकास  मंत्रों  :  भा०  Fo  अ०  प०  के  कृषि

 वैज्ञानिकों  में  न  तो  असंतोष  है  और  न  ही  उनकी  पदोन्नति  की  मोतियों  में  विसंगतियाँ  बेशानिकों

 ॥
 :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने
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 की
 पदोन्नति  उनकी  उपाधियों  को  ध्यान  में  रखे  बिना  उनके  पांच  वर्षीय  का  के  मुल्थांकन  के

 आषार  पर  होती  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  का  16  1983  का  निर्णय  वर्ष  1972  से  74  के  3-4
 मामलों  से  सम्बन्धित  हस  प्रतिष्ठित  न्यायालय  की  टिप्पणी  सें  परिषद  की  उस  समय  की

 स्थिति  का  उल्लेख  भा०  कृ०  अ०  प०  की  वतंमान  स्थिति  ओर  काये  प्रणाली  का  नहीं  ।

 और  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  कांयंचालन  में  सुधार
 4658.  श्री  आर०  पो०  गायकवाड़  :  कया  ख्राद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतोय  खाद्य  निगम  की  गत  तीन  बर्षों  के  बषंवार  संचालन  झ्लागत  का
 ब्योरा  क्या

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यचालन  में  सुधार  करके  केन्द्रीय  राज्य  सहायता  में

 निरन्तर  कूमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बरेनद्र  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 भारतीय  खाद्य  लिगम  की  वर्षवार  परियालन  जिसमें  भंडारण  और  लागत

 शासिल  का  ब्योरा  लिम्नानुसार  है  :---
 दर  रुपये  प्रति  क्विटल

 न

 1981-82  1982-83  1983-34°

 मा ].  मागस्यथ  तथा  भंडारण  हु
 ्््््ः  हु

 हानियां  6.89  8.16  ब
 2.  भाड़ा  13.92  17.08  16.83

 3.  गोदाम  के  हुंडलिंग  3.33  3.62  3.71
 4.  गोदाम  प्रभार  3.28  3-08  3.06
 5,  ब्याज  7.96  9.08  12.95
 6.  प्रधासनिक  ऊपरी  खर्च  2-49  2.89  2.80

 जोड़  3.87...  43.9.  __  3935.
 मार्गस्थ  तथा  भंडारण  हानियां  क्ामिल  नहीं

 (a)  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्य  की  सममग्र-समय-पर  समीक्षा  की  जाती  है
 भौर  यह  सुनिष्ितत  करने  के  लिए  किए  जाते  हैं  क्रि  राजसहायता  को  न्यूनतम  स्तर  पर  ही
 रखा  जाए  ।

 काली  मिच्च  उत्पादकों  के  लिए  बिस्तार  शोर  सलाहकार  पस्रेवा

 4659.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  कवि  प्रोर  प्रामोज  विकाप्त  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कालीमिर्  के  उत्पादकों  के  लिए  विस्तार  ओर  सूलाहकार  सेवा  प्रदान  करने

 की  कोई  है
 थक

 !  है
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्रों  बटा  ओर  काली  मिज  हेतु

 परामश्ं  द्वायी  सेवा  के  विस्तार  के  लिये  कोई  पृथक  कार्यक्रम  नहीं  राज्य  के  कृषि/ब्रागबगनी
 विभाग  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के लिए  काली  मिर्च  की  खेती  करने  के  संबंध  में  आवश्यक

 सलाह  देते  हैं  ।  संकर  काली  भिच  सहित  उन्नत  किस्मों  के  बेहतर  रोपण  की  जाने  वाली  सामग्री  भी

 सप्लाई  को  जाती  है  ।

 झ्रावशयक  वस्तु  अधनियिम  में  संशोधन  करने  के  लिए  दिए  गए  सुझाव

 4660.  भ्री  जय  प्रकाद्  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अखिल  भारतीय  खाद्यान्न  व्यापारी  दिल्ली  के  एक

 परिसंघ  की  ओर  से  आवद्यक  वस्तु  अधिनियम  की  कुछ  धाराओं  में  संशोधम  का  प्रस्ताव  करने

 तथा  प्रधानमंत्री  को  संबोधित  दिनांक  23  1985  का  एक  पत्र  मिला

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 सरकार  द्वारा  उक्त  संशोधनों  को  लागू  करने
 के  लिए  कब  तक  विधान  बनाये  जाने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?-  '

 लाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  बोरेन्द्र  :  जी

 से  आम  लोगों  को  उचित  मूल्यों  पर  आवश्यक  वस्तुओं  का  उचित  बितरण

 तथा  उनकी  उपलम्पता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  यह  भ्ावश्यक  समभती  है  कि

 हयंक  बस्तु  1955  के  विभिन्न  उपबंधों  को  उनके  मौजूदा  स्वरूप  में  बमाये  रखा

 सामुदायिक  थी०  दर्दाक  केन्द्र  खोलता

 ]
 4661.  शी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  हत  समय  कितने  सामुदायिक  टी०  वी०  दशक  केन्द्र  चल  रहे  ओर

 उक्त  राज्य  में  1985  के  दौरान  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोलने  की  योजना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  बीਂ  एन०  :

 इस  समय  विद्दार  में  मुजफ्फरपुर  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  सेवा  क्षेत्र
 में

 247  बी०  एच०  एफ०

 सामुदायिक  अवलोकन  दूरदर्शन  संट  हैं  ।

 बिहार  के  भिहभूम  और  रांची  के  तीन  के  चुनिदा  गांवों  में  300

 सीध  संग्रहण  दूरदर्शन  सेंट  और  400  बी०  एच०  दुरदांन  संट  लगाना  एक  अनुमोदित  स्कीम

 है  और  1985  के  दौरान  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 दिल्ली  में  पांच  सितारा  होटलों  का  निर्माण

 [  प्रनब्राद  ]  े
 पाती  की

 हेਂ
 करे 4662.  डा०  विजय  रास  राव  :  क्या  निर्माण  धोर  आवास  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  क

 क्या  दिल्ली  में  करोड़ों  रूपए  खर्च  करके  पांच  सितारा  होटल  बनाए  गए  हैं  जब  कि

 देश  के  देष  भागों  वि  दोष  कर  ग्रा  मीण  क्षेत्र  अनदेखी  कर  दी  गई  है  ओर
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 यदि  तो  आवास  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  ऋण  देने  सीमेन्ट  तथा

 भवन  निर्माण  की  अन्य  सामग्री  उपलब्ध  कराने  और  समुदाय  के  लिए  अन्य  अनिवाय॑  निर्माण  कार्यों

 के  मामले  में  पूरे  ग्रामीण  क्षेत्र  क ेलिए  एकरूपता  बनाये  रखने  हेतु  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रो  प्र्युल  गफूर  )  :  पांच  तारा  होटलों  सहित  होटलों
 का  निर्माण  कार्य  मुख्य  तौर  पर  निजी  ठेकेदारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्माण

 सामग्री  पद्धति  में  दी  गई  छर्तों  के  अनुसार  निर्माताओं  द्वारा  प्राप्त की  जाती

 इस  संबंध  में  किए  गए  क्रुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  :--

 (1)  इस्पात  इत्यादि  जेसी  निर्माण  सामग्रियों  का  उत्पादन  सीमेन्ट

 फेक्टरियां  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  हेतु  सरकार  उदार  नीति  अपना  रही

 (2)  28.2.82  से  आंशिक  रूप  से  सीमेन्ट  पर  से  नियंत्रण  हटाने  की  योजना  लाग  करना

 भौर  सीमित  कुर्सी  क्षेत्र  वाले  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  लेवी  सीमेन्ट  उपलब्ध  करना  ।

 (3)  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  सामग्रियों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 (4)  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में भूमिहीनों  कामगारों

 को
 आवास  स्थल  का  आवंटन  तथा  निर्माण

 सहायता  योजना  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  का  प्रावधान  करना  ।

 कनाडा  से  उबरक  का  धायात

 4663.  भरी  बी०  बो०  देसाई  :  कया  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मन्त्री  यह  बाताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कनाडा  में  मानीटो  से  पोटाश  पर  आधारित  उवंरक  में  के  श्रायात

 के  लिए  एक  दीधविधि  समझौता  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रहा

 यदि  तो  कया  इस  बारे  में  कनाडा  सरकार  के  साथ  कोई  समझौता  हुआ

 क्या  भारत  अपनी  को  समस्त  आवश्यकता  आयात  से  पुरी  करता  है  क्योंकि

 यह  देश  में  उपलब्ध  नहीं  .

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इसकी  आवश्यकता  13.6  लाख  मोट्रिक  टन  होने  का  अनुमान
 भोर

 यदि  तो  अब  तक  सप्लाई  करने  वाला  प्रमुख  देदा  कौन  सा  था  ?

 कषि  और  प्रामोण  विकास  सम्त्रो  बूट  :  जी  हाँ  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  हाँ  ।

 उरवरकों  के  आयात  के  समूचे  प्रदन  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  इस
 स्थिति  में  चालू  बित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आयात  किए  जाने  वाले  म्यूरेट  आफ  पोटाश्य  के  पक्के  आंकड़े
 देवा  संभव  नहीं  है  ।

 कनाडा  पिछले  तीने  वर्षों  से  म्यूरेट  आफ  पोटाश  की  आपूर्ति  करने  वाला  एकमात्र
 सबसे  बड़ा  देश  है  ।
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 देश  में  मवेशियों  को संख्या

 4664.  श्री  ललितेश्वर  साहो  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  रन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  नवीनतम  पशु  गणना  के  अनुसार  दुधारू  और  गर-दधारू  तथा  माल
 ढोने  वाले  बेलों  की  कुल  संख्या  कितनी

 हु

 कया  पिछले  दस  वर्षों  के  दोरान  उक्त  संरुया  में  बहुत  अधिक  कमी  हुई  यदि
 तो  और

 क्या  जानवरों  के  गोबर  से  बनने  वाली  गोबर  गैस  की  क्षमता  को  ध्या  न  में  रखते  हुएं
 बूचड़खानों  की  क्षमता  सीमित  करने  की  कोई  योजना  धर

 क्या  जानवरों  के  गोबर  का  प्रयोग  ऊर्जा  और  उवंरकों  के  विकल्प  के  रूप  में  किया  जा
 सकता  है  ?

 कषि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  ब्टा  :  (१)  1977  की  पशु  गणाना  के  अनुसार
 दुधारू  पशुओं  की  संख्या  497.80  लाख  इसमें  231.88  लाख  दूध  देने  वाली  और  265.92
 लाक्ष  दूध  न  देने  वाली  गायें  ओर  माल  ढ़ोने  वाले  बलों  की  संख्या  712.40  लाख

 नहीं  ।

 पशु-गोबर  को  पाकष्ाला  में  ईंधन  के  पूरक  के  रूप  में  और  खेत  में  खाद  के  रूप  में
 उपयोग  किया  जा  सकता  है|  यह  न  तो

 भिट॒टी
 के  कोयला  बिजली  आदि  ज॑से

 ज्यिक  ऊर्जा  स्रोतों  का ओर  न  हो  रप्तायनिक  उवंरकों  जो  देश  में  फलल  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 अत्यन्त  आवश्यक  का  स्थान  ले  सकता  है  ।

 निर्माण  के  लिए  छट  को  अनुमति

 4665.  भी  एम०  बो०  चखशखर  म॒ति  :  कया  प्रामोण  और  आवास  सन््त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 छाहरी  भूमि  और  अधिनियम  के  विभिन्न  अनुबन्धों  पृथक )
 के  अन्तगंत  निर्माण  प्रयोजनों  हेतु  छूट  की  अनुमति  देने  के  लिए  दिल्ली  में  बड़े  आवासीय  प्लाटों  के
 स्वामियों  से  सरकार  को  अब  तक  कुल  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 कितने  मामलों  में  क्रावरयक  छूट  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  शेष  मामलों  में  निर्णय
 करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विधार  इस  अधिनियम  को  निरस्त  करने  अथवा  उसमें  संशोधन  क रने

 का  है  क्यो ंकि  इससे  निर्माण  कार्यों  में  काफी  अवरोष  पे  दा  हो  गया  है  तथा  राजधानी  में  शहरी  भूमि
 के  बड़े  जिनका  उद्देश्य  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  के  स्वाभियों

 के  लिए  समस्याएं
 पंदा  हो  गई  हैं  ?

 ग्रामीण  और  आवास  मंत्रों  अब्दुल  :  ओर  नगर  भूमि
 सीमा  तथा  अधिनियम  1976  की  विभिन्न  धाराओं  के  अन्तर्गत  छूट  देने  के  लिए  प्राप्त
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 कीमत

 आवेदन  पत्रों  की  कुल  जिन  मामलों  में  छूट  दे  दी  गई  है  उनकी  संख्या  तथा  शेष  मामलों  में
 निर्णय  करने  में  बिलम्ब  के  कारणों  का  विवरण  इस  प्रकार  --

 नगर  जिन  क्षेष  मामलों  के  निर्णय  में  हुए  विलम्ब  के कारण
 आवेदन  में  छूट  दे  दी

 सीमा  तथा  पत्रों  गई  है  उनकी

 की  कुल  संख्या

 की  धारा  संख्या

 19  82  4  बार-बार  अनुस्मारक  देने  के  बावजद  भी  आवेदकों

 ने  इसके  कोई  दस्तावेज/साक्ष्य  नहीं  दिया  है  कि

 उनके  ट्रस्ट  लोक  धमाथे  हैं  या  धामिक  हैं  ।

 20  2432  1950  अधिकांश  मामलों  में  कइयों  के  अधिकार  हैं  और

 लम्बित  हैं  क्योंकि  सक्षम  प्राधिकारी  आवेदकों  से

 दस्तावेजों  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  |दिल्ली  घिकास

 प्राधिकरण  से  कतिपय  आवश्यक  स्पष्टीकरणों  के

 अभाव  में  मूल्यांकन  आदेदा  जारी  नहीं  कर  पाये  ।
 —  चजजजलल

 नगर  भूसि  सीमा  तथा  1976  के  कार्यान्वयन  में

 होने  वाली  व्यवहारिक  कठिनाइयों  तथा  निर्माण  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देवे  की  दृष्टि  से
 इस

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 भ्रहमपुर  दृरददान  रिले  कब्र  से  दूरदहंंन  कार्य  क्रमों  का  प्रसारण

 4666.  भो  अतोश  चखस््र  सिन्हा  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 सरकार  को  कलकत्ता  दूरदहांन  के  कार्यक्रमों  को  ब्रह्मपुर  दुरदह्ांन  रिले  केन्द्र  से  प्रसारित

 करने  में  कया  कठिनाई  और

 )  यह  कठिनाई  कब  तक  दुर  कर  दी  जाएगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालयों  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 दूरदर्शन  कलकत्ता  द्वारा  तेयार  किए  जाने  वाले  कायंत्रमों  को  ब्रह्मपुर  के  दूरदर्शन
 ट्रांसमीटर  द्वारा  रिले  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  माहक्रोवेव  लिक  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथ

 इसके  वर्ष  1986  के  दौरान  उपलब्ध  हो  जाने  की  है  ।

 नारियल  गिरो  और  नारियल  तेल  का  आयात

 4667.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्या  खाल  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नारियल  की  गिरी  ओर  नारियल  के  तेल  का  भायात  कर  रही  है  ?

 )  यदि  तो  किन  देशों
 से  इनका  आयात  किया  जा  रहा  है  और  वर्ष  1980  से  भाज

 लक  प्रत्येक  देदा  में  कितनी-कितनी  मात्रा  में  आवात  किया  और

 कया  केरल  सरकार  ने  इस  क्षायात  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यात्लेद्न  दिया

 ए
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 जाद  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  राव  बीरेख  :  से  भारतीय  राज्य
 व्यापार  जो  खाद्य  तेलों

 का  आयात  करने  के  लिए  सरकार  की  मार्गीकरण  एजेंसी  ने
 नारियल  की  गिरी  )  का  आयात  नहीं  किया  देशी  नारियल  के  तेल  के  मूल्यों  एर  से

 दबाव  कम  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1984  में  फिलिपाइन  तथा  मलेएणिया  से  9044
 मी०  टन  विरंजित  तथा  निरंन्धीकृत  नारियल  का  तेल  आयात  किया  था  ।  के  रल  सरकार
 ने  हाल  में  नारियल  के  तेल  का  आयात  रोकने  का  अनुरोध  किया  ताकि  इसके  मूल्यों  में  गिरावट

 को  रोका  जा  सके  ।

 दिल्ली  स्कूल  टीचस  को-आपरेटिव  हाउस  बिल्डिग  सोसाइटी

 4668.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :  क्या  प्रामोीश  भौर  आवास  मंत्रो  दिल्ली  स्कूल
 टीचसे  को-आपरेटिव  हाउस  बिल्डिग  सोसायटी  के  मामले  के  बारे  में  |  1985  के  अतारांकित

 प्रदन  संख्या  1644  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दीवानी  याचिका  559/77  में  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  निर्देशों  का  पाठ  क्या  है
 जिसके  अन्तगंत  वर्तमान  प्रबन्ध  समिति  को  3  वर्षों  की  सांविधिक  अवधि  के  बाद  भी  पदासीन  बने

 रहते  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  उक्त  निदेश  प्रबन्ध  समिति  के  कार्य  काल  की  सांविधिक  अवधि  पर  अभिभावी  हो
 सकते

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  वर्तमान  प्रबन्ध  समिति  को  स्थापित  करने  के

 लिए  उपयुक्त  कदम  उठाने  का  है  ?

 वतंमान  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  विभिन्न  मदों  पर  किए  गए  खर्च  का  ब्यौरा  क्या  है
 और

 लेखा  परीक्षित  लेखाओं  पर  महा  सभा  की  स्वीकृति  न  लिए  जाने  के  कया  कारण  हैं
 तथा  दिल्ली  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अन्तगंत  क्या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने
 का  विचार  है  ?

 प्रामोण  और  आवास  मंत्री  अब्जुल  :  विषय  वस्तु  का  संबंधित  अंश  जंसा

 कि  मन््त्रालय  में  उपलब्ध  नीचे  दिया  गया

 का  भावंटन  किये  जाने  के  बाद  प्रबन्ध  समिति  के  चयम  के  विदोष  प्रयोजन  के  लिए

 इस  समिति  की  आम  सभा  को  बेठक  बुलाई  जाएगी  ।  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  इस  धंठक  में  बुलाया

 जाएगा  और  उसमें  भाग  लेने  की  अनमति  दी  जाएगी  जिन्हें  प्लाटों  का  आवंटन  किया  गया  यह
 बेठक  न्यायालय  द्वारा  निर्देशित  तरीके  तथा  तारीख  को  बुलाई  जायेगी  ।”

 तथा  न्यायालय  के  आदेशों  का  उल्लंघन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रबन्ध  समिति  द्वारा  1975-76  से  किया  गया  राजस्व  व्यय  संलग्न  विवरण  में  दिखाया

 समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  1967-68  से  1974-75  तक  की  अवधि  के  लेखा

 क्षित  लेखे  आम  सभा  की  बेंठक  में  प्रस्तुत  किए  गए  थे  और  उन  पर  अनुमोदन  प्राप्त  किया  गया

 बाद  में  समिति  की  वर्ष  1975-76  से  1981-82  के  तुलन  पत्रों  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  पेश
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 विश  वि  व

 किया  गया  समिति  का  यह  मामला  दिल्ली  उच्च  न्यायाल  में  न्यायिक  है  और  समिति  के

 कलाप  सी०  डब्ल्यू०  स०  659/77  के  अन्तगंत  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  निदेशों  के  अन्तगंत  प्रबन्ध

 समिति  द्वारा  चलाए  जाते  इसलिए  इस  समिति  के  सम्बन्ध  में  सहकारी  समितियों  के  पंजीकार

 द्वारा  कोई  भी  काये  वाही  नहीं  की  जा  सकती

 विवरण

 बिल्ली  सकल  टोचर्स  सहकारो  गृह  निर्माण  समिति  लि०  का  राजस्व  व्यय

 संकड़
 रन  अमल  अमन»  जननमओ मम»

 रुपये

 मुद्रण  तथा  लेखन  सामग्री  14100
 2.  डाक  12500
 3.  कानूनी  खर्चे  113400

 4.  यात्रा  ख्च  21100

 5.  किराया  10000

 6-  वेतन  135000

 7.  विविध  14100

 g.  विज्ञापन  29700
 9.  अवमूल्पन  2400

 10.  लेखा  परीक्षा  फीस  1300

 11.  टाइप  के  खर्चे  1900
 12.  चुनाव  व्यय  700

 13.  बीमा  1800

 14,  एकाउ  टेन्सी  4500
 15.  चन्दा  1000

 16.  बेंक  प्रभार  1300

 प्रायमिकता  के  आधार  पर  वूरदशंत  केख  स्थापित  करने  संबंधी  मानदंड

 ]
 4669.  श्रोमतो  विद्यावती  चतुर्बेदो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह.बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  दूरदंन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  मानदंड

 (@)  क्या  पिछड़े  ओर  अविकसित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  अधिकाधिक  दूरदर्षत  रिले

 केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  ओर

 यदि  तो  क्या  छतरपुर  और  टीकमगढ़  जिलों  में  दृरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  कब  तक  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  दूरदशत
 केन्द्रों  क ेलिए  स्थानों  का  चयन  करने  के  मानदण्ड  में  प्रामोण  और  दाह्री  जनसंल्या  के  परिणामी

 कवरेज  की  द्रस्थ  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  को  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  से  जोड़ने

 के  लिए  सुविधाओं  की  उपलब्धता  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  जंसी  विभिन्न  बातें  क्षामिल  हैं  ।
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 संसाधनों  की  उपलब्धता  क॑  अधीन  रहते  दूरदशन  सेवा  का  देह  के  पिछड़े
 अविकसित  भागों  सहित  कवर  न  हुए  क्षेत्रों  में  उत्त  रोत्तर  विस्तार  किया  जा  रहा

 छत्तरपुर  और  टीकमगढ़  जिलों  में  दुरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  भावी  योजना  अवधि  के
 दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 गन्ने  को  नई  किसमें

 4670.  भी  सी०  डइं।०गासित  :  क्या  क्षि  ोर  प्रामोण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पिछले  दस  वर्षों  के
 दोरान  गन्ने  को  कितनी  नई  किस्मों  का  विकास  किया  गया  है

 और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  किन  स्थानों  पर  गन्ने  को  इन  मई  किस्मों  का  विकास  किय  गया  उनकी  प्रति  एकड़
 उपज  क्या  है  और  उनसे  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  देश  में  गल्ने  की  खेती  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गन्ने  का

 अधिकतम  उत्पादन  करने  और  अधिक  किस्मों  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की  है
 अथबा  तैयार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  गामोण  विकास  मंत्री  बूटा
 सिह

 विभिन्न  राज्यों  में  लेती  के  लिए
 गन्ने  की  13  अच्छी  उपज  देने  बढ़िया  किस्मों  को  रिलीज  किया  गया  है  ।

 इसके  अतिरित  गन्ना  प्रजनन  कोयम्बट्र  में  क्षेत्रीय  परोक्षण  तथा  बाद  में  रिलीज

 करने  के  लिए  कुल  334  बढ़िया  किस्मों  को  विकसित  किया  गया  है  इसमें  से  कुड्डालोर
 में  विकसित  सी०  ओ०  सी०  671,  जालन्धर  की  सी०  ओ०  तथा  कोयम्बटूर  की  सी०

 शो०  7304  तथा  सी०  ओ०  7508  किसमें  अधिक  चोनी  जल्दी  तेयार  होने  वाली  किसमें  हैं

 तथा  तेजी  से  इनका  प्रसार  हो  रहा  है  |

 इन  किस्मों  के  विकास  के  स्थान  तथा  पैदावार  व  गुणवत्ता  की  क्षमता  नीचे  दी  गयी

 ऋक्र०  सं  ०  किस्म  विकास  राज्य  जहाँ  पदावार  व्यवसायिक

 के  स्थान  रिलीज  किए  टन(हैेक्टेयर  केल  सुगर  का

 गए  आकलन

 1.  सी०  ओ०  )  कुडडालोर  तमिलनाडु  90.0  12.5

 2-  सी०  ओ०  /  102.9  13.5

 3.  सी०  भो०  )  114.30  13.7

 4.  सी०  ओ०  जे  ०-64  जालन्धर  पंजाब  84.9  9.9

 5.  सी०  ओ०  |  108-8  13.5

 6.  सी०  भो०  शाहजहांपुर  उत्तर  प्रदेश  115.0  =.
 उ०  ५१०)

 बी०  पुवा  )  बिद्ार  74.9  12.2

 8.  सी०  भओो०  )  अनाकपलले  आंध्र  प्रदेश  94.8  12.8

 9.  सी०  भो०  »  94.1  10-6

 10.  सी  ०  ओो०  है
 95.1...  12.3

 11.  सी०  ओ०  7508  को  यम्बतूर  आंध्र  प्रदेश  82.7  10-7

 12.  सो०  7219  कोयम्बतुर  महा  राष्ट्र
 159-3  13.7

 Liste
 बन  734 _

 कोब्बबूर  दरिया

 580 _
 22
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 सी०  ओ०  किसमें  गन्ना  प्रजनन  को  यम्बतुर  में  विकसित  की  गई  हैं  तथा  सी०  ओ०

 सी०  ओ०  सी०  ओ०  सी०  ओ०  ए०  बआादि  जसी  ओ०”'.....किस्मों  का

 चयन  उन  स्थानों  में  किया  जाता  है  जहां-जहां  गन्ना  प्रजनन  कोयम्बतूर  से  बीज  दिए

 जाते  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  जनिष  द्रव्य  केन्द्र  के  रल  तथा  क्षेत्रीय

 क्षण  केन्द्र  हरियाणा  सहित  गल्ना  प्रजनन  संस्थान  कोयम्बतूर  के  माध्यम  से  किस्मों  के

 विकास  पर  अनुसंधान  बढ़ा  रही  इसके  अतिरिक्त  अखिल  भारतीय  समन्वित  गम्ना  अनुसंघान
 प्रायोजना  भी  है  जहां  पर  स्थान  सम्बन्धी  विद्विष्ट  परीक्षण  तथा  किस्मों  के  चयन  पर  जोर  दिया

 जाता  है  ।

 स्थान  सम्बन्धी  विशिष्ट  किस्मों  के  विकास  को  बढ़ाने  के  लिए  गस्ना  प्रजनन

 म्बतूर  में  एक  राष्ट्रीय  संकरण  उद्यान  की  स्थापना  की  गयी  जिससे  कि  गन्ने  का  संकरण  किया  जा

 सके  और  उसे  मारत  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित  गन्ना  अनुसंधान  केन्द्रों  को  सामग्री  से

 घित  )  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  प्रायोजना  के  अंतर्गत  विभिन्न  केन्द्रों  के  प्ररमक  मिलकर  परीक्षण

 के  लिए  किस्मों  को  पहचान  करते  हैं  ओर  विभिनन  क्षेत्रों  मे ंरिलीज  कर  देते  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  सभी  कार्यकलापों  को  सुदृढ़  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कमंचारी  राज्य  बोमा  1984  के  क्रियान्ययन  को  पुनरोक्षा

 [  अनुवाद  ]
 4671.  श्रीमती  बिभा  घोष  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारी  राज्य  बीमा  1984  से  कमंचारियों  के  अंशदान

 को  दर  में  वद्धि  हो  गई  है  जब  कि  उन्हें-उससे  दिए  जाने  वाले  लाभों  में  कटौती  हो  गई

 कया  प्रसृती  अवकाश  लेने  वाली  महिला  श्रमिकों  पर  तदुपरान्त  लाभ  को  अवधि  के

 दोरान  इसका  बिश्वेष  रूप  से  प्रभाव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  संशोधन  की  पुनरीक्षा  करेगी  और  उक्त  पुनरीक्षा  होने

 तक  इस  संशोधन  को  क्रियान्वित  नहीं  करेगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  झ्  :  कर्मचारी  अद्ददान  की  दर  में

 मामूली  सी  वृद्धि  हुई  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अधोन  ग्राह्म  लाभों  में  कोई

 कमी  नहीं  हुई  है  ।

 प्रसृति  प्रसुविधा  की  अदायगी  के  लिए  अहूंता  शर्त  में  भी  मामूली  सा  संशोधन

 गया  इससे  पहले  अदवंता  शर्त  के  लिए  अंशदान  की  अदायगी  की  अवधि  कम  से  कम  ।3  सप्ताह  थथ

 अब  छार्त  यह  है  कि  महीनों  की  अवधि  के  लिए  अछ्यदान  के  कम  से  कम  झ्याघे  दिनों  अर्थात्  91

 और  92  दिनों  के  लिए  अंशदान  की  अदायगी  की  जाए  ।  इस  परिवर्तन  से  महिला

 श्रमिकों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ना

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 4  |

 कक नमन नमन 3 3उ।ख।।ख।भ।/े-॥ाे।॥ा
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 ज़िपुरा  में  कषि  सहाविद्यालय  खोलमा

 4672.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  त्रिपुरा  में  एक  कृषि  महाविद्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  वाही  की  और

 इस  महाविद्यालय  में  कब  से  काम  छुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कषि  शोर  ग्रामीण  विकास  संत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान  |

 और  सरकार  ने  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  केन्द्रीय  कृषि  महाविद्यालय  स्थापित
 करने  की  बात  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  इस  क्षेत्र  की  शंक्षणक  भर  अनुसंधान  की
 आवश्यकता  की  समीक्षा  पूरी  कर  ली  गई  हैं  और  भारत  सरकार  के  विचारार्थ  एक  प्रयोजन  तैयार
 की  जा  रही  है  |  सरकार  द्वारा  प्रायोजना  स्वीकृत  हो  जाने  के  बाद  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय  के  एक
 संघटक  कृषि  महाविद्यालय  को  त्रिपुरा  में  स्थापित  करने  के  प्रदन  पर  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 |

 प्रामीण  क्षत्रों  में  महिलाएं  भ्रौर  बाल  विकास  कार्यक्रम  क॑  अंतर्गत  आवंटित  घनराशि

 4673.  डा०  फूलरेण  क्या  कषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  और  बाल  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1983-84  भौर
 1984-85  के  दोरात  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ओर  इन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  ओर

 इन  वर्षों
 के  दोरान  वषं-बार  कितनी  महिलाएं  लाभान्वित  हुई  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चंदूलाल  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 महिला  तथा  बाल  विकास  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  संशोधित  बजट  इस  प्रकार  है  :--

 1983-84  121.24  लाख  रुपए

 1984-85  433.75  लाख  रुपए
 व्यय

 1983-84  42.90  लाख  रुपए

 1984-85  292.95  लाख  रुपए
 लाभान्वित  महिलाओं  की  संख्या  30,942  है  ।

 198  3-84  के  दोरान  12,379

 1984-85  के  दौरान  18,563  84

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटो  कार्यक्रम

 4674.  भरी  प्रियरंजन  दास  सुंशी  :  क्या  कृषि  ध्ोर  प्रामोण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  केन्द्र  द्वारा  जारी  किए  गए  धन  की  कमी  के  कारण  पश्चिम

 बंगाल  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पद्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1984-85  के  लिए  इस  कार्यक्रम  हेतु  कुल  कितना  घन  आवंटित

 किया  गया  ओर  केन्द्र  द्वारा  वास्तव  में  कितना  घन  कम  व्यय  किया  गया  अथवा  जारी  किया  और

 TT

 _____
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 पश्चिम  बंगाल  को  पूरी  राशि  जारी  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अंदूलाल  :  से  जी

 न्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गये  संसाधनों  की  कमी  से  पश्टिचम  बंगाल  में  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कायं  क्रम  के  कार्यात्वयन  पर  कोई  प्रतिकल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  दूसरी
 निधियों  का  कम  उपयोग  किए  जाने  के  कारण  वर्ष  1984-85  के  दोरान  राज्य  सरकार  को  निधियों

 का  और  बंटन  नहीं  किया  जा  सका  ।  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष

 1984-85  हेतु  3850  लाख  रुपए  के  आबंटन  के  मुक।बले  राज्य  सरकार  को  प्रथम  किएत  के  रूप  में

 1538.30  लाख  रुपए  की  घनराशि  बटित  की  गयो  थी  ।  इसके  राज्य  सरकार  के  पास

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1983-84  की  770  लाख  रुपये  की  दोष

 घनराक्षि  भी  उपलब्ध  थी  ।  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम  के  अन्त्गंत  कुल  उपलब्ध

 2308.50  लाक्ष  रुपए  की  धनराह्ि  में  से  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  केवल  514.949  लाख  रुपए  व्यय

 किए  जाने  की  सूचना  दी  यह  व्यय  85  से  संबंधित  राज्य  सरकार  को  पूरी  निधियां

 इसलिए  मुक्त  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  राज्य  सरकार  को  पहले  बंटित  की  गई  निधियों  का  उपयोग

 कुल  उपलब्धता  के  50  प्रतिशत  से  कम  था  जो  कि  दूसरी  किएत  के  बंटन  के  लिए  आवदयक  है  ।

 उड़ीसा  के  रेडियो  स्टेशनों  की  विद्यमान  ड्ल्यूਂ  क्षमता  को  बढ़ावा

 4675.  श्री  पिरिधर  गोमांगो  :  क्या
 सुचना

 झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवों  योजना  अवधि  के  दोरान  उनके  मंत्रालय  में  उड़ीसा  के  रेडियो  स्टेशनों  की

 विद्यमान  के  ०  डब्ल्यू  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  ऐसे  रेडियो  स्टेशनों  के  नाम  कया  हैं  तथा  तत्संबंधी  प्रस्ताबित  वद्धि  क्या

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 क्या  कोरापुट  जंसे  विभिन्न  जिलों  के  भवानीपाटना  के  साथ

 लगने  वाले  क्षेत्रों  में  प्रसारण  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  भवानीपाटना  में  एक  नया  रेडियो
 स्टेशन  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्री  वी०  एन०  :  सातवीं
 योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ओर  (4)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 )  अनुमोदित  छठी  योजना  में  भवानीपटना  में  नया  रेडियो  स्टेशन  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  था  ।

 प्रष्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यंत्रोकत  नौकाओं  का  प्रयोग  करने  वाले  मछुओं  को  उत्पादन  शुल्क  में  छूट
 4676.  प्रोਂ  मष  दंडवबते  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  मछलो  पकड़ने  की  150  अष्व  दाक्ति  से  अधिक  शक्ति  वाली  यंत्रीकृत  नौकाओं  पर

 उत्पादन  शुल्क  में  छट  दो  जातो  है  जबकि  इस  कम  दाक्तिशाली  नोौकाओं  का  प्रयोग  करने  वाले ल्
 मछुओं  को  यह  छूट  नहीं  दी  जाती

 56
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  150  अह्व  दाक्ति  से  कम  शक्ति  वाले  यंत्रीकृत  नौकाओं  का  प्रयोग  करने  वाले

 प्रछओों  फो  छातप्र  तिशत  छूट  दी  और

 कया  यह  राहत  देने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  जाएगी  ?

 कषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्रों  ब,.ढा  :  जी  हां  ।

 से  सरकार  ने  इस  थोजना  को  लघु  यन्त्रीकृत  नोकाक्नों  पर  लागू  करने  से

 घित  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  अत्यधिक  प्रद्मासनिक  कठिनाइयों  और  राजस्व  के  जोखिम  के
 कारण  योजना  को  क्रियान्वित  करना  सम्मव  नहीं  था  ।

 प्रातोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के,अ  तगंत  भूमिहीन  श्रमिकों  को  परिवार

 काड़  जारो  करना

 4677.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  प्लोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देक्ष  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  आने  वाले

 हीन  श्रमिकों  को  परिवार  कार्ड  जारी  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  कया  देश  में  भूधिहीन  श्रमिकों  के  पंजोकरण  की  योजनाओं  को  बन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया

 क्या  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  सरकार  इस  कारयंक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  किस  प्रकार  प्रभावकारी  ढंग

 से  गिगरानी  रखेंगी  ?

 ग्रामीण  जिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चंदूलाल  :  से  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  परियोजना  में  कुछ  अनुमोदित  कार्ये/कार्यों  के

 अन्तगंत  ग्रामीण  भूमिहीन  मजदूरों  के  परिवारों  को
 रोजगार  हेतु  परिचय-पत्र  जारी  करने  के  बारे

 में  विचार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्रों  को  हाल  ही  में  कहा  गया  इस

 विषय  से  संबंधित  मार्ग-दर्शिकाएं  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  को  भेजे  गए
 ग्रामीण  विकास  विभाग  के  दिनांक  21  1985  के  पत्र  में  दी  गयी  है  ।

 इन  मार्ग-दर्शिकाओं  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  हेतु  राज्य  सरकारों  शासित

 क्षेत्रों  स आवधिक  रिपोर्ट  प्राप्त  की  जाएंगी  ।

 सूला  ओर  बाढ़  से  प्रभावित  लोग

 4678.  श्री  चित्त  महाता  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  सूखे  और  बाढ़  के  कारण  कुल  कितने  लोग  मरे  और

 कितना  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  है  और  सरकार  द्वारा  उनके  लिए  क्या  राहृत  उपाय  किए
 गए

 कवि  प्लौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  ब  5  :  देश  में  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  सूखा

 और  बाढ़ों|समुद्री  तुफानों  से  प्रमात्षित  लोगों  की  संख्या  तथा  सस्यगत  क्षेत्रा  तथा  राज्य  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को  राहत  उपायों  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  नीचे  दी  गई  है  :--

 हा



 लिखित  उत्तर  29  1985

 वर्ष  आपात  की  किस्म  प्रभावित  प्रभावित  सस्यणत
 _  मंजूर की  गई

 |  केन्द्रीय  सहायता
 हैक्टेयर  की  अधिकतम

 सामा
 रुपए  )

 िेिक्क  पभभ/8ेफडह/एा'#"झ४झशकश
 ]  2  3  __  _4_  हि
 1  सूखा  3  428.73  _5

 बाढ़|समुद्री  तूफान  633.22  56,83  438.51

 सूखा  633.22  368.22  294.70

 बाढ़/समुद्री  तूफान  1874.62  368.22  335.78

 सूखा  610,55  28  320.84  200.66
 बाढ़/समुद्री  तूफान  446.58  56.56  344,90

 सूखे  तथा  बाढ़ों  के  लिए  सहायता  के  अन्तगंत  रोजगार  पेय  जल

 नि:शुल्क  पशु  चारा  तथा  पोषण  तथा  सावंजनिक  स्वास्थ्य  सावंजनिक
 सम्पतियों  की  कृषि  आदान  सम्बन्धी  कृषि  क्षेत्र  में  अल्पकालीन  ऋणों
 को  मध्यम  कालीन  ऋणों  में  बदलने  के  लिए  सहायता  देना  आदि  जंसी  मर्दे  आती

 खाड़ो  के  देशों  में  कायरत  भारतोय

 4679.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  श्रम  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  खाड़ी  देशों  में  कायंरत  भारतीय  गेर-सरकारी  संगठनों/अभिक रणों  के  माध्यम
 से  वहाँ  गये

 यदि  तो  ऐसे  गै  र-सरकारी  संगठनों/अभिकरणों  के  नाम  कया  और
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  अभिक  रणों  के  माध्यम  से  खाडी  के  देशों  को  कितने

 भारतीय  गये  हैं  ?

 अम  मन्त्रालय  के  राज्यमंत्री  टो०  :  जी  हां  ।

 25-4-1985,  तक  श्रम  मंत्रालय  के  पाप्त  968  प्राइवेट  भर्त्ती  एजेंसियां  पंजीकृत
 778  भर्त्ती  एजेंसियों  की  प(ली  सूची  को  डायरेक्टरी  के  रूप  में  पहले  ही  छापा  जा  चुका  है  ओर  इसे
 कीमत  देकर  प्राप्त  किया  जा  सकता  इसकी  एक  प्रति  संसद  की  लाहइब्न  री  में  रख  दी  गई  है  ।
 पंजीकृत  भरत्तों  एजेंसियों  की  दूसरी  सूची  छप  रही  है  और  इसे  सदन  की  मेज  पर  रंख  दिया  जाएगा  ।

 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  लगभग  3266  श्रमिकों  को  भेजा  गया

 मछलो  पकड़ने  को  गर  यंत्रीकृत  नोकाओं  को  यंत्रोकृत  नौकाधों  में  बदलना
 4680,  भरी  डो०  थो०  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  भारत  मछली  पकड़ने  वाले  अन्य  देक्षों  की  तुलना  में  गैर-यंत्रीकृत  नौकाओं  को

 यंत्रीकृत  नोकाओं  में  बदलने  के  मामले  में  बहुत  पीछे
 समुद्र  से मछली  पकड़ने  की  सुविधाओं  वाले  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित  प्रदेश  में

 कितनी  यंत्रीकृत  और  गैर  यंत्रीकृत  नौकाएं  उपलब्ध

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  निष्चित  अवधि  में  सभी  यंत्रीकृत  नौकाओं  को
 यंत्रीकृत  नौकाओं  में  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 कवि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बटा  :  जी  नहीं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 हु

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 प्रघम  ही  नहीं  उठता  |
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  यंत्रीकृत  गेर-य  त्रीकृत .
 |.  भँध्र  प्रदेश  800  37514
 2.  ग्रुज  रात  3548  4466
 3,  कर्नाटक  2100  6942
 4.  केरल  2961  34660
 5,  महाराष्ट्र  4167  8729
 6.  उड़ीस  775  9728
 है  तमिलनाडु  3641  43343
 8.  पं०  बंगाल  577  3100
 9.  अंदमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  25  उण्न०

 10  दमन  तथा  द्वीप  996  2513
 11:  लक्ष्यद्वीप  223  उण्न०
 12,  पांडिचेरी  231  2500

 20,044  1,53,  495
 उपलब्ध  नहीं  ।

 निर्माण  सहायकों  का  चयन
 4681.  भ्रो  मोहम्मद  महफूल  झली  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  दिल्ली  दूरदर्शन  चयन  बोर्ड  ने  चार  से  सात  वर्ष  तक  की  सेवा  का  श्षनुभव
 रखते  वाले  नेमित्तिक  निर्माण  सहायकों  के  दावों  की  उपेक्षा  करते  हुए  कुछ  निर्माण  सहायकों

 का  चयन  किया  है  ओर  प्रभावित  व्यक्तियों  द्वारा  अम्यावेदन

 "6

 जाने  पर  भी  प्रशासन
 ने  उनके  साथ  किये  गये  अन्याय  को  दूर  करने  के  लिये  कार्यवाही  नहीं  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 उन  की  छिकायतें  दूर  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 सूचना  प्लोर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  वी०  एन०  :  से
 निर्माण  सहायकों  की  नियमित  भर्ती  के  लिए  दूरदर्शन  दिल्ली  द्वाबी  किए  गए  उम्मीदवारों
 के  चयन  के  विद्ध  कुछ  नेमित्तिक  निर्माण  सहांयकों  के  अभ्यावेदनों  की  जांझ  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  द्वारा  निर्यात  को  गई
 4682.  नवीन  श्री  राबणी  :  क्या  निर्माण  और  शअावास  मन्त्रो  यहबतानी  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ने  अपने  बगदाद  कार्य  |  को  विभिन््व  प्रकार  की
 सामग्री  का  निर्यात  किया  यदि  तो  सामग्री  तथा  उसकी  मात्रा  के  बईरे  में  ब्योरा  क्या  है  और
 वह  कितनी  धन  राधि  का

 गधे कया  सामग्री  का  निर्माताओं  द्वारा  सीधे  नियत  किया  गया  था|या  सौदा  किसी  एजेन्सी
 के  माध्यम  से  किया  गया  यदि  तो  इसमें  भ्न्तग्र स्त  एजेन्सी

 का  ब्यौरा  क्या
 क्या  भेजी  गई  पूरी  सामग्री  बगदाद  में  आप्त  नहीं  हुई  यदि  तो  प्रत्येक  खेप

 में  कितनी  सर्दे  कम  पाई  गई  ओर  उनका  मुल्य  क्या  भर
 क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ने  इन  मामलों  की  जाँच  के  लिए  इन्हें  केन्द्र  जांच

 ब्यूरो  को  भेजने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  यदि  तो  उत्त  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  कया  है  ?

 निर्माण  और  अवास  मंत्री  :  से  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के
 ब्योरों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 है
 (8)  यह  मामला  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  सम्पूर्ण  जांच  करने  के  लिए  भेजा  गया  था

 जिन्होंने  यह  सूचित  किया  है  कि  लाने-ले  जाते  समय  कमी  हुई  है  और  प्रत्यक्ष  रूप  से  उनकी
 जांच  के  लिए  कोई  मामला  नहीं  जैसे  कि  उन्होंने  सलाह  दी  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  नियम  ने
 बीमा  कम्पनी  में  अपना  दावा  पेश  किया

 $9
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 जन  जज  नल  नननजत  +  कक  तन»  के  न  ननी  ज  स्लनमन+

 फुलबानो  में  आकाशवाणी  केन्द्र  को  स्थापना

 4683.  भ्री  राधा  कान्त  डिगाल  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  फुलबनी  एक  आकाशवाणी  केन्द्र
 की  स्थापना  के  लिये  एक  उपयुक्त  स्थान

 क्या  फुलबनी  और  इसके  समीपवर्तों  जिलों  में  आकाद्वाणी  के  पर्याप्त  कार्यक्रम

 लब्ध  न  होने  की
 द्ष्टि

 से  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  ओर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  :

 इस  समय  सम्बलपुर  फुलबनी  जिले  के  उत्तरी  भागों  को  तथा  कटक

 फुलवनी  के  पूर्वी  भागों  को  कवर  करता  है  ।

 और  यह  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  आकार  पर  निर्भर

 सातवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 करल  में  नारियल  का  उत्पादन

 4684.  थी  के०  जी०  क््राडियोडी  :  कया  कृषि  शोर  प्रामोण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नारियल  का  राज्य-वार  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  कितना
 केरल  में  नारियल  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  सबसे  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  केरल  में  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कया  कार्य  वाही  की

 कषि  ओर  प्रामोण  विकास  सम्त्रों  बटा  नारियल  का  राज्य  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्रवार  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 राज्य  उत्पादन

 हैक्टेयर  नारियल  की  संख्या  ) न  या
 1982  83

 आंध्र  प्रदेश  436...

 असम  1062

 कर्माटक  5204

 केरल  4721

 महाराष्ट्र  5455

 उड़ीसा  4202

 तमिलनाडु  9969

 त्रिपुरा  1214

 पं०  बंगाल  10930

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समृह  4644

 दमन  और  दीव  4884

 पफाण्डिवे  री  9000

 लक्षद्वीप  7786
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 रत

 तथा  यद्यपि  केरल  में  तारियल  को  उत्पादकता  अखिल  भारतीय  औसत  की

 तुलना  में  कम  है  फिर  भी  इसको  तुलना  कुछ  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसाथ  सहजता  से
 की  जा  सकती  है  ।

 केरल  में  उत्पादकता  कम  होने  के  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं

 1.  वर्तमान  उद्यानों  की

 2.  जरामूलक  तथा  अनुत्पादक  पामों  की

 3.  सिफारिश  की  गई  पैकेज  पद्धतियों  का  न  अपनाया

 4.  विशेष  रूप  से  जड़-मु  रकान  तथा  कृमि  रोग  ।

 केरल  में  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 1.  अधिक  उंपज  देने  वाली  किस्मों  के  रोग  मुक्त  पौधों  का  उत्पादन  तथा

 2.  उन्नत  कृषि  पद्धतियों  को  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए

 3.  रोगप्रस्त  तथा  अनुत्पादक  नारियल  के  उद्यानों  का

 4.  रोगग्रस्त  तथा  अनुत्पादक  प!मों  के  स्थापन  के  लिए  वित्तीय

 5,  सिंचाई  के  लिए  सहायता  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ओर  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  कंन्द्रोय  पुल  से

 झ्रावास  आबंटन

 4685.  डॉ०  चद्शंखर  क्या  निगस  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 )  कया  उनके  मंत्रालय  द्वारा  सामान्य  पूल  से  आवास  आबंटन  के  लिए  दिल्ली  गगर

 निगम  और  दिल्ली  प्रशासन  के  कमंचारियों  के आवेदन  भी  स्वीकार  किए  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इन  आवेदनों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  क्षेत्रवार  कुछ  जोन

 बनाए  हैं  ;  और

 यदि  तो  लारेंसरोड  सहित  दिल्ली  में  रहने  वाले  ऐसे  कमंचारियों
 के  आबंटन  का

 काम  देख  रहे  कार्यालय  या  जोन  कहां  स्थित  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मम्त्रो  अख्दुल  और
 दिल्ली  गगर

 निगम  के  कर्म  चारी  सामान्य  पूल  वास  के  आबंटन  के  लिए  पात्र  नहीं  हैं  और  उनके  आवेदन  पत्र

 स्वीकार  नहीं  किये  जाते  दिल्ली  प्रशासन  के  वे  कमंचारी  जो  पात्र  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  हैं
 और  जो  कार्यालय  पात्र  अंचलों  में  अवस्तिथ  वे  सामान्यपूल  आवास  के  आबंटन  के  पात्र  हैं  ।

 भर  सामान्य  पूल  आवास,के  आबंटन  के  प्रयोजनार्थ  पात्रता  अंचलों  को

 रित  किया  गया  है  और  केवल  उन  कार्यालयों  के  कमंचारी  जो  पात्र  अंचलों  के  भीतर  भ  वस्थित

 सामान्यपूल  आवास  के  आबंटन  के  पात्र  है  ।

 और  सामान्य  प्रुल  आवास  के  आबंटन  के  प्रयोजनाथ  पात्रता  अंचलों  को

 निर्धारित  किया  गया  है  और  केवल  उन  कर्यालयों  के  कर्मचारी  जो  पात्र  अंचलों  के  मीतर  अवस्थित

 63
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 सामान्यपूल  आवास  के  आबटन  केलिए  पात्र  |  लारेंस  रोड  का  पात्रता  अंचल  में  शामिल  नहीं
 किया  गया  है  ।  पात्रता  अंचलों  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण
 दिल्ली  में  सामान्य  पूल  बाला  आवंटन  के  लिए  पात्र  अच्लों  के  ध्योरे

 डाक  वितरण  अछलों  में  ्ासिल  किए  गए  क्षेत्र

 कालोनी

 अंचल  संख्या  1  नई  दिल्ली  मगर  पालिका  क्षेत्र  शाजपथ  के  उत्तर  में  कनाट  प्लेस  तथा
 कनाट  संसद्  मागे  तथा  संसद्  सचिवालय  नाथ॑

 भंगी  बिरला  जनपथ  13'  से  नेशनल

 बंगाली  कमला  अजमेरी  गेट  एक्स्टेन्शन  और
 विक्रम  नगर  ।

 अंचल  संख्या  3  लोधी  गाल्फ  जो  एम्बेसडेर  कस्तूरबा  नगर

 रेलवे  डिफेंस  लोधो  अलीगंज  करबला

 सफद  रजंग  हवाई  रेस  कोर्स  एयर  फौस  कोटला

 एन्डूजगंज  तथा  साऊथ  एक्टेंशन  तथा  IT
 अंचल  संख्या  4  राष्ट्रपति  राष्ट्रपति  भवन  ओर  विलिडन  क'रीसेंट  नं०  ]  से  10
 अंचल  संख्या  5  माडल  बस्ती  से  न्यू  राजेन्द्र  नगर  तक  जिसमें  तिबिया  आनन्द

 आनन्द  वेस्टन  एक्सटेंशन  न्यू  रोहतक  बीडन
 और  पूसा  रोड  ।

 अंचल  संख्या  6  अजमेरी  एक्स्टेंक्षक  के  उत्तर  से  रानी  मांसी  रोड  तक  जिसमें
 लाल  जामा  लाल  चांदनी  सदर  बाजार

 कद्मी  सिविल  लाइंस  खेबर  पास  तक  ।

 अंचल  संख्या  7  तिमार  पुर  तक  शि्ज  पद्दिचम  में  नजफगढ़  नाला  तथा  दक्षिण  में  रोहतक
 रेलवे  मलका  गंज  सब्जी  शक्ति  रूप  नगर  गुलाबी  राणा
 प्रताप  कमला  जवाहर  प्रताप  रोहनारा  फल  मार्किट
 बिरला  बाग  सराय  दिल्ली

 तिमा  भरत  नगर  भौर  नीमड़ी  ।

 अंबल  संख्या  8  रणजीत  श/दीपुर,  पटेल  नगर  पश्चिमी  और  दक्षिणी  सरकारी

 दुग्ध  डेरियां  ।

 अंचल  संरुपा  9  रेडियो  हडसन  हरिजन  टी०  बी०
 विजय  निरंकारी  और  माडल  टाऊन  ।

 ध्ंचल  संख्या  1]  रक्षा  वायु  नेवी  उद्योग  विज्ञान  सुन्दर
 नेहरू  संग्रहालय  जी०  के०  जी०  संघ  लोक  सेवा

 साऊथ  कश्मीर  बीकानेर  जेसलमेर  ख़ान

 जामनगर  पण्डारा  काका  वेलजली  रोड़  विलिग्डन  क़िसेट

 1]  से  जनपथ  |  से  12  सत्य  मार्ग  )  जिसमे

 अक्योक  तथा  फ्लेट  विनय  मार्ग  तथा  रेलवे  रोड़  शामिल



 9  1907  लिखित  उत्तर
 आल नमन  मिल

 अंचल  संख्या  12  कृषि  अनुसंधान  एन०  पी०  एल०  वायर  लेस
 जे०  जे०  कालोनी

 अंबल  संख्या  13  हरजत  निजामुद्दीन  तथा  अरब  को  हुमायूं  का  सराय

 काल  नांगली  राजपुर  और  कली  कैम्प  ।
 अंबल  संश्या  14  जंगपुरा  तथा  लाजपत  नगर  तथा  केलाद

 फ्रडप  संत  हरि  नगर  अमर  दयाननन््द

 किलोकरी  निवसपुरी  ओर

 अंचल  संख्या  16  मेडीकल  एन्कलेव  नगर  ),  मेडीकल  एन्कलेव  के  उत्तर

 से  महरोली  रोड़  पर  एसेक्स  फामं  को  नारोजी  युसुफ  होजखास

 होौजखास  इन्कलेव  तथा  आई०  आई०  टी०  पिजड़ा  पोल  क्वाटर  ग्रीन  फर्क

 तथा  विस्तार  को  हुमायूं  अर्ज[न  गौतम  नगर

 दरणंग  डेवेलपस्कीम  नगर  के

 अंचल  संख्या  17  मालवीय  सावित्री  तथा  चिराग  दिल्ली  ।

 अंचल  संख्या  19  आनन्दमयी  विदेश  संचार  गोविन्दपुरी
 अंचल  संख्या  20  औद्योगिक  क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  ।

 अंचल  संश्या  22  रामाकृष्णा  से  12),  मोहम्मदपु  र
 ओर  मुतती रका  सनलाईट *

 एस्टेट  ।

 अंचल  संख्या  23  अआई०  एन०  ए०  आई०  एन०  ए०  मार्किट  रेलवे  क्रासिंग  आई०  एन  ०  ए०

 लक्ष्मीबाई  किदबई  किदबई  नगर  ईस्ट  इन्कलेब  के  उत्तर  में  )
 मिलिटरी  सरोजिनी  रेलवे  कालोनी  नेताजी

 सफदरजग  रेलवे  मोती  मोचोबाग  टी०  पी०  टी०

 कम्पनी  धोला  कुआ

 पुष्प  भवन  सरकारी  कार्यालय  भवन  परिसर  में  अवस्थित  पुष्प  महरौली

 पुर
 कटवाड़िया  कटवाडिया  सराय

 बसन्त  विहार  बसन््त  विहार  .
 अंचल  संख्या  15  रमेश  कीति  मोती  नटराज  मिलन  सिनेमा  ।

 अंचल  संख्या  31  गांधी  नगर  ।
 अंचल  संख्या  32  शाहदरा  ।
 अंचल  संख्या  5]  कृष्णा  नगर  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बढ्धि
 4686.  श्रो  बज  मोहन  कया  क्ाद्य  ओर  नगरिक  पूर्ति  मंत्री

 यह
 बत।ने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  “  डे
 कया  मिट्टी  के  तेल  सहित  अन्य  अनेक  आवश्यक  वस्तुओं  के  मुल्य  बहुत  बढ़  रहे  हैं

 भोर  हाल  ही  के  सप्ताहों  में  थोक  मूल्य  सुचकांक  में  असामान्य  वृद्ध  रिकर्ड  हुई  है  ;  ओर

 क्र
 ग्रदि  तो  सरकार  ने  मूल्यों  को  युक्तिसंगत  स्तर  कम  करने  हेतु  क्या  कायंवाही

 १
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 हम  आभमाााक  आम

 साथ  ओर  मागरिक  पू्ति  मंत्रो  बोरेन्द्र  :  (१)  13.4.  .  4  .  1985  को  समाप्त

 पिछले  चार  सप्ताहों  में  समग्र  वस्तु  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  2.3  प्रतिशत  की  बद्धि  हुई  इस

 अवधि  के  दोरान  कुछ  आवश्यक  जिसमें  मिट॒टी  का  तेल  शामिल  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 हुई  जबकि  कुछ  अस्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कमी  आई  है  ।

 सरकारी  नीति  में  मुख्य  जोर  आवश्यक  विशेषकर  जिनकी  आपूर्ति
 कम  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  दिया  गया  सावंजनिक  विवरण  प्रणाली  का  विस्तार  किया

 जा  रहा  है  तथा  उप्तमें  सुधार  लाया  जा  रहा  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  आयात  द्वारा

 की  जाती  है  ।  आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  वितियमित  किया  जाता  राज्य  सरकारें  जमा

 खोरों  और  चोर-आजा  रियों  तथा  अन्य  असामाजिक  तत्वों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 क्रावदयक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  कानूनों  को  लागू  कर  रही  हैं  ।

 पेस्सी  इम्टर-स्टेट  बस  टमिससਂ  झीषक  से  प्रकाशित  समाचार

 4687.  भी  सनत  क्मार  मंडल  :  क्या  निर्माण  और  प्रबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  27  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  मेस्सी

 इन्टर--स्टंट  बस  छीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और
 यदि  तो  अन्तर्राज्यीय  बस  कश्मीरी  दिल्ली  की  स्थिति  में  सुधार  करने

 ओर  इसे  एक  गंदो  बस्ती  बन  जाने  से  बचाने  के  लिए  क्ष्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 निर्माण  शोर  आवास  मंत्री  प्रम्दुल  :  हां  ।

 अन्तर्राज्यीय  बस  अहु  के  कार्यकलाप  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्न  कदम  उठाये
 गये  :-«-

 (1)  यात्रियों  को  उतारने  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डु  को  बसों  का  आगमन  ब्लाक  में
 प्रवेश  सख्ती  से  सुनिद्िचित  ढ़िया  ज्यता

 (ii)  गह  भी  सुनिष्दिचत  किया  जाता  है  कि  अम्तर्राज्यीय  बस  भू  से  जाने  वाली  बसों  से

 लाइसेंस  फीस  के  मुगतान  में  कोई  गलती  न  हो  ।

 (॥)  टर्भिनस  पर  भीड़-भाड़  से  बचने  के  लिए  बसों  को  प्रस्थान  समय  से  पृ  15  मिनट

 से  ज्यादा  तक  के  लिए  प्लेटफार्म  पर  खड़ा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 (1५)  भ्रतिक्षारत  बसों  को  खड़ा  करने  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  बस  गड्ढे  से  दो  किलोमीटर  की

 दुरी  पर  मजनू  का  टीला  में  एक  आइडल  ट्रक  पाकिग  सेंटर  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 (५)  यात्रियों  के  लिए  बनाये  गये  प्रतीक्षा  स्थलों  और  अन्य  जगहों  को  साफ-सुथरा  रखा

 जाता  है  ।

 (४४)  विभिन्न  सड़क  परिवहन  निगमों  के  स्टाफ  एवं  बस  आपरेटरों  के  लिए  स्टाफ  बस

 की  व्यवस्था  की  गई

 यह  सुनिष्चित  करने  के  लिए  कि  ये  प्रयंध  प्रभावी  रूप  से  कार्य  करें  टी०  भाई०  तथा

 सिक्यूरिटी
 गाड  हमेशा  पर्याप्त  संख्या  में  डयूटी  पर  रहते

 हैं  ।  वे  आपरेटरों  तथा  यात्रियों  की  शिकाਂ

 य्तें भी  सुमते  पुलिस  का  भ्री  पर्याप्त  प्रबंध  विद्यमान
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 0  एएछता हालत  ततीनत  न में

 राष्ट्रीय  भन  निर्माण  निगम  के  अग॒दाद  में  लेनात  किये  गये  अधिकारी
 4688.  भो  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  निर्माण  भौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बगवाद  में  तंनात  किए  गए  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  के

 कुछ  अधिकारी  वर्ष  1980  में  नेतिक  चरित्र  हीनता  के  कुछ  मामलों  में  लिप्त  पाए  गए  थे  और  बगदाद
 के  भारतीय  दूतावास  ने  इस  तथ्य  की  सूचना  एन०  बी०  सी०  सी०  को  दो  थी  ;

 (a)  क्या  अधिकारियों  की  समिति  उक्त  मामले  के  सम्बन्ध  में  मौके  पर  अध्ययन  करने
 के  लिए  बगदाद  भेजी  गई  यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  भारतीय  मुद्रा  तथा

 विदेशी  मुद्रा  में  उनके  द्वारा  किए  गए  खर्च  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  उक्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष
 क्या  हैं  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  नाम  कया  और

 उनके  मामले  में  अन्य  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  भ्रथ्ठुल  :  प्रबन्ध  की  समस्याओं  के  बारे  में
 रिपोर्ट  तथा  बगदाद  में  राष्ट्रीय  मवन  निर्माण  निगम  के  एकक  को  सुधारने  के  बारे  में  सुझाव
 दिए  गए  थे  ।

 निगम  के  सी०  पी०  एम०  तथा  सचिव  मुख्य  परियोजना  प्रबंधक  जो
 कि  दोरे  पर  अलग  से  गए  हुए  थे  तात्कालिक  मजदूर  समस्याओं  को  हल  करने  तथा

 निक  ढांचे  को  सुधारने  के  लिए  बगदाद  भेजा  गया  था  |  सी०  पी०  ए०  एम०  तथा  सचिव  की  हवाई
 यात्रा  तथा  अन्य  आनुषंगिक  व्यय  पर  6582  रुपये  ओर  देनिक  भत्त  पर  450  यू०  एस०  डालर  का

 व्यय  हुआ  ।

 और  मुड्य  परियोजाना  प्रबन्धक  के  परामर्श  से  सी०  पी०  ए०  एम०
 तथा  सचिव  ने  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जो  प्रश्यासनिक  ढांचे  को  सुधारने  से  संबंधित  सांवधानीपृवंक
 को  गई  जांच  के  बावजूद  चरित्रहीनता  के  बारे  में  कोई  दोषारोपण  साक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  था  तथापि

 प्रबन्धक  के  प्रभावी  प्रशासन  के  लिए  कुछ  स्थानान्तरण  किए  गए  थे  ।

 गुजरात  को  खद्यान्तों  को  सप्लाई

 4687,  भी  प्ामर  सिह  राठवा  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  संद्यी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  1984-85  के  दोरान

 कितने  गेहूं  और  अन्य  अनाजों  की  मांग  को

 1984  के  दोरान  उसकी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  वास्तव  में  उत्षको  प्रतिमाह

 कतनी  की

 क्या  मांग  की  तुलना  में  सप्लाई  बहुत  कम  यदि  तो  मौर  इसके  कया

 कारण  ओर

 वर्ष  1985-86  के  लिए  राज्यों  द्वारा  भेजी गई
 मांग

 का
 ब्योरा  क्या  है  ओर  उसे

 पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?
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 नल  a  a  अल  नतरििनक भाग  कल  जन

 साहा  और  नागरिक  पृति  मंत्री  बोरेन्द्र  :  स  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  वर्ष  1984-85  के  लिए  गुजरात  के  संबंध  में  खाद्यलनों  की  आवंटन  और  उठान  का

 ब्यौरा  दिया  गया  फरद्रोय  पुल  से  आवंटन  फेवल  खुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  अनुपुरक

 होते  हैं  ।

 गुजरात  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  दोरान

 1985  तक  कुल  50,000  मोटरी  टन  चावल  और  60,000  मीटरी  टन  गेहूं  की  भेजी  है  ।

 यद्यपि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  की  मांग  को  पूर्णतया  पूरा  किया  जा  रहा
 लेकिन  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  सीमित  उपलब्धता  की  दृष्टि  में  चावल  की  मांग  को  पूर्णतया

 पूरा  करना  सम्भव  नहीं  हुआ
 विवरण

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  प्रावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गुजरात  की  केंद्रीय  पूल  से

 चावल  और  गेहूं  की  उनको  किए  गए  आवंटन  और  उनके  उठान  ।

 मीटरी  टन

 चाबल  गेहूं

 या  मास  माँग  आबंटन  उठान  |  मांग  आबंटन  उठान

 1984
 या

 अप्र  ल  25.0  7.5  6.1  10.0  17.5  2.8

 मई  25.0  7.5  9,2  10.0  17.5
 '

 3.8,

 जून  25.0  7.5  9.3  10.0  17.5  0.9

 जुलाई  :25.0  7.5  7.5  10.0.  17.5  1.3

 अगस्त  25.0  7.5  8.6  10.0  17.5  0-1

 सितम्बर  25.0  7.5  7.4  10.0  17.5  न

 अकतुबर  25.0  7.5  4.3  10.0  17.5  0.6

 नवम्बर  25.0  7.5  10.2  10.0  17.5  0-7

 दिसम्बर  25-0  7.5  7.5  30.0  17.5  5.5

 1985
 जनवरी  25.0  7.5  63...  50.0  30.0  10.8

 फरवरी  25.0  7.5  6.5  50.0  30.0  2-9

 मार्च  25.0  7.5  6.6  30.0  30.0  0.8

 ——  जोड़  ३00.0  90.0  89.5.  240.0  2475  30.2. 3.2 7

 नोट  :--  अन्य  अनाजों  के  लिए  कोई  नियमित  मांग  अथवा  आवंटन  नहीं

 आकाह्वाणी  और  दूरव्ान  केन्द्रों  में कमंचारो

 4690.  भरी  अनादि  चरण  दास  :  क्या  सूचता  ओर  प्रसारण  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  भर  में  आकाछ्ावाणी  केन्द्रों  और  दूरदश्ञन  केन्द्रों  मे ंऔर  विशेषकर  उड़ीसा

 राज्य  स्थित  केन्द्रों  1982  और  ।  1985  को  कुल  कर्मचारियों  को

 संस्या  कितनी थी  ;
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 (a)  इन  तारीखों  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजाततियों  के  कर्मचारियों  की
 श्रणी-वार  संख्या  कितनी

 )  क्या  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  पक्ष  में  आरक्षण  नियमों  पालन
 किया  जा  रहा  है  और  इसके  लिए  रोस्टर  रखा  जा  रहा  और

 यदि  इसमें  कुछ  कमो  आई  हैं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  श्लोर  अनुसूचित  जातियों  भौर

 अनुसूचित  जनजातिथों  के  कमंचारियों  के  लिए  आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  राज्य  संत्रो  वो०  एन०  :  और

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  उसको  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 हां  ।

 पदों  को  संबंधित  रोजगार  कमंचारी  चयन  आदि  से  प्राप्त

 नामांकनों/उम्मीदवा रों  या  खुले  विज्ञापनों  के  उत्तर  में  आवेदन  करने  वाले  आवेदकों  पर  विचार  करके

 भरा  जाना  होता  है  ।  यदि  कोई  कमी  आती  है  तो  वह  जोन  में  व्यक्तियों  के  उपलब्ध  न  होने  या
 नामित  करने  वाली  एजेंसियों  द्वारा  उपयुक्त  उम्मीदवार  नामित  नहीं  किए  जाने  के  कारण  आती

 भर्ती  प्राधिकारी  अपने  प्रयत्न  जारी  रखते  हैं  ।

 पत्र  सूचना  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  झोर  विशापत

 ओर  दह्य  प्रचार  निवेशालय  में  कमंचारो

 4591.  भरी  श्रनादि  चरण  दास  :  क्या  सूथना  ओर  प्रसारण  भसन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 कया  1  1982  और  मार्च  1985  को  देश  भर  में  विदेषरूप  से  उड़ीसा  में  सूत्र  सूचना
 क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  और  विज्ञापन  भौर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  में  कुल  कितने

 कर्मचारी

 उनमें  अनुसचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारी  कितने

 क्या  उक्त  उद्देश्य  के  अनुस  चित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 बनाये  गये  आरक्षण  नियमों  को  पालन  किया  जा  रहा  है  और  रोस्टर  रखा  जा  रहा

 यदि  तो  इसमें  यदि  कोई  कमी  आई  हों  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उक्त

 दायों  के  लिए  आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गयी  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  आरक्षित  पद  छट  गए

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 कि  शिक्षा  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 4692,  भो  झार०  एम०  भोये  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बत  ने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कृषि  अनुसन्धान  परीक्षणों  तथा  परीक्षणों  ने
 परिणामों

 के

 प्रकाशनों  ओर  साक्षात्कारों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति

 मस्तालय  के  पुस्तकालय  में  सन्दर्भ  समाचार  पत्र  और  पत्रिकाओं

 की  अंग्रेजी  और  हिन्दी  भाषा  में  समानुपातिक  संख्या  क्या  और
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 (१)  क्या  हिन्दी  कार्य  में  कार्यरत  कमंच।रियों  को  पदोन्नति  तथा  स्थायीकरण  करने  के

 समान  अवसर  उपलब्ध  हैं  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मत्री  :  उत्तर  मध्यप्रदेश  ओर

 बिहार  के  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  केवल  बी०  एस  सी०  के  लिए  शिक्षा  का  माध्यम

 अंग्रेजी  और  हिन्दी  दोनों  नियोजत  और  अनुसंधान  से  संबंधित  आंकड़  तेयार

 करने  के  लिए  सामान्यतया  अंग्रेजी  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाता  अनुसंधान  प्रकाशनों  में

 प्रायोगिक  अनुसन्धान  के  परिणाम  अग्रेजी  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैंਂ  लेकिन  विस्तार  कार्यों  के

 लिए  इन  परिणामों  के  लिए  जो  साहित्य  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  वे  न  केवल  अंग्र जी  और  हिन्दी  में

 बल्कि  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  भी  होते  साक्षात्कारों  में  हिन्दी  या  अंग्रेजी  या  दोनों  भाषाओं  का

 प्रयोग  किया  जाता  ऐसा  प्राधिकारियों  या  कृषि  वेज्ञानिक  नियुक्ति  मंडल  के  सदस्यों  और  प्रा्थियों

 की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता

 मासिक  पत्रिका  ओर  दो  त्रेमासिक  पत्रिकाएं  ओर

 हिंदी  में  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।  खरीफ  ओर  रबी  के  समय  लोक  प्रिय  फसल  श्र  खला  भी  हिंदी  में

 प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।

 मंत्रालय  के  पुस्तकालय  में  अंग्रंजी  ओर  हिंदी  पुस्तकों  आदि  की  संख्या  निम्न

 प्रकार  है  :--

 अंग्रेजी  हिन्दी

 पुस्तक  ओर  संदर्भ  ग्रन्थ  55,615  7,736
 पत्रिकायें  ओर  पत्र  532  73

 जो  श्रीमान  ।

 पिछड़  प्रामोण  क्षेत्रों  क ेसामाजिक-आर्थिक  विकास  हेतु  गांवों  को  अपनाना

 4693.  भ्री  शार०  एम०  भोये  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  सत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  ओर  गेर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  गांवों  को

 स्व  छिछक  रूप  से  अपनाने  के  अआ्रधार  पर  पिछड़े  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  आर्थिक-सामाजिक  विकास  करने

 हेतु  प्रभावी  उपाय  करने  का

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्या

 प्रत्येक  संगठन  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांव  अपनाये  हैं  ओर  उन्हें  कितनी

 केंद्रीय  सहायता  दी  गई

 इन  गांवों  का  विकास  ढंग  से  किया  जा  रहा  और

 इन  गांवों  का  विकापत  करने  दवेतु  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  दिशा-निद्दंशों
 का  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रामोण  विकास  बिश्ाग  में  राज्य  संत्रो  चन््दू  लाल  :  से

 केंद्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  विभिन्न  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  में  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  का

 श्राथिक-सामाजिक  विकास  करने  की  श्पेक्षा  की  गयी  है|  इस  प्रयोजन  हेतु  सरकारी  ओर

 गेर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  गांवों  को  स्वे  च्छिक  रूप  से  अपनाने  की  कोई  विध्विष्ट  योजना  नहीं  है  ।
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 पुष्प  बिहार  में  अस्वास्थ्यक्र  स्थिति
 4694.  भी  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  निर्माण  और  प्रावात्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नयो  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  एक  रिहायक्षी
 कोलोनी  में  अस्वास्थ्यक्रर  स्थिति  होने  का  पता

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  महानिदेशक  को  1  1983  से
 20  1985  की  अवधि  के  दोरान  उक्त  विषय  पर  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ;  और

 इन  शिकायतों  पर  कया  कार्यवाही  की  गईं  है  अथवा  करने  का  विचार  है  और  सरकार
 द्वारा  इस  मामले  में  क्या  उपवारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  प्रम्दुल  .  हां  ।

 चोदह  (14)
 केंद्रीय  लोक  निर्माण  विश्वाग  द्वारा  सड़क  के  किनारे  की  नालियों  तथा  मेनहोलों  को

 विभागीय  श्रभिकों  द्वारा  नियमित  रूप  से  साफ  कराया  जाता  कुछ  कालोनीवासी  कड़े  को
 कालोनी  के  कड़  दान  में  नहीं  डालते  हैं  ।  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  समय-समय  पर  कड़ेदानों  को

 साफ  क  रवाता  रहता  है  ।  दिल्ली  नगर  निगम  निकट  भविष्य  में  इन  सेवाओं  को  अपने  हाथ  में  ले

 ऐसी  सम्मावाना  है  ।

 पुष्प  बिहार  में  सरकारों  क्वाटरों  का रख  रखाव

 4695.  थी  राप  पूजन  पटेल  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पुष्प  नई  दिल्ली  के  अनेक  सरकारी  क्वाटरों  में  सेटरों  में  )  पंखों
 के  लिए  ढलवां  लोहे  के  बने  बक्सों  को  शीट  से  नहीं  ढका  गया  है  जिसके  कारण

 वहां  के  निवासियों  के  लिए  अनेक  समस्यायें  खड़ी  होती
 क्या  सरकार  को  हस  संबंध  में  वष॑  1981  और  1983  के  दोरान  अनेक  अम्यावेदन

 मिले  यदि  हाँ  तो  उन  अम्यावेदतों  की  संख्या  कितनी  थी  ओर  सरकार  द्वारा  उन  पर  कायंवाही
 की  भर

 हे क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में
 ऐसे  क्वाटरों

 में  ऐसे  ढक्कनों  की

 व्यवस्था  करने  का  यदि  तो कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  बा  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  प्रावास  मंत्रों  प्रल्मुल  :  ऐसे  क्वार्टरों  की  कुल
 संख्या  2370  है  ।

 नहीं  ।

 हां  |  सरकार  का  शीघ्र  ही  इन  ढक्कनों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 छोट  सिक्कों  को  कमी  फे  कारण  आवश्यक  वस्तुओं  को  कीमतों  का  पुननिर्धारण
 4696.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  यह  पता  है  कि  सरकार  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  इस  प्रकार

 निर्धारित  की  गई  हैं  कि  छोटे  सिक्कों  जो  कि  उपलब्ध  नहीं  उचित  दर  दुकानों  और  मिट्टी
 के  तेल  के  डिपुओं  ५र  बहुत  झ्रावश्यकता  पड़ती  बौर
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 राक्षि  पर  मूल्य  निर्धारित  करने  का  यदि  तो  ऐसा  कब  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  और  गागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेंद्र  ओर  राज्य  सरकारों|संध
 शासित  क्षेत्रों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पृ  निर्धारित  केन्द्रीय  निगम  मूल्यों  पर  सप्लाई  की  जाने  वाली

 आवश्यक  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रदासनों  उनमें  आनुषंगिक  खर्चों  तथा

 उनकी  साज-सं  भाल  पर  होने  वाले  व्यय  भ्रादि  को  जोड़ने  के  निर्धारित  क्ये  गये  फुटकर

 मूल्यों  पर  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जाती  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  को  छोटे  सिक्कों  की
 कमी  की  जानकारी  है  और  हस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 केंद्रीप  वित्त  मंत्रालय  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  पहले  ही  अनुदेश  जारी

 कर  दिये  हैं  कि  समी  सौदों  जिनमें  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  का  निर्धारण  भी  शामिल

 5  पैसे  के  निकटतम  गुणकों  तक  सुव्यवस्थित  कर  दिया  जाए  ।

 स्वतंत्रता  संमानियों  को  जीबनियों  का  संकलन  ओर  प्रकाशन

 4697,  प्रोਂ  नारायण  अंद्र  पराशर  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसराण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रकाशन  प्रभाग  ने  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  भारत  के  निर्माण

 ज्ू  खला  के  अन्तगंत  प्रमुश्ष  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  जीवनियों  के संकलन  ओर  प्रकाशन  का  काये

 शुरू  किया  है  ;
 यदि  तो  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  जीवनी  प्रकाशित  की

 गई  है  तथा  उन्हें  कोन  कोन  से  वर्ष  में  किस-किस  भाषा  ने  प्रकाशित  किया  गया  ओर

 कया  कोई  जीवनियां  अभी  भी  प्रकाशन  के  लिए  लम्बित  पड़ी  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  कया  है  और  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  उन्हें  कौन  सी  तारीख  तक  प्रकाधित  कर

 दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो  ०  एन०  :

 एक  विवरण  (1),  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  हुई  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 इस  प्रकार  को  जीवनियों  को  दर्शानेि  वाला  विवरण  (2)  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया
 गया  है  |  यह  जारी  रहने  वाली  परियोजना  है  तथा  इसको  वित्तीय  तथा  अन्य  बाधाओं  के  अंदर
 यथासंभव  शीघ्रताधुवंक  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  जाता  इन  जीवनियों  को  प्रकाधित  करने  की

 संभावित  तिथि  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 विवरण  ;
 क्रम  संख्या  शीषंक  भाषा  वर्ष

 2  3  4

 1.  के०  कामराज  श्रग्नेजी  1982-83

 2.  विट्वुल  भाई  पटेल

 3.  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  हिन्दी

 4.  ठक्कर  बापा

 5.  रवीन्द्र  नाथ  टेगौर  -

 6.  दादा  भाई  नौरोजी  गुजराती  --
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 7.  रवीन्द्रनाथ  टेगोर  मलयालम
 8.  लोकमान्य  बाल  गंगाघर  तिलक  पंजाबी  -..

 9.  के  ०  एम०  मुन्शी  अंग्रं  जी  1983-84

 10.  श्री  भरविन्दों

 11.  बिपीन  चन्द्र  पाल

 12.  सुभाष  चन्द्र  बोस  —aga—  -.
 पी०  एस०  छिवस्वामी  व  -...

 14.  जवाहरलाल  नेहरू  व  --

 15.  रामानन्द  घट्टोपाष्याय  -..

 16'  एम०  आर०  जयकार  -..
 लोक  मान्य  बाल  गंगाधर  तिलक  कन्नड़

 18,  स्वामी  विवेकानलल््द  मलयालम  --

 कन्दुकुरीवीरेशलिगम
 20.  अबुल  कसाम  आजाद  अंग्रेजी  +-तथैव  --

 टेले  डी  मसकरेन्हुस  अंग्रंजी  —ada—

 22.  डा०  पट्टामी  सीताराम॑या

 23.  यू०  तिरोत  सिंह  --
 24.  स्वामी  दयानन्द  सरस्वती  -

 25.  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  -

 26.  स्वामी  विवेकानन्द  ह्न्दो

 27.  एस०  सत्यमूरी
 28.  कन्दुकुरी  वीरेशलिगम
 29.  मजरूल  हक
 40.  एस»  श्रीनिवास  अय्यंगर

 32.  रवीन्द्र  नाथ  टंगौर  असमिया

 32.  स्वामी  विवेकानन्द  कन्नड़

 33.  फिरोजदाह  मेहता  मराठो
 विवरण-दो

 क्रम  संख्या  क्षीषंक  भाषा

 ||  2  3

 3.  तेज  बहादुर  सप्रू

 द
 ह्न्दी

 2.  के०  कामराज

 3.  कस्तुरी  रंगा  अयंगर

 4.  जी ०  सुब्रह्मणय  अग्यर  “7

 5.  लाला  लाजपत  राय

 6.  बिट्ठल  भाई  पटेल
 7.  श्री  अरविन्द
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 9.

 2

 के०  एम०  मुन्शी

 भुला  भाई  देसाई

 »  अबल  कलाम  आजाद

 ,  आर०  एम०  टंगोर

 .  अबुल  कलाम  आजाद

 ,  सुब्रह्मणम  भारतो

 .  बी०  आर०  अम्बेडकर

 ,  आर०  एन०  टंगौर

 ,  एन०  एस०  हाडिकर
 ,  एम०  विश्व  देश्वरेय

 या

 .  स्वामी  विवेकानन्द

 19  दिवान  रंगा  चारलू
 20.

 21.

 22-
 23.
 24.

 25.

 26

 27.

 28-

 29.
 30.

 31.

 32«

 33-

 34.

 35.

 36«

 37.
 38.
 39.

 40.
 41.

 42.

 43.

 जी०  बी०  पन्त

 सी०  राजगोपाल  आचाय॑

 डा०  राधाकृष्णन
 रफी  अहमद  किदवई
 डा०  जाकिर  हुस ेन
 फश्चरुदीन  अली  अहमद

 हनुमान  प्रसाद  पोह्ार
 राम  मनोहर  लोहिया
 ज्योति  प्रसाद  अग्रवाल

 हकीम  अजमल  खान

 अतीम  बापू  धश्यूरनीर

 यु०  कियांण  नोंगवा

 टी०  प्रकाशम

 पंडित  गोपबन्धु  दास
 बो०  ओ०  चितम्बर  पिल्ले
 गोपी  नाथ  बरदोलाई
 वी०  के०  कृष्णामेनन
 सी०  एन०  अल्ना  दुरें
 रवि  शंकर  शक्ल
 जे०  बी०  कपलानी
 जय  प्रकाशनारायण

 जी०  बी०  देदपांडेय

 गणेश  धांकर  विद्यार्थी

 44-  केशव  चन्द्र  सेन
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 45.  डा०  एम०  ए०  अन्सारी

 46.  आचाये  नरेन्द्र  सेन  --
 47.  लाला  लाजपत  राय

 48.  पट्टाभी  सीतारामया  हिन्दी

 49.  यू०  तिरोत  सिह  व

 50.  दयाननन््द  सरस्वती  व  असमिया

 52.  रवीन्द्र  नाथ  टेगोर  असमिया

 52.  जमदोद  जी  टाटा  बंगला

 $3.  रवीन्द्र  नाथ  टंगोर  गुजराती

 54.  सी  ०  एफ०  एण्ड्रज  गुजराती

 55.  सी०  राजगोपाली  कननड़
 56.  स्वामी  विवेकानन्द  कन्नड़

 57.  रवीन्द्र  नाथ  टंगौर  मराठी

 58.  फिरोजक्लाह  मेहता  मराठी

 59.  सी०  एफ०  एण्ड्यूज  उड़िया

 60-  जमहेंद  जी  टाटा

 62.  स्वामी  विवेकानन्द  अर्थव --
 62.  कस्तूरी  रंगा  अयंगार  तमिल

 63.  ऐनी  बीसेंट

 64.  रवीन्द्र  नाथ  टेगोर

 65.  जगछ्देद  जी  टाटा

 66.  के  ०  वीरेछलिगम  तेलुगु

 67.  सी  ०  एफ०  एण्ड्रज
 68.  रबी  ज्द्र  नाथ  टंगोर

 69,  रफी  अहमद  किदबई  उदू

 71.  स्वामी  विवेकानन्द  --

 72.  सरोजनी  नायड  --

 72.  सी०  एफ०  एन्ड्रयूज
 73.  मजरूल  हक  +वर्थव --

 74,  लोकमान्य  तिलक  बाल  गंगाधर  तिलक

 सातवों  योजना  के  दोराम  क्षेत्रीय  प्रचार  का  विस्तार

 4698,  प्रो०  नारायण  अम्द  पराशर  :  वंया  सूथना  और  प्रसारण  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  दोरान  देक्ष  के  क्षेत्रीय  प्रचार  एककों  के  क्रियाकलापों  का

 व्यापक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  देश  के  प्रत्येक  जिले  के  लिए  एक  एक  एकक  की  व्यवस्था  करने  का

 कोई  विचार
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 यदि  तो  उपरोक्त  काम  किस  तारीख  तक  हो  जाने  की  सभावना  ओर

 इस  समय  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  में  कितने  क्षेत्रीय  एकक  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रयल  के  राज्य  मन्जो  बी०  एन०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  शासित  क्षेश्ष  का  नाम  क्षेत्रीय  प्रचार  एककों  की  संख्या

 1  2  3

 राज्य

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  12

 2.  असम  12
 3.  बिहार  19

 4.  गुजरात  है|

 5.  हरियाणा  4

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6

 7.  जम्मू  तथा  कष्मीर  15

 8.  कर्ताटक  11

 9.  के  रल  11
 मध्य  प्रदेश  22

 11,  महाराष्ट्र  15

 12.  मणिपुर
 13.  मेघालय

 ह
 a

 14.  नागालेंड  4

 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब  5

 17.  राजस्थान  13

 18.  सिक्किम  2

 19,  तमिलनाडु  10

 20.  त्रिपुरा  3

 21,  उत्तर  प्रदेश  26
 22.  पश्चिम  बंगाल  15

 संघ  शासित  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  2

 2.  अरुणा चल  प्रदेश  12
 3,  चण्डो गढ़  1
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 1  2  पर
 4.  दादरा  और  नगर  हवेली  कद
 5.  दिल्ली

 2
 6.  दमन  एवं  दोब

 7.  लक्षद्वीप  सूग्य
 8.  पांडिचेरी

 कुलएकक  :  257

 टिप्पणियां  ०
 ा  “-  हार

 दो  संघराज्य  अर्थात  दादरा  और  नगर  हवेली  तथा  लक्षद्वीप  जिनमें  पथक  एकक
 नहीं  का  काम  पड़ोसी  राज्यों  अर्थात्  गुजरात  और  केरल  में  स्थित  ए  ककों  से  चल
 जाता  है  ।

 2.  एक  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  में  स्थित  एकक  सामान्यतः  अपने  संबंधित  राज्यों
 क्षेत्रों  मे ंकाम  करते  परन्तु  कुछ  मामलों  में  एक  एकक  पड़ोसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के
 वर्ती  क्षेत्रों  में  मी  काम  करता  है  ।

 पुनर्वास  कालोनियों  में  रिहायशी  मकानों  का  बुरुपयोग

 4699.  ओओ  राम  समुझावन  :  क्या  निर्माण  भोर  प्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालका  जी  ज॑सी  पुनर्वास  कालोनियों  में  प्रथम  द्वितीय  भाबंटी  और  सम्पत्ति
 की  बिक्रों  के  मामले  में  तदोपरांत  मालिक  द्वारा  मकानों  का  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग

 करने  को  मंजूरी  देने  के  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  अथवा  भूमि  ओर  विकास  अधिकारी  द्वारा  अपनाये
 जाने  वाली  नवीनतम  नीति  क्या

 क्या  एक  व्यक्ति  को  एक  से  अधिक  व्यावसायिक  संस्थान  एक  कालोनी  के  मुख्य  मार्ग
 में  और  दूसरा  गली  में  संबंधित  सम्पत्ति  के  सामने  चलाने  की  अनुमति  है  और  यदि  तो

 सीय  मकानों  का  इस  प्रकार  वुरुपयोग  करने  के  क्या  कारण

 क्या  वाणिज्यक  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग  में  लायी  जा  रही  उक्त  सम्पत्तियों  पर  भूमि
 ओर  विकास  अधिकारी  द्वारा  अतिरिक्त  अधिशुल्क  लगाया  गया  यदि  तो  कितना  भर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  झौर  प्लावास  मंत्री  अभ्डुल  :  कालकाजी  आदि  जंस  पुनर्वास

 कालोनियों  के  पट्टाघारी  को  धर्तों  से  प्रशासित  होते  ऐसे  जो  कि

 पट्टा  विलेख  में  निर्धारित  प्रयोजनों  के  अतिरिक्त  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  सम्पति  का  प्रयोग  कर

 पट्टे  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करते  यह  अपेक्षित  है  कि  वे  दुष्पयोग  प्रभारों  की  अदायगी  करके

 उल्लंघमों  को  अस्थायी  तौर  पर  नियमित  कर।ए  या  30  दिन  की  नोटिस  अवधि  के  दोरान  इल्हें

 हटा  दे  ।  यह  प्रथम  द्वितीय  आबंटो  तथा  बाद  के  भू-स्वामियों  पर  लागू  होता  उनके

 असफल  होने  पर  पट्टा  तय  किया  जाता  है  ।  कतिपय  व्यवत्तायों  को  सरका र  द्वारा  क्षम्य

 उल्लंषनों  के  रूप  में  छूट  दी  गई  है  ।
 ।

 (@)  पट्टाकर्ता  तथा  पट्टाधारी  के  बीच  निष्पादित  करार
 का

 सार  होता  है  ।  संपत्ति

 का  उपयोग  सीमित  है  ।  पद्टाघारी  के  हस्तांन्तरित  परिसर  को  रिहायशी  के  अलावा  अन्य  प्रयोजनों
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 के  लिए  इस्तेमाल  करने  से  रोका  जाता  यदि  पट्टाकर्ता  के  घ्यान  में  पट्टा  विलेख  के  प्रतिज्ञापत्रों  का

 कोई  उल्लंघन  ध्यान  में  आता  है  तो  पट्ट  की  दछार्तों  के  अन्तर्गत  पट्टाधारी  के  विरुद्ध  कायंवाही  की

 जाती  फिलहाल  पुनर्वास  कालोनियों  में  निरीक्षण  तथा  मोटिस  जारी  करने  पर  प्रतिबंध

 सिबाए  उस  सूरत  में  जहां  विक्रय  की  पभ्रनुमति  का  अनुरोध  आदि  किया  गया  हो  या  पड़ोसियों  से

 शिकायत  प्राप्त  हुई  हो  ।

 उस  मामले  में  जहां  पट्ट  की  छार्तों  का  उल्लंघंन  करके  किसी  दुरुपयोग  का  पता  चलता

 है  तथा  पट्टाघारोी  इसके  नियमितीकरण  के  लिए  अनुरोध  करता  तो  वह  निर्धारित  फामू ला  तथा
 समय-समय  पर  सरकार  द्वारा  नियत  भूमि  की  दरों  के आधार  पर  कतिपय  प्रभारों  की  अदायगी  कर
 देने  पर  अधं  वाधिक  आधार  पर  निर्यामत  कर  दिया  जाता  उन  मामलों  जहां  क्षेत्र  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आँचलिक  योजना  के  भअन्तगंत  वाणिज्यिक  धोषित  कर  दिया  जाता  है  तथा

 पट्टाधारी  भूमि  तथा  विकास  अधिकारी  से  पट्टोकुत  सम्पति  के  भू-उपयोग  को  बदलने  के  लिए  सम्पर्क
 करता  है  तो  अतिरिक्तत  प्रीमियम  वसूल  किया  जाता  है  तथा  बदलने  के  अनुमति  देने  से  पहले

 भू-किराया  भी  संशोधित  किया  जाता

 आयातित  खाद्मयान्नों  को  क्षति

 4700.  बो०  सोभना  द्रोसवरा  राव  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  विदेशों  से आयातित  खाद्यास्नों  की  कितनी  और
 कितने  मूल्य  की  मात्रा  उनके  अच्छी  किल्म्र  के  न  होने  के  कारण  क्षतिग्रस्त  ओर  नष्ट  हो

 खाद्यास्नों  के  इस  प्रकार  नष्ट  होने  के  क्या  कारण  थे  ओर  भविष्य  में  इसकी  पुन
 वत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  ओर

 हु  सरकारी  धन  ओर  माल  के  इस  प्रकार  नष्ट  होने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्ाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेख  :  से  पिछले  तोन  वर्षों  के

 दोरान  विदेशों  से  आयात  किए  गए  ख्द्यान्नों  की  मात्रा  ओर  मूल्य  का  वर्ष-वार  ब्यौरा

 में  दिया  गया

 आयातित  ओर  देशी  खाद्यान्नों  के  स्टाक  में  हुई  क्षति  क ेअलग  से  लेखे  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं
 क्योंकि  एक  बार  आयात  कर  लिया  गया  स्टाक  सामान्य  पूल  का  एक  हिस्सा  बन  जाता  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दोरान  क्षतिग्रस्त  खाद्य।न्नों  का  कुल  स््टाक  भौर  देश  में  वसूल  किया

 में  दिया  गया

 ऐसी  हानियां  अप्रत्याध्ित  वर्षा/तुफानों  के  कारण  मुझ्य  रूप  से  कंप  भण्डारण  में  हुई  इस

 प्रकार  की  हानियों  को  रोकने  के  लिए  ये  उपाय  किए  गए  हैं  --  ढके  हुए  और  अधिक  स्थान  का

 निर्माण  तथा  पर्याप्त  डनेज  की  व्यवस्था  तुफान  और  साफ  मौसम  में  स्टाक  के  वातन  के

 कारण  खाद्यान्नों  की  क्षति  को  रोकने  के  लिए  पोलीथीन  की  चादरों  को  उचित  ढंग  से  बांधने  हेतु

 वाटर-प्रूफ  पोलीयीन  की  चादरों  भर  साथ-साथ  मोनो-फिलामेंट  नेटों/न|इलन  की  रस्सियों  का

 इस्तेमाल  करना  ।

 जब  कभी  निर्धारित  उपायों  को  करने  में  लापरवाही  पाई  जाती  है  तब  संबंधित  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  तत्काल  का  रंवगाई  की  आती  है  ।

 18
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 ंिपजप्/”प”/”/७०  क्क्कइफो५9ाकफ>फ2<%आ<आखक०एन  फ  ़ौफक५  स:5डफ:  कफकल्नक्तनलवचैडैविित  तह  हत>*त"त*त»“"“-”_“;»;ःतयतछ,स  तन

 आयातित  गेहू  की  वर्षबार  सात्रा  ओर  मूल्य

 वर्ष  वर्ष  के  दोरान  आयातित  गेहूं/चावल  की  मात्रा
 का

 जिन्स  मात्रा  सो  ०आई०  एण्ड  एफ०  मूल्य
 मीटरी  टन  रुपये  में  )

 .  गेहूं  384.66

 चावल  श्न्य  शुन्य
 गेहूं  37.38  726.36

 ..
 चावल  42.04  833.53

 ..  गेहूं  6.89
 चावल
 मिस  फू  उ्उ्फ़्््ञ5छ

 भारतयो  खाद्य  निगम  में  क्षतिगस्त  लाद्याग्नों  को  मात्रा  ध्रोर  मुल्य  का  वषबार  ब्यौरा

 तय

 ...
 क्षतिगस्त  खाद्यान्तों  की  क्षतिगस्त  लाद्यास्नों  का  मूल्य

 वर्ष  मीटरी  टन  रुपयों

 1981-82  78  414

 1982-83  48  326

 1983-84  101  995

 आपरेशन  और  आपरेशन  को  उपलब्धियां

 4701.  श्री  बी०  सोभनाव्रीसबरा  कया  कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन््त्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हु

 देश  में  डेरी  विकास  के  संबंध  में  विचाराधोन  प्रस्तावों  का  ब्योरा  कया

 आपरेशन  और  आपरेशन  कार्यक्रमों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  ओर  इनको  क्या  उपलब्धियां  और

 राज्य-वार  अब  तक  कितनी  धनराश्षि  दी  गई  है  ?

 कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बटा  और  आपरेशन  फ्लड  2

 एक  प्रमुख डेरी  विकास  कार्यक्रम  है  जिसे  अब  देक्ष  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  आपरेशन
 फ्लड  |  1981  में  समाप्त  हुआ  आपरेशन  पलड  |  और  आपरेशन  फ्लड़  2  की

 बिधयां  तथा  प्रमुख  लक्ष्य  निम्न  प्रकार

 ध्रापरेशन  फ्लड
 णणाणणणणाा  ४ ७छृछए॑ए॑एएएए७एएएछएछएए

 न
 धारण  ाााफाआआआएणण

 1  _
 2

 ७  |  >>

 (1)  यूजित  घन  राशि  95.4  करोड़  रुपए  से  115.44  करोड़  दपए

 116.4  करोड़  रुपए  कर

 दिया  गया

 79
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 2  अशशकीलिरकिक कल मभल_ु  नी  आर  चल

 2  3

 (2)  वितरण  95.4  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  116.54  करोड़  रुपए

 116.4  करोड़  रुपए  कर
 दिया  गया

 (3)  लाभानुभोगी  फार्म  10  लाख  14.6  लाख
 परिवारों  की  संख्या

 (4)  डेरी  सहकारी  10,000  10,409
 समितियों  की  संख्या

 (5)  चार  महानगरों  में  27.5  लाख  लिटर  29.00  लाख  लिटर

 सुजित  क्षमता  प्रति  दिन  प्रति  दिन
 आपरेशन

 (1)  कवर  की  जाने  वाली  155  135

 दुग्धशा  लाओं  की  संख्या

 (2)  लाभान्वित  होने  वाले  10  3,417
 फाम  परिवारों  की  संख्या

 (10

 (3)  गठित  की  जाने  वालो  34,001  33,830
 डेरी  सहकारी  समितियों
 को  संख्या

 (4)  खर्च  की  गई  धनराशि  485.5  करोड़  रुपए  257.65  करोड़  रुपए

 )  आपरेशन  फ्लड  ]  के  अन्तगंत  राज्यवार  धनराशि  का  उपयोग  विवरण  1  में  दिया  गया

 है  ।  आपरेशन  फ्लड  2  के  अन्तगंल  विभिन्न  राज्यों|संघ  शासित  प्रदेशों  को  वितरित  धनराशि

 विवरण  2  में  दी  गई  है  ।

 विवरण-एक
 आपरेशन  फ्लड़  |  के  अन्तर्गत  राज्य-वार  धनराशि  का  उपयोग

 राज्य  उपयाग  किया  गया
 ह

 रुपए
 ्््

 आंध्र  प्रदेश  4.82

 बिहार  3.20

 गुज  रात  21-70

 हरियाणा  3.70

 महाराष्ट्र  17.88

 पंजाब  5-12

 राजस्थान  3.98

 तमिलनाडु  14.17
 उत्तर  प्रदेश  5.65

 पद्दिचम  बंगाल  14.73

 22 ़्ऊ़
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 धारक  से  28-2-85  तक  आपरेशन  पलड
 2

 के  झन्तगंत  विभिन्न

 संघ  शासित  प्रदेशों  को  बितरित  की  गई  धनराशि

 लक  न-मीननानननन+  =
 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  का  नाम  लाख  रुपए  में

 |
 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  23.87

 2.  आंध्र  प्रदेश  2  82.09

 3.  असम

 4.  बिहार  रि  366.73

 5.  दिल्ली  (498.34)

 6.  गोवा

 7.  गुजरात  3934.33

 8.  हरिणाणा

 9.  हिमाचल  प्रदेश
 कर्नाटक  473.60

 जम्मू  एवं  कष्मीर  28.93

 केरल
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  2.05

 नागालेंड

 उड़ीसा
 पांडीचेरी  37.63

 पंजाब

 राजस्थान  454,34

 20.  सिक्किम  58.58

 तमिलनाडु

 22.  जिपुरा
 83

 23:  उत्तर  प्रदेश  664.42

 745.64
 24.  पश्चिम  बंगाल

 कर्मचारी  राज्य  बोमा  योजना  के  लिए  अधिकतम  सीमा-बढ़ाना

 4702.  भी  भोला  साथ  सेन  :  क्या  अम  सन््त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 रकार  ने  राज्य  सरकारों  से  प्रति  माह  लाख  रुपए  की  अधिकतम
 क्या  भारत  स

 थों  के
 कष

 सोमा  को  करकर  [600  रुपयों  की  कमं  चारी
 राज्य  बीमा  योजना  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  का  अबुरोध

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 अधिकतम  सीमा  को  बढ़ाने  से  विभिन्न  राज्यों  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजनाओं  के
 अंतर्गत  लाभान्वितों  को  संझुया  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना

 इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  विशेषकर  पद्चम  बंगाल  की  वया  प्रतिक्रिया  और

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अधिकतम  सीमा  बढ़ानें  से  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  करने  के

 संबंध  में  यदि  कोई  कारण  बताये  गए  तो  वे  क्या  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  श्र  :  (१)  ओर  कमंचारी  राज्य  बीमा

 अधिनियम  की  परिधि  में  आने  के  लिए  मजदूरी  सीमा  को  1000  रुपये  से  बढ़ाकर  1600  रुपये

 माह  कर  दिया  गया  है|  यह  कमंचारी  राज्य  बीमा  1984  द्वारा  किया  गया

 तथा  इसे  27-1-1985  से  लागू  किया  गया  है  ।  इस  संशोधन  को  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  लाया

 गया  है  तथा  उन्हें  कहा  गया  है  कि  वे  हाल  ही  में  परिधि  के  अंतगंत  आने  वाले  कर्मचारियों  को

 चिकित्सा  देख-रेख  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  प्रबध

 विभिन्न  राज्यों  में  लगभग  सात  लाख  अतिरिक्त  कर्मचारी  सदस्यों  सहित
 27  लाख  लाभानुभोगी  )  हसकी  परिधि  में  आए

 ओर  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  इसकी  परिधि  में  आने  के  लिए  मजदूरी  सीमा
 को  बढ़ाने  के  संबंध  में  प्रतिकृल  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 देश  में  छोटे  और  मध्यम  झहरों  के  विकास  की  योजना

 4703.  थी  विजय  एन०  पाटिल  :  कया  निर्माण  ओर,प्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  देश  में  छोटे  और  मध्यम  शहरों  के  विकास  की  योजना  शुरू  की
 यदि  तो  चुने  गए  ऐसे  शहरों  की  राज्य-वार  संख्या  और  नाम  क्या
 वर्ष  1980-84  के  दोरान  इस  योजना  पर  कितती  धनराह्ति  खर्च  की
 कया  आगामी  पांच  वर्षों  के  दोरान  नए  शाहरों  के  चयन  की  कोई  योजना  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रामीण  भोर  आवास  संत्नो  प्रल्युल  :  हां  ।
 जंसा  कि  विवरण-एक  में  है  ।

 जंसा  कि  विवरण-दो  में
 ओर  नये  कस्बों  का  चुनाव  करने  का  प्रस्ताव  प्रक्रियाधीन  प्रस्तावों  को  अंतिम

 रूप  देने  के  पश्चात  ही  ब्योरे  उपलब्ध  कराए  जा  सकते  हैं  ।

 मगर  तथा  ग्राम  ध्रायोजना  सगठम

 आंध्र  प्रवेश  कस्बे  :  |8)
 1.  रामभंद्रपुरम  4.  विजयनगरम  7:  तिरुपति
 2.  तेनाली  5.  भीमाबरम  8.  खम्मम

 3,  अणाका  पल्ली  6.  करीमनगर  9.  श्री  काकुलम
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 10,  मेडक  13,  गडवल  16,  महबूबनगर

 11.  गुन्तकल  14.  ननन््दयाल
 “17,

 भीसूनीपतनम

 12,  चित्तोर  15,  प्रौदातुर  18.  जहराबाद
 2,  प्रसम  कस्ब  :  5)

 1.  तिनसुख्तिया  3,  तेजपुर  5.  डिबरूगढ़

 2.  सिलचर  4.  जारहाट

 3.  बिहार  कस्बे  :  15)
 1,  हाजीपुर  6.  दुमका  11.  हजारीबाग

 2.  गोपालगंज  7.  छिबासा  12.  बत्तिया

 3.  सरसा  g.  वंगूसराय  13,  गिरिडीह

 4,  डेल्टनगंज  9.  देवगढ़  14,  घनबाद

 5.  छप्परा  10,  आरा  15.  कटिहार

 4.  गुअरात  कस्बे  :  17)
 1,  आनन्द  4.  श्ंकलेश्व  र  13.  खम्बात

 2.  पाटन  उत्तरी  8.  दाहोद  14  अम्बरेली

 3.  पौरबन्दर  9.  अहमदाबाद  15,  कलोल

 4.  बलसाद  10.  गोधरा  16.  सानन्द

 5.  वारावल  पटन  11.  भुज  17.  देहगम

 6,  पलनपुर  12,  महसाना

 5.  हरियाणा  कस्बे  :  6)

 |-  नारनौल  3.  सोहन  5.  कुरुक्षेत्र

 2.  सिरसा  4.  करनाल  6.  हिसार

 6.  हिमावल  प्रदेश  कस्बे  :  1)
 1.  शिमला

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  कस्बे  :  2)

 1.  अन्नतनाग

 8.  कर्नाटक  16)
 1,  हसन  7.  कनकनपुरा  12.  शाहपुर

 2.  चित्रादुर्गा  8.  मगादी  13.  जमंखण्डी

 3.  तुम्कुर  9.  हुमनाबाद  14.  कौशल  नगर

 4.  रायचूर  for  हेलनसीपुर  15.  रानीबेनूर

 5.  हौसपट  11.  सागर  16.  क ैरकला

 6.  चन्नापटना

 9.  केरल  9)

 1.  गर  क्य ूर
 6.  तिरूर

 2.  कोटायम  7.  छन्गनछेरी

 3.  त्रिचूर
 4.  9.  मल्लापुरम

 5.  तेलीचे री
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 लिखित  उत्तर

 10.  भध्य  प्रदेश  कस्बे  :  16)

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 1.  बिलासपुर
 2.  खजा  राह
 3,  देवास

 4.  इटारसी

 5.  रीबा

 6.  कटनी

 महाराष्ट्र  कस्बे  :  22)
 1.  मनमाद

 बारासी
 पारजी  वे

 «  पारली  वजनाथ

 यावतमाल

 सतारा

 .  रतनागिरी

 कटोल

 .  भामलनेर

 सणिपुर  कस्बे  :  2)

 1.  चन्देल

 सेघालय  कस्बे  :  2)

 1.  छिलांग

 नागालंड  कस्बे  :  1)
 1.  कोहिमा

 उड़ोसा  6)
 1.  पुरी
 2.  सम्भलपुर

 पंजाब  कस्बे  :  8)
 1.  पठानकोट

 2.  होशिया  रपुर
 3.  संगरूर

 राजस्थान  कस्बे  11)
 1.  पाली

 2.  बरन

 3.  भीलवाड़ा
 4.  सीकर

 फ़्मीफज़्

 6०

 nN

 09%

 सिक्किम  कस्बे  :  1)

 84

 1.  जो  रथिंग

 4.  बरहानपुर
 8.  महसाना
 9.  डू  गरगढ़
 10.  राजनन्द  गांव

 11.  बालाघाट

 12.  छिन्दवाड़ा

 9.  प्रभानी

 10.  कामपेट्स
 11.  किनवात

 12.  उस्मानाबाद

 13.  मह॒दषि

 14.  हिगनधाट
 15.  जलना

 16.  अम्बेजो गई

 2.  काकोपिंग

 2.  तूरा

 3,  बालासोर

 4,  राऊरकेला

 4.  मोधा

 5,  फगवाड़ा
 6.  खन्ना

 5.  चूक
 6.  सुमेरपुर
 4,  नाथद्वारा

 8.  बाड़मेर

 29  अर  1985

 13.  हारदा
 14.  बबधान

 15.  सिद्धी

 16.  गृूना

 17.  सेलू
 18.  डिगरेल

 19.  भण्डारा

 20.  वाहिम

 21.  इस्लामपुरਂ
 22.  बारामति

 5.  जयपुर
 6,  धनकालन

 4.  भटिण्डा

 8,  बटाला

 9,  गंगानगर

 10,  ज॑सलमेर

 11.  चित्तौड़गढ़
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 19.  उत्तर  प्रदेश  कस्बे  :  23)

 21,

 22.  पश्चिम  बंगाल  कस्बे  :  20)

 8.  अल्मोड़ा

 8.  मना  रगुड़ी
 9.  धमंपुरम
 10,  माटुपलयम

 जिपुरा  कस्बे  :

 1.  उदयपुर

 Aun

 फ़के
 प्र

 4,
 |,
 है

 ञ्ञ
 |:

 -  ञ्

 पुर  लिया

 ह

 |

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 तथा  निकोआर  द्वोप  समूह  ।  )

 2.  प्ररणाचल  प्रदेश

 पोर्ट  ब्लेयर

 गौब्बीछेटी  पला ैब्बी  छर्ट ्ट  पलायम

 इ  गलिएश  बाजार

 3.  दादर  तथा  नागर  हवेली  कस्बा  :

 सिल्लबस्सा

 लिखित  उत्तर

 9,  गठटा  17.  बिजनोर

 10.  बलिया  18,  ओरई

 11,  महोबा  19.  देवरिया

 12.  कासगंज  20,  बदायू
 13.  गाजीपुर  21.  अमेठी

 14.  सीतापुर  22.  काशीपुर
 15.  मैनपुरी  23.  पदरौना

 16.  हरदोई

 11.  छंगलपटदू  21.  नागापटनम

 12.  कुनून  22.  रानीपैट-वालाजापेट  |

 भत्तूर अरकोट तिरुवल्लम लाल 23. पनखूटी उदमालपेड 24. करायकुरी नम्माकल 25. कालाकुरित्री को विलपट्टी 26, अरनी होसूर 27. भराकुण्म पोलाची 28. छिवगंगा 20' थेनी असीनगरम 2. कलाशनगर 8. कृष्णानगर बल्लारधाट 9, सूरी विष्णुपुर वारकंश्वर वसी रहाट जलपाइयुड़ी रायगंज सिलीगुड़ी राणाषाट दारजलिंग 20, कटवा बहरामधपुर 85.



 लिखित  उत्तर  29  धर्न  1985

 4.  गोआ  वसण  तथा  दोव  कया  :1)
 1.  पणजी

 5.  मिजोरम  कस्बा  :  1)
 1.  आईजोल

 6.  पॉडियेरी  कस्था  :  1)
 1.  करायकल

 विवरण-दो
 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  नगरों  का  एकीकत  विकास  31-12-:984

 तक  दी  गई  लिधियां  तथा  किया  गया  व्यय
 लाख  रुपयों  में

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  नियतित  कस्बे  दी  गई  निधियां  ष्यय

 1.  आंध्र  प्रदेश  18  329.38  472.16

 2.  भसम  5  174.04  383,20
 3.  बिहार  15  303.21  370.24
 4.  गुजरात  17  330.13  503.79

 5.  हरियाणा  6  115.00  271.64
 6.  हिमाचल  प्रदेश  1  28.12  84.24
 7.  जम्मू  और  कदमीर  2  18.76  उपलब्ध  नहीं
 8.  कर्नाटक  16  214-52  224.35
 9.  के  रल  9  290.35  428,68

 10.  मध्य  प्रदेश  16  232.00  465.62
 11.  महाराष्ट्र  22  590.92  943.35
 12.  मणिपुर  2  8.10  उपलब्ध  नहीं
 13.  मेघालय  2  18.90  उपलब्ध  नहीं
 14  नागालेण्ड  है  10.00  29.15
 15.  उड़ीसा  6  180,27  298.34
 16.  पंजाब  8  334.50  644.97
 17.  राजस्थान  11  423,80  604.67

 18.  सिक्किम  1  5.50  उपलब्ध  नहीं
 19.  28  744.40  1414.63
 20.  त्रिपुरा  2  37.47

 उत्तर  प्रदेश  23
 22.  पद्िचम  बंगाल  20  462.82  224.85
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समृह  न

 2.  अरुणाचल  प्रदेद्य  |  __

 3,  दादर  तथा  नागर  हवेली  कि

 4,  गोवा  दमन  तथा  द्वीव  2  30,50  35.70
 हीं 5,  मिजोरम  22.50  उपलब्ध  नहीं

 6.  पांडिचेरी  4.00  उपलब्ध  नहीं
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 लिखित  उत्तर

 कषि  थोतों  के  ढांचे  में  परिव्तन

 4704,  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  कृषि  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 कर
 व  1971  और  1981  के  बीच  कृषि  जोतों  ढांचे  में  क्या  उह्लेखनोय  परिवर्तन  हुए

 र  न्
 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रामोथ  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्न्दुलाल  :  ओर  (a)  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 1970-71  तथा  1980-81  के  कृषि  वर्षों  के  दोरान  परिचालन  जोतों  तथा

 परिचालित  क्षेत्र  के  तुलनात्मक  प्रांकड़  नोचे  दिए  गए
 +..*मीमााा  मिली  कल  ाललुललुललुुामाार  मारा  ाणाआाााानशणशणणशश्नाककाकाााानणणनाणनणणणणशणणणनाननाणणणाा का  जमाना
 परिचालन  जोतों  की  परिबालन  जोतों  की  परिचालित  क्षेत्र

 श्रेणी  तथा  आकार  संख्या

 )

 1970-71  1980-81  1970-71  1980-81.

 1.  सीमान्त
 घर

 (1  हेक्टेपर  से  36.20  50.52  14.56  19.80

 (51.0)  (56.5)  (90)  (12.2)
 2.  लघु

 (1-2  हेक्टेयर  )  13.43  16.08  19.28  22.96

 ह  (18.9)  (18.0)  (11.9)  (14.1)
 3.  अधषं-मध्यम

 (3-4  10.68  12.51  30.0  34.56
 ह  (15.0)  (14.0)  (18.5)  )  (21.2)

 4.  मध्यम

 (4-10  7.93  8.09  48.24  48.34

 (11-2)  (9.1)  (29.7)  (29.7)
 5.  बड़ी

 (10  हेक्टेयर  तथा  2.77  2.15  50.06  37.13

 उससे  (3.9)  (2.4)  162.14  (22.8)

 सभी  वर्ग  (100.0)  89.35  (100-0) (  100.0)

 क्लष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित  कालमों में दिए कुल  आंकड़ों का  प्रतिशत

 कोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़े  संबंधित  कालमों  में  दिए  कुल  आंकड़ों  का  प्रतिशत  है  ।  ष्

 वर्ष  1980-81  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 राष्ट्रीय  मार्ग  दर्शक  1972  के  अनुसरण  में  बनाये  गये  भुमि  की  अधिकतक  सीमा

 कानूनों  के  कार्यान्वयन  से  बड़ी  जोतों  के  साथ-साथ  उत्तराधिकार  की  पद्धति  के  माध्यम  से  भे-सम्पत्ति

 के  हस्तांतरण  पर  स्पष्ट  रूप  से  प्रभाव  पड़ा

 —
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 लिखित  उत्तर  29  श्रप्न  1985

 सातवों  पंचवर्षोप  योजना  में  कम  झक्ति  वाले  द्रोसमीटरों  को  उच्च  शक्ति  वाले

 ट्रांसमोटरों  में  बदलया

 4705.  भो  बुद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  बाड़मेर  ओर  श्री

 ओर  सूरतगढ़  के  सीमावर्ती  जिलों  जिनका  क्षेत्रफल  अधिक  है  लेकिन  जनसंरुया  कम  कम  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटरों  को  अधिक  छाक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  में  बदलने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  प्रावधान

 क रने  द्वेतु  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  ओर

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  इन  प्रस्तावों  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  करने  पर

 राजी  हो  गया  है  ?

 सूथना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एम०  :  और

 राजस्थान  के  कुछ  स्थानों  सहित  देश  के  अनेक  स्थानों  पर  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  के  स्थान  पर

 उच्च  दाक्ति  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाना  सातवीं  योजना  के  भ्रस्तावों  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  अभी  अनुमोदित  नहीं  हुई  है  ।

 चिकित्सा  आधार  पर  मकातों  का  तवर्थ  श्राव टन

 4706.  थी  रासपुजन  पटेल  :  क्या  निर्माण  झोौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 छरेंगे  कि
 क्या  1979  से  1984  तक  की  अवाधि  में  रक्षा  मंत्रालय  के

 कमंचा  रियों/अधिकारियों  को  सादिक  नगर  क्षेत्र  में  इस  आधार  पर  तदर्थ  आवास  आबंटित  किए  गए

 हैं  कि  उनके  ससुर  को  क्षय  रोग

 यदि  तो  ऐसे  कमंचारियों/अधिकारियों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  इन  कर्मचारियों  द्वारा  दी  गई  धोषणा  झूठी  है  क्योंकि  कुछ  मामलों  में  ऐसे

 चारियों  के  ससुर  रिकाडं  में  आश्रित  घोषित  नहीं  किए  गए  भोर

 )  यदि  तो  यह  तदर्थ  आबंटन  किस  प्रकार  किया  गया  और  सरकार  का  विच।र  इन
 मामलों  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 निर्माण  भोर  भ्रावास  मंत्री  अब्दुल  नहीं  ।

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 बालासोर  ओर  बारिपदा  में  ब्रददांन  कंद्र  स्थापित  करना

 4707.  श्री  चिस्तामणि  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे  कि  :
 हु

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  बालासोर  और  मयूरमंज  के  टेलीविजन  दर्शक  बहुत
 लम्बे  समय  से  उक्त  जिलों  के  जिला  बालासोर  और  बारिपदा  में  दुरदर्शन  रिले  केरद्र

 स्थापित  करने  का  अनुरोध  करते  आ  रहे

 यदि  तो  क्या  उड़ींसा  सरकार  ने  भी  उक्त  दोनों  स्थानों  पर  दूरदशंत  रिले  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  स्थानों  पर  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  है  ?

 _लममम>»आ%  जज



 9  1907  लिखित  उत्तर
 नडससल  न्यचनॉफॉकरइउपॉइऑअइिि  न  न  न  त  त तततत..लनह_लुल.लल€ठक्..........त

 सूचना  और  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन  :  ओर

 इस  प्रकार  के  धनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 उड़ीसा  के  बालासोर  ओर  मयूरभंज  जिलों  सहित  देश  के  जिन  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा
 उपलब्ध  नहीं  उनमें  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करना  भावी  योजना  अवधि  के  दौरान  संसाधनों
 की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निमंर  करेगा  |

 गुजरात  में  कपास  को  खेती  को  योजना
 4708.  भरी  प्रमर  सिह  क्या  कृषि  झोर  ग्रामोण  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  गुजरात  में  कपास  की  कोई  सघन  खेती  योजना  चलाई  जा  रही
 यदि  तो  कब  से  तथा  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  भूमि  लाई  गई  और

 अब  तक  इसके  कया  परिणाम  रहे  हैं  ?
 ह

 कृषि  झोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  जी  हां  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  सघन  कपास  विकास  कायंक्रम  गुजरात  राज्य  में  1971-72  से

 क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  1984-85  में  सघन  खेती  के  तहत  3.44  लाख  हैबूद्वेयर  क्षेत्र  कवर
 किया  गया

 सघन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  लाई  गए  क्षेत्र  में  किसानों  ने  समय  पर  बुवाई
 प्रमाणीकृत  बीज  के  कारगर  पौध  संरक्षण  उपाय  आदि  पर  अधिक  जोर  देते  हुए  अधिकांद

 उन्नत  पैकेज  पद्धतियों  को  अपनाया  है  ।  गुजरात  में  (1971-72)  से  (1983-84  सघन  कपास

 विकास  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से  पिछले  वर्षों  (1958-59  से  )  (1970-71  कार्यक्रम  की  शुरूआत
 से  पहले  की  14.69  लाख  गांठों  की  तुलना  में  वाषिक  औसत  उत्पादन  बढ़कर  17.68  लाख  गांठों  तक

 पहुंच  गया  है  ।

 जब  प्रौद्योगिको  बायो-टक्नालाजी  अनुसंधान  कार्यक्रम

 4709.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  ;  क्या  कृषि  प्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  प्रमुख  खाद्य  फसलों  की
 रा

 सम्बन्धी  अवरोधों
 को  दूर  करने  के

 लिए  जैब-प्रौद्योगिकी  के  क्षत्र  में  बुनियादी  अनुसंधान  कार्यक्रमों  को  तेज  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  अनुसंघान  केम्द्रों  के
 नाम  वया  जहां  उक्त  प्रयोजन

 के  लिए
 यादी  अनुसंधान  कार्यक्रम  अ्ारम्भ  करने  का  विचार  ओर

 तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कवि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  जी  हां  श्रीमान  ।

 और  जंव-प्रौद्योगिकी  का  एक  राष्ट्रीय  अनुसंधान  बे  न्द्र  फसल  विज्ञान  में

 यादी  अनुसंघान  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  में  स्थापित  किया  गया  इसी
 तरह  का

 कायं  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  पंजाब  कृषि  केगद्रीय

 बागानी  फसल  अनुसंधान  कृषि  विज्ञान  बगलौर  भाभा  परमाणु

 अनुसंघान  ट्राम्बे  आदि  में  चल  रहा  जिसमें  प्रगति  जारी  है  जो
 उपरावत

 केन्द्र  के  अनुसंधान

 प्रयासों
 का

 सम्पूरक  होगा  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जांच  वाले  बड़े  क्षंत्रों  में
 लाद्य  फसलों  की

 अधिक  पैदावार  प्राप्ठ  करने  हेतु  पौध  किसंमों
 को

 विफसित  करने  के  लिए  आनुव॑ं  द्षिक
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 पौधों  के  नाइट्रोजत  निर्धारण  की  क्षमता  सेल  तथा  टिस्स  कल्चर  आदि  से  पौधों  का
 तेजी  से  सम्बद्धन  करने  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  शामिल  है  ।

 रेतोली  भूमि  का  विकास
 4710,  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  कृषि  झौर  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेतीलो  भूमि  का  विकास  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ऐसी  भूमि  का  विकास  करने  का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  व  रेतीली

 भूमि  मुख्यतः  रेगिस्तानी  इलाकों  तथा  तटवर्ती  इलाकों  में  पायी  जाती  है  ।  रेगिस्तानी  इलाकों  में

 मरुस्थलीक रण  को  पारिस्थितिक  संतुलन  बनाए  रखने  तथा  पशुधन  तथा  मानवीय

 संसाधनों  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  1977-78  में  मरूभूमि  विकास  कायंक्रम

 आरम्भ  किथा  गया  था  |  यह  कार्यक्रम  5  राज्यों  अर्थात्  राजस्थान  हिमाचल
 प्रदेश  तथा  जम्मू  व  कदमीर  के  21  जिलों  के  125  प्रखंडों  में  चलाया  जा  रहा  है|  कार्यक्रम  के  मुख्य
 घटक  ये  हैं--वन  रोपण  शेल्टर  पौध  घास  वाली  भूमि  का  विकास  तथा  रेत
 के  टीले  जमाने  कर  अधिक  बल  देते  भुमिगत  जल  का  पशुपालन  आदि  ।

 दिल्ली  में  सातवीं  योजना  के  दौरान  पेय  जल

 4711.  श्री  जय  प्रकादा  प्रग्रवाल  :  क्या  निर्माण  और  आबास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हि

 )  क्या  पेयजल  के  प्राकृतिक  स्लोत  निकट  भविष्य  में  दिल्ली  की  पानी  की  आवश्यकता

 से  कम  रह
 क्या  वर्तमात  यमुना  जल  परियोजना  और  गंगा  जल  परियोजना  जो  दिल्ली  के  लिए

 पेयजल  की  सप्लाई  की  मुर्ष  परियोजनायें  पहले  ही  अपर्याप्त  सिद्ध  हो  चुकी  और

 यदि  तो  दिल्ली  के  नागरिकों  को  पेयजल  की  नियमित  सप्लाई  के  लिए  सातवीं

 योजना  में  क्या  प्रावधान  किए  गए  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अध्बुल  :  हां  ।
 वर्तमान  परियोजनाएं  1985  में  472  एम०  जी०  डी०  की  आवश्यकता  की  तुलना  में

 418  एम०  जी०  डी०  की  जलपूर्ति  मुदैया  करेगी  ।

 दिल्ली  में  जलधूरति  की  वृद्धि  के  लिए  सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  तक  नगरीय

 संख्या  के  लिए  70  गैलन  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  की  दर  पर  तथा  ग्रामीण  जनसंझुया  के लिए  30

 गैलन  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  की  दर  पर  592  एम०  जी०  डी०  तक  कर  देने  के  प्रस्ताव  त॑यार  किए

 गए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  में  दिल्ली  की  जलपूर्ति  के  लिए  136,95  करोड़  रुपये  के

 परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया

 छत्तर  प्रदेश  में  पहाड़ी  क्षेत्र  में  भु-रक्षण

 सता 4712.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  कृषि  और  ग्रामोण  विकास,मंत्रो  यह  बताने,की  कृपा  करेगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  किन-किन  नदी  घाटी  जलागम  क्षेत्रों  का सातवीं  प्र

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  सर्वांगीण  विकास  ओर  भू-रक्षण  रोकने  का  कार्य  आरम्म  किए  जाने  *ो

 संभावना

 है  .  _
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 इन

 क्षेत्रों
 में  किन्हीं  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  के  कोई

 सहायता  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  भौर

 इन  परियोजनाओं  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्रो  बूटा  :  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के
 ख़वण  क्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  सातवीं  योजना  के  दौरान  उत्तर
 प्रदेश  में  राम  गंगा  और  माटा  टिला  के  स्वीकृत  ओर  चालू  स्रतरणक्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  संबंधी  निर्माण
 कार्यों  को  जारी  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  उपरोक्त  ख़वण  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  बाढ़  प्रवण  नदियों  के

 स्रवण  क्षेत्रों
 में

 समेकित  पनधारा  प्रबंध  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  अपर  यमुना  और
 अपर  गंगा  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  सातवीं  योजना  में  मुदा  संरक्षण  संबंधी  निर्माण  कार्य  को  जारी  रखे
 जाने  का  भी  प्रस्ताव  सातवीं  योजना  में  उपरोक्त  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रमों  को  जारी  रखने
 संबंधी  प्रस्तावों  पर  योजना  आयोग  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  और  उसे  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा

 मंजूरी  प्रदान  की  जानी

 से  हिमालयी  पारिस्थितिकी  पद्धति  के  अपकर्ष  को  कम  करने  के  उहं एय  से  उत्तर

 प्रदेश  के  पवतीय  क्षेत्र  क ेनयार  और  पनार  की  पनधाराओं  के  अन्तरगंत  आने  वाली  उप-पनधारातओं
 में  पनघारा  प्रबंध  कार्य क्रम  को  विश्व  बंक  से  सहायता  प्राप्त  हिमालयी  पनधारा  प्रबंध  परियोजना
 के  अन्तगंत  लाया  जा  रहा  कुल  65.5  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  में  7  वर्षों  की  अवधि  में  विश्व

 बेंक  सहायता  का  43.8  करोड़  रुपये  यह  परियोजना  1983  में  शुरू  की  गई  थी  थौर

 उनर  उरदेश  सरकार  के  माध्यम  से  क्रिपान्वित  की  जा  रही  शुरू  से  28.2.1985  तक  प्रगति  का

 ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :  --
 ह

 183  76  लाख  रपये  को  लागत  से  1668  हैकदार  क्षेत्र  को  बागवानी  और  वन  रोपण  के

 गेंत  लाया  95  इन्जीनियरी  संरचनाओं  ओर  0.05  किलोमीटर  लम्बी  पिचाई  चनल  का
 निर्माण  किया  गया  ।

 31  1984  तक  उत्तर  प्रदेश  में  विदव  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  हिमालयी  पनधारा

 प्रबंध  परियोजना  के  संबंध  मे  1.152  लाख  अमरीकी  डालर  संवितरित  किये  गये  हैं  ।

 भूतपुंथ  संसव-सदस्यों  को  पेंशन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 ]
 4713.  भ्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  संसदोय  काय  मन्त्रो  यहबताने  की  कृपा  करेंगे  '

 क्या  जीवन-निर्वाह  व्यय  सूचकांक  में  200  प्रतिशत  की  वद्धि  को  देखते  हुए  भूतपूर्व
 संसद-सदस्पों  की  पेंशन  की  राशि  से  बढ़ाकर  प्रति  माह  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  यदि  हां  तो  उसे  कब  क्रियान्वित  किया

 क्या  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  को  प्रतिवर्ष  प्रथम  श्रेणी  के  4  नि.घुल्क  रेल  पास  दिए

 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  हर  किशन  लाल  :  जी  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  े  े  री
 और  संसद  सदस्यों  के  वेतन  और  भत्तों

 सम्बन्धी
 संयुक्त  समिति  ने

 भूतपूर्व
 संसद

 सदस्यों  के  प्रायिक  निवास  स्थान  से  दिल्ली  तक  ओर  वापसी  के  रेल  की  प्रथम  श्रेणी  द्वारा

 चार  यात्राओं  की  सुविधा  का  प्रावधान  करने  को  सिफारिश  की  यह  सिफारिश  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 91
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 केन्द्रीय  सरकारों  कर्मंतारियों  को  आवास  निर्माण  ऋण  दिया  जाना

 4714.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  निर्माण  और  आवास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  लिए  गए  ऋण  उनके  मासिक  वेतनों  से  वसल
 किए  जाते

 '

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  जो  कमंचारी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  सदस्य  होते

 उन्हें  अपने  मूल  कार्यालयों  से  आवास  निर्माण  के  लिए  ऋण  नहीं  दिए
 यदि  तो  उन्हें  बाहरी  एजेन्सियों  से ऊची  दरों  पर  ऋण  लेना  पड़ता

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  अपने  मूल  कार्यालयों  से  ऋण  लेने  की  अनुमति  देगी  जिससे  कि  उनके  वेतनों  से  उन्हें

 सामान्य  दरों  पर  प्राप्त  होने  वाला  उक्त  ऋण  उनके  वेतनों  से  काट  लिया  जाए  और  या  फिर  उनकी

 सेबा  निवत्ति  के  बाद  भी  शेष  राशि  उनकी  प्राप्त  आनुतोषिक  राशि  या  भविष्य  निधि  से  वधूल  कर

 ली  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  झोर  प्रावास  मंत्री  अग्बुल  :  जी  हां  ।

 गृह  निर्माण  अग्निम  के  नियमों/निदेदानों  के  अनुसार  उन  केन्द्रीय  सरकांर  के  कर्मचारियों

 को  भी  गृह  निर्माण  अग्रिम  स्वीकृत  किया  जाता  है  जो  सहकारी  ग्रुप  आवास  समितियों  के  सदस्य  हैं  ।

 से  उपयुक्त  भाग  की  दृष्टि  से  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  ,

 ग्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  भूमिहीन  व्यक्तियों  का  सर्वेक्षण

 4715  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  कया  कषि  झौर  ग्रामोण[विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृप

 कया  ग्रामोण  भुमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भूमिहीन  बेरोजगार

 व्यक्तियों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  चंदलाल  :  (6)  जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 अखिल  भारतोय  आयुविशान  संस्थान  में  स्थित  सुपर  बाजार  की  झ्रौषधि

 दुकान  का  कार्यरकण

 4716.  भी  भ्रगादि  चरण  दास  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बाताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  स्थित  सुपर  बाजार  की  औषधि  दुकात
 पर  हमेशा  भारी  भीड़  लगी  रहतो  है  तथा  दवा  खरीदने  के  लिंए  वहां  रोगियों  को  कम  से  कम  30-35

 मिनट  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 क्या  कम  से  कम  50  प्रतिशत  दवाएਂ  सामान्यतः  वहां  उपलब्ध  नहीं  होती  भी

 यदि  हां  तो  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  वहां  सभी  दवाओं  का  उपलब्ध  होन

 सुनिदियत  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 92
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 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेस्र  सिह  ):  से  पाहरूरें  की
 भसुविधा  को  देखते  हुए  तथा  उन्हें  बेहतर  सेवा  प्रदान  करने  की  दष्ट  से  सुपर  बाजार  ने  अपनी
 अखश्िल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  शाखा  में  अब  (  के  अन्त  से  )  कमचारियों

 की  संख्या  में  वृद्धि  कर  दी  है  भौर  की  एक  खिड़की  की  तुलना  दो  सविस  छलिड़कियां
 खोल

 दी
 जिनमें  उपयुक्त  संख्या  में  भेषजज्ञ  तथा  एक-एक  खजांची  तैनात  किया  है  |  अब  ग्राहकों

 की  ओर  तत्परता  से  ध्यान  दिया  जाता  है  और  उन्हें  केवल  5  से  10  मिनट  तक  ही  प्रतीक्षा  करनी
 पड़ती  इस  समय  अश्विल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  शाखा  में  एक  मुख्य  सात

 दो  खजांची  तथा  अन्य  सहायक  कमंचारी  काय  कर  रहे
 सुपर  बाजार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  की  दवाई

 की  दकान  में  अमतोर  पर  मांगी  जाने  वाली  अधिकांश  दवाइयां  उपलब्ध  हैं  ।  भण्डार  की  नियमित
 रूप  से  परिवीक्षा  की  जाती  ह ैऔर  जब  कभी  आवद्यक  होता  भण्हार  में  नया  माल  लाने  की
 त्रन्त  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  विभाग  का  कार्य

 4717.  ओमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  कृषि  भोर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  विभाग  की  स्थापना  कब  की  गई
 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  विभाग  के  मुख्य  कार्य  कया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  विभाग  ने  क्या  कार्य
 उन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  विभाग  ने  विभिन्न  गतिविधियों  पर

 कितनी  धनराशि  खच  को

 भारतीय  मत्स्य  सर्बेक्षण  विभाग  ने  किन  विभिन  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  और  अन्य  सम्बद्ध
 कार्य  किया  ओर

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कषथि  और  प्रामीण  विकास  मन््त्रो  सिहे):(क)  1946  में  गहरे  समुद्र
 में  मत्स्यग  केन्द्र  के  रूप  में  भारम्म  की  गई  भृतपु्वं  समनवेषी  मोत्स्यिको  की  बम्बई  का

 1983  में  नाम  बदल  कर  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  कर  दिया  गया  था  ।

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  के  प्रमुख  कायं  निम्नलिखित  हैं  :--

 व
 लत

 (1)  मत्स्य  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करना  और  एकमात्र  भारतीय  आर्थिक  क्षेत्र
 में  समय  और

 दुरी  दोनों  में  मत्स्यन  क्षेत्रों  का  चार्ट  तैयार  करना  ।
 ु

 धो
 ।

 (2)  विनियमन  ओर  प्रबंध  के  प्रयोजन  से  गहरे  समुद्र  में  मछली
 संसाधन

 की
 देख-रेख

 करना  ।

 53  )  केन्द्रीय  म|त्स्थिकी  नौवहन  और  इंजीनिय  री.प्रशिक्षण  संस्थान  के  प्रशिक्षओं  को

 यातों  में  प्रशिक्षण  देकर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 संबंधी  कार्यों  का  प्रशिक्षण  देना  ;  और

 (4)  अन्तर्देशीय  मत्स्य  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करना  ।
 हि

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  ने  1982-83  से  योजना  और  गैर-योजना  बजट  का

 नुसार  समुपयोजन  किया
 रुपये

 एप  "पापप/प:पपयथा।झप]

 ह

 हि  क्लजना
 मर-कोजना गैर  याजना  योजना  .  ग्र-योजना  योजना  योजना  -

 333.36  132.92  नलनननननननमननननीनिनीनिनीनननननननन--त--33ल3[त०द  ।  क्एध०  भाਂ  भा  ौा
 30474

 276.23

 333,36 93
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 (5)  और  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  ने  40  फंदम  के  भीतर  डीमरसल  मत्स्य

 संसाधनों  का  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  क्षमता  लगभग  27  लाख  मीटरी

 टन  आंकी  गई  है  ।  गत  3  वर्षों  के  दोरान  40  फंदम  से  परे  के  सर्वेक्षण  क्षेत्र  पर  बल  दिया  गया

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  के  जलयानों  ने  महाद्वीपी  जल  क्षेत्र  तथा  पूर्वी  और  पश्चिमी  तटीय  जल

 क्षेत्र  के  500  मीटर  तक  की  गहराई  के  ढलबान  वाले  कुछ  क्षेत्रों  में  नए  डीमरसल  मत्स्य  संसाधनों  जंधघे

 प्रिएकेन  हण्डियन  ड्रिफ्ट  ब्लेक  डीप  सी  संसाधनों  प्रान  आदि  का  पता  लगाया  है  ।

 द्वारा  आवत  किया  गया  कुल  क्षेत्र  बाटम  ट्रालिंग  द्वारा  लगभग  3  लाख  वर्ग  कि०  मोटर  और

 मिडसी  वाटर  लोंग  लाइनिग  तथा  पस॑  सेनिग  द्वारा  0.55  लाख  बग  कि०  मीटर  आंका  गया

 वेज  बेंक  का  मत्स्यन  चार्ट  पुरा  कर  लिया  गया  है  और  कुछ  जहां  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया

 गया  के  मत्स्यन  चार्ट  तंपार  किए  जा  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  60  प्रष्षिु,जो  केन्द्रीय

 मात्स्यिकी  नौवहन  और  इजीनियरो  प्रक्षिक्षण  कोचीन  में  सांस्थ।निक  प्रशष्चिक्षण  पुरा  कर

 चुके  वे  मेट  मत्स्यन  जलयान  और  इ  जिन  ड्राइवर  की  पात्रता  परीक्षाओं  के

 प्रयास-पत्र  के  लिए  स्वयं  अहुंता  प्राप्त  करने  हेतु  अपेक्षित  36  मह्दीनों  के  समुद्री  एवं  अनुभव  के  लिए

 बोर्ड  सर्वेक्षण  जलयान  पर  जलयान  में  प्रशिक्षण  ले  रहे  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  का  7  वीं

 योजना  के  दोरान  अन्तर्देशीय  जल  निकायों  जसे  मीलों  इत्यादि  का  सर्वेक्षण  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 अमरीकी  फिल्मों  का  आयात

 47  डा०  कपा  सिन्ध  भाई  :  क्या  स  चना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 हाल  हो  में  अमरीकी  फिल्मों  के  आयात  का  कोई  समभोता  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 इससे  अंगप्र  जी  फिल्मों  की  कमी  को  पूरा  करने  में  किस  सीमा  तक  सह!/यता  मिलेगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०एन०  :

 एम०पी०ई०ए०ए०  पिक्च्  एक्सपोर्ट  एसोसियशन  आफ  कम्पनी  समूह  की
 फिल्मों  के  आयात  के  लिए  एम०पी०ई०ए०ए०  भोर  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  बीच  एक
 करार  पर  |  अप्र  1985  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 करार  का  मोटा  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 (1)  करार  1  1985  से  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 (2)  इममें  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  अप्रिम  में  तिमाही  किस्तों  में  प्रतिबषं  26.50
 लाख  रुपए  की  नियत  कंनलेलाइजेशन  फीस  का  भुगतान  करने  पर  प्रति  ब्ष  75-100  फिल्मों  का

 आयात  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 (3)  एम०पी०ई०ए०ए०  की  फिल्मों  के  कुल  वाधिक  किराए  का  उपयोग  निम्न  प्रकार  से

 किया  जाएगा  :---

 (1)  प्रचालन  व्यय  आर्थात  भारत  में  एम०पी०ई०ए०ए०  के  सम्पर्क  कार्यालयों  के

 प्रबंधकीय  तथा  प्रशासनिक  आयात  किसी  भी  तरह  के  सरकार  को  देय  कर  या  फिल्म

 वितरण  के  लिए  प्रचलित  या  उससे  संबंधित  कोई  भी  अन्य  प्रतिशत  ।

 (2)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  सहित  अध॑-सरकारी  या  सरकार  द्वारा  प्रयोजित
 ठनों  को  ब्याज  २हित  प्रतिक्षत  ।

 भव
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 (3)  एम०पी  ०ई०ए  ०ए०  की  सदस्य  कर  पनियों  द्वारा  तिमाही  किस्त  |  में  राशि  वापस  करना
 -15  प्रतिशत  40  लाख  रुपए  की  सीमा  के

 (4)  भारत  में  फिल्मों  का  निर्माण  तथा  यात्रा  तथा  ठहरने  संबंधी  व्यय
 कमंचारियों  की  यात्रा  संबंधी  भारतीय  फिल्में  की  इत्यादि  जैसे  विभिन्न  कार्यों  के

 प्रतिशत  ।

 एम०पी०ई०ए०ए०  की  कम्पनियाँ  प्रतिवर्ष  75-]1(0  फिल्मों  का  आयात  करेगी  ।  उम्मीद
 की  जाती  है  कि  अंग्र जी  की  फिल्मों  सहित  ये  जिनका  आयात  भारत  के  अंतराष्ट्रीय  फिल्म
 समारोहों/फिल्मोत्सवों  क ेअवसर  पर  आयोजित  होने  वाले  फिल्म  बाजार  के  आधार  पर  राष्ट्रीय
 फिल्म  विकास  अनिवासी  भारतीयों  तथा  निजी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  किया  अंग्रेजी
 की  फिल्में  दिखाने  वाले  सिनेमाघरों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करेंगी  ।

 है

 टेलीविजन  ध्रोर  रेडियो  पर  बोलने  के  लिए  पत्रकारों  को  आमंत्रण
 4719.  भरी  राम  भगत  पासवान  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  पत्रकारों  को  टेलीविजन  भौर  रेड़ियो  पर  बोलने  के  लिए
 आमंत्रित  करने  का  है  जो  केवल  अनुसू चित  जातियों  और  बनूसुचित  जन  जातियों  के  लिए  कार्य
 कर  रहे  और

 यदि  तो  उसके  क्या  करण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रासारण  मंत्रालय  क  राज्य  मन्त्री  बी०एन०  :  ओर

 आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  द्वारा  पत्रकारों  की  या  कायंक्रम  में  भाग  लेने  के

 लिए  व्यावसायिक  उनके  कायं-क्षेत्र  तथा  विद्षिष्ट  विषयों  या  क्षेत्रों  में  उनकी
 विशेषज्ञता  के  आधार  पर  आमंत्रित  किया  जाता

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  इस  समय  भी  ऐसे  जो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  से  संगत  मामलों  से  संबंधित  होते  पर  विश्वेषज्ञों  तथा  ऐसे  जो  इस  प्रकार  के

 विषयों  में  विशिष्टता  रखते  को  भी  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  के  अनुसार  आमंत्रित  किया  जाता

 बाड़मेर  राजस्थान  में  क्षेत्रीय  प्रचार  अधिकारो  की  नियुक्षित

 4720,  भ्रो  बद्धि  चंद्र  जेन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  बाड़मेर  राजस्थान  में  प्रचार

 अधिकारी  की  निपुक्तित  के  बारे  में  24  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  859]  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  राजत्यान  क॑  सीपावर्ती  जिले  बाड़मेर  में  क्षेत्रोय  प्रचार  अधि
 कारी  की  नियुक्ति  कब  तक  की  जाएगी  ओर  भ्रचार  कार्य  कब  तेज  किया  जाएगा  2

 सूधना  और  प्रसारण  म  त्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०एन०  :  क्योंकि  क्षे
 त्रीय

 प्रचार

 अधिकारियों  के  पदों  की  और  भर्ती  से  संबंधित  मामला  अभी  भी  न्याय
 निर्णयाधीन

 इसलिए  राजस्थान  में  बाड़मेर  में  क्षेत्रीय  प्रचार  का  पद  भरने  के  लिए  कोई

 निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित  करना  सभव  नहीं  है  ।  हु

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्लो  सकल  टीचस  को-प्रापरेटिब  हाऊस  बिल्डिंग

 सोसायटी  को  भूमि  का  करजा  किया  जाना

 4721,  श्री  मोहम्मद  महफूज  लां  :  क्या  निर्माण  भोर  प्रावास
 मस्त्रो

 दिल्ली  विकास

 करण  द्वारा  दिल्ली  सकल  टोचसं  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसायटी  को  भूमि  का  कठ्जा  दिए  जाने

 के  बारे  में  |  1985  क  अतारांकित  प्रएन  संख्या  1645  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
 हु

 95



 लिखित  उत्तर  29  1985

 क्या  दिल्ली  स्कूल  टीचसे  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिग  सोसायटो  लिमिटेड  के  गैर
 अध्यापक  सदस्यों  के  कुछ  ऐसे  म।मले  है  जिन्हें  अब  तक  भूखण्डों  क ेआबटन  के  उप-पट्ट  नहीं  दिये  गये

 है  जेसा  कि  अन्य  सदस्थों  के  झामलों  में  किया  जा  रहा  है  ?

 ऐसे  सदस्यों  की  संब्या  कितनी  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  सदस्य  ने  कितनी  घधनराश्षि
 जमा  की  वे  किस  वर्ष  में  सदस्य  बने  ओर  उनको  राष्षि  जमा  करने  की  तारीख  कया

 क्या  सोसायटी  के  सचिव  ने  निजी  शिकायतों  पर  गे  र-अध्यापक  सदस्यों  के  विरुद्ध  जो

 कि  सरकारो  कमंचारी  आपराधिक  मामले  दर्ज  कराए  ओर

 यदि  तो  निजी  छिकायतों  के  भ्राधार  पर  मूठे  और  तुच्छ  मामले  दर्ज  कराने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 निर्माण  झौर  आवास  मनन््त्रो  ग्रम्वुल  :  तथा  समिति  सचित

 किया  कि  सभी  गेर  शिक्षक  सद्ष्यों  जिन्हें  उच्च  न्यायालय  के  दिनांक  3.8  1984  के  आदेशानुसार

 उप  पट्टों  के  लिए  अनुमोदित  किया  गया  है,उन्होंने  अपने  उप-पट्ट  दे  दिए  हैं  ।

 और  समिति  ने  सचित  किया  है  कि  निजी  शिकायतों  के  आधार  पर  ऐसा  कोई
 मामला  दायर  नहीं  किया  ये  मामल  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  मब्यस्थ  तथा  अपीलीय

 कारी  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  के  आधार  पर  दायर  किए  गए  थे  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सनेमा  घर  श्लोलना

 4722.  भ्री  प्रार०  एसम०  भोये  :  क्या  सूंचना  और  प्रसारण  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (5)  क्या  सरकार  ग्रामीण  ओर  सुदर  क्षेत्रों  मे ंजहां  सम|ज  के  कमजोर  वर्ग  के

 लोग  होते  पिनेमाघर  खोलने  के  लिए  काई  प्रोत्साहन  दे-रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालग्र  के  राज्य  मन्त्री  बी०  एन०  :  और

 प्रामीण  और  सदर  क्षेत्रों  में  सनिमाघर  खोलने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  भारत  सरकार  की  कोई

 स्कीम  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  जो  केन्द्रीय  सरकार  का  सार्वजनिक  क्षेत्र  का

 उपक्रम  की  अधं-शहरी  तथा  हहरी  क्षेत्रों  में  सिनेमाघरों  के  निर्यात  हेतु  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  करने  की  एक  स्क्रोम  है  ।  इप  स्कीम  के  अन्तगंत  आवेदक  प्रामीण  क्षेत्रों  में  थियेटरों  के

 निर्माण  के  लिए  एक  लाख  रुपए  तक  का  ऋण  पाने  का  पात्र  है  ।

 कलकत्ता  द्रदश न  के  लिए  दूसरा  लनल

 बाद  |
 4723.  भी  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता

 दू
 रदशन  के  लिए  दूसरा  चनल  शुरू  करने  का  कोई  निर्णय

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि
 तो

 उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूथना  ओर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  बो०  एल०  :  जी  हां

 ।
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 सेवा  1985  के  अन्त  तक  शुरू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  दूल  हनलेंड  किहरोज  रिसथ  इन्स्टोटयूट  बरकपुर  का  प्रतिवेदत
 4724.  भरी  मोलानाथ  सेन  :  कक््पा  कृषि  भ्रौर  प्रामोण  विकास  सत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सेंट्रल  इनलेंड  फिशरीज  रिसर्च
 हन्स्टीट्य  5,  बेरकपुरा  द्वारा

 तैयार  किए  गए  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  हुगली  नदी  में  पकड़ी  जाने  वाली  मच्छलियां  भारों

 घातु  युक्त  होने  के  कारण  अत्याधिक  दूषित  होती  हैं  जिसके  खतरनाक  परिणाम  निकल  सक  ते  हैं
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  से  गुर्दे  खराब  हो  सकते  मानसिक  विकार  हो  सकते

 भ्रूण  विकृत  हो  सकते  खून  की  कमी  तथा  हड्डी  को  बीमारियां  हो  सकती

 सरकार  को  संन्ट्रल  इनलेंड  फिशरीज  रिसर्च  इन्सटीट्यूट  का  प्रतिवेदन  कब  प्राप्त

 ओर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है।करने  का  विचार  है  ?

 कषि  और  ग्रामोण  विकास  मंत्रों  बूटा  :  नहीं  श्रीमान  ।

 फिर  केन्द्रीय  स्थलीय  मात्स्यिकी  अनुसंधान  संस्थान  हुगली  मुहाने  की

 स्थितिकी  पर  अपने  समग्र  अनुसंधान  कार्य क्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  जलीय  उत्पादकता  और  मछली

 की  अधिकता  से  संबंधित  जल  प्रदषण  के  पहलुओं  पर  कई  वर्षों  से  अध्ययन  करता  रहा  है  ।  हुगलो  के

 मुहाने  में  भारी  धातुओं  की  निगरानी  का  काय  1977  में  शुरू  किया  गया  था  लेकिन  विस्तृत  अध्ययन

 फेवल  1980  से  भ्रारंम  किये  गये  थे  |  इन  अध्ययनों  से  फिनफिल्न  ओर  शोलफिश  की  कुछ  प्रजातियों

 में  भारी  घातुओं  ताम्बा  और  के  जंव-संग्रह  का  पता  कला  है  ।

 केन्द्रीय  स्थलीय  मात्स्थिकी  अनुसंधान  संस्थान  ने  पशु  या  मानव  पर  क्ातु

 बित  मछली  का  उपयोग  करके  बायो  एगे  पर  कोई  काये  नहीं  किया  है  ।  इस  तरह  मानव  स्वास्थ्य

 पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  इस  विषय  में  कोई  राय  तहीं  जा  सकती  ।

 उपलेकक्त  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  किये  गये  अध्ययनों  के  आधार
 पर  मुहानों  ओर  दूसरे  जल  ध्यवस्थाओं  के

 प्रदषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाई  शुरू  करेगी  ।

 सौराष्ट्र  श्लौर  मध्य  गुजरात  के  लिये  पृथक  थीनो  जोन  का  प्रस्ताव

 4725.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  कया  काद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  लागत  ओर  मुल्य  ब्यूरो
 ने  सौराष्ट्र  ओर  मध्य  गुजरात  के  लिये  पृथक

 चीनी  जोन  गठित  करने  के  बारे  में  गुजरात  सरकार से
 प्राप्त  किसी  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई

 दन  प्रस्तुत  किया

 बोर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  ने  उस  पर  कया  कार्यवाही  की

 १  और  ह
 .

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 थ्र्य
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 खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  से  ओोद्योगिक  लामत

 ओर  मूल्य  जिसे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जोनिंग  प्रणाली  का  पुनर्गठन  करने  के  उहं  दय  से

 वर्तमान  जोनिंग  प्रणाली  की  जांच  करने  की  जिम्मेदारी  भी  सौंपी  गई  ने  अपनो  रिपोर्ट  1984

 में  प्रस्तुत  कर  दी  पुनर्जीनिग  जिनमें  वर्तमान  गुजरात  जोन  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशों

 शामिल  ऐसे  स्वरूप  के  हैं  जिन्हें  कार्यान्बित  करने  में  प्रशासनिक  ओर  संभारतंत्र  विषयक

 कठिनाइयां  पंदा  हो  सकती  औद्योगिक  लागत  ओर  मृल्य  ब्यरो  से  विस्तव  स्पष्टोकरण  आदि

 मांगे  जा  रहे  हैं  जिबकी  इन  सिफारिश्ञों  पर  निर्णय  लेने  से  पूर्व  सरकार  द्वारा  बारीकी  से  जांच

 करनी  होगी  ।

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  के  उद्देक्ष्य
 4727.  भो  विजय  एन०  पाटिल  ::  क्या  कृषि  प्रामीभ  और  विकास  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  मुख्य  उ्ं ए्य  क्या

 क्या  राज्य  स्तर  पर  बीज  निगमों  की  स्थापना  के  उनके  कार्यभार  ओर  उहूं ए्य
 में  कमी  कर  दी  गई  यदि  तो  तत्संवंधी  न्यौरा  क्या  और

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  राज्य  बीज  निगमों  के  बीच  समन्वय  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  पध्रामीण  विकास  सन््त्रो  बूटा  :  1963  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम
 की  स्थापना  के  समय  इसके  मुख्य  उद्देश्य  ये  थे  :--

 1.  भारत  में  कृषि  बीजों  का  वितरण  तथा  परिवहन
 संबंधी  कार्य  करना  ।

 2.  कृषि  बीजों  क्रो  परिसंस्क  परिवहन  तथा  बिक्रो

 करने  के  कार  में  व्यक्ति  सहकारी  निगमों  तथा  सरकारी  एजेंसियों
 के  साथ  समभझोता  करना  ।

 3.  निगम  की  ओर  से  या  उनके  सहयोग  से  किए  गए  बीज  व्यापार  के  सभी  चरणों  में

 क्षण  भोर  अन्य  किसी  साधन  द्वारा  बीज  गुण  नियंत्रण  संबंधो  उपाय  शुरू  करना  ।

 4,  भारत  में  कृषि  का  सुधार  करने  के  लिए  अपेक्षित  किसी  बीज  की  आपूर्ति  हेतु  भष्डारण

 तथा  सुरक्षित  मण्डार  बनाना  |

 राष्ट्रीय  बीज  कार्यक्रम  के  तहत  राज्य  बीज  निगमों  की  स्थापना  से  बीज

 परिसंस्क  संचयन  तथा  विपणन  संबंधी  कार्य  कलापों  का  विकेन्द्रीयकरण  किया  राष्ट्रीय  बीज

 कार्यक्रम  के  तहत  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  उसके  मूल  उद्दंश्यों  के  अतिरिक्त  जिम्मेदारियां

 सौंपी  गईं  ।  ये  अतिरिक्त  जिम्मेदारियां  ये  थीं  :  --

 1.  बीज  मांग  का  राज्य  बीज  निगमों  के  प्रमाणीकृत  बीज  उत्पादम  कार्यक्रमों  का

 समन्वयव  थ्रौर  बीजों  का  राज्य  विपणन  ।

 2.  कृषि  विदवविद्यालयों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  संस्थानों  के  परामष्गं  से

 प्रजनक  तथा  आधारी  बीजों  की  आयोजना  तथा  उत्पादन  करता  ।

 3-  बीज  संसाधन  संयंत्रों  के  खरीद  तथा  प्रतिष्ठापन  में  राज्य  बीज  निगमों  तथा

 अन्यों  को  तकनीकी  सहायता  मुहैया  करना  ।

 4.  राज्य  बीज  निगमों  तथा  अस्य  एजेंसियों  के  का्िकों  को  प्रशिक्षण  संबंधी  सुविधाएं  प्रदात

 करता  ।
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 भारत  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  राष्ट्रीय  बीज  राष्ट्रीय  बीज  कार्यक्रम
 के  तहत  स्थापित  राज्य  बीज  निगमों  की  शेयर  पूजी  के  लिए  योगदान  करता  है  |  राज्य  बीज
 निगमों  में  सरकार  तथा  निगम  के  हितों  की  निगरानी  के  लिए  राज्य  बीज  निगम्ों  के  निदेशकों  के

 बोर्ड  में  सरकार  तथा  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  प्रतिनिधि  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम
 के  निदेशकों  के  बोडड  में  राज्य  बीज  निगमों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  अपने  उत्पादन  संबंधी  कार्यक्रमों  की  योजना  बनाते  समय  सभी  राज्य
 बीज  निगमों  के  मांग  पत्रों  को  ध्यान  में  रखता  है  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  अपने  ठेके  के  उत्पादकों
 तथा  अपने  फार्मों  के  माध्यम  से  तथा  राज्य  बीज  निगमों  के  माध्यम  से  उत्पादन  करवाया  है  और

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  राज्य  विपणन  के  जरिए  विपणन  का  कार्य  भी  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  कार्यक्रम  के  राज्य  बीज  निगमों  द्वारा  बीजों  के  परिसंस्करण  तथा
 भण्डारण  की  क्षमता  के  सजन  के  कार्य  की  निगरानी  केन्द्र  द्वारा  को  जाती  है  और  राष्ट्रीय  बीज
 निगम  संयंत्रों  आदि  के  डिजाइन  बनाने  और  संयंत्र  लगाने  में  राज्य  बीज  तिगम  की  मदद  करता

 खाद्याननों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  योजना

 4728.  श्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अगले  पांच  बर्षों  में  खाद्यान्तों  का  उत्पादन  बढ़ाकर  2500  लाख  मीट्रिक  टन  करने

 की  कोई  भावी  योजना
 कया  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  अनुमान  लगाया  है  कि  उत्पादन  का  उपरोक्त  स्तर

 प्राप्त  करने  के  लिए  कितने  अतिरिक्त  संसाधनों  का  उपयोग  करना  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  घटा  :  नहीं  ।

 (&)  तथा  प्रएन  हो  नहीं  उठते  ।

 खाद्यास्नों  का  भंडारण

 4729,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  देश  में  इस  समय  उपलब्ध  भंडार  गह  सुविधाएं  पर्याप्त
 हि मंडारण  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  इस  समय  कितना  खाद्यान्न  खुले  स्थानों  में

 रखा  जाता  े
 लाद्यान्नों  के

 उत्पादन  के  वर्तमान  स्तर  के  अनुरूप  पर्याप्त  भंडारण  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  भर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेख  सिह  )  :
 मारतोय

 क्षाद्य  निगम  के  पास

 उपलब्ध  भंडारण  क्षमता  खाद्यान्नों  का  स्टाक  जमा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  28-2-1985  तक  पोलीथीन  की  भादरों  से  ढक  कर
 खुले

 में  रखे  गए  खाद्यान्नों  के  स््टाक  की  मात्रा  18.73  लाख  मीटरी  टन  थी  ।  इन  स्टाकों  को  हातियों  से

 बचाने  के  लिए  पर्याप्त  सावधानियाँ  बरती  जाती  हैं  ।

 स्वीकृत  स्टाक  की  मात्रा  तथा  इसके  लिए  अपेक्षित  अष्डारण  क्षमता  को  ध्यान  में

 रखते  अतिरिक्त  मंढारण  क्षमता  सृजित  करने  के  लिए  अपेक्षित  घनराधि  का  वर्ष-प्रतिवर्ष  के
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 उत्तेरं  29  अप्रौल  1985 -
 राणा

 आधार  पर  हिसाब  लगाया  जाता  1985-86  की  केन्द्रीय  योजना  भारतीय  खाद्य

 सेंट्रल  चेयराउसिंग  कारपोरेशन  तथा  राज्य  भांडागार  निगमों  द्वारा  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण

 करने  के  लिए  90.52  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 भ्राशा  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  1985-86  के  दोरान  15,25  लाख  मोटरी

 टन  की  अतिरिक्त  क्षमता  का  निर्माण  करेगा  और  वह  सेंट्रल  वेयरहाउरतिग  राज्य

 आण्डागा र  निगमों  तथा  अन्य  स्रोतों  से  अरिरिक्त  क्षमता  किराये  पर  लेने  के  लिए  भी  प्रयास  कर

 रहा  इसके  अतिरिक्त  निगम  कवर-एव-प्लिथ  भण्डारण  सुविधाओं  के  रूप  में

 अस्थायी  भमण्डारण  की  भी  व्यवस्था  कर  रहा

 उत्तर  प्रदेश  को  चावल  क्लौर  चोनो  की  सप्लाई

 हिम्दो !
 हि  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  खाद्य  जोर  नागरिक  पति  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  मे  उत्तर  प्रदेश  को  ब्  1984-85  में  इस  राज्य  द्वारा  की  गई  मांग

 की  अपेक्षा  बाक्ल  ओर  चीनी  का  कितना  कोटा  जारी

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  अधिकांश  उचित  दर  दुकानों  में  गेहूं  की  कमी  है  क्योंकि  राज्य  को

 शेहू  का  कम  कोटा  जारी  किया  गया  भर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  राज्य  को  और

 अधिक  गेहूं  सप्लाई  करने  का  है  ?  ॥॒

 साथ  और  नागरिक  पृति  मन्त्री  बोरेल्  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कों

 1984-85  के  दोरान  कुल  16.86  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  और  3.20  लाख  मीटरी  टन  चावल  आबंटित

 किए  गए  थे  जबकि  उन्होंने  12.50  लाख  मीटर  टंन  गेहूं  और  8.55  लाख  मीटरी  टन  चावल  को

 मांग  की  थी  ।
 उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्त  राज्यों  को  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  समान  मानदण्डों  के

 आधार  और  न  कि  राज्य  सरेकारों  द्वारा  की  गई  मांग  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  गंए  हैं  ।

 वर्ष  1984-85  के  राज्य  सरकार  को  1-10-1983  को  परियोजित  जनसंख्या  के  लिए  425

 ग्राम  प्रति  व्यक्ति  के  मानदण्डों  क ेआधार  पर  कुल  6.06  लाख  मोटरी  टन  चीनी  आवंटित  की

 गई  थी  ।

 राज्य  सरकार  को  सावंजनिक  वितरण  भ्रणाली  के  लिए  उनसे  प्राप्त  मासिक  मांग  के

 भाधार  पर  इस  समय  45,000  मीटरी  टन  गेहूं  प्रति  मास  का  कोटा  आवंटित  किया  जाता  है  ।

 प्रदइन  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वः  रोजगार  के  लिए  प्रामोण  युवाओं  को  प्रशिक्षण  कार्यकम  के

 पझ्म्तगत  विया  यया  प्रशिक्षण

 4732.  भी  हरोश  रावत  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  वर्ष  1983-84  भोर  1984-85  के  दौरान  रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवात्रों
 को  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितने  लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  उनमें  से  कितने

 ब्ोषों  ने  तत्पदचात  प्रद्षिक्षण  के  आधार  पर  अपने  उद्योग  शुरू

 ३00
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 क्या  इन  वर्षों  के  दोरान  प्रशिक्षित  बहुत  से  युवाओं  ने  अपने  प्रश्चिक्षण  का  उपयोग

 नहीं  धौर

 यदि  शो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार
 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  चन्दूलाल  :  से  बर्ष

 1983-84  तथा  1984-85  के  दोरान  ग्रामीण  युवकों  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  देने  की  योजना
 के  अन्तगंत  प्रश्चिक्षित  तथा  स्वरोजगार  में  सगे  हुए  युवकों  का  राज्य-बार  ब्यौरा  संलग्त

 विवरण  में  दिया  गया  वर्ष  1983-84  से  प्रशिक्षित  युवकों  के लिए  भी  मजदूरी  पर  रोजगार  का

 प्रावधान  करने  से  स्वरोजगार  तथा  मजदूरी  वाले  रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षित  युवकों  को  नियोजित
 करने  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  वर्ष  1983-84  में  प्रतिक्षित  2,06,663  युवकों  की  तुलना
 में  1,14,339  युवक  स्वरोजगार  में  लगे  हुए  थे  तथा  31,516  मजबूरी  पर  रोजगार  में  लगे  हुए  थे  जो
 कि  प्रशिक्षित  युवकों  के  70.6%  बनते  हैं  वर्ष  1984-85  के  दोरान  1,39,823  प्रशिक्षित  युवकों  में

 से  69,439  स्वरोजगार  में  तथा  11,182  मजदुरी  रोजगार  में  लगे  हुए  थे  जो  कि  प्रशिक्षित  युवकों  के

 57.7%  बनते  हैं  वर्ष  1984-85  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  तथा  85  तक के  हैं  ।

 इस  योजना  की  सागगंदर्शिकाओं  में  प्रशिक्षित  युवकों  को  स्वरोजगार/मजदूरी  वाले  रोजगार

 हेतु  पूरी  तरह  से  शामिल  करने  पर  बल  दिया  गया  है  ताकि  उनको  दिए  गए  प्रक्षिक्षण  का  सही
 योग  हो  सके  ।  परन्तु  प्रशिक्षण  के  पूरा  होने  तथा  बास्तव  में  धंधा  आरम्भ  करने  के  बोच  की

 प्रशिक्षित  युवकों  के  पर्याप्त  अनुरक्षण  में  प्रशिक्षित  युवकों  में  स्वरोजगार  के  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  के  उद्देदय  को  पूरा  करने  में  अभिरुचि  तथा  प्रेरण  की  कुछ  क्षेत्रों  में  योजना  के  प्रशासन
 में  कुछ  कमियों  आदि  के  कारण  हसे  व्यावहारिक  तौर  पर  पूरी  तरह  से

 प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका

 है  ।  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  वर्ष  1985  के  दौरान  स्थिति

 में  और  सुधार  लाने  हेतु  लगभग  200  जिलों  में  नेहरू  युवक  केन्द्रों
 की

 सेवाओं  का  उपयोग  करने  का

 प्रस्ताव  है  तथा  संस्थागत  प्रशिक्षण  में  सुधार  लाने  और  ग्रामीण  युवकों  को  स्व-रोजगार  हेतु  अधिक्षण

 देने  की  योजना  के  अन्तगंत  प्रक्षक्षित  युवकों  के  अनुरक्षण  हेतु  नाडल  एजेंसियाँ  स्थापित

 करने  हेतु  भी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 हि ववरण
 के वर्ष  1983-84  व  1984-85  के  दोरान  ग्रामीण  युवकों  को  स्व-रोजगार  हेतु  प्रशिक्षण

 देने  की  योजना  के  अन्तगंत  प्रशिक्षित  और  स्व॒नियोजित  युवकों  की  संख्या

 क्र०  स ं०  राज्य/करद्र  क्लासित

 :
 निम्नलिखित  अवधि  निम्नलिखित  अवधि  निम्नलिखि  अ्वष्नि

 क  दौरान  प्रशिक्षित  के  दोरान  प्रद्षिक्षित  के  दोरान  प्रशिक्षित क्षेत्र  का  नाम
 दे  पक  मे किए  गए  युवकों  की  युवकों  का  युवकों  में  स्वनियोजित

 संख्या  नियोजन  युवकों  का  प्रतिषात

 पफ््ण्त्रा
 —  कल  -

 ठ
 -

 पर  |
 ल्

 |
 7 हु

 1983-84  1984-85  .  1983-84  1984-85  1983-84  1984-85

 1  ब्याप्नप्रदेश  1001.  ..  8608.  8287.  5028  822...  58.4

 3.  बिहार  13640  6275  2565  3665  18.8  58.4

 4...  भुजरात  8701  8572.  520.  27565  59.8.  32.2
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 5.  हरियाणा  2679  1818  310  188.  11.6.  10.3

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2859  1491  1696  742.  59.3.  49.8

 7.  जम्मू  और  कब्मीर  1712.  2227  3  641  0.18  28.8

 8...  कर्नाटक  असचित  6534  असूचित  श्र  15.0

 9,  केरल  6660  6509  2355  2945  35.4  45.2
 10.  मध्य  प्रदेश  21427  15448  15773  7971  93.6  51-6

 11.  भहाराष्ट्र  12238  3798  4552  4430  39,2  116.6

 12.  मणिपुर  असूचित  असूचित  असृचित  असूचित
 --

 13.  मेघालय  न
 श्न्य  पा  शुन्य  ता

 जा

 असूचित  असूचित  असूचित  शअसूचित  --  =

 15.  उड़ीसा  6700  6114  2051  2687  30.6  43.6

 16,  पंजाब  16331  8245  10327  3634  63.2  44.1

 17:  राजस्थान  19439  10429  12477  7779  64.2  74.6

 18,  सिक्किम  240  असूचित  44  असूचित  1830  न

 19.  तमिलनाडु  30970  11995  15830  3967  51.1  33.1

 20.  त्रिपुरा  534  280  318  593  59.6  21.1

 21.  उत्तर  प्रदेश  38458  33487  26660  19474  69.3  58.2

 22.  परदिचम  बंगाल  6926  असूथचित  1107  शसूचित  16.0  न

 23.  अंडमान  ओर  निकोबार

 द्वीप  समूह  —  न
 --  --  --  न+

 24.  अरूणा चल  प्रदेश  6  44  गण  22  न  50.0

 25.  चंडीगढ़  —  118  --  29  —  24.6

 26.  दादरा  और  नगर  हवेली  39  .  54  न  18  --  33.3
 27.  दिल्ली  834  733  650  23  77.9  3.1
 28,  गोवा  दमन  और  दीव  2054  2489...  2266  442  110-3  17:8

 29,  लक्ष  द्वीप  —  न
 ना  न

 30,  भिजोरम  528  717  323  224  61.2  31.2
 3].  पांडिचेरी  178  246  न  69  —

 अखिल  भारत  206663  139823  114339  69439  55.3  49.7

 *अनन्तिम  आंकड़े  85  तक के  हैं  ।

 पहुडी  क्षेत्रों  में  छीतोष्ण  फलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  योजना

 4733.  श्री  हरीश  रावत  :  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  देश  के  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  शीतोष्ण  फलों  की  पैदावार  बढ़ाने  के

 लिए  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठानों  के सहयोग  से  कोई  योजना  तैयार  कर  रहा
 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जहां  इन  यो  अनाओं  को  क्रियान्थित  करने  का

 विचार  है  और  उन  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  आथिक  सहयोग  लेने  का  विचार  है  ?

 १042
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 कृषि  शौर  ग्रामीण  विकास  संत्रो  बूटा  :  और  जी  हां  ।  उत्तर  प्रवेश
 की  में  बगवानी  विकासਂ  नामक  एक  परियों  उत्तर  प्रदेश  की  पहाड़ियों  में  शीतोष्ण
 फलों  को  फसलों  के  विकास  के  लिए  अर्थ  कार्य  विभाग  के  माध्यम  से  विदेशी  सहायता  के  लिए  विएव
 बेंक  को  प्रस्तुत  की  गई  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  के  8  जिलों  को
 कवर  किया  जाना  है  ओर  सहायता  विद्व  बेंक  द्वारा  दी  जानी

 दिल्ली  द्रद्शन  से  उड़िया  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 ]
 4734.  भरी  चिन्तामणि  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 |  1985  से  आज  तक  दिल्ली  दूरदक््षन  से  उड़िया  भाषा  में  कितने  कार्यक्रम
 प्रसारित  किए  गए

 1  1985  से  लेकर  आज  तक  उड़िया  कार्यक्रमों  को  कुल  कितना  समय  दिया
 भया

 नया  चेनल  खुलने  के  बावजूद  दिल्ली  द्वारा  मराठी  और  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं
 की  अपेक्षा  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  लोक  लोक  लोक  कक्षा

 नाटकों  फिल्मी  गानों  आदि  जंसे  विभिन््त  कार्यक्रमों  को  शामिल  करने  के  लिये  प्रयास  किए

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सुथता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वोਂ  एन०  :  ओर

 दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  1.1.85  से  24.4.85  तक  राष्ट्रीय  कायंक्रम  में
 की

 पर  किए  गए  2
 कायक्रमों  सहित  कुल  7  कायक्रम  टेलीकास्ट  किए  गए  इस  कार्यक्रमों

 की  कुल  अवधि  109

 मिनट  थी  ।

 से  कार्यक्रमों  के  निर्माण  के  लिए  सुविधाओं  की  कभी  ओर
 प्रेषण

 समय  के

 द्रदद्ंन  दिल्ली  लोक  संगीत  लोक  नाटक  फीचर  फिल्में  फीचर  फिल्मों  के  गीत  भ्ोर  नृत्य

 अनुक्रमों  भादि  जैसे  रुपों  में  विभिन्न  क्षेत्रीय  माषाओं  में  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  करता  है  ।

 प्राभीण  विकास  के  लिये  संसाधनों  का  उपयोग

 4735.  भरी  प्रियरंजन  वास  सु  श्ी  :  क्या  कृषि  स््लोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :
 कं

 हे
 क्या  सरकार  का  विचार  छठी  योजना  में  की  गई  वचनबद्धता  को  ध्यान  में  रखकर

 ग्रामीण  बिकास  के  विशेषकर  समन्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार

 कार्यक्रम  और  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  संसाधनों  का  उपयोग  सुनिदिबत

 करने  हेतु  एक  परयंवेक्षण  भौर  निगरानी  प्राधिकरण  बनाने  का

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और
 ़

 यदि  हो  क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  और  पश्चिम  दंगाल  में  बिना  किसी

 सामाजिक  और  राजनेतिक  भेवभाव  के  संसाधनों  का  वितरण  निय  मित  करने  के  लिए  एक  सांगिधिक

 भ्रषिकार  प्राप्त  अधिकारी  नियुक्त  करने  का  है  !

 103
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 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंप्री  चन््दलाल  :  जो

 नहीं
 ।  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  पर्यवेक्षण  तथा  निगरानी  ह्वेतु  प्रत्येक  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  के

 पास  व्यवस्था  है  ।

 बी  हां  ।  ।
 चूंकि  समन्वित  ग्रामीण  बिकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  तथा

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्य  क्रम  राज्य  सरकारी  माध्यम  से  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं
 अतः  राज्यों  में  संसाधनों  का वितरण  नियमित  करने  के  लिए  सांविधिक  अधिकार  प्राप्त  अधिकारी

 नियुक्त  करना  संभव  नहीं  है  ।

 द्रदशन  प्रसारण  को  सुविधा  से  लाभान्वित  क्ष  त्र
 736.  श्री  गिरघर  गोसांगो  :  सश्नगा  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (%)  क्या  देशक्ष  में  दूरदर्शन  प्रसारण  की  सुविधा  से  बचे  हुए  क्षेत्र  अधिकांक्षतः  पकंशीय
 थादिवासी  क्षेत्र  और  पिछड़े  क्षेत्र  हैं

 )  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  किन-किन  क्षेत्रों  में  यह  सुविधा  प्रदान  को  जानी
 शेष  है  ओर  अब  तक  कौन-कौन  से  स्थानों  में  यह  सुविधा  प्रदान  की  जा  चुको

 क्या  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  को  छोड़कर  आदिवासी
 ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंएल०  पो०  टो०  और  एच०  पी०  टी०  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  हिया
 गया

 वदि  तो  1985-86  के  दोरान  राज्यवार  किन-किन  क्षेत्रों  में  यह  सुविधा  प्रदान
 की  जाएगी  तथा  इसके  लिए  कोन-कोन  से  स्थानों  का  चयन  किया  गया  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रासय  के  रज्य  मंजो  एन०  :  (6)  छटो  योजना

 को  स््कीमों  के  मुकम्मल  हो  जाने  द्रदक्षम  सेबा  देश  के  48  प्रतिष्गत  क्षेत्र  फली

 प्रतिक्षत  जमसंख्या  को  उपलब्ध  हो  जाने  की  उम्मीद  इस  क्षेत्र  में  पहाड़ी  आदिवासी  क्षेत्र

 तथा  पिछड़े  क्षेत्र  भी  शामिल  हैं  ।  इसी  कवर  न  हुए  होष  क्षेत्रों  में  मंदानी

 वासी  क्षेत्र  आदि  तथा  पहाडी  आदिवासी  क्षेत्र  और  पिछड़े  क्षेत्र  भी  शामिल

 इस  समय  काय॑  कर  रहे  द्रदर्शन  ट्रांसमीटरों  तथा  कार्यान्वयवाधीम  दूरदर्क्षम
 मीटरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  पर  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  अदिवासा  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अनेक

 कन  ट्रांसमीटर  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  सातवीं  योजना  के  श्रस्तावों  को  अभी  अनुमोदित
 किया  जाना  है  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  शातित  क्षेत्र  उच्चद्मक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर

 पी०्टी०  ०टी  ०  केन्द्र  ) या
 विद्यमान  कार्यान्वियनाधी  न  विद्यमान  कार्याष्वयनाधीस

 ता  +++++++++++  लत  चीीईफ  क्चल को  न  आल  चड  ऊन् - -  ओअ  उफ
 1  2  3  बे

 असम  गोहाटी  सिलचर  डिब्रूगढ़  जोरहाट
 डिब्रगढ़  तेजपुर  दिफू

 5
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 1  2  3  4  5

 2,  भांन्न  प्रदेश  हैदराबाद  विश्ञाखापटनम  वारंगल

 बिजयवाड़ा*  काकोनाडा

 3.  बिहार  पटना
 *

 धनबाद  धनबाद  दरभंगा

 मुजफ्फरपुर  जमशेदपुर  बेतिया

 रांची
 गया

 4.  गुजरात  अहमदाबाद
 *  द्वारका  सूरत

 पिज  द्वारका

 राजकोट  बदोदरा

 5.  हरियाणा  हिसार

 6.  हिमाचल  कसौली*  कुल्लू

 7.  जम्मू  4  नगर  पूछ  सेह

 8,  फर्ताटक  बंगलौर
 धारबाड़

 बेल्लेरी

 0



 9.  केरल

 10,  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 त्रिवेंद्रम*

 भोपाल

 इन्दोर

 शयपुर

 कोचीन

 —

 4

 देवनगारे

 भद्रावती

 बिजापुर

 रायचुर

 गंदगवेतगड़ी

 हासपेट
 कालोकट

 करतानो र
 पालघाट

 कोचीन

 जबलपुर
 ग्वालियर

 रतलाम

 सागर

 बुरहानपुर
 रीवा

 मुरवारा

 बिलासपुर
 परभनी

 सौलापुर
 सासिक

 कोलापुर
 औरंगाबाद

 सांगली

 अमरावती

 मलंगांव

 अकोला

 घुले

 मं  वेड़

 अहमदनगर

 जलगांव

 जालता

 भुसावाल
 '

 चन्द्रपु  र्

 लाटूर
 गोंदिया

 29  अप्रैल  1985
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 मेघालय  तूरा  तूरा

 शिलांग  छिलांग

 14.  मणिपुर  इम्फाल  इम्फाल  उखरूस

 15.  नागालेंड  कोहिमा  कोहिमा  दीमापुर

 उड़ीसा  सम्बसपुर  राऊरकेला

 कटक  ब्रहमपुर
 कोराटपुर

 पंजाब  श्रमृतसर  भटिंढा  पाठनकोट

 जलधर  भटिटा

 राजस्थान  जयपुर  जोधपुर
 अजमेर

 कोटा

 बीकानेर

 उदयपुर
 अलवर

 गंगानगर

 भीलवाड़ा

 खेतड़ी
 जैसलमेर

 सूरतगढ़

 सिक्किम  गंगटोक

 तमिलनाडु  कोडेकनाल  *  नेवली

 मद्रास
 सलेम

 बेल्लोर

 कुंचफोनम
 कोयम्बटूर

 20.  त्रिपुरा  अगरतला
 अगरतला

 उत्तर  प्रदेश  इलाहाबाद
 बरेली

 क्ागरा
 देवरिया

 बाराणसी  मुरादाबाद

 गोरखपुर
 अलीगढ़

 लखनऊ
 झांसी

 मसूरी
 सुलतानपुर

 कानपुर  रायबरेली
 फैजाबाद

 इटाबा
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 बहराइच
 शाहजहांपुर

 रामपुर
 पोड़ी
 फरूखाबाद

 सम्मल

 नेनीताल

 पिथो  रागढ़
 22.  पश्चिम  बंगाल  आसनसोल  खड़गपुर

 कलकत्ता  माल्दा

 मुशिदाबाद  बद्धमान

 कुसियाँ  ग*  शांतिनिकेतन

 बलू  रघाट
 संघ  शासित  क्षेत्र

 1.  भरुणा बल  प्रदेक्ष  इटानगर  इटानगर  तेलु
 पासीघाट

 2.  अंडमान  और  दि  पोर्ट  ब्लेयर

 निकोबार  द्वीप  समृह  .  कार  निकोबार

 3.  दमन  ओर  दीव  पणजी*

 4.  मिजौरम  ऐजवाल  ऐजवाल
 5.  पांडिचेरी  पाँडिचेरी

 6.  दिल्ली  दिल्ली

 टिप्पणी  ट्रांसमीटरों  की  छक्षक्ति  को  बढ़ाकर  10  किलोवाट  किया  जा  रहाਂ  है  ।

 रबी  को  फसल  के  तिलहनों  के  दासों  में  गिरावट

 4737.  श्री  बी०  देसाई  :  क्या  कूधि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिकूल  मौसम  बावजूद  रिकाई  उत्पादन  होने  की  संभावना  से  रबी  की

 फसल  के  विशेष  रूप  से  रेपसीड  ओर  सरसों  के  दामों  में  गिवावट  आयी
 क्या  राज्य  सरकारों  ने  यह  आशंका  जाहिर  की  है  कि  मूल्यों  में  निरन्तर  गिराबट  का

 रुख  उत्पादकों  के  लिएਂ  उक्तਂ  महत्वपूर्ण  वाणिज्यिक  फसलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  निदत्साहित
 करने  वाला  सिद्ध  हो'सकता  और

 यदि  तो  राज्यों  द्वारा  चिन्तित  होने  के  मुर्य  कारण  कया  हैं  और  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  उक्त  आक्षंका  को  दूर  करने  के  लिए  राज्यों  को  क्या  सुझाव  दिए  गए  हैं  ?

 कृषि  और  प्रांमीण  विकास  सन््त्रो  बटा  1984-85  में  तोरिया

 ओर  सरसों  का  उत्पादन  गत  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक  होने  की  आशा  है  |  चालू  मौसम

 में  तोरिया  और  सरसों  तथा  अन्य  रबी  तिलहनों  के  बिपणन  मूल्य  गत  मौसम  के  विपणन  मुल्यों  से

 भीचे  रहे  हैं  परन्तु  सामाल्यत्तउचित  औसत  गुणवत्ता  के  तिलहनों  के  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  रहे  हैं|

 पा
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 और  तोरिया  ओर  सरसों  जो  रबी  को  प्रमुत्त  तिलहन  फसलें  के  अधिक
 उत्पादन  की  आशा  करते  हुए  सरकार  ने  इस  फसल  के  लिए  बाजार  में  समरथंत  पाने  हेतु  संस्थामत
 व्यवस्थाएं  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  तत्काल  सतक  कर  दिया  तोरिया  भौर  सरसों  के

 लिए  सम्थंत  मूल्य  की  घोषणा  के  तत्काल  बाद  बाजार  में  प्रवेश  का  कार्यास्वित  करने  के  लिए  स्थाई
 व्यवस्था  की  जो  नेफेड  के  माध्यम  से  और  राज्य  सहकारी  विपणन  संघों  के  सहयोग  से  की  गई

 है  ।  इस  व्यवस्था  के  तहत  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  सहकारी
 विपणन  संघों  को  बाजार  में  हस्तक्षेप  करने  के  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  केंद्रीय  सरकार  से  पूर्व

 मंजूरी  प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  जहां  भी  आवश्यक  बाजार  में  हस्तक्ष  प  करने  के  भादेश  दें  ।
 तीय  रिजवं  बेंक  को  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वह  इस  प्रयोजन  के  लिए  सहकारी  समितियों  को
 आवश्यक  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करे  |  कुछ  राज्यों  ने  मुल्य  गिरावट  की  ओर  ध्यान  आक्ृष्ट  किया
 और  केंद्रीय  सरकार  से  समुचित  उपाय  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  ।  तथापि  सरकार  ने  इस  मामले

 में  पहले  ही  आवदध्यक  पहल  कर  दी

 थीनी  का  आयात

 4739.  श्री  थो०  बी०  देसाई  :  वया  ल्लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 करंगे  कि  :

 )  क्या  1985  के  दोरान  थीनी  की  संभावित  कमी  पर  काबू  पाने  के  लिए  इस  वर्ष

 चीनी  का  आयात  करने  का  विचार  है
 यदि  तो  क्या  भारत  को  उत्पादन  में  तेजी  से  आयी  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए

 चीनी  की  प्रचुरता  के  कई  वर्षों  के  बाद  गत  वर्ष  पहली  बार  चीनी  का  आयात  करना  पड़ा  था  ;

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  चीनी  के  उत्पादन  और  इसकी  मांग  के  संशोधित  अनुमानों

 के  आधार  पर  चालू  मोसम  के  दोरान  संभावित  कमी  का  अनुमान  लगाया

 चीनी  की  किध  सीमा  तक  कमी  होगी  और  इसके  सुझुय  कारण  क्या  हैं  ;  भौर

 (2)  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में  सुध।र  लाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  बौरेख  :  से  चालू  मोशम  1984-85

 में  7  अप्रेल  तक  चीनी  का  उत्पादन  55.14  लाख  मीटरी  टन  तक  पहुंच  गया  है  जबकि  1983-84

 मौसम  में  इस  तारीख  तक  52.59  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  इस  वर्ष  15  अप्रे  ल

 को  चल  रही  फैक्ट्रियों  की  संख्या  143  है  जबकि  दिछले  वर्ष  इस  तारीख  को  109  फैक्ट्रियां  चल  रही

 थीं  ओर  इसलिए  इस  अवस्था  में  कमी  आदि  को  सीमा  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 जब  कभी  आवश्यक  समझा  गया  देश  में  चीनी  की  उपलब्धता  को  प्र्याप्त  मात्रा  तक

 बनाए  रखने  के  लिए  चीनी  का  जायात  किया  गया  1984  में  लगमग  5  साल
 मोटरी  टव  चीनी

 का  आयात  करने  के  लिए  ठेके  लिए  गए  थे  जबकि  31.  3.1985  तक  वास्तव  में
 4.83

 लाख्ष
 मोटरी

 टन  चीनी  प्राप्त  हुई  थी  यह  आयात  इसलिए  करना  पड़ा  था  क्योंकि  कृषि  जलवायु  संबंधी

 किक तक  चीनी  मौलों  की  अपेक्षाकृत  कम  गन्ना  उपलब्ध  होने  के  कारण  1982-83  के  मौसम  में  82.  32

 लाख  मीटरी  टन  चीनी  के  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  1983-84  मौसम  में  चीनी  का  उत्पादन  गिरकर

 59-16  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  था  |  भारतीय  राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा
 चीनी

 के  कुछ  आयात
 करने  के  लिए  और  ठेके  इस  शर्त  पर  किए  गए  हैं  कि  थीनी  चालू  वित्तीय  वर्ष  1985-86  में

 पहुंच

 जाएंगी  लेकिन  इस  जबकि  चोनी  का  उत्पादन  कार्य  अभी  भी  प्रगति  पर  थायात  की  जाने

 वाली  चींनी  की  सही  मात्रा  बता  पावा  संभव  नहीं  है  ।

 109
 |  «०  ०००७७.



 लिखित  उत्तर  29  1985

 गल्ने  और  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  फैक्ट्रियों  द्वारा  गस्ता  उत्पादकों  को
 स्ते  के  लाभकारीं  मूल्यों  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  किया  जा  रहा  इसके  उद्योग  की

 स्थापित  क्षमता  में  वद्धि  करने  के  नई  फे  क्ट्रियों।विस्तार  परियोजयाओं  को  खली  बिक्री  चीनी

 का  और  अधिक  कोटा  देकर  तथा  उत्पाद  शुल्क  की  दर  में  रियायत  देकर  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 किसानों  के  लिए  सहकारों  ऋण  आन्दोलन  को  सुदृढ़  बनाने  को  योजनाएं
 4740.  ञआरी  बो०  वबो०  देसाई  :  क्या  कषि  ओर  प्रामोण  विकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1985-86  के  दोरान  किसानों  के  लिए  सहकारी  ऋण  आंदोलन  को  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  अनेक  योजनाएं  बनाई  गई

 यदि  तो  क्या  ये  योजनाएं  अल्पावधि  होंगी  अथवा

 प्रस्तावित  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कषि  प्लोर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  हां  ।
 राज्यों  बोर  संखशासित  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  ऋण  संरचना  को  मजबूत  बनाने  के  लिए

 अल्पावधि  ओर  दोनों  तरह  की  योजनाएं  बनाई  गई
 निम्नलिखित  योजनाएं  विचाराघीन  --

 (1)  अल्पावधि  सहकारी  ऋण  संरचना  के  विकास  की  ब्यापक  योजना  ।

 (2)  दी्घधावधि  सहका री  ऋण  संरचना  की  विकास  योजना  ।

 (3)  सहकारिता  की  दृष्टि  से  कमजोर  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  के लिए  विशेष
 योजना  ।

 (4)  अनुसुचित  जातियां  और  अनुसूचित  जनजातियां  के  लिए  विशेष  योजना  ।

 (5)  विस्तार  ओर  प्रशिक्षण  ।

 (6)  ऋण  आयोजन  ओर  प्रबोधन  ।

 (7)  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आपात  निधि  योजना  ।

 (  8)  ऋण  देने  की  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  मार्गदर्शी  योजना  ।

 (9)  कूप  पुनरुद्धार  निधि  योजना  ।

 (10)  कृषि  ऋण  स्थिरीकरण  निधि  ।

 2.  इन  सब  योजनाओं  का  मुर्य  उह  ए्य  कमजोर  वर्गों  और  कम  विकसित  क्षेत्रों  की  भोर

 ऋण  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  साथ  कृषि  उत्पादन  कामंक्रमों  के  लिए  ऋण  सहायता  में  बढ़ोत्तरी  करने

 के  लिए  सभी  स्तरों  पर  ओर  खासतौर  पर  ग्रामीण-स्तर  पर  सहकारी  ऋण  संरचना  को  मजबूत
 बनाना  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियां  को  चरणबद्ध  ढंग  से  ऐसे  बहुउ॒हू  शीय  सेवा  संगठनों  में  बदलने

 का  प्रस्ताव  है  जो  ऋण  ही  नहीं  बल्कि  कृषि  उत्पादों  के  विपणन  और  परिसंस्करण  तथा  उपभोक्ता

 वस्तुओं  के  वितरण  सहित  सभी  अन्य  आपूर्ति  और  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  में  सक्षम  हों  ।

 मूल  विचार  यह  है  कि  किसानों  की  उपभोग  ऋण  सहित  सभी  किस्म  के  ऋण  प्रदान  किए  जांए  |

 सहकारी  समितियों  के  संसाधनों  को  बढाने  के  लिए  जमा  राशि  जुटाने  के  कार्य  को  भी  महृत््व  दिया

 जाता  है  योजनानों  के  कार्यालय  स्ट्रांग-रूम  ओर  लौहे  की  रोकड़

 का  कर्मचारी  उपलब्ध  अतिदेयों  का  विस्तार  ओर  प्रशिक्षण  की  प्रक्रिया
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 ४.  ज्कजजज ८
 को  सरल  बनाना  जैसे  वस्तुगत  सुविधाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  छोटे  और
 सीमान्त  जो  अत्यधिक  ऋण  के  बोभ  से  दबे  हुए  को  अतिदेयों  का  पुनर्स्थापन  करके  नए
 ऋण  प्रदान  करने  ओर  उन्हें  कूप  पुनरुद्वारा  जेसे  निष्फल  नियेशों  की  भरपाई  करने  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  देने  के  लिए  प्रस्ताव  किए  गए  सहकारिता  की  दृष्टि  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेकमजोर  राज्य
 में  ऋण  संरचना  की  मजबूत  बनाने  पर  विशेष  जोर  दिया  जाएगा  ।  अनुसूचित
 मनुसू चित

 जनजाति  के  लिए  आ्रायोजित  सहकारी  समितियों  को  उनके  निष्पादम  में  सुधार  लाने  के
 लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  ।  अनुसूचित  जाति  और  अनुसचित  जनजाति  के  सदस्यों
 को  सहकारी  समितियों  के  शेयर  सारिणी  के  लिए  अनुदान  और  राजसहायता  देने  का  प्रस्ताव

 ये  योजनाएं  1985-86  की  वाधिक  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ।

 एप्रो  सेवा  केल्र  योजना
 4741.  भी  बालासाहिब  विश्व  पाटिल  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बड़ी  संश्या  में  एग्रो  तकनीछशियनों  भौर  इन्जीनीयरों  को  ग्रामीण
 विकास  के  लिए  अच्छे  केन्द्र  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं  ;

 कया  सरकार  ने  ग्रामीण  विकास  के  लिए  तकनीकी  रूप  से  दक्ष  युवकों  को  अन्य  कार्यों
 में  लगाने  के  लिए  एग्रो  सेवा  केन्द्र  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इस  योजना  में  कितनी  सफलता  मिली  ओर

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  हन  का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  और

 तकनीकी  रूप  से  छिक्षित  कितने  युवक  अब  ग्रामीण  विकास  में  लगे  हुए  हैं  ?

 कषि  और  प्रामीण  विकास  मन््त्रो  बूटा  :  इंजीनियरों  और  तकनीकी
 कामिकों  को  सेवाओं  का  उपयोग  क  रने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्र  में  तकनीकी  सुविधाओं  का  लगातार

 विकास  किया  जा  रहा  कुछ  तकनीशियन  और  इंजीनियर  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कृषि  सेथा  केन्द्रों  में

 काय  कर  रहे  हैं  ।

 हां  ।

 भारत  सरका र  ने  1971-72  में  कृषि  सेवा  केन्द्र  योजना  आरम्म  की  योजना  का

 दोहरा  उद्देश्य  रोजगार  पैदा  करना  और  किसानों  के  लिए  आदानों  ओर  तकनोकी  सेवाओं  की

 ध्यवस्था  करना  यह  योजना  देक्ष  के  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  17  कृषि
 गिक  निगमों  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  की  गई  यह  योजना  1  1979  से  राज्य  क्षेत्र  को  स्थानां

 तरित  कर  दी  गई  विभिन्न  कृषि  औद्योगिक  निगमों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  13  मार्च

 1981  तक  कुल  3206  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  थे  ।
 ।

 यहू  योजना  आनन््ध्न  हिमाचल  जम्मू
 वे  कहमी  मध्य  के  उड़ीसा  पंजाब  उत्तर

 ताडु  और  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  राज्य  कृषि  अद्योगिक  निगमों  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  की

 गई
 पत्तों

 हस  योजना  के  तहत  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  5534  व्यक्तयों  को

 को  स्थानांतरित  कर  विया  कृषि प्रशिक्षण  दिया  गया  ।  यह  योजना  1.4.79  को  राज्य  क्षेत्र

 हि
 वा  ।  ।

 लोगों  की  नौकरी  पर  रल  रही सेवा  केन्द्र  अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  समय-समय  पर
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 दमन  ओर  ढ्ोव  में  मत्स्य  नोकाओं  का  यंत्री  करण  करने  के  लिए  राज-सहाय्ता
 4742.  भी  डो०  बो०  पाटिल  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोम  विकास  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दमन  ओर  द्वीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मत्स्य  नौकाओं  के  यंत्रीकरण  के  लिए

 ऋण  और  राजसहायता  के  रूप  में  प्रावधान  किया  गया

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  दोरान  इस  .  योजना  के  अंतर्गत  कितना  ऋण  और

 कितनी  राजसहावता  दी

 क्या  धनराशि  वितरित  कर  दो  गई  है  यदि  तो  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए
 भौर

 इस  संघ  राज्य  क्षंत्र  में  मत्स्य  नौकाओं  के  यंत्रीकरण  के  लिए  ऋण  की  कुल  मांग

 कितनी

 कषि  झोर  प्रामीण  विकास  मंत्री  (  श्री  बूटा  :  हां  ।

 से  दमन  तथा  दीव  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 गन्ना  एवं  लेवो  च्ोनो  के  मूल्य  का  निर्भारण

 4743.  भरी  बालासाहिब  विस  पाटिल  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन््त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  गन्ने  के  मुल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कोई

 निर्देश  जासे  करती  है  अथबा  सलाह  देती  है  ओर  यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  को  1982-83,
 1983-84  और  1984-85  के  दोरान  कया  निर्देश  दिये

 राज्यों  में  मुल्य  किस  तरह  निर्धारित  किये

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  1984  85  के  पूरे  पिराई  सत्र  के  लिये  लेवी  की  चीनी

 के  मुल्य  निर्धारित  करने  का  है  और  कया  हस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागारिक  पति  मंत्री  बोरेनद्र  (५)  गन्ने  के  मूल्य  के  स्तर  को

 निर्धारित  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  काननी

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  गन्ने  के  केबल  न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य  निर्धारित  करती  है  ।

 केन्द्रोय  सरकार  को  ऐसे  प  रामीटरों  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  जिनके  आधार  पर

 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  गस्ने  के  राज्य  द्वारा  सुझाए  गए  मूल्य  निर्धारित  किए  गए

 भर  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारत  के  राजपत्र  में  1984-85  के  मौसम  के

 दन  के  लिए  31  1985,  28  1985  और  25  अप्र  1985  को  लेवी  चीनी  विस्तृत
 निकासी  मूल्य  अधिसूचित  किए  ऊपर  उल्लिखित  प्रथम  दो  आदेशों  की  प्रतियां  18  1985

 ओर  15  1985  को  समा  के  पठल  पर  भी  रख  दी  गई  हैं  ।

 गन्ना  उत्सदकों  को  अकाथा  राशि  का  भुगतास
 4744.  भी  बाला  साहिब  विले  पाठिल  :  क्या  ल्ाद्य  और  सागरिक  पूर्ति  मग्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  केस्द्रीय  सरकार  गस्ते  की  कीमतों  में  बद्धि  करसे  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 कोई  राजसहायता/सहायता  देती  है  और  यदि  तो  उसका  कया  फामूं  ला
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 ड 1 रस

 कया  केस्द्रीय  सहायता  के  बावजूद  अभी  भी  पूरे  देश  में  गन्ना  उत्पादकों  को  देय  बहुत
 बड़ी  बकाया  धनराशि  का  भुगतान  किया  जाना  छेष  पड़ा  है  और  यदि  तो  इसका  गत  तीन  वर्षों
 का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  गन्ने  की  कोमत  का  भुगतान  सीधे  करने  का  प्रबंध  करेगी  जिससे  बकाया

 राक्षि  में  बद्धि  न  और

 यदि  तो  दस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 लाद्य  भोर  गागरिक  पति  मंत्री  बोरेख  :  जी  नहीं  ।

 1982-83,  1983-84  और  1984-85  मौपमों  के  दोरान  गन्ने
 के  मूल्य  के  भुगतान

 के  बारे  में  तुलनात्मक  स्थिति  नीचे  दी  जाती  है  :--

 रु०/करोड  में  )

 मौसम  कोस्थिति  गन्ने  का  देय  गले  का  दिया  शेष  कुल  राद्ति  के

 कुल  मूल्य  गया  मूल्य  होष  को  प्रतिशतता

 1984-85.  28,2.85.  814,42  681-30  133.12  16.3

 1983-84  29.2.84  738.78  548.08  190-70  25.8

 1982-83  28.2.83  800.26  590.64  209.62  26.2

 1982-83  भर  1983-84  मोसमों  को  28.2.85  को  गल्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राधि  6.

 करोड़  रुपये  ओर  9.92  करोड़

 और  जिन्हें  गन्ता  बेचा  जाता  द्वारा  उत्पादकों  अथवा  उनकी

 तियों  को  पहले  ही  गस्ने  के  मूल्य  का  सीधे  भुगतान  किया  जा  रहा  है  |  गन्ना

 1966  के  उपबंधों  के  गन्ने  की  सुपुदंगी  के  14  दिनों  के  अन्दर  गन्ने  का  भुगतान  किया  जाना
 अपेक्षित  होता  इस  उपबंध  को  लाग  करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी

 है
 जिनके  पास

 भावश्यक  फील्ड  संगठन  और  अपेक्षित  शक्तितयों  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  चोनो  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस  नीति  को  उदार  बनाना
 ु

 4745.  भरी  बाला  साहिब  विल्ले  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  ।
 क्या  महाराष्ट्र  में  काफी  मात्रा  में  गन्ता  पैदा  करने

 वाले  क्षेत्रों  को  लाइसेंस  नीति  में

 पाबन्दियों  के कारण  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  अवसर  से  वंचित  रखा  जा  रहा  है
 क्या  चोनी  मिल  की  स्थापना  के  साथ  कृषि  पर  आधारित  सम्बद्ध  उद्योगों  का  विकास

 होता  भोर
 मे  हि

 यदि  तो  क्या  सरकार  बतंमान  पाबन्दियों  पर  पुनविचार  करेगी  ओर  उन्हें  उदार

 बनाएगी  जिससे  कि  मिलें  खोली  जा  सकेंगी  ?
 हि

 लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  भग्त्री  बोरेना
 पे

 ओर
 छ्ठी

 पंचवर्षीय

 योजना  के  अब  तक  स्वीकृत  की  गई  60  नई  परियोजनाओं
 का

 महाराष्ट्र
 को  22  नयी

 चीनी  परियोजनाएं  प्राप्त  हुई  चीनी  उद्योग  में  असंतुलित  लाइसेंसिंग  से  बचने
 के  लिए

 दक्षी  सिद्धान्तों  की  समीक्षा  करणा  आवए्यक  समझा  गया  था  ताकि  संतुलित  अन्तर
 ज्यीय  और  अन्तर

 क्षेत्रीय  विकास  को  सुत्हविच्रत  किया  ज़ा  सके  ।  चू  कि
 तई  चीमी  मिल  स्थापित  करने  से  वह  एक
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 सशक्त  विकास  केन्द्र  के  रूप  में  काम  करती  है  और  झओऔद्योगिक  विकास  और  ग्रामौण  जनता  के

 आधिक  स्तर  को  ऊपर  उठाने  में  योगदाभ  देतो  है  इंसलिये  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  नये

 सेंस  देने  का  कार्य  पिछड़े  और  ऐसे  जहां  पर  चीनी  उद्योग  नहीं  तक  सीमित  रखां  जाए

 और  मोजुदा  मिल॑  की  विस्तार  क्षमता  को  3500  टी०सी०डी०  तक  सीमित  रक्षा

 3500  टी  ०सी०डी०  से  अधिक  विस्तार  करने  की  अनुमति  तकनोकी  आर्थिक  तंथ्यों  के  अधार  पर

 ही  देने  की  ब्ववस्था  थो  ताकि  कृषि  जौद्योगिक  काम्पलेक््तों  की
 स्थापप्ता

 की
 जा  सकै  ।  संशोधित

 मार्गदर्शी  सिद्ध/न्त  30.9.1985  तक  प्रभावी  हैं  ।

 समप्र  चोनी  उद्योग  से  संबंधित  सातवीं  योजना  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अंणो  के  कमंचारियों  का  स्थाभास्तरण

 4746,  भो  एम०वो०  चन्द्रदाखर  म॒ति
 :  कया  निर्माण  झोर  आवास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  दिल्ली  में  श्रेणी  के  कमंचारियों  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  एक
 मण्डल  से  दूसरे  मण्डल  में  स्थानान््तरण  वरिष्ठता  के  आधार  पर  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग के  प्राधिकारियों  ने  नियमों  का
 उल्लंघन  करके  श्रंणी  के  कुछ  कमंचारियों  कं  स्थानान्तरणं  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  झावास  मंत्री  अब्युल  :  नहीं  ।  कभी-कभी
 सनिक  कारणों  से  तथा  अनुकम्पा  के  आधार  पर  स्थानान्तरण  जाते  हैं  ।

 ओर  उप्र्यक्त  को
 दृष्टि  से  प्रषन  ही  नहीं  उठते  ।

 नई  दिश्लो  टाईप  के  क््वाट र
 4747.  भी  एम०बो०  च्प्रशेखर  मति  :  क्या  मनिर्माण  झौर  आवास  सत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नई  दिल्ली  में  स्थित  टाइप  क्वार्टरों  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 द्वारा  रहने  के  लिये  खतरनाक  धोकश्नित  कर  दिया  गया  हि

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कुछ  जो  टाइप
 आवास  के  हकदार  नहीं  इन  खतरनाक  घोषित  क्वाटरों  में  बहुत  से  वर्षों  से  रह  रहे

 यदि  तो  क्या  उन  अधिकारियों  जो  मूल  रूप  से  इस  टाहप  के  क्वार्टरों  के
 हकदार  उनके  अधिक्रार  से  वंचित  किया  जा  रहा

 वया  इस  क्षेत्र  के  अनेक  निवासियों  ने  अतधिकृत  रूप  से  आंगन  में  कमरों  का  निर्माण
 कर  लिया  और

 _  ($)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और  यदि  कोई
 कार्यवाही  नहीं  को  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  सत्री  अब्वुल  :  से  सूंचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पद्चिस  बंगाल  में  चावल  फा  उत्पादन
 4748.  भ्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  कषि  झोर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :
 हु

 )  वया  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  ऊची  पैदावार  की  किस्म  के  चांवल 4  ९  की
 की  खेती  के  अंतगंत  आने  वाले  क्षेत्र  में  वृद्धि  होने  के  कारण  उत्पादकता  स्तर  में  सराहनीय  वृद्धि हुई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 ्ा  क

 गत  पांच  वर्ष  के  दौरान  आंध्र  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  पंजाब  में  भान  के
 असत  उत्पादकता  में  फ़ई  मई  भिन्तता  की  तुलना  में  उसी  अवधि  के  दोरान  पदिच्रम  बंगाल  में  घान
 की  भोस्रत  उत्पादकता  में  कितनी  भिन्नता  रही

 है

 उपयक्त  अवध  के  दोरान  उक्त  राज्यों  में  वावल  के  उत्पादन  में  कया  र  धार  पाए
 '  गए  और

 3  4

 पश्चिम  बंगाल  में  चावल  के  उत्प्रादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं
 उठाने  का  विचार  है  ?

 »

 कृषि  प्रोर  प्रामोज  विफास्र  मनन््त्रो  डूटा  :  ओर  जी  पश्चिम
 बंगाल  में  चावल  की  उत्पादकता  1979-80  के  1200  डिलोग्राम  प्रति  हैक्टेयर  से  बढ़कर  |98  ३-84  में
 1478  किलोग्राम  प्रति  हैक्ठेयर  हो  बई  है  |  इसो  अवधि  के  चाल  की  अधिक  उपज  देने  वाली
 ढिस््मों  के  तहत  लाया  गया  क्षेत्र  16.50  लाख  हैक्सर  से  बढ़कर  20.10  लाख  हैक्टेयर  तक
 पहुंच  गया  है  ।

 है

 सथा  पश्चिम  बंगाल  सथा  अन्य  चुविदा  राज्यों  में  गत  पांच  वर्षों  के  दोरात
 चावल  के  रूष-में  प्रपप्त  हुई  घान  की  न्यूततम  तथा  अधिकतम  उत्पदकृता  और  उत्पादन  को  दर्शाने
 वाद्य  विवरण  संलग्न  है  ।

 चावल  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  किए

 गए  उपायों  में  शिम्नलिखित  शामिल  हैं
 रा

 फसल  के  तहत  लिलित  क्षेत्र  में  वद्धि

 2.  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  तथा  प्रमाणीकृत  बीजों  के  उपयोग  में  वृद्धि  की  गई
 3.  प्रतिदोषण  फसल  बढ़कर  की  माजुक  स्थिति  में  प्रभावी  जल  प्रबंध  तथा  पानी  की

 ब्यता  सुनिद्िचित
 4  उव  रकों  का  वर्धित  उपयोग  ओर  सुक्षम  पोषक  तत्वों

 का  आवश्यकता  पर  आधारित

 5.  पोष  संरक्षण  संबंधी  पर्याप्त

 6.  समस्यागत  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  प्रोधोगिको  का

 7,  पश्चिम  बंगाल  सहित  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  उत्पादन  का  विशेष  कार्य  क्रम  शुद्ध  करना

 8.  मूल्य  निर्धारण  तथा  अधिप्राप्ति  संबंधी  उपयुक्त  नीतियां  अपनाना  ।
 ह

 विवरण

 चुनिदा  राज्यों  में  चावल  की  न्यूनतम|अधिकतम  उत्पादकता  तथा  उत्पादन
 न्स.+>-म  भा

 राज्य
 किलोग्राम  प्रति  |  उत्पादन

 हैक्टेयर  )
 मीटरी

 |  स्यूनतय  |  अधिकतम  न्यूनतम  अषिकतम
 >>  वाकमयका  जप  2109

 79.
 _._

 पश्चिम  344  49.5

 4 बान्प्र प्रदेश 85.7 उत्तर 505 25.5 67.9 पैष्य प्रदेश ॥ 970 47.4 पंजाब 2606: बाब 266 344 5304 54
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 $$

 डा०  थजो०  आर०  अग्बडकर  को  जीवनी  पर  वत्त  चित्र

 ]
 4749.  भी  लाला  राम  क्या  सूचना  और  प्रसारण  संत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 दूरदरंन  निदेशालय  के  पास  समाज  के  कमजोर  वर्गों  ओर  अनुसूचित  जातियों  ओर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  संबंध  में  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  की  जीवनी  पर  आधारित

 कितने  वत्त  चित्र

 (a)  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  दृरदक्शंन  पर  केन्द्र-बवार  कितनी  बार  ये  वत्त  चित्र  दिखाये

 गये  और

 डा०  बो०  आर०  अम्बेडकर  की  जीवनों  ओर  योगदन  पर  आधारित  कितने  वृत्तचित्र
 निकट  भविष्य  में  बनाने  का  विचार  है  भर  इनके  प्रसारण  की  कया  ध्यवस्था  को  गई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मम्जालय  कक  राज्य  मंत्री  वोी०एन०  :  (१)  और

 फिल्म  प्रभाग  की  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  नामक  डाकुमेंट्री  फिल्म  को  विभिन्त्र  दह्शन

 केन्द्रों  द्वारा  1-4-81  से  31-3-1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  सात  बार  टेलीकास्ट  किया  गया  था  ।

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  बारे  में  डा०  भीम  राव  अम्येडकर  के

 जीवन  पर  उक्त  अवधि  के  दोरान  विभिन्न  दुरद्शन  केन्द्रों  द्वारा  तंयार  किए  गए  और  टेलीकास्ट

 किए  गए  टी०  वी०  कार्यक्रमों  की  संडुया  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शथा  उसको  सदन
 की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 दूरदर्शन  का  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  जीवन  ओर  उनके  योगदानों  पर  2  टी०

 वी०  कार्यक्रम  बनाने  का  प्रस्ताव  फिल्म  प्रभाग  के  वर्तमान  निर्माण  कार्यक्रम  में  भी  इस  विषय
 पर  एक  डाकुमेंट्री  फिल्म  शामिल

 इण्डियन  एशोसिएशन  फार  दि  एडबांसमेंट  आफ  साइम्स  द्वारा  प्रामोश
 विकास  के  लिए  दिये  गए  सुरूाव

 [  ध्रयुवाद  ]
 4750.

 हि  सच  हब्बा  रे
 :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इडिण्यन  ऐसोशियन  फार  दि  एडवांसमेंट  आफ  सांइस  ने  ग्रामीण  विकास  भोर
 गरीबी  समाप्स  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  करने  के  लिए  सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  उन  सुझावों  पर  विचार  किया  शोर
 यदि  तो  उन  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई

 प्रामोण  विकास  बिभाग  सें  राक़्य  सन््त्रो  चन्दयूलाल  :  जी
 सरकार  को  एसोसियोशन  से  कोई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 द्वारा  बब  1985-86  के  दोरान  चलायी  लाने  बालो
 आबास  परियोजनाएं

 4751.  थ्री  क०  प्रधानों  :  क्या  सिर्माण  झोर  आवास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  आवास  ओर  हाहरी  विकास  निगम  ने  ब्ष  1985-86  के  दौरान

 न्विति  हेतु  97  नई  परियोजनानएਂ  मंजूर  की
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 जनम  नननननान-+तम  च््जकर्ूैनएआणआण,णथणथ/थ४थ४थ+:ेे्+्न्त-नह................हफकेकेके  चलायी  परम

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहाँ  उक्त  परियोजनाएਂ  चलायी

 )  क्या  ऐसी  कोई  नई  परियोजना  उड़ीसा  के  लिए  भी  मंजूर  की  गई
 उक्त  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  के

 परचात  किस  वर्ग  के  लोगों  को  लाभ  और
 उड़ीसा  को  द्क्त  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 गई  हैं  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  )  5-3-1985  को  हुई  निदेशकों  के
 बोर्ड  की  86  थीं  बेठक  में  हुटको  ने  97  नयी  आवास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  ये  सभो
 परियोजनायें  वित्तीय  वर्ष  1984-85  में  रवीकृति  की  गई  थी  ।

 (@)  ये  परियोजनायें

 तमिलनाडु  उत्तर  प्रदेश  ओर  पद्चम  बंगाल  राज्यों  में

 इन  परियोजनाओं  में  तीन  परियोजनायें  उड़ीसा  में  हैं  ।

 उड़ीसा  की  इन  तीन  परियोजनाओं  से  ग्रामीण  तथा  छाहरी  क्षेत्रों  मे ंआथिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  निम्न  आय  वर्ग  से  संबरधित  परिवारों  को  लाभ  होगा  ।

 हुडको  ने  उड़ीसा  की  तीन  परियोजनाओं  के  लिए  174.64  लाख  रुपये  की  ऋण  राशि

 स्वीकति  की  है|

 हु  स्वतंत्रता-सेनानियों  को  मकानों  का  आवंटन

 4752.  श्री  रामाक्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  निर्माण  और  प्राबास  भसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 सरकार  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  मकानों/क्वारटरों  का  कितना  कोटा

 निर्षारित  किया

 क्या  कुछ  क्वाटर  उन्हें  आवंटित  किए  गए  यदि  तो  और

 आवंटन  के  लिए  कितने  आवेदन  लम्बित  पढ़ें  हैं  तथा  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  जा

 रही  है  ? है
 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अम्छुल  :  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिए

 कारी  रिहायक्षी  वास  का  कोई  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  प्रत्येक  अनुरोध  पर  विचार

 गृह  मन्त्रालय  के  परामर्श  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  किया  जाता
 तक

 हां  ।  फिलहाल  20  स्वतन्त्रता  सेनानी  सरकारी  बवाटंरों  के  आबन्टी  तीन  ओर

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  आबंटन  स्वीकृत  किया  गया  तथाउन्हें  निकट  भविष्य  में  क्वार्टर  मिल

 जायेंगे  ।
 सौपानों  में  हैं 14  ध्रावेदन  लम्बित  पड़े  मामले  प्रक्रिया  के

 विभिन्न
 सौपानों  में

 सॉमेंट  की  बोरियों  पर  भारतीय  सानक  संस्थान  के  चिन्ह  का  दृरुपयोग

 4752.  डा०  फूल  रेणु  गुहा  :  क्या  लाद्यपौर  नागरिक  पूति  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ।
 क्या  सरकार  को  बाजार  में  उपलब्ध  सीमेंट  को  बोरियों  पर  भारतीय  मानक  संस्थान

 के  प्रभाणीकरण  चिन्ह  दुरुपयोग  होने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।

 पदि  दो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  मानक  संस्थान  के  प्रमाणीकरण

 लिम्ह  के  हस  प्रकार  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 भोर
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 ह्ृृणणणणणााएणएणएणणा

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  मानक  संस्थान  के  निरीक्षकों  को  पुलिस  के  सं  रक्षण  में  छापे

 मारने  और  भारतीय  मानक  संस्थान  के  चिल्हु  वालों  घटिया  सीमेंट  को  पकड़ने  का  प्राधिकार  दिया

 है।देने  का  विचार  किया  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेख  :  (%)  जी  हां  ।

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  जिन  मामलों  में  छिकायतें  सिद्ध  हो  गई

 वहां  उस  वस्तु  को  बिना  पैसे  लिए  बदल  दिया  गबा  ओर  संबंधित  बिनिर्मातादों  को  अपले  उत्पाद  की

 किस्म  में  सुधार  लाने  हेतु  उपचारात््मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  बाध्य  किया  मया  और  बाद  में

 भारतोय  मानक  संस्था  के  निरीक्षकों  द्वारा  उसकी  जांच  की  गई  ।

 प्रस्ताबों  पर  सस््कार  विचार  कर  रही  है  ।

 विवरण

 |  1984  से  उपभोक्ताओं  से  भारतीय  मानक  संस्या  चिन्ह  वालो  घटिया  किस्म  की

 सीमेंट  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतें

 | कऋन््स०  शिकायतकर्ता  का  नाम  लाइसेन्सधारी  सम्बन्धित  भारतीय
 मानक  संख्या

 2  3
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 दर

 1.  गोल्डन  इण्डिया  टाइल्स  क०  भूपेन्द्र  सीमेंट  वक्स
 ह

 269-1976

 चण्डीगढ़  ।  सुराजपुर  ।

 2.  कार्यकारी

 नई  दिल्ली  डायमण्ड  जिला  दामाह  3535-1966

 3.  कार्यकारी  सीमेंट  कार्पोरेश्नन  भ्राफ  976
 स्टोर  नं  ०

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 दिल्ली  ।

 4.  ---  सी०  सी०  धाई०  455-1976

 5.  ई०  एस०  टी०  सी०  लि०  वि  जयधुर  उद्योग  लिमिटेड  1489-1976

 अमृतसर  ।  सवाई  बाधोपुर
 6.  पब्लिक  हेल्ट  वक्स  ,  उदयपुर  सीमेंट  वक्स  269-1976

 गवरनंमेंट  पोलिक्ली  उदयपुर  ।

 अहमदाबाद  ,

 डिप्टी  म्पुनिसक्सि  269-  976

 अहमदाबाद  ।

 8.  स्टोर  ए०  सी०  सी०  1489-1976

 डी०  डी०  द्ल्ली  सीघेंट  »पजस्थान  ||

 9.  पंजाब  सीमेंट  कार्पोरेशन  ए०  सी०  सी०  1489-1976

 एस  ए  0  एस  ०  नभर  |  सुराजपुर

 10.  भारत  हैकी  प्लेट  एण्ड  भ्ांप्त  सीमेंट  कं०  455-1976

 वैसेल्स  विधशास्तापटनम  विद्यालापटनम  ।
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 जू  गैरीसन  इन्जीनियर  डालमिया  सीमेंट  1489  1976
 बंगलोर

 12,  दि  कमाण्डर  इंजीनियर  269-1976
 बंगलौर

 13,  विजय  राज  एण्ड  वेन  बंगलौर  269-1976
 को  यम्बदूर  |

 14,  डा०  प्रकाश  पान्याम  सीमेंट्स  माइमेरल्स  269-1976

 बेनजुलिन  गोवा  ।  लि
 ०  पि  करनूल  डिस्ट्रिक

 टे

 सहायक  कार्यकारी  इण्डिया  सीमेंट  लिमिटेड  269-1976

 कोट्याम  मद्रास  ।

 16.  कार्यकारी  अभियंता  ए०  सी०  सी०  269-1976

 कोडनगल्र  मदुकरई  ।

 17.  मुख्य  हैदराबाद  ।  आंध्र
 सोमेंट  विजेयवाड़ा  ।

 _  269-1976

 18,  एफ्कास  लि०  जलकत्ता  ।  दुर्गापुर  सीमेंट
 वक  |  भाई  एस  455-1976

 19.  नेहा  बिल्हसं  प्रा०  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  भाई  एस  269-1976

 बड़ोदा  ।

 20.  गुजरात  बिजली

 बढ़ोदा  ।

 21.  उप  कार्यकारी  अभियंता

 घा  रोई
 धारोई  कालोनी  ।

 22.  गुजरात  बिजली  बोड्ड

 23.

 24.

 25.

 26.  कार्यका री
 प्रोजेक्ट

 27.  उप  कार्यकारी
 पोर्ट  सब

 राअपिपला  ।

 28.  गुजरात  बिजली  बोर्ड  बड़ौदा

 29.  --

 30.  कार्यकारी

 सिंचाई  परियो  मना
 बोदली  ।

 कमिकल  दृण्डस्ट्रीज
 व  ही  _

 श्री  दिगविजय  सीमेंट  क॑  ०

 दिगविजयग्राम

 गुजरात  ।
 ---

 ए०सी०सी०लि  ०,  सेवालिया
 --  वही  --

 सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड

 कमी  कल  गुजरात  |

 श्री  दिगविजय  सीमेंट

 पर

 --

 --  वही  --

 --

 भाई  एस  :  269-1976

 थाई  एस  :  1489-1976

 भ्राइ  एस  :  269-1976
 थाई  एस  :  269-1976
 आई  एस  :  269-1976
 भाई  एस  :  269-1976

 आई  एस  :  1489-1976

 आई  एस  :  1489-1976

 आईं एस  :  269-1976

 भाई  एस  :  1489-1976

 आई  एस  :  1489-1976
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 कागज  उद्योग  क  लिए  मजदरी  बोड़  को  स्थापना

 4754.  भ्रो  बालासाहिब  जिसे  पाटिल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कागज  उद्योग  के  लिए  किसी  मजदूरी  बोड़  स्थापना  की
 यदि  तो  क्या  उसने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उसे  कब  स्थापित  करने  का  है  ?

 अ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कागज  उद्योग  के  लिए  मजदूरी  बोर्ड  की  स्थापना  का  कोई  भी  प्रस्ताव  इस  समय

 बविचा  राधीन  नहीं  है  ।
 अखबारी  कागज  का  आयात

 4755.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  भमन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  अखबारी  कागज  का  आयात  पूरा  नहीं  हो  पा

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  अखबारों  कागज  के  आयात  के  लिए  अधिक  विदेशी  मुद्रा  को

 मांग  की

 क्या  आवंटन  किये  से  इन्कार  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  क्या  देश  के  अखबारी  कागज  की  कमी  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वोी०  एन०  :  हां  ।

 हां  ।

 भोर  मामले  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  ।

 उड़ोसा  में  पयजल  को  भारो  कमी

 4756.  भ्लो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  निर्माण  और  भक्षावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ॥

 क्या  उड़ीसा  में  पेयजल  का  गम्भीर  संकट

 कया  प्रमावित  गांवों  की  संख्या  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  से  कोई  रिपोर्ट

 प्राप्त  हुई
 क्या  उड़ीसा  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी  है  जिसमें  उस  राज्य

 में  इस  समय  विद्यमान  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात

 निधि  से  सहायता  मांगने  का  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 और  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 किया  क्या  है  ?
 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  ओर  सूखे  की  स्थिति  के

 फलस्वरूप  उड़ीसा  के  लगभग  1300  ग्रामों  में  पेयजल  की  कमी  होने  की  सम्मावना  है  !

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  ऐसी  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 है

 यूनिसेफ  के  माध्यम  से  विद्यमान  रिगों  के  लिये  ओडेक्स  उपकरण  प्राप्त  करने  में  सहायता  देने  के  लिये

 उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  ।

 इस  अनुरोध  की  सिफारिश  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आप।त  निधि  से  की  गयी

 थी  तथा  वे  उड़ीसा  सरकार  के  लिये  हन  उपकरणों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  खरीदने  एवम्

 सप्लाई  करने  के  लिये  सहमत  दो  गये  हैं  ।



 के
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 अमिकों  को  कठिनाइयों  का  अध्ययन  करने  हेंतु  एक  त्रिपक्षोग  समिति
 4757.  शा०  जी०  एस०  राजहंस  :  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उद्योगों  में  रुग्णता  और  उनके  बन्द  होने  के  कारण  श्रमिकों  को
 होने  वाली  कठिनाइयों  का  अध्ययन  करने  हैतु  एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि
 तो  उक्त  समिति  कब  तक  गठित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  श्रमिकों  और
 जकों  के  संगठनों  की  9  और  10  1985  को  हुई  बंठक  उद्योग  में  रूणता  और  कामबम्दी
 द्वारा  प्रभावित  श्रमिकों  की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  करने  के
 सुकाव  पर  विचार-विमरं  किया  गया  था  |  सरकार  द्वारा  ऐसी  समिति  को  गठित  करने  के  लिए भ्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  ह

 उचित  दर  दुकानों  के  कार्यकरण  की  समोक्षा
 4758.  प्लो०  नारायण  चन्द  पराशर  .  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  वर्षों  के  दौरान  देश  में  उचित  दर  दुकानों  के  कार्यकरण
 की  कोई  समीक्षा  की

 यदि  तो  उक्त  समीक्षा  के  निष्कृषं  क्या  ओोर
 यदि  तो  क्या  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दोरान  इस  प्रकार  की  कोई  समीक्षा  की

 जाएगी  और  उसकी  संभावित  तारीख  कया  होगी  ?

 श्ास  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  वोरेंद्र  :  से  केन्द्रीय  सरकार  देश
 में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  निरंतर  पुनरीक्षा  एवं  परिवीक्षा  करती  रहती
 ऐसी  पुनरीक्षाओं  का  उद्देश्य  यह  देखना  होता  है  कि  क्या  विभिन्न

 राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  पर्याप्त

 संख्या  में  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  जा  चुकी  हैं  और  क्या  उपभोक्ताओं  को  उन  उचित
 दर

 की

 दुकानों  जहां  से  उन्हें  राशन  मिलता  संतोषजनक  सेवा  मिलती  है  ।  ऐसी  पुनरीक्षाओं  के
 आधार  पर  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  गत  3  वर्षों  के  दौरान  समय-समय  पर

 दिशानिर्देश  जारी  किये  गये  हैं  कि  वे  उचित  दर  की  दुकानों  के  कायंकरण  उनको  की  जाने  बाली

 सप्लाई  को  सुव्यवस्थित  सुधार  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों

 को  निदेक्ष
 जारी  किये  गये  हैं  कि उचित  दर  की  दुकानों  में  किसी  भी  बहाने  स ेआवश्यक  वस्तुओं  का  न

 होनेਂ  को  शिकायत  का  कोई  कारण  नहीं  होता  उनका  ध्यान
 इस

 जरूरत  की  ओर  भी

 ध्राकषित  किया  गया  है  कि  उचित  दर  की  दुकानों  से  क्षाद्यान्त  खुले
 शक

 में  भेजे
 जाने  या  रनके

 स्थान  पर  घटिया  शाधाम्त  रख  देने  के  मामलों  को  नियमित  निरीक्षणों  तथा  कड़े  पयंवेक्षण  के  माध्यम
 पे  रोका

 बि
 व ं

 बितरण  जि  सका  एक  आवश्यक  पहलू  यह  है  कि  उचित  दर  की
 दुकानें

 ठोक  हरह  के  कार  के  काये  की  भी  समय-समय  पर  सावंजनिक  वितरण  संबंधी
 परामर्श

 दात्री  परिषद्  की  बैठक  में  पुनरीक्षा  की
 जाती  यह  बैठक

 केखीय
 व 3  गा जे  म् की  अध्यक्षता  में  होती  है  भौर  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के
 नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  इसके  सदस्य

 होते  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  ऐसी  चार  बैठकें  19  1983,  7  1983,  26

 “3
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 1984  भौर  29  1985  को  भ्रायोजित  की  जा  चुकी  चूंकि  उचित  दर  की  दुकानों  के
 करण  सहित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  का  की  पुनरीक्षा  निरंतर  की  जाती  वर्ष

 1985-86  के  दोरान  विशेष  पुनरीक्षा  बेठक  आयोजित  करना  आवश्यक  नहों  समझा  जाता

 प्रधाम  मंत्री  के  लिये  स्थायो  निवास

 4759.  भी  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अभी  तक  भारत के  प्रधान  मंत्री  के  लिए  कोई  स्थायी  निवास  नहीं
 बनाया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भर

 क्या  प्रधान  मंत्री  के निवास  को  भारत  के  सभी  भावी  प्रधान  मंत्रियों  के  लिए  स्थायी

 वर्तेमान  निवास  माना  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  नहीं  ।

 ओर  प्रधान  मंत्री  के  दखल  के  वर्तमान  वास
 को

 प्रधान  मंत्री  का  स्थाई  वास

 बनाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इस  आश्षय  के  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  के

 लिए  उपयुक्त  वास  का  तिर्माण  किया  जाना  चाहिये  ।  इन  सुझावों  पर  सरकार  ने  अमी  तक  कोई
 विर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 काली  मिर्च  की  बलों  को  प्रभावित  करने  वालो  बीमारियां

 4760,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  भन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काली  मिर्च  को  बेलों  को  प्रभावित  करने  वाली  मुख्य  बीमारियों  के  क्या  नाम
 जिनके  कारण  बेलें  तष्ट  हो  गई

 उपरोक्त  बीमारियों  के  कारण  कितने  प्रतिद्त  बेलें  नष्ट  हो  गई

 इत  बीमारियों  को  फंलने  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  और

 उनसे  कया  परिणाम  आप्त  हुए  हैं  ?

 कषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  :  तुरन्त  मुरकान  तथा  मंद

 भझात  काली  मिर्च  की  आम  बीमारियां  हैं  ।

 इन  बीमारियों  के  कारण  होने  वाली  क्षति  विभिन्न  स्थानों  तथा  मौसमों  में

 अलग  होती  है  ।
 तरस्त  मुरझान  रोग  के  लिए  उत्पादकों  को  रोग-रोधी  उपाय  अपनाने  की  सलाह  दी

 गई  जिसमें  मेला  पर  छिड़काव  और  एक  प्रतिक्षत  बोडिओक्स  मिश्रण  के  साथ  दवा  से  सराबोर

 करके  बोडिओोक्स  पेस्ट  से  तने  पर  एक  मीटर  तक  लेप  करना  शामिल  मंद  मुरम्कान  के  मामले  में

 रसायनिक  दवा  के  प्रयोग  से  गोल  कृमियों  को  नियंत्रित  किया  जा  सकता  है  ।

 नियंत्रण  के  लिए  अपनाए  गए  उपायों  से  इन  बीमारियों  के  प्रकोप  तथा  तीव्रता  ]।

 रोक  थाम  करने  में  मदद  मिली  है  ।

 काली  मिर्श  उत्पादकों  द्वारा  बेशामिक  कषि  को  अपनाना

 4761,  प्रो०  पी०  ले०  कुरियम  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  मग्खी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  काली  मिच  के  छोटे  उत्पादकों  को  वेशानिक  ढंग  से  कृषि  करने  योग्य  बनाने  के

 लिए  कोई  योजता  कियान्वित  की  जा  रही

 क्ननममममं  «मम मनन  नमन  न  मनन  नननम+  कम  मनन  कराना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  और  फेरल  कृषि  विकास
 परियोजवा  में  कोट्टायम  और  इड्की  जिलों  में  19500  हैक्टार  क्षेत्र

 में  काली  मिर्च  के  बागानों  की  धुनर्स्थापना  को  व्यवस्था  इस  परियोजना  में  50  प्रतिशत  बेलों  के

 स्थान  पर  बेहतर  रोपण  सामग्री  खेती  की  वेशानिक  पद्धतियों  को  अपनाने  ओर  ऋण  समथंत

 की  व्यवस्था  है  |

 केरल  कृषि  द्वारा  क्रियान्वित  की  गई  योजनाओं  के  अलावा  त्रिचूर  शोर

 कोंकन  कृषि  दपोली  और  गोवा  ओर  अन्दमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह  में  संकर  काली

 मिच  की  प्रजाति  बागानों  के  रख-रखाव  ओर  उससे  रोपणी  सामग्री  का  उत्पादन  करने  की  व्यवस्था

 है  ।  के  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  के  राज्य  कृषि/बागंवानी  विभागों  ने  भी  रोपण  सामप्री  के

 दन  के  लिये  प्रजाति  बागानों  की  स्थापना  की  है  ।

 16736  हैक्टार  क्षेत्र  की  पुनर्स्थापना  को  गई  है  जिसमें  केरल  में  18530  जोतें

 निहित  हैं  ।  के  महा  राष्ट्र और  अन्दमान  एवं  मिकोबार  द्वीपसमूह  में

 उत्पादकों  को  प्रति  वर्ष  संकर  काली  मिर्च  ओर  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की

 काली  भिचे  की  लगभग  बीस  लाख  कलमें  वितरित  की  जाती  हैं  ।

 कोचीन  अम्दरगाह  ओर  शिपयार्ड  के  आस  पास  समुद्री  उत्पादों  पर  आधारित

 ओद्योगिक  सम् ह

 4762.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  क्षि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  कोचीन  बन्दरगाह  और  छ्िपयाडे  के  पास  समुद्री  उत्पादों  पर  माधारित

 भ्रौद्योगिक  काम्पलेक्स  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  है
 यदि  तो  क्या  सरकार  तिकट  भविष्य  में  ऐसा  कोई  काम्पलैक्स  स्थापित  करने  का

 विचा र  करेगी  ?  हा

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मन््त्री  बूटा  :  (%)  पे  इस  बारे  में  कोई

 निश्चित  प्रस्ताव  नहीं  मत्स्य  पर  आधारित  उद्योगों  के
 बिकास  के  लिए  कोचीन

 मत्स्यन
 क्षेत्र  में  दस  एकड़  भूमि  क्षेत्र  को  उचित  प्लाटों  में  बांटरर  एक  सीमित  क्षेत्र  की  व्यवस्था  की  गई

 गुजरात  में  चोतो  के  कारखाने

 4763.  थी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 हब

 ।

 गुजरात  में  चीनी  के  कितने  कारखाने  चल  रहे  और  उनमें  से  सौराष्ट्र  क्षंत्र  में

 कितने
 कक ह

 क्या  गुजरात  में  चीनी  के  और  कारखाने  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हां  ती  और
 झा

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे ंस्थापित  किए  जाने  वा  ले  चीनी  कारखानों  की  संश्या  कितनी  है  और

 वे  कहां-कहां  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ?
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 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेनद्र  :  गुजरात  की  [5  स्थापित  चीनी

 फैक्ट्रियों  में  12  फेक्ट्रियों  ने
 बोनी  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कार्य  ज़िनमें  से  4  फैक्ट्रियां

 सोराष्ट्र  क्षेत्र  में  हैं  ।

 से  गुजरात  में  नयो  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  क्रावेदन-पत्र

 विचा  राव  सम्बित  नहीं  पड़ा  हुआ  जब  कमी  कोई  आवेदन.पत्र  प्राप्त  उस  पर  उस  समय

 लामू  मार्ग  दर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  विचार  किया

 12.00  मध्याह्ल
 )

 [  भनुवाद  ]  हि
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सबको  बुलाऊ गा  ।  कृपया  बेठ  मैं  आप  सबको  बारी-बारी

 से  अवसर  दूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  महोदय  शपथ  वाली  मद  ली  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उम्हें  भी  किन्तु  पहले  मैं  इस  काम  को  समाप्त  करना

 चाहता  हूं  ।

 प्रो०  सधु  वण्डवते  :  शपथ  मुझे  नहीं  लेनी  है  मैं  तो  शपथ  ले  चुका  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  प्रोफ़ेसर  आप  रोज  दापथ  ले  सकते  हैं---इस  में  कोई  श्षुराई  नहीं

 है  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 झी  बसुदेव  झ्राचाय  :  महोदय  पिछले  कुछ  दिनों  से  हम  दिल्ली  कलाथ  मिल  के

 प्रबन्धकों  द्वारा  मिल  बन्द  करने  के  नोटिस  के  र्म्बन्ध  में  चर्चा  करवाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सूचना  मुझे  प्राप्त  हुई  है  भोर  मैंने  श्रापको  बताया  है  कि  मैं

 इस  पर  विचार  करूंगा  *****

 श्री  बसुदेव  भ्राचायं  :  10,000  कर्म  चारियों  की  छंटनी  हो  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सूचना  प्राप्त  हुई  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |  मैंने  माननीय

 सदस्य  को  भी  सूचित  किया  जब  वह  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  लिखते  हैं  तो  मैं  भी  उसके  बारे  में

 उनको  लिख  सकता  हूं  ।

 शो  बसुदेव  आंचाय  :  यह  एक  अत्यत  गंभीर  समस्या  है  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  मैं  इप  पर  विचार  करूंगा  ओर  जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।

 थ्री  इम्द्रजोत  गुप्त  :  :  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं

 कि  इस  विषय  पर  हमारे  द्वारा  प्रदनों  की  जो  सूचनाएਂ  दी  जा  रही  हैं  उन्हें  यह  कहकर  लोटाया  जा

 रहा  है  कि  यह  विषय  दिल्ली  प्रशासन  से  संबद्ध  है  इसलिए  स्वीकार्य  नहीं  इस  का  उत्तर

 हमें  दिया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  को  जाँच

 थओरो  इख्रजोत  गुप्त  :  यदि  इसी  प्रकार  की  आपत्ति  उठाई  जाए  तो  आप  ध्यानाषंण  प्रस्ताव

 किस  प्रकार  स्वीकार  करते  हैं  ?

 )
 उपाध्यक्ष  मधोदय  :  मैं  इसकी  जाँच  करू  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मैं  ध्वाप  सबसे  अनुरोष

 करता  हूं  ।  कृपया  एक-एक  करके
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 श्री  के०  आर०  नटराजन  :  उपाध्यक्ष  समाचार  पन्नों  के  जरिए  मुझे

 पता  चला  है  कि  आतम्दपुर  प्रस्ताव  सरकारिया  आयोग  को  सौंपा  गया  मुझे  प्रस्ताव  के  ब्योरों
 के  सम्बंध  में  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  आपसे  अनु रोध  करता  हूं  कि आप  सरकार  को  उक्त  प्रस्ताव  सभा
 पटल  प२  रखने  के  निदेश  दें  ।

 एक  सानतोय  सदस्य  ,  महोदय  भाप  इसे  सभी  सदस्यों  में  परिचालित  करवा  दें  ।
 झो  जाज  जोसेफ  म्  डाकल  :  महोदय  शनिवार  27  तारीश  को  बिना  कोई

 पृर्वं  सूचना  दिए  बेक  ऑफ  कोचीन  के  लेन-देन  कार्य  पर  रोक  लगा  दी  गई  ।  इससे  केरल  के  लोगों
 में  श्लातंक  फेल  गया  है  ।  वे  अम्य  बेंकों  से  मो  पेसा  निकाल  रहे  यह  बेंक  एक  अल्पसंस्यक  समुदाय
 का  इसमें  अधिक  शेयर  अल्प  संरुयक  समुदाय  के  हैं  ।  उन्होंने  कोई  कारण  भी  नहीं  बताया
 तीन  वर्ष  पूर्व  दक्षाਂ  '****

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मु  डाकल  आप  नोटिस  दीजिए  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।
 भी  जाज  ओसफ  मु  डाकल  :  मैंने  नोटिस  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हैं  इस  पर  विचार  कखूंगा  |  श्री  माकम  आप  कया  कहना  भाहते  हैं  ।
 कृपया  संक्षेप  में  कहिए  ।

 श्री  ललित  भाकन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  दिल्ली  क्लायथ  मिल  बन्द  किए
 जाने  के  सम्बंधी  मामले  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  में  बता  चुका  हूं'''***
 क्री  ललित  माकन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  यह  मामला  पांच  बार  उठा  चुका  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  आपने  इसे  उठाया  है  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भी  ललित  माकन  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  पिछले  सप्ताह  भी  जब  मैंने  यह  मामला
 उठाया  था  तो  आपने  कहा  था  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  मिल  बन्द  करने  की  अनुमति  देने  से  इन्कार
 कर  दिया  है  लेकिन  समस्या  यहीं  समाप्त  नहीं  होती  ।  समस्या  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  से  भी
 सम्बन्धित  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  नहीं  माकन  उस  दिन  मंत्री  महोदय  ने  आपको  उत्तर  देते  हुए
 कहा  था  कि  वह  मिल  बम्द  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 झो  ललित  माकन  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  मैं  पिछले  दो  मद्दीमों  से  इसे  उठा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माकन  आप  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  भोर  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दे
 दिया

 करी  ललित  साकत  :  यह  25,000  परिवारों  की  जिन्दगी  का  सवाल  आपको  मेरी  बात

 सुननी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुन  चुका  हूं  ।  बस  काफ़ी  हो  चुका  ।  आप  नहीं  मानेंगे
 तो  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  वहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बात  काफी  देर  तक  सुन  चुका
 हूं

 कृपया  अब  बेठ  जाइए  ।
 बस ल  अ  अइअछउ६उफइ  ६  स्उचक्चस  सफण  डक्क्ल्*-:++ ee

 ++क्षायंवाही  वतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 a
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 झों  ललित  माकन  :  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  ही  मेरी  बात  धेयं  पूर्वक  सुनिए  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  अच्छी  तरह  सुनी  है|  मैं  जानता  हूं  समस्या  कया  है  ।

 कृपया  बेठ  जाइए  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सब  कुछ  सुना  है  अब  काफी  हो  चुका  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं

 छुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांठ  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  आप  नाजायज  फायदा  उठा  रहे
 *  ०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  क्षनुरोध  पर  विचार  कर  चुका  हूं  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।  आप

 मेरे  कक्ष  में  थाइए  मैं  इस  पर  भागे  बातचीत  आप  मेरे  कक्ष  में  थ्वाइए  मैं  इस  पर  आपके

 साथ  चर्चा

 भी  ललित  माकन  :  में  श्रापके  कक्ष  में  भी  गया  था  ।

 ..._(  व्यवधान  )
 झो  भागवत  झा  आजाव  :  महोदय  भ्राप  उनकी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनके  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  चुका  मैं  आपको  बता

 चुका  हूं  कृपया  बेठ  मैं  इस  पर  विचार

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विचार  करूंगा  ।  कृपया  बंठ  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दू

 भाप  जो  कुछ  भी  बोलेंगे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |  अब  श्री  सोमवाथ
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उत्तर  वहीं  देना  चाहता  ।  काफी  हो  गया  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं
 आप  बहुत  थागे  बढ़  रहे  हैं  ।

 ्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  मैं  हइस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 भाप  बोलते  क्यों  जा  रहे  हैं  ।  मैंने  कह  दिया  है  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  बस  ।

 श्ली  ललित  साकन  :  आपने  इस  पर  विचार  नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ओर  मैं  बस  यही  कहना  भाहता  हूं  ।
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  ओर  यह  मैंने  उन्हें  बता  दिया  इससे

 ज्यादा  मैं  भौर  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 (  व्यवधान  )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया

 झो  भागवत  रा  आजाद  :  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  मिल  देश  के  बड़े  उद्योगों  में  से  है  ओर

 वह  लाखों  कमंचारियों  की  छंटनो  करने  जा  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  बता  चुका  हूं  कि  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा

 की  भागवत  झा  आजाद  :  आपको  उनकी  बात  सुननी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  उनकी  बात  सुन  चुका  हूं  ।  -
 दररााभााााभ  काका  का३१

 धारा कताककाकाााा ** क्ायेवाही-वुतांत में सम्मिलित नहीं किया
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 ee

 पहोवध  उन्हें
 )

 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  उन्हें  बता  दिया  है  ।  वह  धुकसे  मिले  थे  और  इस  बारे  में  बातचीत ली

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  व॒र्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनके  अनुरोध  पर  विचार  कर  रहा  भाप  इस  तरह  बीच  में
 क्यों  ललल  डाल  रहे  मैं  आपको  बता  चुका  हूं  कि  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।  कई  और
 विषय  भी  हैं  जिन्हें  प्राथमिकता  देनी  है  ।

 )
 श्री  बसुदेव  आधाय  :  क्या  पिछले  सात  दिनों  से  यह  विचाराधीन  ही  है  ?

 प्रो०  मधु  :  यदि  सदन  के  दोनों  पक्षों  की  इच्छा  इस  पर  शीघ्र  पर्चा  करने
 की  है  तो  आप  इस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  कल  ले  सकते  समूचा
 सदन  हसके  लिए  अनुरोध  कर  रहा  मेरे  विचार  में  सभा  की  राय  को  घ्यान  में  रखा  जाता

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  बता  चुका  हूं  कि  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 भी  बसुदेब  आचाय  :  इसे  कल  लिया  ु
 संसदोय  कार्य  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  उपाध्यक्ष  हमें  दिल्ली  कलाथ

 मिल  बन्द  करने  सम्बंधी  मामले  पर  यहां  विचार  किए  जाने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  हमें  भी  हृरा
 मामले  में  उतनी  ही  चिता  है  जितनी  और  किसी  को  ।  आप  निर्णय  लें  ।  हमें  इस  पर  चर्चा  कराने  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं

 लेकिन  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यवधानों  के  दोरान  यदि  भ्रध्यक्ष  पीठ  १९/**  कोई

 आरोप  लगाया  गया  है  तो  उसे  कायंवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  लेकिन  आप  मामले  पर

 विचार  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्ताँत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाएगा  ।  मैं  ऐसे  आरोप  लगाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  किसी  भी  सदस्य  द्वारा

 अध्यक्ष  पीठ  के  प्रति  आरोप  लगाना  सरासर  अनुचित
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  झपया  बेठ  जाइए  ।  यह  अनुचित  है  ।

 श्री  सोममाथ  रथ  :  उड़ीसा  के  गंजम  तथा  अन्य  जिलों  में  पेय  जल  की  अत्यधिक

 कमी  लोग  पाली  की  तलादा  में  एक  के  बाद  दूसरा  गाँव  छोड़  रहे  मैंने  इस  विषय  पर

 क्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  कृपया  हसे  स्वीकार  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।
 ह

 भी  ब.जमोहन  महन्ती  :  उड़ीसा  पे  एक  दर्दनाक  खबर  मिली  है  कि  बहां  50  बच्चे

 पेचिश  के  कारण  मर  गए  यह  बहुत  खेद  की  बात  है  कि  कुछ  मित्र  यहां  इसे  गंभीरता  से  नहीं

 यंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 ले  रहे  ।  यही  नहीं  संकड़ों  बच्चे  इस  बीमारी  से  पीड़ित  यह  एक  संक्रामक  रोग  है  और  यह  पड़ोसी
 राज्यों  में  भी  फेल  सकता  वास्तव  में  यह  समवर्ती  सूची  की  प्रविष्टि  29  के  अन्तर्गत  आता

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  इस  संबंध  में  वक्तव्य  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भ्रो  श्जोज  सेट  :  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए

 एक  निर्णय  के  संबंध  में  मैंने  एक  ध्यानाकंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मामला

 है  मैं  भाप  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  शीघ्र  चर्चा  कराएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  कृपया  मुके  आधे  मिनट  का  समय  दीजिए  मेरी  बात  सुनिए  ।  मेरे  विचार

 में  सभी  सदस्य  और  आप  भी  इस  मुद्दे  से  जो  मैं  उठा  रहा  हूं  पूर्णतया  सहमत  होंगे  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  माध्यमिक  झिक्षा  बोर्ड  ने  दसवीं  कक्षा  के  लिए  नागरिक  क्षास्त्र  की  पाठय

 पुस्तक  प्रकाक्षित  की  है  जिसमें  भारतीव  संसद  को  सरकार  के  एक  विभाग  के  रूप  में  बताया  गया  है
 भौर  जब  हमने  हस  सम्बन्ध  में  उन्हें  लिखा  तो  उन्होंने  कहा  अदालत  में  जा  सकते  हैं  परन्तु

 हम  पाठ्य  पुस्तक  में  परिवर्तन  नहीं  करेंगे  ।””  उन्होंने  जानबूक  कर  हमारी  संस्था  का  अपमान  किया

 है  ।  अगर  हमारे  बच्चे  ऐसी  पाठय  पुस्तकें  पढेंगे  तो  यह  हमारे  लिए  बहुत  दाम  की  बात  होगी  ।  मैंने

 एक  विद्देषाधिकार  प्रस्ताव  के  सिए  सूचना  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उस  प्रस्ताव  को  आगे  भेज  दिया  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मैं  चाहता  हूं  कि आप  इसकी  जांच  क्या  यह  आपके  विचा  राधीन
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हस  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  आपको  बड़ी  कृपा  धन्यवाद

 म०प०
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]
 सारियल  बिकांस  बोर्ड  पटल  के  अन्तगंत  उ्धरक

 संशोधन  आदेदा  1985,  लम्सू  एंड  काइमोर  हाटिकर्चर  प्रोद्यूस  माकिठिंग  एंड
 सिंग  कोपरेशन  इत्पादि  की  वायिक  रिपोर्ट  और  उसके  कांय  करण  को  समोक्षा

 कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  ब.टा  :  मैं  निम्नलिक्षित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  धर

 (1)  नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  धारा  2]  के  अंतर्गत  निम्नलिखित

 सचनाओं  तथा  अंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :-&
 नारियल  विकास  बोर्ड  1984,  जो  12  1984

 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचना  संझ्या  सा०का०नि०  716  में

 द्ित  हुए  थे  ।

 नारियल  विकास  बोड्ड  भर्ती  1984,  जो  6

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिस  चना  संख्यह  सा०का०नि०  1042  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
 हर
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 न

 )  नारियल  विक्रास  बोडं  भर्ती  1984,  जो  5
 1985  को  भारत  के  राजपत्र  मैं  अधिस  चना  संख्या  सा०का०नि०

 10  में  प्रकाशित  हुए
 के

 [  प्रंथालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संक्या  एल०  टो०  797/85  ]
 (2)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतर्गत  उ्ंरक

 संशोधन  19४5  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 जो  9  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०|  न०

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गइ  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  798/85  ]

 (3)  कम्पनी  की  धारा  की  उपधघारा  (])  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 जम्मू  एण्ड  काह्मीर  हाटिकल्चरल  प्रोड्यूस  माक  टिग  एण्ड  प्रोसमिग  कारपो

 हान  के  वर्ष  1978-79  और  1979-80  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 जम्मू  एण्ड  काइमीर  हार्टिकल्चरल  प्रोडयूस  मार्केटिंग  एण्ड  प्रोसेसिंग  कारपोरेशन
 का  वर्ष  1978-79  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरी  क्षित

 लेखे  तथा  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  तत्संबन्धी  टिप्पणियां  ।

 जम्मू  एण्ड  काए्मीर  हाटिकल्चरल  प्रोड्यूस  मार्केटिंग  एण्ड  प्रोसेसिंग

 हान  का  वर्ष  1979-80  सम्बन्धी  वाषिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  नियंत्रक-महालेखाप री  क्षक  की  तत्सम्बन्धी  टिप्पणियां  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिशित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्गाने  वाला  एक  विवरण  तथा  ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संश्या  एल०  टी०  799/85  ]

 (5)  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों

 तथा  अंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 कर्नाटक  काजू  विकास  निगम  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कर्ताटक  काज  विकास  निगम  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी

 वाबिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 तत्संबंधी  टिप्पणियां  ।
 ध

 ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिल्षित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्व  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 800/85  ]  ॥॒

 (7)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  बाधिक
 ...

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति

 ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  के  वर्ष
 1983-84

 संबंधी  वाधपिक
 :

 लेक्षाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  तथा  तत्संबंधी  लेल्ापरीक्षा

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।
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 समममम_«

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्क्षान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  सरुया  एल०  टी०  801/85]
 समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  को  ब्यौरेबार  मांगें

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  एम०  :  मैं

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  माँगों

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संहया  एल०  टो०  702/85]
 श्रम  संब्रालय  को  वर्ष  1985-86  को  अनुदानों  को  व्योरेवार  मांगें

 अ्म॒  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  :  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  को

 अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  समा  पटल  एर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गईं  ।  देखिये  सरुया  एल०  टी०  803/85]
 महासागर  हलक्ट्रानिक्स  और  परमाणु  ऊर्जा  विभागों  की  वष  विज्ञान भोर प्रोद्योपिको

 को  अनुवानों  को  थ्योरेवार  मांगें  ।

 विज्ञान  भोर  प्रोद्योपिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इल  कट्रो  निक्स  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  वो०  पाटिल  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  महासागर  विकास  बिभाग  की  व  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।

 ग्रथालय  में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  804/85  ]

 (2)  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  स  रूया  एल०  टो०  805/85 ]
 (3)  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्योरेबार  भांगों

 तथा  अंग्रं जी  संस्करण  )  की  एक
 में  रखी  गई  ।  वेखिये  संस्या  एल०  टो०  806/85  ]

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण
 श्री  काकाडे  संभाजी राव  साहेब  राव  )

 12.14  भ्र०१०

 अविलंबनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाक्षण
 आवश्यक  तथा  अम्य  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  हुई  बद्धि  से  उत्पन्न  स्थिति

 ]
 श्री  जेनुल  बशर  :  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्त  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अन  रोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  संबंध  में
 एक  वक्तब्य  दें  ;

 हु
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 तथा  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  हाल  में  हुई  वृद्धि  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा

 इसके  बारे  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम  ।””

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  महोदय  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मामला  आप
 इस  पर  नियम  चुकी  के  अंतगंत  चर्चा  की  अनुमती  ल्ाद्य ओर नागरिक पूर्ति weit (राव  वीरेख  ध्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इस  समय  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को
 स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  मंत्री  महोदय  उत्तर  दें  ।

 ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन््त्री  वीरेख  :  वर्ष  के  में  समग्र  मुल्य
 स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  के  के  9.2  प्रतिशत  की

 तुलना  में  विशेषता  में  घटकर  5.8  प्रतिशत  हो  गई  तथा  के  दौरान  मुल्य  स्थिति  की

 एक  उल्लेखनीय  विशेषता  यह  रही  है  कि  मुल्यों  में  मन्दी  रही  तथा  कई  आवश्यक  जिसमें
 तेल  तथा  सब्जियां  शामिल  आसानी  से  मिलती  माननीय  सदस्य  इससे  सहमत

 होंगे  कि  बास्तव  में  यह  एक  प्रशंसनीय  बात  है  कि  को  समाप्त  पिछले  दो  वर्षों  में
 अनाज  के  थोक  मुल्य  सूचहांक  में  6.6  प्रतिक्षत  गिरावट  TTA,  के  दोरान  कुछ
 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 2.  के  आम  बजट  को  प्रस्तुत  करने  के  बाद  से  थोक  को  समाप्त

 चार  सप्ताहों  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  उपलब्ध  इन  चार  सप्ताहों  के  दोरान  थोक  मूल्य
 कांक  में  2.3  प्रतिशत  की  बढ़ि  हुई  यह  वद्धि  कुछ  वस्तुओं  पर  बजट  में  लगाई

 गई  लेवी  अथवा  उनके  निदेश्षित  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  के  कारण  हुई  बाकी  वस्तुओं  के  मामले

 में  एक  मिश्रित  रुख  रहा  है  ।  कुछ  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  वद्धि  हुई  है
 जबकि  कुछ  अन्य  वस्तुओं  के

 मूल्यों  मे ंकमी  आई

 3.  उचित  मूल्यों  पर  आवश्यक  वस्तुएं  सुलम  कराने  के  कार्य  को  बहुत  अधिक

 महत्व  देती  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  दोनों  ही  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  की  परिवीक्षा

 कर  रही  है  ।  सरकारी  नीति  में  मुरूय  बल  आवश्यक  विशेषकर  जिसकी  आधूर्ति  कम  का

 उत्पादन  बढ़ाने  पर  दिया  जा  भपनी  घरेलू  अआवश्कताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवश्यक

 वस्तुओं  के  निर्यात  को  विनियमित  किया  जाता  देश  के  भीतर  आपूर्ति  बढ़ाने  के लिए  कुछ  वस्तुओं

 का  आयात  किया  जाता  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इसके

 प्रबंध  से  सुधार  लाया  जा  रहा  ताकि
 विशेषकर

 समाज  के  वर्गों  को  आवश्यक  वस्तुएਂ

 उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराई  जा  सके
 |

 राज्य  सरकारें  आवद्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी

 प्रकार  के  कानूनों  को  लागू  कर  रही  हैं  ।
 आम  बजट  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार

 ने  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  मुनाफाखो
 जमाखोरी  तथा  चोरबाजारी  करने  वाले  दोषी

 व्यापारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही

 4.  सरकार  अआवदयक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को
 नियंत्रण

 में  रखने  के  लिए  निरन्तर
 निगरानी

 रखे  हुए  है  और  देदा  के  प्रत्येक  भाग  में
 वे

 उपलब्ध  हो  सके
 यह  सुनिश्चित  करने

 हे
 लिए  हर

 संभव
 प्रयास  किए  जा  रहे  माननीय  सदस्यगण  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  श्प

 ।

 उनक

 में  सरकार

 द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयासों  की
 सफलता  के  लिए  जनता  का  जागरुक  होना  तथा  उनका  सहयोग

 मिलना आवदयक है ।
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 शा

 हिंदो  प्त

 भरी  जनुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  मैंने  अपना  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  वित्त  मन््त्री  जी  को

 सम्बोधित  किया  था  क्योंकि  जो  कीमतें  बढ़  रही  हैं  उनका  ज्यादा  ताल्लुक  वित्त  मन्त्रालय

 से  है  और  उसका  थोड़ा  ताल्लुक  खाद्य  और  भआपूर्ति  मन्त्रालय  से  है  ।  अपने  बयान  में  मन्त्री

 जी  ने  यह  माता  है  जो  कि  1985-86  का  जो  बजट  आया  बहू  एक  बड़ा  कारण  है
 क्षीमतों  के  बढ़ने  बजट  के  दोरान  मैंने  और  मेरे  बहुत  से  साथी  सम्माननीय  सदस्यों

 ने  यह  आशंका  व्यक्त  की  थी  कि  बजट  से  कीमतें  काफी  बढ़ेंगीओर  इसके  विपरीत  अनेकों

 तक॑  किए  जाने  के  बावजूद  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  कीमतें  बढ़ती  जा  रही  मन्त्री  जी

 ने  आंकड़ा  दिया  है  13  अप्र  1985  को  समाप्त  चार  सप्ताहों  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  जिसमें

 उन्होंने  माना  है  कि  2.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थोक  मुल्यों  में  कया  वद्धि  हुई  है--उसकी
 जानकारी  तो  मुझे  नहीं  है  लेकिन  खुले  बाजार  में  जो  चीजें  मिल  रहो  हैं  उसकी  बात  मैं  आपके

 माध्यम  से  माननोय  मन्त्री  जो  को  बता  सकता  हूं  ।  आम  तोर  से  बजट  आने  के  बाद  छहरों  में  खुले
 बाजार  में  कीमतें  15  प्रतिशत  ओर  गांवों  में  30  के  लगभग  वृद्धि  हुई  है  खाद्यान्नों  में  तो  कीमतें

 कम  बढ़ी  हैं  लेकिन  ख|द्य  सब्जियों  और  मसालों  की  कीमतें  लोग  गहराई  से

 महसूस  कर  रहे  हैं  ।  गहराई  के  साथ  लोगों  पर  इसका  असर  पड़  रहा  है  ।  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत

 तो  आसमान  छू  रही  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  से  मैं  आता  मैं  अपने  क्षेत्र  में  कल  गया  था  ।  वहां
 पर  भिट्टी  का  तेल  जबकि  उप्तकी  निर्धारित  कीमत  2.45  रु०  लिटर  वह्  6  5०,  6-50  ६०  ओर

 कह्दीं-कहीं  पर  पोने  रुपए  तक  बिक  रहा  मैं  अमी  समाचार  पत्रों  को  देख  रहा  तो  पश्चिम

 बंगाल  ओर  बिह्वार  में  7  र०  लिटर  तक  मिट्टी  का  तेल  बिक  रहा  डीजल  में  जो  मूल्य  वद़ि

 हुई  उससे  परिवहन  के  खर्चो  में  मी  वृद्धि  हो  रही  है  ।  ट्रकों  में  माल  ढ़ोने  के  भाड़े  में  वद्धि  हो  रही

 है  ।  बसों  के  किराए  बढ़  रहे  हैं  ।  स्कूटर  ओर  टंक्सियों  के किराए  परਂ  भी  इसका  असर  पड़  रहा  है  ।

 इस  प्रकार  मालभाड़  और  सवारी  भाड़  में  भी  वृद्धि  होने  से लोगों  को  काफी  कष्ट  हो  रहा  है  तथा

 काफी  परेशानी  हो  रही  ट्यूबों  तथा  ठायरों  के  दामों
 में  भी

 लगभग  दस  प्रतिक्षत  को  वृद्धि

 ई कट
 उपाध्यक्ष  इस  संबंध  में  कुछ  सूचना  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  को

 देना  चाहता  सबसे  पहले  मैं  अपने  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  में  गाजीपुर  जिले  के  जो  आँकड़  मैंने  एकत्र

 किए  खास  कर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  उनके  बारे  में  मन््त्री  महोदय  को  बताना  चाहता

 हूं  ।  जलावन  लकड़ी  जो  बजट  से  पहले  16  रु०  मत  अब  वह  30  र०  मन  बिक रही  है  ।  मिट्टी

 का  तेल  पहले  2.45  ९०  अब  3.50  र०  से  4.00  र०  तक  बिक  रहा  है  ।  डालडा  एक  डिब्बे  के

 दाम  265  रु०  जो  अब  315  र०  या  इससे  भी  अधिक  कीमत  पर  बिक  रहा  चीनी  जो  कि

 खुले  बाजार  में  5.50  २०  प्रति  किलो  बिक  रहा  अब  वह  7.00  २०  प्रति  किलो  तक  बिक  रहा

 मि  जो  पहले  13  ९०  प्रति  किलो  अब  वह  24  २०  प्रति  किलो  बिक  रही
 जो  कि  रोजाना  की  एक  एसेंशियल  कामोडिटी  उसकी  कोमत  0.50  र०  प्रति  किलो  से  अब

 0-75  र०  प्रति  किलो  तक  पहुंच  गई  हमारे  तरफ  ओर  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भी  पान  जो

 बड़े  चाब  से  खाते  हैं  ओर  उसके  बिना  नहीं  रह  सकते  बनारस  के  लोग  तो  बिल्कुल  भी  नहीं  रह

 सकते  हैं  तथा  जो  पहले  25  प०  का  बीड़ा  मिलता  अब  वह  30  पे०  और  कहीं  पर  50  प०  का

 बोड़ा  बिक  रहा  है  ।  चना  3  रु०  प्रति  किलो  से  4  र०  प्रति  अरहर  की  दाल  5.50  ६०  प्रति
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 ।  से  6.50  र०  प्रति  मोटा  भावल  2.50  २०  प्रति  किलो  से  3.00  २०  प्रति  गोढ्त
 18  र०  प्रति  किलो  से  24  र०  प्रति  किलो  बिक  रहा  मैंने  दिल्ली  के  बारे  में  भी  कुछ  अंक
 इकट्ठे  किए  वे  भी  मैं  आपके  माध्यम  से  मनन््त्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूँ  ।  आलू
 1.00  र०  से  1.25  प्याज  1.50  २०  से  2.00  लोकी  | 50  Go  से  2.00  २०,  बेंगन  [.50  से
 2.00  गोभी  2.00  रु०  से  5.00  ९०,  कटहल  4.00  २०  से  600  २०,  हरी  मिचं  4.00  ८०  से
 8.00  र०  घूईया  4.0)  रु०  से  5.00  र०  प्रति  किलो  की  कीमत  बढ़  गई  इस  प्रकार  चावल
 ओर  गेहूं  में  कीमत  नहीं  लेकिन  दालों  में  कीमत  बढ  गई  है  ।  चना  6,00  रु०  से  6.50  रु
 भरहर  की  दाल  5.50  5०  से  6.00  ९०,  मूंग  की  दाल  7.00  रु०  से  8,00  ०,  उर्द  की  दाल
 8.00  रु०  से  9.00  २०,  चना  की  दाल  6.00  Fo  से  6.50  चीनी  खुले  बाजार  में  5.00  र०
 से  5.50  रु०  बिकने  वाली  चीनी  अब  6.00  र०  से  लेकर  6.50  तेल  सरसों  14.00  रु०  से
 15.00  देशी  घी  के  दाम  घटे  हैं  50.00  २०  से  45  २०,  डालडा  घी  16.15  से  17.10  रु०
 लाल  भिर्च  20,00  र०  25.00  ९२०,  हल्दी  20.00  र०  से  22.00  जीरा  15.00  रु०  से  20.00
 रु०  प्रति  किलो  के  दाम  बढ़  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  साबुन-लाइफबॉय  ओर  समलाइट-जो  कि  नहाने
 ओर  कपड़े  घोने  के  काम  में  आते  हैं  उनकी  कोमत  भी  बढ़  गई  सनलाईट  साबुन
 2.25  5०  से  2.50  ६८०  और  लाइफब्राय  2.50  रु०  से  2.65  रु०  एक  के  दाम  बढ़  गए

 इस  प्रकार  ये  जो  एसेन्शियल  कमाडिटीज  इन  की  कीमतें  बराबर  बढ़  रही  इस्पात
 की  छड़  भौर  लोहे  की  चादरों  के  दामों  में  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  सीमेंट  के

 मूल्य  में  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  सीमेंट  जो  बजट  के  पहले  62-64  रुपया  बोरा

 बिक्ता  अब  70  रुपये  और  कहीं-कहीं  उससे  भी  अधिक  दाम  पर  भिल  रहा  है  ।

 नहाने  का  कपड़े  घोने  का  सभी  कुछ  मंहगा  है।खास  कर  जो

 सोन्दयं  सामग्री  जो  पैट्रोलियम  पर  आधारित  है  उन  की  कीमतों  में  20  से  30  प्रतिशत  को

 ब॒द्धि  हुई  शहरी  क्षेत्रों  मैंने  अमी  बतलाया  कीमतें  15  प्रतिद्यत  बढ़ी  लेकिन  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में सीधे  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  और  जहां  क्रम्यूनिकेशन  के  साधन  विकसित  नहीं  हुए
 बढहां  तो  50  प्रतिशत  कीमतें  बढ़  गई  होंगी  |  खर्च  बढ़  जाने  सब  से  ज्यादा  असर

 गरीबी  पर  पड़ता  है  ।  बड़े  लोग  तो  शायद  मंहगाई  के  इस  बोफ  को  बरदाहइत  कर  क्योकि  वे  सक्षम

 लेकिन  उन  की  वस्तुओं  की  कीमतें  भी  बढ़ी  ज॑से  एअर-कण्डीश्नर  के  दाम  बढ़ें

 जिन  को  विलासता  की  चीजें  कहा  जाता  लेकिन  एसेन्शियल  कमाडिटीज,के  दाम  बढ़ने  का  बोझ

 गरीब  आदमियों  पर  पड़ा  है  और  समझता  हूं  कि  पिछले  दो  वर्षों  मे ंगरीबी  करी  रेखा  से  जितने  लोगों

 को  हमने  ऊपर  उठाया  है  उनमें  से अधिकतर  फिर  गरीबी  की  रेखा  के  नोचे  चले  गये  क्योंकि  गरीबी

 को  रेखा  जो  निर्धारित  की  गई  उत्तका  कीमतों  का  आधार  बहुत  पुराना  गरीबी  की  रेश्षा

 के  तीचे  रहने  वाले  या  ऊपर  रहने  वालों  का
 रुपये  कुछ  जो  इस  मूल्य  बढ्धि  से

 काफी  नीचे  चले  गये  हैं  ।  अब  गरीबी  को  रेक्षा  के  नीचे  जीवन  व्यतीत  करने  वालों  की  सब्या  में

 काफी  वद्धि  हुई  है  और  जैसा  मन्त्री  जी  ने  कहा  ठीक  कहा  है  कि  ये  दाम  बजट  के  बाद  बढ़

 हैं  ।  बजट  के  पहले  कीमतें  स्टेबिलाइज्ड  बल्कि  कहीं-कहीं  तो
 गिर  रही  मेरे  पास  कुछ

 पेपप्तं  की  कर्टिग्ज  हैं-फाइने  शिन्यल  1984  का  लिखता

 ]
 हर  आवश्यक  वस्तुओं  के  मृल्यों  में  ओर  गिरावट
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 उप  के  बाद  17  अक्तुंबर  का  अखबार

 [  अनुवाद  ]

 मुल्थों  में  निरल्तर  मौसमी  कमी

 ]
 उस  के  बाद  27  अक्तूबर  का  अखबार

 [  धनुवाद  ]
 मूल्यों  में  मन््दी

 ]
 उसके  बाद  2  दिसम्बर  का  अखबार  है

 ]
 मुल्यों  में  निरन्तर  गिरावट  की  प्रवत्ति

 1984-85  में  कौमतें  स्टेबिलाइज्ड  थी  ओर  कहीं-कहीं  पर  गिर  रही  कम  हो  रही
 लेकिन  इस  बजट  के  आने  के  वाद

 |
 किसी  भी  बजट  के  बाद  की  अवधि  में  यह  अभृतपूर्व  मूल्य  वद्धि

 [  हिन्दो  ]
 किसी  भी  बजट  के  आने  के  बाद  इतनी  अभुतपुव  कीमतें  कभी  नहीं  जितनी  की

 बजट  के  बाद  बढ़ी  हैं  ।
 |

 उपाध्यक्ष  एक  वात  और  है--जितनी  कीमतें  बजट  के  कारण  बढनी  चाहियें  उनसे

 बहुत  अधिक  बढ़ी  यहां  पर  फूड  तथा  सिविल  सप्लाईज  मिनिस्टर  साहव  का  काम  आता  है  ।

 बजट  से  अगर  किसी  चीज  की  कीमत  5  परसेन्ट  बढ़नी  7  परप्रैन्ट  बढ़नी  या  10
 परसेन्ट  बढ़नी  10-15  भौर  20  परसेन्ट  बढ़ी  हैं  और  मंत्री  महोदय  इस  बढ़ोत्तरी  को  रोक  नहीं
 पाये  हैं  ।  इन  को  कंसे  रोका  किस  तरह  से  इस  में  सुधार  किया  खाय  यह  हमारे  धाद्य  भौर

 श्ापूर्ति  मन््त्री  जी  का  काम  है  ।

 उपाध्यक्ष  जहां  तक  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूथन  सिस्टम  को  बात  मैं  जानता  हूं  अभी  अपने

 जवाब  में  मंत्री  जी  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  की  कथा  का  ग्रुणगान  करेंगे  क्योंकि  उन  को  जो

 किगसे  राज्य  सरकारों  या  उन  के  अपने  अधिकारियों  के  माध्यम  से  मिलती  वे  उन्हीं  के  आधार

 पर  उत्तर  लेकिन  जिस  तरह  से  में  चुन  कर  आया  उसी  तरह  मंत्री  जी  भी  चुन  कर  आये

 उन  को  भी  चुनाव  लड़ना  पड़ा  होगा  और  वे  अपने  क्षेत्र  में जाते  भी  होंगे  और  वहां  उन्होंने
 देखा  भी  होगा  कि  उन  का  पब्लिक  हिस्ट्रीव्यूशन  सिस्टम  गांवों  में  किस  प्रकार  से  काम  कर  रहा  है  ।

 किस  प्रकार  से  गांवों  में  पव्लिक  हिस्ट्रीव्यूशन  सिस्टम  का  मजाक  हो  रहा  हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश

 में  सहकारिता  के  माध्यम  से  उचित  मूल्य  की  दुकानें  चलाई  जाती  हैं  और  चार  चार  और  पांच  पांच

 महीने  तक  उन  दुकानों  पर  मिट्टी  का  तेल  नहीं  होता  ।  होली  बीत  ईद  बीत  गई

 लेकिन  वहां  पर  किसी  को  कुछ  नहीं  मिला  ।  केवल  कुछ  छाहरों  में  ही  पब्लिक  इिस्ट्रीव्यूशन  सिस्टम

 कुछ  अच्छा  है  लेकिन  देश  के  ओर  भागों  से  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूघन  सिस्टम  ठीक  होने  की

 खबर  नहीं  मिलती  ।  इस  के  लिए  आप  क्या  सोच  रहे  आप  राज्य  सरकारों  के  लिए  कह  देते  हैं
 कि  राज्य  सरकारें  इस  को  कर  रही  हैं  लेकिन  राज्य  सरकारें  संतोषजवक  ढंग  से  काम  नहीं  करती
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 हैं  ।  पिछले  दिनों  मैंने
 पेट्री  लियम  मिनिस्टर  साहब  से  मिट्टी  के  तेल  के  बारे  में  बात  तो  उन्होंने

 यह  सूचना  दी  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकर  ने  जितना  मिट्टी  का  तेल  मांगा  उतना  उन्होंने  दे
 जितनी  उन  की  आवश्यकता  उतना  उस  को  दे;दिया  ।  पेट्रोलियम  मिनिस्टर  साहब  ने  तो

 उन  को  भिट॒टी  का  तेल  दे  दिया  लेकिन  यह  काम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  है  कि  किस  जिले  में  ओर
 किस  गांव  में  वह  कितना  वितरण  करती  '  सरकार  गेहूं  दे  देती  चावल
 दे  देती  चीनी  दे  देती  मिट्टी  का  तेल  दे  देती  है  और  द्वुतरी  आवश्यक  चीजें  दे  देती  हैं  लेकिन

 वह  जिन  लोगों  के  लिए  भेजा  जाता  है  उन  को  ठोक  प्रकार  से  नहीं  मिलता  ।  तो  मैं  खास  कर  मंत्री

 जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यशन  सिस्टम  का  सुधार  कैसे  राज्य
 सरकारों  पर  आप  छोड़  तो  काम  नहीं  आप  अपने  स्तर  पर  इस  में  कंसे  सुधार
 यह  आप  हमें  बताएं  ।  बहुत  दिनों  से  एक  मांग  इस  देश  में  उठ  रही  इस  माननीय  सदन  में  उठ  रही
 है  कि  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूशन  तिस्टम  को  आदर्श  बनाया  जाए  भौर  एक  ऐसा  नमूतरा  बनाया  जिस
 को  पूरे  देश  में  लागू  किया  जाए  और  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूशन  विस्टम  के  द्वारा  उचित  मुल्य  की  दुकानों
 से  एसेंशल  कोमोडिटीज  सभी  लोगों  को  मिल  सके  और  प्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  भी

 उचित  मूल्य  पर  चीज़  इन  दुकानों  से  मिल  सके  ।  मैं  सब  से  पहला  सवाल  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना
 चाहता  हूं  कि  वे  पब्लिक  हिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  को  कंसा  बनाना  चाहते  हैं  ।

 फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाइज  मिनिस्ट्री  की  जो  बहस  हो  रही  उस  में  मंत्री  जी  ने  जवाब
 दे  दिया  कि  राज्य  सरकारें  ठीक  से  काम  कर  रहो  ठीक  से  इन  चौोज़ों  का  बटवारा  कर  रही  हैं  ।

 अगर  उत्त  तरह  का  जवाब  आज भी  मंत्री  जो  तो फिर  यह  कालिंग  एटेंशन  मोझनन  लाने  का
 मकसद  ही  बेकार  हो  जाएगा  ।  कीमतें  बढ़ी  हैं  ओर  कीमतें  बढ़ने  का  ट्रेंड  है  ओर  ऐसा  मालम  पड़ता

 है  कि  कई  वर्षों  तक  बढ़ती  हुई  कीमतों  का  मुकाबला  करना  पड़ेगा  ।  एक  विकासशील  देश  एक
 डेवलपिंग  कम्ट्री  में  कीमतें  बढ़ती  रहती  हैं  और  कीमतें  बढ़ने  का  ट्रंड  चलता  यह  जो  भ्रर्यदात्त्र

 के  विद्यार्थी  वे  जानते  हैं  लेकिन  मैं  यह्  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  कंसे  वेटर  मेनज॑मेंट  के

 अच्छे  प्रशासन  के  जरिये  पब्लिक  डिस्ट्रोव्यूशन  सिस्टम  को  ठीक

 दूरी  बात  यह  है  कि  ब्लैक  प्रोफिटियरिंग  और  होडिंग  जो  ऐसेंशल  कोमोडिटीज

 की  होती  उस  की  कलई  उसी  दिन  खुल  गई  जब  आप  जवाब  दे  रहे  थे  भोर  बहुत  से  मेम्बरों  ने

 हस  सवाल  को  उठाया  था  ।  2  लाख  68  हजार  केसेज  पकड़  गये  भौर  17  हजार  केसेज  कोर्ट  में
 गये  ओर  कंविक्शन  हुआ  केवल  700  केसेज  में  ।  2  लाख  62  हजार  रेडंस  हुए  और  सेम्पल  इकट्ठा
 किये  गये  ओर  के  वल  700  केसेज  में  कविक्दन  हुआ  ।  तो  इस  से  कया  आशा  की  जा  सकती  इससे

 यही  निष्कषं  निकाला  जा  सकता  है  कि  या  तो  आप  के  आदमियों  ने  गंलत  लोगों  को  पकड़ा  या  फिर

 लोगों  को  पकड़ने  भौर  अदालत  के  फैसले  के  बीच  में  कुछ  गड़बड़  हो  गई  होगी  ।  मैं  जानना  चाहुता

 हूँ  कि  आप  ब्लैक  होडिग  के  मामले  में  तथा  कार्यवाही  अपने

 स्तर  पर  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  किसी  प्रकार  से  इनको  चेंक  किया  जा  इनको  रोका  जा  सके  ?

 यह  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  आप  कौत-कोत  से  प्रिवेन्टिव  स्टेप  लेते  हैं  ।

 क्या  आप  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  को  मजबूत  करने  के  लिए  कोई  नई  बात  करने  जा

 रहे  हैं  ?  आपके  एक  पहले  मंत्री  हुआ  करते  थे  श्री  मोहन  घारिया  साहब  ।  वे  तई  बात  कहा  करते  थे

 ओर  पब्लिक  डिस्ट्िब्युशन  सिस्टम  के  लिए  कुछ  मई  ओर  व्यापक  योजना  भी  भझापके  मंत्रालय  ने

 तैयार  की  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  मोहद  धारिया  की  योजना  का  क्या  हुआ  ?  उस  योजना
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 को  आप  लाग  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  अगर  उसमें  कोई  सुधार  की  गु  जाइश  है  तो  उसमें  आप  सुधार
 क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 मैं  ये  दो-तीन  बातें  आपसे  जानना  चाहूंगा  कि  कीमतों  को  रोकने  की  आप  क्या  व्यवस्था  कर

 रहे  हैं  ?  के  ये  को  मतें  केसे  आप  कज्यूमसं  को  राहत  देंगे  ।  हमें  कज्यूमर्स  मृबमेंट  को  बढ़ाना

 है  और  इसमें  हम  सब  लोगों  को  सहयोग  करना  चाहिए  ।  इस  कज्यमस  मूवमेंट  के  लिए  आप

 कौन-सी  सुविधा  देंगे  ?  कंज्युमसं  मूवमेंट  को  चलाने  वालों  कंज्यूमसं  सोसायटी  चलाने  य/लों  को

 आप  कोन-कोन-सी  सुविधा  देने  का  प्रस्ताव  रख  रहे  हैं  ?

 राव  बीरेग्द्र  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  का  ध्यान  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय

 अर्थात  कीमतों  की  ओर  दिलाया  मैं  इस  बात  को  पहले  ही  स्वीकार  कर  चुका  हूं  कि  अतिरिक्त

 शुल्क  लगाने  और  भाड़े  की  दरों  में  वद्धि  करने  से  की  मतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  ये  प्रस्ताव  संसद  को  भ्रस्तुत
 किये  गये  यह  समी  को  मालूम  था  ओर  इसकी  भी  भ्राशा  थी  कि  कीमतों  में  बद्धि  होपी  ।  परन्तु

 यह  पूरे  तोर  पर  शुल्क  तथा  भाड़े  में  वृद्धि  के  कारण  नहीं  है  ।  इस  बजट  को  संसद  ने  अनुमोदित
 किया  है  ।  प्रत्येक  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरात  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पश्चात  राज्य  मी  अपने

 राजस्व  में  साथ  हो  वृद्धि  करने  के  उपाय  करने  की  कोदिश  करते  हैं  |  वे  विभिन्न  मदों  पर  करों  ओर

 शुल्क  की  राष्ति  में  भी  वृद्धि  करते  हैं  ।  यहां  तक  कि  राज्य  सरकारें  परिवहन  दरों  मे  भी  वद्धि  कर

 देती  हैं  ।  यह  जो  वद्धि  हुई  है  यह  सिर्फ  शुल्क  और  भाड़ा  एवं  किराये  की  दरों  में  बद्धि  क  कारण

 नहीं  है  जिससे  माननीय  सदस्य  अथवा  सदन  परेशान  हैं  |  क्योंकि  यह्  निणंय  अपसी  सहमति  से  लिया

 गया  मारत  जेसे  विकासशोल  अयं-व्यवस्था  वाले  देश  में  गांवों  तथा  छाहरों  की  स्थिति  सुधा रने
 बेरोजगारों  को  रोजगार  दिलाने  आदि  में  पंसों  की  जरूरत  होती  है  इसोलिय  राजकोष  की  इतनी  अधिक

 जरूरत  रहती  भालिरकार  पंसा  तो  लोगों  से  ही  मिलता  यह  सवंविदित  है  कि  आय  कीमतों

 का  पीछा  करती  हैं  ओर  कोमतें  आय  का  पीछा  करती  हैं  अतिरिक्त  शुल्क  की  वजह  से  जब  को  में

 बढ़ती  हैं  तो  अतिरिक्त  मात्रा  महंगाई  भत्ते  आदि  की  मांग  हाती  है  ।  ओर  अगर  इन  किष्वतों

 का  मगतान  किया  जाता  है  थो  इससे  भोर  मुद्रा  स्फीति  होती  है  ।  अगर  विकास  के  लिये  ज्यादा

 राष्ति  का  आवंटन  किया  नाता  तो  या  तो  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  दोनों  ही  के  द्वारा  अतिरिक्त

 राजस्व  जुटाना  पड़ेगा  या  थाटे  की  वित्त  व्यवस्था  की  शरण  लेनी  पड़ेंगो  ।  इसका  भी  अर्थ  हुआ
 ज्यादा  पेसे  की  पूलि  करना  और  उससे  मुद्रा  स्फिति  होता  ।  लेकिन  कीमतों  में  अनुचित  वद्धि  का  मैं

 समर्थन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  जो  कुछ  मैं  कहना  चाहता  था  और  मैंने  मानतीय  सदस्य  को  बताया  कि

 कीमतों  में  वृद्धि  होता  सभी  को  मालूम  था  और  इसकी  आश्या  भी  माननीय  सदस्य  इससे  सहमत

 होंगे  कि  जहां  पर  मूल्यों  में  वद्धि  अतिरिक्त  लेबी  और  किराये  तथा  भाड़  में  वद्धि  तथा  अन्य  चीजों

 के  साथ  धसंगत  है  जिसे  जानते  gy,  जातबुक  कर  लगाया  गया  सरकार  हसमें  कुछ  नहीं  कर

 सकती  ।  बहुत  सी  ऐसी  वस्तुएं  हैं  जिन्हें  प्रशासन  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  पर  बेचा  जाता

 मिट्टी  का  खाद्यान्न  आदि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  नियंत्रित  मुल्य  का

 कपड़ा  तथा  अन्य  चीजों  के  लिये  प्रत्येक  प्रश/समनिक  मंत्रालय  को  यह  देखने  के  लिए  उपाय  करती  है

 कि  प्रद्यासन  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  कायम  प्रचलित  रहें  और  यह  भी  देखें  कि  मांग  ओर  पूर्ति  में

 गड़बड़ी  करके  एकाधिकाये  ओर  व्यापारी  लोगों  का  शोषण  न  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं

 यह  पाया  गया  है  कि  बजट  प्रस्तुत  होने  के  बाद  से  मूल्यों  में  वद्धि  होनी  शुरू  हो  गई  है  ।  चार  हपतीं  में

 2.3  प्रतिशत  की  वद्धि  वास्तव  में  बहुत  ज्यादा  वृद्धि  इसका  अर्थ  हुआ  0.57%  प्रति  सप्ताह  भर

 मेरे  विचार  से  यह  वृद्धि  अभूतपूर्व  है  क्योंकि  पिछले  बर्षों  मे ंसगातार  मूल्य  वृद्धि  इतनी  ज्यादा  नहीं  पी  ।
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 कुछ  मामलों  में  व्यापारियों  ने  मनोवेजश्ञानिक  रूप  में  बीजों  की  कमी  का  वातावरण  पैदा  कर
 के  अनुचित  लाभ  उठाया  हो  सकता  है  जमाखोरी  की  गई  हो  जैसाकि  आम  तौर  पर  बजट-पूर्ण
 होता  है  ।  हमने  जमाखारों  और  काला  बाजार  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्य  वाही  की  राज्य
 कारों  ने  इसकी  रोकथाम  का  काये  सही  ढंग  से  नहीं  किया  हमने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  था
 ओर  मैंने  स्वयं  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  लिखे  थे  ।  क्षेत्र-वार  देख-माल  करने  के  उद्देश्य  से  हमने
 कारियों  की  नियुक्ति  की  हमने  उन  लोगों  को  राज्यों  का  दोरा  करने  के  लिए  परन्तु
 जंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  कानूनों  को  लागू  करने  का  उत्त  रदायित्त्व  राज्य  सरकारों  का

 मैं  नहीं  जानता  कि  वे  केरद्र  सरकार  से  क्या  करवाने  की  आशा  रखते  इस  संबंध  में  जो
 विभिन्न  उपाय  लिये  जा  रहे  हैं  उनके  बारे  में  मैं  उन्हें  सूचित  करना  चाहुंगा  |  परन्तु  मैं  इस  सदन  में
 किसी  भी  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  का  स्वागत  करूंगा  कि  किस  प्रकार  हम  वह  अधिकार  ले
 सकते  हैं  जो  वर्तमान  में  मेरे  मंत्रालय  के  पास  नहीं  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  दिल्ली  के  बारे  में  आपकी  कया  राय  है  ?

 राव  बीरेन्त्र  दिल्ली  देश  का  हिस्सा  है  और  देश  की  राजधानी  है  अतः  यह  आशा  की
 जाती  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  से दिल्ली  की  हालत  ज्यादा  अच्छी  होगी  जंसा  कि  स्वयं  माननीय  सदस्य
 ने  भी  कहा  है  |  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  मे ंबड़  शहरों  की  अपेक्षा  ज्यादा  शोषण  है  क्योंकि  शहरों  में

 सरकार  ज्यादा  सतंकता  बरतती  है  और  जांच-पड़ताल  कर  सकती  जंसा  कि  मैंने  कहा
 है  कि  पूर्वावधि  में  कीमतों  में  गिरावट  हो  रही  थी  ।  जसा  कि  मैंने  वक्तव्य  में  कहा  है  पिछले  वर्ष

 सिफ  5.8  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  पिछमें  वर्ष  में  9  प्रतिशत  से  कुछ  ज्यादा  वद्धि  हुई  थी  ।  कतिपय

 वस्तुएं  ज॑से  खाद्यासनों  में  गिरावट  हुई  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  अवाज  के  मुल्पों  में  6,6  प्रतिशत  की
 कमी  हुई  थी  ।

 स्वाभाविक  ही  है  ऐसा  उत्पादन  बढ़ने  को  वजह  से  हुआ  और  यह  साबित  करता  है  कि

 उचित  मूल्य  स्तर  को  बन।ये  रखने  के  लिए  पर्याप्त  उत्पादन  की  आवश्यकता  है|  अगर  किसी  भी

 चीज  की  कमी  है  तो  सरकार  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाया  गया  कोई
 भी  कदम  प्रभावी  नहीं  होगा  |  जो  कुछ  सरकार  कर  सकती  है  वह  है  कानूती  तौर  पर  राशन  प्रणाली

 को  बनाना  या  अन्य  विकल्प  है  काननी  तौर  पर  कीमतें  निर्धारित  करने  की  प्रणाली  अपनाना  ।  परंतु
 इन  उपायों  में  भी  कुछ  दिककतें  हैं  ;  और  इनकी  अपनी  बुराह्यां  काननी  रूप  में  मूल्य
 रित  करना  और  उस  पर  नियंत्रण  रखना  कोई  आसान  काम  नहीं  इसका  अथे  होगा  एक  बहुत  बड़े

 पमाने  पर  जांच-पड़ताल  के  लिए  व्यवस्था  करोड़ों  मामलों  में  अदालती  कार्यवाही
 छापे  निगरानी  रखना  एवं  गिरफ्तार  करना  आदि-अआदि  ।  इसके  बावजूद  भी  यह  उत्पादन  पर

 विपरीत  प्रभाव  डाल  सकता  है  क्योंकि  नियंत्रण  का  अर्थ  है  कि  चीजों  को  कमी  है  ओर

 रियों  के  लिये  ज्यादा  जमांखोरी  का  अवसर  मिलेगा  ।  जो  कि  कमी  एवं  अभाव  में  मनोवेज्ञानिक  प्रवत्ति
 है  मेरे  विचार  से  वत्तमान  प्रणाली  जिस  पर  हम  घल  रहे  हैं  सबसे  अच्छी  हैं  जिसे  हमने  अपने

 अनुभवों  से  वर्षों  में  विकसित  किया  है  और  कर  रहे  हैं  ।

 कतिपय  चीजों  के  बारे  में  दोहरी  मूल्य  नीति  जेसा  कि  उदाहरण  के  लिये  णो  कि

 एक  महत्त्वपूर्ण  खाद्य  पदार्थ  खुले  बाजार  में  चीनी
 के

 माव  अनुचित  रूप  से  बढ़ने  से
 रोकने

 के

 लिये  आवश्यक  की  आपूर्ति  का  दूसरा  जरिया  अपनाना  है  भोर  चीनी

 हे

 मामले  में  हम
 ऐसा

 ही  कर  रहे  हैं  ।  पूरे  वेश  में  4  रपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से
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 लेबी  चीवी  बेची  जा  रही  यहां  तक  की  लागत  की  अलग-अलग  राशि  तथा  अन्य  प्रभार  की

 छह्िको  भी  सरकार  द्वारा  वापस  अदा  कर  दिया  गया  था  |  परिवहन  ओर  अन्य  चीजों  में  किसी  भी
 प्रकार  की  वद्धि  से  इसके  मुल्य  में  इतना  फके  नहीं  पड़ता  जितना  अन्य  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  पड़ता
 है  अन्य  चीजों  की  खुदरा  कीमत  पर  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  पहली  अप्रेल  तक  चीनी  का  खुदरा
 मूल्य  4  €पये  था  और  अब  यह  4.40  पंसे  ऐसा  इसलिए  करना  पड़ा  त्रयों  कि  करखानों  में
 उत्पादन  लागत  बढ़  गई  और  परकार  चीनी  मिलों  से  जो  65  प्रतिशत  चीनी  खरीदती  हैं  उसके  लिए
 अधिक  राहधि  देनी  पड़ी  ।

 इसी  तरह  से  खाथन्नों  के  बारे  में  हम  लोग  खाद्यान्नों  को  निर्धारित  मुल्य  पर  आवंटित  कर

 रहे  दिल्ली  में  खाद्यास्न  मुल्यों  के  बढ़ने  का  क्या  कारण  है  क्योंकि  दिल्ली  में  पर्याप्त  मात्रा  में

 आवंटन  होता  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  दिल्ली  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  मेहूं
 1.78  रु०  प्रति  किलो  है  गांवों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  अनाज  का  उत्पादन  करने  वाले  राछ्यों  में  से
 कतिपय  राज्यों  में  अतिरिक्त  अनाज  पंदा  हुआ  है  ।  कोई  दिक्कत  नहीं  होनी  चाहिये  । लोग  उचित
 दर  की  दुकानों  से  गेहूं  नहीं  खरीदते  हैं  ।  वे  खुले  बाजार  से  खरीदते  हैं  ज्धवा  अपनी  ही  खेती  से

 निर्वाह  रुरते  हैं  ।  चोनी  के  लिये  महाराष्ट्र  का  उदाहरण  इस  मंत्रालय  का  कार्य-मार  लेते

 ही  दो  महीने  पूर्व  मैंने  तुरन्त  ही  सभी  राज्यों  को  निर्देश  जारी  किये  थे  और  इसके  तुरन्त  पश्चात

 मैंने  कहा  कि  साव  जनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  बेची  जाने  वाली  सभी  चीजों  का  प्रत्येक  स्थान  पर

 हरेक  व्यक्ति  को  उसका  हिस्सा  मिलना  च।हे  वह  मिट्टी  का  तेल  हो  अथवा  चीनी  या  खादश्चाम्न
 या  फिर  उचित  मूल्य  का  कपड़ा  ही  क्यों  न  हो  ।  द्वाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  मुझसे  सम्पर्क
 किया  ओर  मुझे  बताया  कि  दर-दराज  के  गाँवों  में  उचित  मुल्य  की  दुकानों  पर  लेबी  चीनो  की

 आपूर्ति  करना  मुमकिन  नहीं  लोग  इसे  खरीदना  नहीं  ओर  मुर्के  यह  सुन  कर  ताज्जुब
 हुआ  क्योंकि  महाराष्ट्र  में  चीनी  का  उत्पादन  होता  है  अगर  वे  उचित  दर  की  दुकानों  से  लेबी  चीनी
 खरीदना  नहीं  चाहते  तो  इसका  सिर्फ  यही  है  कि  या  तो  लोगों  को  खुले  बाजार  में  4.40  पंसे  से  सस्दी
 चीनी  मिल  रही  है  जिस  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता  या  फिर  फैक्ट्री  द्वारा  गे  र-कानूनी  रूप  में

 चीनी  बेचो  जा  रही  इनमें  से  एक  बात  का  होता  मुमकिन  है  ।  मैं  नहीं  जानता  सही  स्थिति
 क्या  है  ।  इसी  प्रकार  से  खाद्यासनों  के  बारे  में  हम  आबंटन  में  वृद्धि  कर  रहे  हमारे  पास  पर्याप्त
 भण्डार  इस  समय  केन्द्र  सरकार  के  पास  हमारे  भण्हार  में  लगभग  220  लाख  टन  लाद्यान््त  की

 मात्रा  है  जो  कि  आज  तक  की  सबसे  अधिक  मात्रा  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  महाराष्ट्र  में  उचित  दर  की  दुकानें  लेबी  चीनी  नहीं  बेचना

 चाहुतीं  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यह्  जानकारी  सहो  है  ।

 राव  बोरंब्र  सिह  :  मुझे  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  यही  बात  बताई  गई  थी  इसी  लिये  मैंने  इसे

 बताया  है  ।  इसी  प्रकार  से  खाने  के  सेल  के  आबंटन  को  लीजिये  |  जो  कि  एक  ओर  बहुत  ही  अयद्यक

 खाद्य  सामग्री  भावंटित  किया  गया  माल  नहीं  लिया  जाता  ।  कई  राज्यों  में  आधंटित  माल  की

 मात्रा  से  उठाई  गई  मात्रा  नाम  कुछ  राज्यों  में  थोड़  बहुत  खाद्यान्नों  के  बारे  में  भी  यही  हाखत
 अगर  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  आवंटन  कर  रहे  हैं  ओर  इसके  बाद  भी  अगर  इस  मात्रा  को  उठाया

 नहीं  जाता  और  वितरित  नहीं  की  जाती  तो  मेरे  विचार  से  केशद्र  सरकार  ने  तो  अपना  करतंव्य  पूरा
 कर  दिया  परन्तु  राज्यों  में  जिलों  में  निचले  स्तर  पर  इसकी  जांच  करवाये  जाने  को  आवश्यकता

 सीमेंट  भी  एक  ऐसी  वस्तु  है  जिसके  लिये  सरकार  ने  दोहरी  मूल्य  नीति  प्रपनाई  हुई  है  ।
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 मिट्टी  के  तेल  का  वितरण  सीधे  ही  संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा  पैट्रोलियम  मंत्रालय  तथा  दुसरे  मंत्रालय

 द्वारा  किया  जाता  हम  सारी  चीजों  की  देखभाल  करने  की  कोछ्तिश  करते  हैं  ।  अब  हमें  उनसे

 वसूली  मिलनी  शुरू  हो  गई  मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  गांव  गरीब  लोगों  और  समाज  के

 संवेदनशील  वर्गों  को आवश्यक  ईਂ  घन  के  रूप  में  मिट्टी  के  तेल  की  आपूर्ति  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 द्वारा  करती  होती  बहुत  से  राज्पों  में  मिट्टी  क ेतेत  का  कुछ  हिस्सा  राज्य  प्राधिकरण  द्वारा

 उद्योगों  को  दे  दिया  जाता  उद्योगों  के  लिये  अलग  से  भावंटन  होना  चाहिये  ।  उद्योगों  को

 कताओं  को  पेट्रोलियम  मंत्रालय  पूरा  कर  सकता  है  ।  परन्तु  जब  यह  भारी  मात्रा  में  राज्यों  को

 टित  किया  जाता  है  ओर  अगर  श्रौद्योगिक  इकाईयों  को  इसमें  से  काफी  मात्रा  दी  जाती  है  तो  इस

 पर  निगरानी  रखता  बहुत  ही  कठिन  काय  है  कि  यह  सारा  मिट्टी  का  तेल  कहाँ  गायब  हो
 हसकी  कमी  क्यों  पंदा  हो  गई  ।  परन्तु  हमने  सारे  मामले  की  बारीकी  से  तहकीकात  करवानी  शुरू  कर

 दी  है  उपोंकि  हम  समझते  हैं  कि  अगर  पद्धति  सक्षम  अगर  जिला  नागरिक  आपपुर्त्ति
 विभाग  में  राज्य  खाद्य  विभाग  ने  अपना  कत्तंव्य  भली  भांति  निभाया  है  तो  अनुचित  रूप

 में  कीमतें  बढ़ने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 उच्च  भाड़ा  तथा  किरायों  तथा  अधिक  शुरुक  के  बहाना  बमाकर  थ्यापारी  कीमतों

 में  वृद्धि  करते  हैं  । अधिकतर  उपभोक्ता  अनपढ़  हैं  ओर  वे  कुछ  भो  नहीं  जानते  हैं  ।  उदाहरण  के

 उपभोकता  नहीं  जानते  कि  स्थानीय  कर  क्यों  होता  स्थानीय  करों  की  राशि  कितनी  है  भोर

 यहापि  हमने  चीजों  को  नियंत्रित  कर  दिया  हमने  आदेश  जारी  कर  दिये  हैं  कि  कुल  वजन  की

 भांति  ही  चीजों  पर  उत्पादन  करने  की  उसका  अधिकतम  विक्रय  मुल्य  भी  उस  पर  छपा  होगा

 चाहिये  ।  जब  उस  वस्तु  को  खदरा  बाजार  में  बेचने  के  लिये  लाया  जाता  है  तो  उपरोक्त  सभी  बातें

 होनी  चाहिये  |  यद्यपि  मुल्य  छ्पे  होते  चूंकि  विक्री  कर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिम्त-भिन्म

 होता  है  और  कतिपय  अस्य  स्थानीय  लेबी  भी  होती  नगर-पालिकाओों  या  निगमों  द्वारा  लेबी  लगाई
 जाती  पेकेटों  पर  स्थानीय  करों  का  समान  मूल्य  छापना  मुमकिन  नहीं  है  ।  व्यापारियों  को  ऊचे

 दाम  वसूल  करने  का  यह  भच्छा  बहाना  मिलता  है  ओर  वे  कहते  हैं  कि  ये  शुल्क  अतिरिक्त  हैं  और  वे
 लोग  इस  शुहक  की  राशि  को  वसूल  कर  सकते  नियम  के  तहत  उन्हें  करों  की  राशि  दिखामी

 चाहिए  अगर  वे  पेकेटों  पर  नहीं  लिखते  तो  बोढ़ें  पर  तो  होनी  कभी  कमी  वे  ऐसा  नहीं
 करते  हैं  और  स्वाभाविक  है  कि  स्थानीय  अधिकारी  हस  की  जांच  कर  सकते  उपमोक्ताओों  को
 भी  सत्तक  एवं  सावधान  होना  उन्हें  प्रत्येक  वस्तु  पर  शुल्क  की  राक्षि  के  बारे  में  पुछना

 कभी-कभी  उपभोक्ता  स्वयं  मी  बिल  अथवा  रसीद  नहीं  लेना  चाहते  जिसमें  कि  शुल्क  को

 लिक्षित  रुप  में  दिखाया  जायेगा  और  वे  लोग  शुल्क  से  बचना  थाहते  हैं  इससे  वुकानदार  को  दोहरा
 फायदा  होता  वह  शुल्क  के  नाम  पर  वास्तविक  मूल्य  से  कहीं  ज्यादा  मूल्य  प्राप्त  कर  सकता  है
 ओर  दुकानदार  इस  राधि  को  सरकार  को  दिये  बिना  अपने  पास  रख  सकता  है  जो  कि  उसे  सरकार
 को  देनी  चाहिए  ।  इसलिये  ये  विभिन्न  बातें  मूल्थों  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  लिये  जिम्मेदार  हैं  विशेष  रूप
 में  छोटे  स्थानों  पर  जंसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  हमने  बह  सभी  कार्य  किये  हैं  जो  हम  कर
 सकते  थे  ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हें  कि  हम  इस  विषय  में  क्या  कर  रहे  थे  ।  जंसा  कि  मैंते  कहा
 है  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  चीज  है  उपभोक्कतओों  को  द्वूसरे  जरिये  से  चीर्जे  उपलब्ध  कराने  के  लिये

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाल  को  कुशलता  पूर्वक  चलाना  ।
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 दूसरी  बात  यह  देखना  है  कि  कानूनों  को  लागू  किया  गया  है  या  नहीं  ।

 तीसरी  अस्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  है--अथवा  सम्भवतः  पहली  महत्वपुर्ण  बात  है-..उत्पादन
 को  बढ़ाना  ताकि  मांग  को  आराम  से  और  आसानी  से  पूर्ति  की  जा  सके  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिये  हम  राज्यों  से  सम्पर्क  कर  रहे  उन्हें
 समझाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ओर  हमने  अपने  ही  प्रवन्धन  की  पद्धति  में  कुछ  सुधार  किये  हूं  ।

 हमने  देखा  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  नियमित  ओर  सक्षम  रूप  में  चलाने  के  लिये

 राज्य  सरकारें  ही  हमेशा  उत्त  रदायो  नहीं  उदाहरण  के  लिये  चीनी  को  लीजिये  ।  अगर  फंक्ट्री
 समय  पर  आवंटित  चीनी  को  नहीं  अगर  वेगन  उपलब्ध  नहीं  हैं  हो  स्वाभाविक  ही  है  कि

 उचित  दर  की  दुकानें  खाली  रहेंगी  और  चीनी  नहीं  दे  सकती  ।  अगर  हमारे  खाद्यान्न  पूरे  महोने
 की  भवषधि  में  राज्य  में  नहीं  पहुंचते  हैं  और  मारतोय  खाद्यान्त  निगम  के  गोदामों  से  राज्यों  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  भण्डारण  सामग्री  प्राप्त  नहीं  होती  है  तो फिर  उपभोक्ताओं  को  देने  के  लिये  खाद्यान्न  नहीं

 होगा  ।

 1,00

 अगर  तेल  निगम  या  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  से  एक  महीने  के  मिट्टी  के  तेल  की  पूरी  मात्रा  की

 आपूर्ति  राज्य  को  नहीं  होती  है  तो  स्वाभाविक  ही  है  कि  यह  थोड़ा-थोड़ा  करके  पहुंच  रहा  होगा
 ओऔर  ध्यापरी  हमेशा  इस  स्थिति  का  लाभ  उठाते  वे  कह  सकते  हैं  कि  मिट्टी  का  तेल  अभी  नहीं
 थाया  तियंत्रिण  मुल्य  का  कपड़ा  अभी  उन्हें  नहीं  मिला  उन्हें  चीनी  प्राप्त  वहीं  हुईं
 आदि-आदि  ।  यही  चीज  खाने  के  तेलों  के  बारे  में  अगर  राज्य  व्यापार  निगम  राज्य  को  सम्पृर्ण
 आवंटित  श्ाथ  तेल  को  मात्रा  देने  में  असफल  होता  है  तो  उपभोक्ता  अपना  पुरे  महीने  का  राशन
 लेने  में  असमर्थ  होता  और  अगर  इसके  आने  की  कोई  निरद्दियत  तिथि  नहीं  है  तो  उपभोक्ता

 गुस्से  में  आकर  अपना  राशन  दुकान  से  नहीं  उठायेगा  और  यह  राशन  काले-बाजार  में  बिकेगा  ।

 इस  उर्ं वय  के  हम  यहू  कोधशिश  कर  रहे  हैं  कि  जहां  तक  हो  सके  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  में  आवदयक  चीजें  एक  ही  स्थान  पर  उपलब्ध  हों  ।  इससे  इन  बाजारों  की  व्यवहायंता
 भी  बढ़ेगी  ।  इसके  लिये  हम  राज्यों  का  सहयोग  चाहते  हैं  यद्यपि  हमने  उचित  दर  की  दुकानों  की

 संख्या  भी  बढ़ा  दी  1-10-84  तक  इनकी  संरुया  3.11  लाख  थी  ओर  जनवरी  के  महीने  में

 1-1-85  को  हसकी  संख्या  बढ़  कर  3.15  लाख  हो  गई  ।  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  200  व्यक्तियों
 की  भाबादी  पर  एक  उचित  दर  की  दुकान  खोली  जानी  चाहिये  ।  दूर  दराज  के  जनजातीय

 क्षेत्रों  पहाड़ी  इलाकों  और  दुर्गंम  स्थानों  पर  इन्हें  भियमित  रूप  में  और  कुशलता  से  चलाया

 जहां  पर  रोज  आवश्यक  चीजें  उपलब्ध  हों  और  श्रगर  उपभोक्ता  की  इच्छा  पूरे  महीने  का  राशन

 एक  बार  में  ही  उठाने  को  है  तो  बहु  उठा  सकता  है  भोर  अगर  वह  व्यक्ति  गरीब  है  ओर  हरेक

 सप्ताह  सामान  लेना  चाहता  है  तो  इसके  लिये  भी  व्यवस्था  होनी  हमें  उनका  सहयोग
 चाहिये  ।

 राज्य  सरकारों  फे  साथ  नियमित  रूप  से  परामर्श  किया  जा  रहा  है  ।  मैंने  मार्च  में

 जबिक  वितरण  प्रणाली  के  संबंध  में  सलाहकार  परिषद  की  बेठक  बुलाई  थी
 ।
 हम  जिला  समितियों

 को  सक्रिय  बना  रहे  हैं  ताकि  जिला  कलेक्टर  अपने  जिले  में  समूचे  कार्य  का  निरीक्षण  भौर  पयंबेक्षण
 करने  के  लिए  जिम्मेदार  हो  जंसे  कि  क्या  उपभोक्ताओं  को  नियमित  रूप  से  वस्तुओं  की  सप्लाਂ  हो
 रही  क्या  दुकानें  समय  पर  खुलती  हैं  तथा  क्या  कानून  का  उल्लंघन  करने  बालों  ओर  अधिक
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 मूल्य  वसूल  करने  वालों  के  विदद्ध  कायंवाही  की  जाती  इस  मामले  मुझे  माननीय  सदस्यों  से

 भी  पूरे  सहयोग  की  आवश्यकता  है  ।

 भरी  रास  प्यारे  पनिका  लेकिन  हमें  उससे  संबंद्ध  नहीं  किया  गया  ।

 राव  वीरेख्  सिह  :  यहां  तक  कि  उसके  लिए  भी  मुझे  राज्यों  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखता

 मैं  उन्हें  पहले  ही  इस  सम्बन्ध  में  लिख  चुका  जब  तक  वे  ऐसा  नहीं  करते  मैं  बार-बार

 उनसे  अनु रोष  करता  रहूंगा  ।  लेकिन  अपने  अपने  राज्यों  में  आप  गणमान्य  व्यक्षितयों  में  से  हैं  ।

 थी  जेनल  बहार  :  कितना  कलेक्टर  को  कहें  और  वह  क्या  क्या  करे  ?

 राव  वोरेख  कलेक्टर  वहां  पब्लिक  रिभ्रजेन्टेटिव  हों  तो  एक्शन  लेना  उनके

 हाथ  में  मैं  मी  किसी  को  ब्लैक  मार्केट  करते  हुए  पकड़  लू  तो  मैं  कंसे  कर  सकता  हूं  ?

 झी  राम  धन  :  दिल्ली  में  जो  कीमतें  बढ़ी  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 राव  बोरेख  सिह  :  श्री  जेनुल  वशर  ने  जो  उनकी  इत्तिला  कुछ  ठीक  नहीं  है  ।

 प्याज  भर  पटेटो,*ਂ  ****

 श्री  जनुल  वधार  :  मैंने  खुद  जाकर  कीमतें  पूछी  मेरी  इत्तिला  ठीक

 राव  बोरेख  सिह  :  आपने  कहा  कि  आलू  सवा  रुपये  में  किलो  मिलता  एक  रुपये  से  सवा

 रुपया  हो  गया  ।

 प्याज  ज्यादा  से  ज्याद  दिल्ली  की  मार्किट  में  दो  रुपये  मिल  रहे  हैं  ।  जहां  तक  लेवी  शुगर
 का  सवाल

 ]
 यह  उचित  दर  की  दुकानों  पर  निर्धारित  मुल्य  4.40  रुपए  प्रति  किलो  बेची  जा  रही

 भोर  खुले  बाजार  में  इसका  मुल्य  5  रुपए  50  पैसे  से  बढ़ाकर  6  दपए  25  पैसे  अथवा  6.30  या  बाजार

 की  हैसियत  से  कुछ  अधिक  भी  कर  दिवा  गया  है  ।  इसका  कारण  लेवी  के  मूल्यों  में  वुद्धि  तथा,अधिक
 उत्पादन-लागत  के  कारण  मिलों  को  दिए  जाने  वाले  मुल्यों  में  वृद्धि  यह  अपरिहायं  था  ।
 लेकिन  चीनी  के  बारे  में  चिता  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  ये  मुल्य  बहुत  अधिक  नहीं  हैं  ।

 जहूँ  तक  मिट्टी  के  तेल  का  सम्बन्ध  दिल्ली  में  इसका  मुल्य  2  रुपए  11  पंसे

 प्रति  लिटर  है  जो  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  उत्तर  प्रदेश  में  यदि  गांव  में  तेल  5  या

 6  रुपए  प्रति  लिटर  बिक  रहा  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  शो  इसका  कारण  केवल

 कुप्रवन्ध-काला-बाजारी  तथा  कृत्रिम  कमी  का  पंदा  किया  जाना  इस  क्षुप्रबन्ध  को  ठीक  करना

 इसे  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  ही  व्यवस्थित  किया  जा  साकता  है  ।  मुभे  भाशा  है
 आप  इससे  सहमत  होंगे  ।

 मांस  के  मुल्यों  में  वद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 हो  जेनुल  बदार  :  आप  मानिए  24  रुपए  किलो  में  हम  मीट  रोज  खाते

 भरो  राव  वीरेंख  सिह  :  मैं  भी  खाता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]
 मुझे  यह  सूचना  मिली  है  कि  20  अप्रल  के  श्रात्-पास  में  बकरों  का  मीट  सभी

 मुख्य  बाजारों  में  22  रुपए  किलो  बिक  रहा  था  ।
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 ]
 श्री  जेनुल  बद्वर  :  साउथ  एवेन्यू  में  ज्यादा  मिलता  होगा  ।

 श्री  राव  बोरेन्द्र  आपने  बहुत  बढ़िया  वाला  खरीदा  होगा  ।

 ]
 जो  भी  मैं  इसका  पता  लगाऊ गा  कि  कया  मुझे  बलत  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  सुर  यह

 सूचना  मिली  है  दिल्ली  में  तीन  मुख्य  बाजारों  में  इसका  मूल्य  22  रुपये  प्रति  किलो  था  ।

 चावल  ओर  गेहूं  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  ये

 उचित  दर  की  दुकानों  पर  उपलब्ध  हैं  तथा  भण्हार  की  कमी  नहीं  है  ।  हम  किसी  राज्य  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  आवंटन  कर  सकते  हैं|  हमारे  पास  गेहूं  बहुतायत  में  हैं  कितु  राज्य  सरकारें  अधिक  गेहूं

 नहीं  उठा  रही  हैं  ।  गेहूं  बाजार  में  भी  उपलब्ध  है  ।

 बजट  आने  के  बाद  भी  अनाज के  मूल्यों  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  सरकार  इस  मामले  में

 बहुत  जागरूक  है  ओर  इस  घ्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  बाद  हम  और  भी  जागरूक  हो  गए  हैं  ओर  हम
 देखेंगे  कि  इस  मामले  में  आगे  और  क्या  किया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  गत  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हु
 प्रन्य  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  संपेक्ष  में  बोले  तथा  प्रस्तावना  आदि  देने  के  बजाय  कुछ

 संगत  प्रश्न  ही  पूछे  ।  मैं  समकाता  हूं  कि  इसमें  आप  मुझे  सहयोग  देंगे  ।

 श्री  जयप्रकाश  प्नग्रवाल  उपाध्यक्ष  आज  जो  दाम  बढ़  रहे
 उसका  सबसे  सीघा  असर  उस  गरीब  आदमी  पर  पड़ता  है  जिस  के  सामने  रोटी  की  समस्या  है
 भोर  वह  यह  सोचता  है  कि  उस  रोटी  में  से  कितना  हिस्सा  अपमी  बीबी  को  कितना  बच्चे  को  दे

 भौर  कितना  खुद  जे  ।  उसकी  जेब  में  पंसे  आते  हैं  और  जब  बहू  बाजार  में  सामान  खरीदने  जाता  है
 तो  वह  यह  सोचता  है  कि  उसकी  जिन्दगी  में  पेट  भरने  के  लिये  कौन  सी  ऐसी  चीज  है  जो  कि  उसे

 मिलनी  चाहिए  ओर  बाकी  को  वह  छोड़  दे  ।

 अभी  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  सारे  दामों  का  जिक्र  यहां  किया  ।  कई  चोजों  के  दाम  जो

 उन्होंने  बताये  उनमें  से  कुछ  तो  सही  लेकिंग  कुछ  के  दाम  उससे  भी  ज्यादा  जिससे  लोग  कई

 जगह  तो  भूखमरी  के  शिकार  हो  रहे  वह  सिफे  डबलरोटी  ओर  चाय  के  प्याले  से  अपना  पेट

 भरते  हैं  |  क्योंकि  और  चीजें  वे  खरीद  नहीं  सकते  आज  उन  बातों  को  मैं  यहां  पर  दोहराना  नहीं

 चाहता  लेकिन  कुछ  बातें  मैं  आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।

 मन्त्रो  जी  ने  अमी  कहा  कि  बहुत  सारी  ऐसी  चोजें  हैं  जिनकी  पैदाव।र  नहीं  होती  ओर  इस

 वजह  से  दाम  बढ़  जाते  हैं  मैं  इसी  बात  को  कहना  चाहता  हूं  क्या  कोई  ऐसा  सिस्टम  नहीं  बनाथा  जा

 सकता  जिस  तरह  से  गेहूं  की  पंदावार  बढती  जिस  तरह  से  चावल  की  पंदावर  बढ़ती  है  तो
 किसना  सोचता  है  कोन  सी  कंश  क्राप  ऐसी  है  जिसको  बेचकर  उसको  सीधा  पैसा  मिल  जांता  है  ।

 वह  गेहूं  और  चावल  उगाता  है  ती  उसंको  सीधा  दाम  मिल  जाता  फूड  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
 से  उसको  मकद  पैसा  मिल  जाता  इसलिए  वह  पहसेज  जौर  आयल  सीढस  की  अनिस्वत  गेहूं
 ओर  चावल  उगाना  पसन्द  करता  है  ओर  इसकी  वजह  से  दालों  और  तेलों  के  दाम  बढ़  जाते  हैं  ।

 मैं  आपके  समक्ष  होलसेल  प्राइसेज  रखना  चाहता  हूं  कि  1983-84  में  होलसेल  प्राइस  क्या

 थी  शोर  1984-85  में  क्या  हो  गई  |  घने  के  दाम  1983-84  में  होलसेस  में  275  रुपह  क्विटल  ये

 नीता
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 जो  1984-85  में  बढ़कर  460  रुपए  प्रति  शिव्टल  हो  गए  ।&  मूंग  होलसेल  प्राइस  1983-84  में

 50  र०  प्रति  किवरिंटल  थी  जो  1984-85  में  बढ़कर  626  छपए  प्रति  क्विन्टल  हो  इसी  प्रकार

 से  उड़द  भाव  84-85  में  450  रुपए  प्रति  क्विटल  थे  जो  1984-85  में  बढकर  550  रुपए  हो  गए  ।
 मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  यदि  इस  तरह  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  प्राइसेज  चैक  नहीं  हो  पायेंगी  और

 गरीब  आदमी  जो  रोटी  बनाने  के  लिए  बाजार  में  सामाम  खरीदने  के  लिए  जाता  है  उसको  हमेशा
 परेशानी  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  हमेशा  बजट  के  बाद  दाभों  में  बद्धि  होती  रहैगी  और  उसको

 आप  रोक  नहीं  पायेंगे  ।  पिछने  कई  वर्षों  में  हमने  देखा  था  कि  जब  गन्ने  को  पंदावार  बहुत
 ज्यादा  होती  थी  तो  लोगों  को  अपना  गन्ना  जलाना  पड़ा  ।

 इसके  साथ  साथ  मैं  आपके  द्वारा  मन््त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  होलसेल  और

 रिटेल  प्राइसेज  में  फर्क  हुआ  उसको  आप  रोक  नहीं  सके  ।  चावल  की  होलसेल  प्राइस  में  6.5

 परसेम्ट  की  कमी  अ।ई  लेकिन  रेटेल  प्राइस  में  केवल  16  परसेन्ट  की  कमी  हुई  |  इसी  तरह  से
 यन््स  में  27.3  परसेन्ट  की  होलसेल  में  कमी  आई  लेकिन  रिटेल  में  28.2  परसेन्ट  दाम  बढ़  गए  ।

 मस्टर्ड  आयल  में  9.6  परसेन्ट  की  कमी  होलसेल  में  हुई  लेकिन  रिटेल  में  केवल  3.0  परसेन््ट  की

 कमी  हुई  ।  इसी  तरह  से  कोकोनट  आयल  में  9  परसेंट  की  बढोत्तरी  हुई  रिटेल  में  5.7  परसेन््ट  की

 बढ़ोत्तरी  हो  गई  ।  इसी  तरह  से  दूध  में  .6  परसेन्ट  की  कमी  हुई  लेकिन  रिटेल  में  उसके  दाम  0,2
 परसेन्ट  बढ़  इसलिए  मैं  समकाता  हुं  जबतक  हम  अपने  सिस्टम  को  सुधारना  नहीं  चाहेंगे
 तबतक  हम  प्राइसेज  को  रोक  नहीं  पायेंगे  और  न  उन  गरीब  आदमियों  जो  वोट  देकर  हमको
 पालंमेंट  भेजते  हम  कोई  फायदा  पहुंचा  सकते  हैं  |  हमारा  जो  डिट्ट्रिब्यशन  सिस्टम  है  उसमें
 डेफेक्टस  हैं  ।  जो  हमारी  फेयर  प्राइस  शाप्स  हैं  उन्हीं  पर  बहुत  सारी  चीजें  ब्लेक  होती  उन

 दुकानों  पर  जब  कंज्यूमस  जाकर  सही  भाव  पर  चीजें  श्वरीदता  चाहता  है  तो  उससे  कह  दिया  जाता

 है  कि  माल  नहीं  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  उन्हीं  दुकानों  से  उन्हीं  चीजों  को  ब्लक-परार्केट  में  बेचा  जाता

 है  ।  इस  तरह  से  कंज्यूमस  को  फायदा  नहीं  मिल  पाता  है  यह  बात  सही  है  कि  1979  और  1984
 1.12  म०  प०

 शरद  दिधे  पोठासन  हुए  ।  )
 के  दर्म्यान  फेयर  प्राइस  शाप्स  की  संख्या  27.6  परसेन्ट  बढ़ी  है  लेकिन  जिस  अनुपात  में  जनसंरूपा

 में  वद्धि  हुई  है  उस  अनुपात  में  दुकानों  की  संख्या  नहीं  णढ़ी  मैं  दो  बातें  रखना  चाहता  हुं  पहले
 प्राइस-टेंग  की  पालिसी  लाग  करने  से  दिहली  में  प्राइसेज  में  बहुत  फर्क  पड़ा  उस  समय  सही
 दाम  पर  सही  चीज  मिल  रही  थी  ।  उसको  दोबारा  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  दो  सवाल  मन्त्री

 जी  से  पूछना

 [  अनुबाव  |
 क्या  आपने  कमी  देश  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  बिभित्त  कृषि  उत्पादों  की

 योजनावद्ध  खेती  करने  की  योजना  बनाई  है  ?

 (2)  क्या  आवश्यक  वस्तुभों  पर  मृल्य-सूची  लगाने  के  लिए  कोई  अधिनियम  बनाया  गया  है  ?

 यदि  हूं  तो  इसे  लाग  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 (१)  वर्तमान  संसद  का  मुख्य  काम  लोक  वित्त  पर  नियंत्रण  रखना  इसके  हमारी
 तीन  विभिन्न  महुस्वपूृर्ण  समितियां  हैं--लोक  लेखा  सावंजनिक  उपक्षम  समिति  भौर

 प्रावकक  लग  पमिति  -  हमें  मत  देने  बाले  मतदाता  की  दृष्टि  से  भी  मूल्यों  पर  नियंत्रण  करने  का  प्रदन

 बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  आनना  चाहता  हूं  मूल्यों  की  वद्धि  पर  रोक  सगाने  के  लिए  तक  एक
 संसदीय  समिति  का  गठन  क्यों  सहीं  किया  बया
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 राव  बोरेन्द्र  इस  विषय  से  संबंधित  सामाम्य  प्रदनों  का  विस्तृत  उत्तर  मैं  पहले

 ही  दे  चुका  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  कृषि  वस्तुओं  जंसे  चने  तथा  अभ्य  दालों.मू  ग  तथा  सब्जियों  के  ऊ  चे

 मूल्यों  का  जिक्र  किया  जिसका  जिक्र  इनके  पृव॑-वक्ता  द्वारा  भी  किया  गया  मुझे
 भ्राष्ा  है  कि आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  चू  कि  केवल  उत्पादन  अधिक  होने  पर  ही  मुल्यों  पर

 उचित  और  प्रभावका री  नियंत्रण  रखा  जा  सकता  तो  हमें  सोचना  चाहिए  कि  देश  में  जिन  वस्तुओं
 की  पहले  ही  से  कम  सप्लाई  हो  रही  है--ज॑से  दालें  तथा  अन्य  वस्तुएं  --  उनके  मूल्य  कहां  तक  कम

 किए  जा  सकते  यदि  हम  इन  मू  उड़द  ओर  मसूर  आदि  के  कम  मूल्य
 निर्धारित  कर  देते  तो इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  उत्पादन  और  कम  हो  जाएगा  ।  अधिक

 मूल्यों  के  कृषकों  को  बड़े  क्षेत्रों  मे ंइन  फसलों  को  उगाने  से  लाम  नहीं  होता  और  इस  कमी

 के  का  रण  मूल्य  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  जब  भी  उत्पादन  बढ़ता  स्वमाविक  है  मूल्य  कम  हो  जाता  है  ।

 जेसा  कि  गेहूं  के  मामले  में  हुआ  ।  अतः  हमें  मूल्यों  के  प्रएतत  विशेषकर  उन  वस्तुओं  के  मृल्यों  के
 संबंध  में  संतुलन  बनाए  रखना  होगा  जिनका  उत्पादन  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  करते  ।  उदाहरण
 के  लिए  तिलहन  दूसरी  वस्तु  हम  खाद्य  तेल  के  आयात  पर  1000  करोड़  रुपए  या  इससे  भी

 अधिक  खर्च  कर  रहे  ऐसा  हम  पिछले  कुछ  वर्षों  से  करते  भ्रा  रहे  हैं  ओर  हमारे  थच्छे  प्रयासों  के

 तिलहन  के  उत्पादन  में  इतनी  समुचित  व॒द्धि  नहीं  हुई  एक  हम  इसके  आयात  की  मात्रा  में
 कमी  कर  सके  ।  यदि  हम  बाजारी  शक्तियों  को  अपनी  भूमिका  न  निभाने  देते  हुए  सरकारी

 बिनियमों  द्वारा  क्त्रिम  रूप  से  मुल्य  कम  करने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  इससे  उत्पादन  में  और  कमी

 आयेगी  |  माननीय  सदस्य  भी  सहमत  होंगे  कि  कुछ  वस्तुएं  ऐसी  हैं  जिनके  लिए  हमें  कृषकों  के

 लाभकारी  मूल्य  देने  पड़ते  लेकित  जहां  खुदरा  मूल्यों  भर  थोक  मूल्यों  या  फार्म  स्तर  पर  मुल्यों
 में  अंतर  बहुत  प्रधिक  लोता  तो  सरकार  का  यह  उत्तरदायित्व  हो  जाता  है  कि  इस  अतर  को  कम
 करे  ।  वहां  हमें  कदम  उठाने  होते  हैं  ओर  हम  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  सब्जियों  को

 लीजिए  ।  दिल्ली  में  बाजार  में  मिडी  8  रुपए  किलो  बिक  रही  और  किसान  को  ]  किलो  भिडी

 के  2  रुपये  भी  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  एक  सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक  दलाल  ही'*'***
 भी  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  अग्तर  बहुत  अधिक  है  ।

 राव  बोरेन्र  अंतर  बहुत  अधिक  है  ।  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  भोर  हम  देखते  हैं  कि

 ऐसी  बहुत  सी  वस्तुएं  हैं  जहां  खुदरा  मूल्य  और  थोक  मल्य  में  उपयुक्त  तालमेल  नहीं  है  ।  फार्म  स्तर

 के  मूल्यों  और  थोक  मल्यों  में  बहुत  कम  तालमेल  है  ओर  इसीलिए  हम  चाहते  हैं  कि उचित  दर  की

 दुकानें  और  अधिक  खोली  जायें  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  श्रंतगंत  ओर  मर्दे  लाई
 जधिक  सहकारी  उपभोक्ता  भंडार  खोले  जा  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें  राज-सहायता  तथा  वित्तीय  सहायता
 देते  प्रत्येक  नगर  और  दहूर  में  सरकार  तथा  अन्य  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  उपभोक्ता

 संरक्षण  आंदोलन  भी  चलाए  जाने  जनता  को  गलियों-मोहल्लों  नगरों  में  धोर  जहां  भी

 संभव  हो  अपनी  सहकारी  समितियां  तथा  उपभोक्ता  भंडार  खोलने  इसके  परिणामस्वरूप

 हरी  सब्जियों  के  मूल्य  तुरंत  कम  हो  लेकिन  यदि  हम  बिक्री  का  एकाधिकार  कुछ  लोगों  पर

 छोड़  दें  ओर  भन्य  लोग  आ्रामतोर  पर  आगे  नहीं  भाते  तो  ऐसा  करना  मुश्किल  उदाहरण  के  लिए
 इस  मामले  में  स्त्रियों  को  कुछ  काम  करना  किसी  कालोनी  में  एक  भौहल्ले  की  50-60
 स्त्रियां  मिलकर  सहका री  समिति  बनाकर  बरामदे  में  उपमोक्ता  भंडार  खोल  सकती  हैं  |  हर  सुबह
 वे  किसी  को  योक  बाजार  भेजकर  आवश्यक  सब्जियाँ  मंगा  सकती  हैं  थोर  2  बजे  तक  या  शाम  तक
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 उन्हें  बेच  सकती  हैं  ।  यही  एक  मात्र  उपाय  अन्पथा  जब्र  हम  आलीक्षान  शाजार  में  जाते

 स्वाभाविक  है  वे  बहुत  अधिक  पंसे  लेते  हैं  ओर  हर  जगह  मूल्य  अलग-अलग  होते  हैं  ।

 क्री  रास  प्यारे  पनिका  :  आपके  सुपर  मार्किट  में  अधिक  मूल्य  वसूल  किए  जाते  हैं  ।

 शांव  बोरेन्द्र  सह  :  सुपर  मार्किट  के  मूल्य  ज्यादा  नहीं  में  आपसे  सहमत  हूं  कि  सुप
 बाजार  के  मुल्य  समवतः  और  भी  कम  हो  सकते  हैं  ।  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  तथा  हम  भी  उसी  तरह
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हम  पहले  ही  कदम  उठा  चुके  हैं  ।  आम  जनता  के  सहयोग  से  ऐसे  क्षेत्रों  में  भी

 जहां  हम  अधिक  सफल  नहीं  हुए  सुधार  हो  सकता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  बहुत  संक्षेप  में  तथा

 संगत  बात

 भरी  छालो  प्रसाद  पांड--अनुपस्यित  ।

 क्री  धर्मंपाल  सिंह  मलिक  |

 ]

 श्री  धर्म  पाल  सिह  सलिक  :  सभापति  यह  बात  तो  सभी  मानते  हैं

 कि  जो  रोजाना  मंहगाई  बढ़ती  जा  रही  है  इस  कमर-तोड़  मंहगाई  ने  गरीब  आदमी  का  जीना  दमर
 कर  दिया  है  मंत्री  जो  ने  खद  माना  है  कि  कुछ  आहटम्ज  पर  एडीशनल  लेवी  के  कारण  फीमतें

 बढ़ी  लेकिन  प्रशन  इस  बात  का  है  कि  एडीशनल  लेवी  10  वस्तुओं  मर  लगाई  लेकिन  कीमत

 हर  चीज  की  बढ़ी  एस  के  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं--कुछ  घीजें  ऐसी  हैं  जो  मार्केट  में

 खब  मिल  रही  लेकिन  होडिंग  के  कारण  उन  की  कीमई  बढ़ती  जाती  हैं  ।  अगर  कोई  चीज  मार्केट
 में  नहीं  मिलती  अगर  उस  की  कीमत  बढ़ती  है  तो  उस  का  एक्सप्लेनेशन  दिया  जा  सकता  है  लेकिन

 जब  चीज  मार्केट  में  ह ैलेकिन  उस  का  होडिग  किया  जाता  है  और  उस  की  वजह  से  कीमत  बढ़-इस
 फा  प्रबन्ध  सरकार  को  करना  है  ।

 देश  के  अन्दर  काला-धन  इतना  अधिक  बढ़  चुका  है  कि  धनी  लोग  रोजाना  महंगाई  बढ़ने  में

 योगदान  दे  रहे  जब  तक  हमारे  समाज  के  अन्दर  से  नाजायज  घन  इकटठा  करने  की  होड़  समाप्त

 नहीं  हो  जाती  तब  तक  कीमतें  कम  करना  मुद्दिकल  जिन  के  पास  काला-घन  है  वे  किसी  भी  बस्तु
 की  कीमत  का  झरुयाल  न  रखते  हुए  हर  सम्मव  चीज  हर  कीमत  पर  खरीदने  के  लिये  तैयार  हो  जाते

 जिस  के  कारण  वह  चीज  महंगी  होती  जाती  है  और  उस  का  नाजायज  बोझा  गरीब  आदमी  पर

 पड़ता  है  ।

 इस  के  साथ  ही  हमारे  वर्तमान  कान न  में  एक  बड़ी  कमी  सरकार  की  तरफ  से  हमारे
 जीवम  की  सुरक्षा  के  लिये  कोई  पर्याप्त  कानून  नहीं  जब  तक  हमारी  सुरक्षा  की  गारन्टी  सरकार

 नहीं  लेगी  तब  तक  हर  व्यक्ति  अधिक  से  अधिक  घन  इकट्ठा  करने  में  लगा  रहेगा  ।  आज  हर  व्यक्ति

 का  यह  विचार  बना  हुआ  यदि  ठरः  के  पास  पांच  हजार  शु्पये  हैं  तो उस  का  जीवन  सुरक्षित
 अगर  दस  हजार  रुपये  हो  जायेंगे  तो  और  ज्यादा  सुरक्षित  हो  जायगा  ।  मेरा  कहना  है  कि

 रिटी  इज  एटेच्ड  बिद  दि  मनी  ।/  इस  के  लिये  कानून  की  कमी  है  ।  इन  हालात  में  हमारा  यह  फज

 है  कि  इस  किस्म  की  सुरक्षा  प्रदान  की  जाय  कि  हर  नागरिक  यह  महसूस  करे  कि  जो  चीज  वह  लेन

 उसे  समय  पर  उचित  मूल्य  पर  खिल  इसस  यहू  जो  बेईमानी  या  ह्वोडिग  का  घटताचक्र
 चला  हुआ  उस  में  कमी  आएगी  ।
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 इस  के  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि आज  जो  हमारी  चल  व  अचल  सम्पत्ति

 चाहे  वह  शहरी  है  या  देहाती  उस  पर  जब  तक  सीलिग  नहीं  उश्न  समय  तक  प्राइसेज  पर

 कन्ट्रोल  नहीं  हो सकता  ।  आज  आदमी  पर  कोई  लिमिट  नहीं  है  कि  बहू  कितवा  धन  कमाए  ।  जितना

 ज्यावा  वहू  घन  कमाता  उस  का  असर  गरीब  आदमी  पर  पड़ता  है  क्योंकि  बह  हर  चीज  जो

 उसकी  क्षमता  उससे  खरीद  सकता  है  लेकिन  गरीब  आदमी  के  बस  की  यह  बात  बहीं  जिस

 की  वजह  से  गरीब  आदमी  का  शोषण  होता  रहता  है  और  अमीर  आदमी  और  ज्यादा  अमीर  बनता

 चला  जाता  है  ।  मैं  इस  सिलसिले  में  तीन  प्रइन  मंत्री  जी  से  करना  चाहूंगा  ।

 मेरा  पहला  प्रदन  यह  है  कि  क्या  सरकार  हस  बारे  में  कोई  कदम  उठाने  जा  रही  है  कि  हर
 व्यक्ति  अपने  आप  को  सेक्योर  समर  और  उस  को  यह  भरोसा  हो  कि  वहू  हर  आवश्यक  ओर  अन्य

 वस्तु  किसी  भी  समय  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  होड़िंग  को

 रोकने  के  लिए  कोई  ऐसा  सख्त  कानून  बनाने  जा  रही  जिससे  होडगि  को  रोका  जा  सके  ।  इस

 के  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  की  ऐसी  मंशा  है  कि  हर  चीज  ाहे
 एसेंशल  कोमोडिटी  हो  या  अन्य  वस्तु  कीमत  निर्धारित  की  जाएगी  और  हर  च्रीज  की  कीमत

 दुकान  पर  डिस्प्ले  हो  भौर  अगर  डिस्प्ले  न  उस  को  सरुत  दंड  दिया  जा  जिससे  प्राइस

 राइज  पर  चंकिंग  हो  सके  ओर  आम  साधारण  आदमी  को  उचित  मूल्य  पर  चीजें  मिल  सके  ।  इन
 बातों  का  जबाब  में  मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  ।

 राव  बीरन्त  सिह  :  चयरमेन  मैं  पहले  ही  अर्ज  कर  चुका  हूं  भोर  यह  बात  मैं  मामता

 हूं  माननीय  सदस्य  की  कि  जितना  मुद्रा  का  फैलाब  जितनी  मनी  सप्लाई  उतना
 धान  ब्लेक  मनी  को  कम  करने  को  बहुत  सस्त  आवश्यकता  है  |  जरूरत  इस  बात  की  है  कि
 टैक्स  इबेजन  को  ज्यादा  रोका  उस  से  बहुत  फक  कीमतें  पर  पड़ता  है  लेकिन  यह  बात  मैं  नहीं
 मानता  कि  एसेंशल  कोमोडिटीज  को  प्राइसेज  के  ऊपर  काला  घन  कोई  ज्यादा  असर  डाल  सकता
 काला  धन  वाला  तो  ज्यादा  खा  भी  नहीं  सकता  है  ।

 हमारे  मुल्क  में  इतनी  बड़ी  संख्या  लोगों  की  जिन  के  लिए  एसेंशन  कोमोडिटीज  चाहिए
 ओर  उन  के  लिए  हमारा  पब्लिक  डिल्ट्रीव्यूशन  विस्टम  का  बंदोबस्त  चन्द  आदमी  अगर  ज्यादा
 पैसा  डाल  सकते  हैं  लान  मार्कट  के  अन्दर  या  किप्री  और  प|श  मार्केट  के  तो  आम  प्राइसेस  के

 ऊपर  सारे  देश  के  अन्दर  उस  का  कोई  खास  असर  नहीं  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  ब्लैक  मनी  को  रोकने  का  ताल्लुक  बड़ा  सख्त  कानन  पहले  ही  हम  ने  सन
 1981  के  अन्दर  बनाया  था  |  वह  कानूम  है  प्रियेशन  आफ  ब्लेक  मनी  एण्ड  मैंन्टीनेन्स  भआाफ  एस  शल

 सप्लाईज  एक्ट  और  उस  के  अन्दर  डिट्शन  का  भी  प्रावधान  रखां  गया  बगेर  मुकदमा  चलाए
 किसी  को  भी  6  महीने  के  लिए  डिटेन  किया  जा  सकता  अगर  कोई  होडिग  करे  या  ब्लैक
 टिंग  करे  या  एसेंशल  कोमोडिटीज  के  लिए  जो  दूसरे  कानून  बने  उन  की  अवहेलना
 हान  तो  उस  को  सरुत  सजा  देने  का  प्रावध।न  पहले  से  ही  और  ज्यादा  सख्त  कानून  बनाने
 की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  पहले  ही  कानून  काफी  सस्त  बने  हुए  जरूरत  इन  कानूनों  को  लाग्
 करने  की  है  और  बहुत  सी  स्टेट्स  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  मैं  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  यू  ०
 पी०  ने  इस  में  अच्छा  काम  किया  गुजरात  ने  किया  महाराष्ट्र  नें  किया  है और  दिल्ली  भी
 किया  लोग  पकड़े  भी  गये  डिटेन  भी  किया  गये  इस  साल  31-3-85  तक  790)  डिदेस्क्षन



 9  1907  श्री  लंडा  ?  विद्यमान  स्थिति  के  संबंध  में  वक्तथ्य॑

 हुई  |  यह  उस  कानून  के  तहत  हुई  जो  ब्लक  मार्किटिंग  रोकने  का  उनमें  से  काफी  अण्डर

 शम  हैं  ।  बहुत  से  बीच  में  छूट  भी  जाते  कुछ  की  मियाद  खत्म  हो  जाती  है  ।

 हसो  तरह  से  अरसेंश्ल  कमोडिटीज  एक्ट  असेंशल  कमोडिटीज  स्पेशल  प्रोविजन  एक्ट  भी

 इसमें  भी  काफो  कड़ी  सआएं  स्पेशल  कोर्ट  का  भी  इसमें  प्रोविजन  समरी  ट्रायक्ष  का  भी
 प्रोविजन  कम  से  कम  केद  का  भी  प्रोविजन  इम्प्रीजनमेंट  भी  साथ  में  जरूर  होगा  ।

 इस  तरह  से  बहुत  कानून  मोजद  हैं  ।  बेहद  छापे  मारे  गये  हैं  ।  असेंदल  कमोडिटीज  एक्ट  के

 अन्दर  हो  कोई  2  लाख  69  हजार  रेडस  सन्  1984  में  हुई  ।  उनमें  से  8  हजार  821  भ्रेस्ट  भी

 5  हआर  लोगों  का  प्रोसीक्युशन  हुआ  ओर  |  हजार  94  अदमियों  का  कन्वोक्शन  हुआ  |  अब
 लतों  में  क्या  हो  रहा  हो  सकता  है  कि  इनमें  से  बहुत  से  मुकदमे  चल  रहे  यह  जरूरी  नहीं  कि
 सब  का  फंसला  हो  चुका  हो  ।  करीब  10  करोड़  की  सम्पत्ति  पकड़ी  गई  है  ।  वह  मी  सरकार  ने
 कब्जे  में  ले  ली  हैं  ।

 कानून  तो  हैं  ।  हरेक  स्टेट  इतके  ऊपर  अमल  इसके  लिए  हम  कोक्षिश्ञ  कर  रहे  हैं  ।
 आनरेबल  मेम्बर  भी  अपने  अपने  क्षेत्र  में  कोशिश  करें  । आखिर  सारे  काफी  असें  से  पोलिटिकल

 लाइफ  में  हैं  ।  पुराने  पुराने  लोग  यहां  आते  हैं  ।  पुराने  खिलाड़ी  वे  सब  जानते  हें  कि  कहाँ  क्या
 खराबी  किस  तरह  से  वह  दूर  की  जा  सकती  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मलिक  साहब  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सरकार  की  तरफ  से  कानून
 ओर  कायदे  बमाने  में  तो  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  और  हमारी  तरफ  से  कानून  और  कायदे  पर  अमल
 कराने  में  भी  कोई  कमी  नहों  हुई  वह  कोकछ्षिद  आगे  ओर  किसी  तरफ  से  अच्छी  हो  सकती  है
 उसमें  आप  सब  के  सहयोग  को  जरूरत  है  ।  हम  तो  अपनी  कोक्षिण  कर  रहे  हैं  हर  स्टेट  के  अन्दर
 लेकिन  बहुत  सी  स्टेट  ६त  पर  बिल्कुल  अमल  नहीं  कर  रहो  वेस्ट  बंगाल  वाले  इस  ब्लेक

 टिंग  प्रिरवेशन  एक्ट  को  मानते  ही  नहीं  ।  वेसे  रोजाना  यहां  यह  कहेंगे  कि  कीमतें  ऊपर  उठ  रही  हैं  ।
 वे  इसमें  किसी  भी  को  डिटेन  नहीं  करना  चाहते  इसमें  स्टेट्स  के  अपने  अख्तियार  हम  उसमें  क्या

 बहुत-सी  स्टेट्स  ने  कानून  होते  हुए  इन  कानूनों  ५र  अमल  नहीं  किया  ।  हम  उनसे  पूछते  रहते
 वाकायदा  रिटन  लेते  उन्हें  प्यार  स ेऔर  वंसे  भी  मनाने  कौ  कोशिश  करते  दवाव  भी

 डालते  इससे  ज्यादा  सरकार  क्या  करे  ?  आनरेवल  मेम्वर  के  इसके  लिए  कोई  सुझाव  हो  तो  मैं

 बड़ी  खृशी  से  उस  पर  गोर  करने  को  तैयार  हूं  ।

 शो  धरम  पाल  सिह  मलिक  :  प्राइसिज  डिस्पले  नहीं  करते  हैं  ।

 राब  बोरेन्द्र  सिह  :  कानून,के  अन्तगंत  यह  बेहद  जरूरी  उन्हें  प्रिन्ट  भी  पड़ती  है  ।  दूसरी
 थीज  की  कीमत  लिखनी  पड़ती  है  ।  यह  भी  कानून  कि  उन  पर  टेक्सिज  क्तने  वह  भी  लिखने

 पड़ेंगे  बोर्ड  के  ऊपर  ।  लेकिन  लोग  उस  पर  ध्यान  दें  ।

 1.32  ग०प०

 श्री  लंका  में  विद्यमान  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  वक््तब्य

 विदेश  संभालय  में  राज्य  मन्त्री  खुशोंद  धशालभ  पिछली  बार  जब
 मैंसे  श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  सदन  में  बक्तव्य  दिया  था  तो  मैंने  माननीय  सदस्यों  को  यह
 आदवासन  दिया  था  कि  जब  भी  श्रीलंका  में  नई  घटनाएਂ  धटेंगी  उसके  बारे  में

 सरकार  सदन  को
 विद्वास  में  लेगी  ।  25  अप्रैल  को  सदन  में  वक्तव्य  देते  हुए  प्रधानमंत्री  मे सदन  को  यह  बताया  था

 -



 श्री  लंका  में  विद्यमान  स्थिति  के  संबंध  में  वक्तव्य  29  1985
 सामना

 कि  सरकार  श्री  लंका  की  घटनाओं  तथा  उनका  भारत  पर  पड़ने  वाले  असर  पर  चिंता  के  साथ

 निगरानी  रखे  हुए  है  ओर  सरकार  श्री  लंका  सरकार  के  साथ  बराबर  संपर्क  बनाए  हुए  है  ।  भ्रव  एक

 विदेष  सलाहकार  दल  का  गठन  कर  लिया  गया  है  |  यह  दल  भारत  में  बड़ी  संक्यया  में  थाने  वाले

 शरणाथियों  तथा  पाक  जलडमरू  मध्य  में  हमारे  मछरों  द्वारा  सामना  की  जा  रही  असुरक्षा  कौ

 स्थाओं  के  गंभीर  प्रश्न  को  भी  तत्परता  से  जांच-पड़ताल  करेगा  तथा  इस  सबंध  में  अपनी  सलाह
 श्रीलंका  को  स्थिति  बराबर  तनावयुक्त  बनी  हुई  है  ।  हिसा  में  कुछ  कमी  हुई  थी  कितु  इसमें

 फिर  वृद्धि  हो  गई  पूर्वी  क्षेत्र  में भारी  मात्रा  में  हसा  को  चिताजनक  खबरें  हैं  जिनमें  मुस्लिम
 तथा  तमिल  शामिल  हैं  ।  यह  एक  निराशाजनक  तथा  गंभीर  घटना  है  जो  पहले  ही  जटिल  स्थिति  को

 और  जटिल  बना  देगी  ।  ऐसा  लगता  है  कि  अपुरक्षा  ओर  अस्थिरता  की  भावना  और  बढ़  गई

 जंसा  कि  सरकार  ने  अनेक  अवसरों  पर  सदन  में  कहा  हम  श्री  लंका  की  दुर्भाग्यपूर्ण  जातीय
 समस्या  के  प्रमावों  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  हैं  |  हमें  1983  से  श्री  लंका  से  बड़ी  संख्या
 में  और  लगातार  आने  वाले  शरणार्थियों  की  देखभाल  करनी  पड़ी  ये  द्ारणार्थी  भब  भी  भारत
 श्ाते  जा  रहे  हैं  तथा  उनकी  संख्या  अब  लगभग  एक  लाख  तक  पहुंच  गई  जबकि  हमने  अधहाय
 दरणाथियों  की  मदद  के  लिए  जो  कुछ  संमव  था  वह  सब  कुछ  तो  भी  इन  दारणार्थियों  का  हमारे
 ऊपर  भारी  सामाजिक  ओर  आधथिक  दबाव  पड़ा  हमारे  मछरों  की  रोजी-रोटी  पर  प्रमाव  पड़ा  है
 तथा  उन  पर  अत्याचार  और  हमले  किए  गए  हैं  ।  हमें  भपती  निगरानी  मजबूत  करनी  पड़ी  है  और

 दूसरे  सुरक्षात्मक  उपाय  भी  करने  पड़े  हैं  ।

 इस  जटिल  ओर  गंभीर  स्थिति  में  हमारा  बुनियादी  लक्ष्य  यह  सुनिदिचित  करना  है  कि

 तोय  नागरिक  किसी  खतरे  की  स्थिति  में  न  हों  ओर  हमारे  हित  भी  सुरक्षित  रहें  ।  इसके  साथ-साथ

 हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  श्री  लंका  में  फिर  से  सामान्य  और  स्थायी  स्थिति  कायम  हो  ताकि  शरणार्थी

 सुरक्षा  और  सम्मान  के  साथ  वापस  लोट  सकें  ।  इसी  तरह  हम  यह  मो  उम्मीद  करते  हैं  कि  श्री  लंका

 के  तमिलों  के  सम्मुल्न  उपस्थित  समस्याओं  का  बातचीत  केद्धारा  ध्यांतिपु्णं  समाधान  बिना  किसी
 ओर  देरी  के  खोज  लिया  जाएगा  ।  हमने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  श्री  लंका  सरकार  इस  समय
 का  सेतिक  उपायों  से  हल  नहीं  खोज  सकती  ।  श्री  लंका  सरकार  को  बातचीत  के  जरिये  एक  ऐसा
 राजनीतिक  समाधान  खाजना  होगा  जो  सभी  संबंधित  पक्षों  को  स्वोकायें  हो  ।

 यह  जरूरी  है  कि  श्री  लका  में  सभी  सबंधितों  के  बोच  राजनीतिक  बातचीत  जल्द  शुरू  हो  ।

 इसके  लिए  उपयुक्त  वातावरण  बनाना  होगा  ।  श्रीलंकां  को  मोजूदा  अशान्त  स्थिति  बातचीत  के
 किसी  भा  साथंक  प्रयास  के  लिए  अनुकूल  प्रतीत  नहीं  होती  ।  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  इस  स्थिति

 को  ओर  तनाव  को  दूर  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  इसके  लिए  पहल  श्रीलंका

 कार  को  करनी  होगी  ।  मेरी  हदिक  कामना  है  कि  वह  इस  दिला  में  आवश्यक  राजनीतिक  इच्छा

 घोर  दुरदृष्टि  दिखाएगी  ।

 हम  एक  बार  फिर  अपना  यह  मत  दोहराना  चाहेंगे  कि  श्री  लंका  में  जो  गंभीर  जावीय

 स्पा  उत्पन्न  हो  गई  उसका  जबाब  बातचोत  के  द्वारा  एक  ऐसा  समाधान  ही  हो  सकता  है  जो

 सभी  संबं  धितों  को  स्वीकायं  हो  ओर  जो  श्रीलंका  की  अखण्डता  ओर  एकता  के  ढांचे  के

 भीतर  हो  ।  मैं  एक  बार  फिर  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  हम  पृथकताभाद  में  विष्यास  नहीं  करते  ।

 इसके  साथ  ही  हम  इस  बात  पर  भी  विश्वास  नही  करते  कि  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का  हल
 खोजने  में  दमनकारी  उपाय  सहायक  हो  सकते  हैं  ।
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 स  नततककककक७  ७  की  तलाश्ष  में  सहायता देने  के  लिए  बराबर  कक  श्री लंका  सरकार
 हम  राजनीतिक  समाधान  की  तलाश  में  सहायता  देने  क ेलिए  बराबर  श्री  लंका  सरकार  के

 साथ  संपक  बनाए  हुए  हैं  ।  यह  संपर्क  राजनयिक  माध्यमों  से  और  विधेष  दूतों  की  या  त्राओं  के  द्वारा
 किए  जा  रहे  हैं  ।  अपने  हाल  हो  के  बिचार-विभिमय  के  जो  बहुत  ही  वेबाक  और  सुस्पष्ट
 था  हमें  यह्  बताया  गया  कि  राष्ट्रपति  जयब्धंने  राजनीतिक  समाधान  की  दिला  में  कुछ  रचनात्मक
 उपाय  करेंगे  |  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  इन  उपायों  को  क्षीघ्र  ही  व्यावहारिक  रूप  दिया  जायेगा
 जिससे  कि  सभी  संबंधितों

 के
 बीच  बातचोत  के  लिए  उपयुक्त  बाताबरण  का  लिर्माण  हो  सके  ।

 म०प०  ०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 बरोनी  )  में  देलोफोन  सेवाओं  को  सुधारने  को  आबहयकता

 )

 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  सभापति  नियम  377  के  अधीन  मैं  इस

 ट्वपूर्ण  विषय  को  उठाना  चाहती  हूं  ।  बरोनी  बिहार  का  एक  महत्वपूर्ण  ओद्योगिक  केन्द्र  यहां  पर
 तेल  शोषक  उर्व रक  ताप  विद्युत  स्टेशन  ज॑ंसी  बड़ी-बड़ी  भ्रौद्योगिक  प्रतिध्ठान
 अवस्थित  हैं  ।  बरोती  से  लगभग  रहे  किलोमोढर  दूर  स्थित  मोकाम  बाटा  थशू
 स्पिनिंग  मिल  आदि  कारखाने  चल  रहे  इस  तरह  बीस  किलोमीटर  की  परिधि  में  अनेक  बड़े  ओर
 छोटे  कारखाने  उत्पादन  काये  में  लगे  हैं  ।  ऐसे  श्रोद्योगिक  महत्व  के  केन्द्र  के  लिए  यह  दुख  की  बात

 है  कि  यहां  की  टेलीफोन  सेवा  बिल्कुल  ही  अपर्याप्त  है  ।  वास्तव  में  तो  बरोनी  का  देश  की  राजधानी
 से  सीधे  टेलीफोन  संपक  होना  परन्तु  दिल्ली  तो  दूर  राज्य  की  राजघानी  पटना  से  भी
 बरोनी  का  टेलोफोन  संपक  नाममांत्र  का  भी  नहीं  बरोनी  से  पटना  तक  टेलीफोन  संपर्क  स्थापित
 करने  में  तीन  चार  दिन  आम  तोर  पर  लग  जाते  समीप  के  कस्बे  लखो  सराय  तक  भी  संपक्क  करना
 असंभव  हो  जाता  है  ।

 इसका  सबसे  दुखद  पक्ष  तो  यह  है  कि  यहाँ  पर  आवद्यंक  आषारभूत  सुविधाएਂ  पहले  से  ही
 विद्यमान  फिर  भी  ठेलीफोन  सेवा  को  सुचारू  नहीं  बनाया  जा  सका  है  ।  यहां  पर  टेलीफोन  के

 लिए  भवन  बनवाया  जा  चुका  है  ।  यह  भवन  लगभग  डेढ़  वर्ष  पूर्व  स्वचालित  )  टेलीफोन

 केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  बनाया  600  लाइनों  की  आटोमेटिक  टेलीफोन  सेवा  की  व्यवस्था
 के  लिए  परियोजना  आकलन  की  स्वीकृति  तीन  वर्ष  से  भी  पहले  मिल  चुकी  परन्तु  आदचय

 है.फिर  उनको  काफी  पंसा  खर्च  करके  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  बाद  भी  आटोमेटिक

 टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  अभी  भी  नहीं  की  जा  सकी  गत  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  तक  यहां
 पर  20  लाइनों  का  एक्सचेंज  बनकर  तैयार  हो  जाना  परन्तु  यह  कार्य  भी  अभी  पूरा  नहीं  किया
 गया  है  ।  इस  परिस्थिति  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुरजोर  अनुरोध  करती  हूं  कि  इस  ओर  अविलंब

 आवदयक  कदम  उठाए  जाएਂ  जिससे  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर  हो  सके  तथा  संचार  सेवा  का

 गिक  प्रगति  में  समुचित  उपयोग  किया  जा  सके  तथा  अब  तक  सरकार  द्वारा  दिए  गए  धन  का  अ्यर्थ
 अपव्यय  रोका  जा  सके  ।

 यबकों  को  बेरोजगारों  को  बृर  करने  के  लिए  जिला  फंजाबाद  में

 कुछ  भारो  उद्योग  स्थापित  करने  को  ह्लाबबयकता
 श्री  निर्मल  मंत्री  :  समापति  मैं  आपका  ध्यान  जनपद  फैजाबाद  जो
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 उत्तर  प्रंदेश  का  एक  अत्यन्त  ही  पिछड़ा  हुआ  जनपद  के  नौजवानों  के  सम्मुख  उत्पन्न  बे रोजगा री  की

 सेभस्पां  की  जोर  आकुंष्ट  कराना  चाहँता  यह  जनपद  केरद्र  सरकार  द्वारा  उदयोग के  क्षेत्र  में

 बोधित  पिंछड़े  जर्थपदों  में  स ेएक  है  जिसकी  वीकापुंर  तहैसील  अत्यंत  ही  पिछड़ी  इस  तहसील  में

 ऊंसरे  भूमि  का  क्षेत्रफल  भी  काफी  होने  के  कारण  यहाँ  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहने  वाला  नौजवान

 कुठित  व  समस्याग्रस्त

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बेरोजंगारी  की  समस्या  को  दूर  करने  के  भूमि  को

 उपलब्धता  को  देखते  हुए  तथा  क्षेत्र  के  पिछड़ेपण  व  कोई  बड़ा  उद्योग  न  होने  की  कभी  को  मद्देनजर
 रखते  हुए  सावंजनिक  उपक्रम  के  किसी  भारी  उद्योग  को  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  की  कृपा  करे  ।

 लागालेंड  में  मोकोकचु  ग  और  दोमापुर  में  दो  भोर  दूर  दर्शन  प्रसारण  केन्त्र  स्थापित

 हेतु  तत्काल  कदम  उठाये  शनें  को  ध्रावश्यकता

 ]
 झी  चिगलांग  कीनयक  :  इस  समय  कोहिंभा  में  एक  टी०  वी०  रिले  केन्द्र  है

 परन्तु  यहां  कम  शक्ति  का  ट्रांसमींटर  होने  के  कारण  और  वहां  के  क्षेत्रों  के  पहाड़ी  तथा  दुगगेम  होने
 के  कारण  टयेनर्सेंग  और  मोन  जिलों  एवम्  दीमापुर  क्षेत्र  के लोग

 को  हिमा  टी०बी ०  रिले  केन्द्र  से  प्रसारित  हीने  वॉले  टी  ०वों  ०कायेक्रमों  को  देखने  से  वंचित  रह  जाते

 मेरा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  नागांलेंड  में  दो और  टी०  वी०

 एक  मोकोकचुग  में  तंथा  दूंसरा  दीमापुर  स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त

 कार्यवाही  करें  ।

 बुलडाना  जिले  में  पेय  जल  की  कमी  से  प्रभावित  गांवों  में  पेय  जल  की  समस्या  का

 समाधान  करने  के  लिये  महाराष्ट्र  को  केंद्रोय  सहायता  देने  को  श्रावश्यकता

 झी  मुरझूल  बासनिक  :  महाराष्ट्र  राज्य  में  पीने  के  पोनी  की  समस्या  बहुत  गंभीर

 छुप  घारण  कर  गई  है  ।  मौसम  दिन  प्रतिदिन  गम  हो  रहा  है  ओर  समस्या  अधिक  गंभीर  होती  जा

 रही

 स्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  हाल  ही  में  वहां  के  कुछ  जिला  मुख्यालयों  में

 स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  दोरा  किया  यह  संही  दिशा  में  उठाया  गया  एक  कदम

 इस  बात  की  बहुत  ही  ऑव्येकंतां  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  की  सिफारिशों  को  तुरंत

 लागू  किया

 हाल  ही  में  लोक  सभा  के  लिए  अपने  निर्वाचन  के  दोरे  पर  मैंने  अधिकारियों

 से  बातचीत  की  थी  ओर  मैंने  कुछ  समस्या  ग्रस्त  गांवों  का  दौरा  किया  था  ।  जिले  के  1392  देहातों
 में  हैं  397  देहातों  को  इस  समस्या  का  सामंसा  करना  पढ़  रहा  वित्त  की  कमी  के  कारण  समस्या

 का  समाधाव  नहीं  किया  जा  रहा  राज्य  के  प्रह्य  भागों  में  भी  इसी  प्रकार  की  स्थिति  है  ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  हैं  कि  वह  रांज्य  सरकार  को  ओवदहयक  निर्देश  वें  तथा

 कावदयक  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करायें  ताकि  इस  समस्या  का  जल्दी  से  जल्दी  समाधान  हो
 उत्तर  प्रदेश  में  सूल  को  ध्रमूतप्व  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  राज्य  को  केंद्र  द्वारा

 पंयोप्त  धन  दिये  लाने  की  अंवश्यकंता

 भी  चन्द्र  सोहत  सिंह  नेभौ  :  उत्तर  प्रदेश  के  8  पहाड़ी  जिलों  अर्थात्  पौड़ी

 पियोंरागढ़ें  टिहरी  त्त  देहरादून  भौर  नेनीताल  में
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 गंभीर  सूखे  के  कारण  रबी  को  क्राधी  फसल  क्षतिग्रस्त  हो  गई  है.ओर  पेधजल  की  बहुत  कमी
 12  अन्य  जिलों  भ्र्थात्  कानपुर  देहाती

 गाजीपुर  और  एटा  में  भी  ऐसी  हो  स्थिति  बनी  हुई  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  ने  सेना  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  को  प्रीने  का  पानी  पहुंचाने  लिए  एक  सो  टेंकर

 तथा  175  कंनवास  के  थैले  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  की  मांग  को  तुरन्त  पूरा  क्रिया  जाप्रे  भर  राज्य  में  फैले

 अभूतपूर्व  सखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  भी  राज्य  सश्कार  को  दी  जानी

 चाहिये  ।

 घान  के  लिये  जो  मश्य  पंजाब  के  किसानों  को  दिया  जाता  है  आंध्र  प्रदेश  के  धान

 उत्पादकों  से  उसी  मल्य  पर  घान  खरीदते  तथा  उन्हें  बोनस  भो  देने  कौ  प्रावश्यकता

 श्री  वी०  सोभनाद्रीसबरा  राव  :  केन्द्र  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  यद्भ  कह
 कर  कि  हमारे  भंडारगह  खाद्यानों  से  भरे  पड़ें  हैं  किसी  भी  व्यक्ति  अथवा  संस्थान  को  गेहूं  निर्यात
 करने  की  अनुमति  देन ेकी  घोषणा  की  दक्षिण  भारत  के  किसान  हैरान  हैं  कि  सरकार  ने

 जंसे  गेहूं
 के  निर्यात  की  अनुमति  दी  है  उसी  प्रकार  से  दक्षिण  में  पेदा  होने  वाले  बढ़िया  तथः  सर्वोत्तम  किस्म
 के  चावल  के  भी  निर्यात  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  ।  हालाँकि  तकनीकी  तौर  पर  भारतीय  ू
 निगम  ने  क्रय  केन्द्र  खोले  हैं  परन्तु  फिर  भी  यह  कृष्णा  और  गोदावरी  जिसों  में  किसानों  से  घान  न|
 खरीद  रहा  है  ।  बल्कि  मिलों  से  ही  चावल  खरीद  रहा  किन्तु  भारतीय  खाद्य  निगम  पंजाब  के
 किसानों  से  लाखों  टन  घान  खरीद  रहा  है  ।  पंजाब  में  और  आन्ध्म  प्रदेश  में  बढ़िया  ओर  रुवोत्तम
 फिस्म  के  चावलों  के  खरीद  मूल्यों  में  लगभग  12  रुपये  प्रति  क्विटल  का  अन्तर  है  ।

 द्ट्सी  कारणवद
 आन्ध्र  प्रदेश  के  किसानों  जो  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रथावित  हैं  अकसर  हानि  होती
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  आन्ध्र  प्रदेश  के  किसानों  को  भी  वही  मुल्य  देना  वास्तव  कृषि

 मूल्य  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  इस  छतरे  को  देखते  हुए  समुद्र-तटीय  राज्यों  में  उत्पादित  धान  पर
 अधिक  मूल्य  देने  कौ  सिफारिश  की  थी  |  सरकार  पंजाब  के  किसानों  के  लिए  बोनस  की  घोषणा  कर

 रही  है  जबकि  दक्षिण  भारत  के  किसानों  के  लिए  ऐसा  नहीं  किया  गया  अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार

 से  इन  समी  मामलों  पर  गौर  करके  इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  आग्रह  क्रता

 कर्म  चारो  राज्य  बोमा  अधिनियम  1984  के  उपक्षंषों  पर  पुराशिचार
 करने  को  धायद्यकता

 प्लीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  राज्य  कमंचारी  बीमा

 1984  से  कमंच।रियों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  हुई  इससे  कर्मंथारियों  के  अंधदान  को  बढ़ा  विया

 गया  परन्तु  इसके  तुल्य  में  उन्हें  होने  बाले  लाभ  कम  कर  दिए  यबए  कममंचारतियों  के  काविक

 संधों  ने  छ्चिकांयत  की  है  कि  अधितियम  के  उपबन्ध  तथा  सामान्य  बिमयमों  के  वियमों  से  यह  श्पष्ट

 करते  हैं  कि  कर्मंब्रारी  बीमा  विप्म  इस  संहुयात  को  कर्संच।हियों  को  सामाजिक  सुरका  की
 गारंटी  देने  की  बजाय  अधिक  से  अधिक  कमंचारियों  की  कीमत  पर  एक  लाम  कमाते  वाले  संकठय
 के  तौर  पर  इस्तेमाल  कर  रहा  यह  उल्लेख  करना  भी  उचित  है  कि  संक्षोघतों  का  भ्रयोग  करने
 से  पहले  सरकार  की  ओर  से  केन्द्रीय  कामिक  संघों  से  इस  मामले  पर  उनका  दबष्टिकोण  जानने  की

 कोई  कोशिश  नहीं  की  गई  ।
 हु

 घ्श
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 उक्त  संशोधन  से  महिला  कर्मचारियों  को  विशेष  रूप  से  कठिनाई  हुई  है  क्योंकि  उन्हें  प्रसृति
 अबकाश  के  बाद  के  लामों  से  बंचित  कर  दिया  गया  है  ।  स्थानापस्त  और  नैमित्तिक  मजदूरों  पर  भी

 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सरकार  इस  संशोषन  अधिनियम  को  लागू  न  करे  और  केन्द्रीय  कामिक  संधों  से  मंत्रणा  करके

 उपबंधों  में  संशोधन  करें  ।

 उड़ीसा  में  ब ेसपाणि  जलपुरा  रेल  लाइन  निर्माण  कार्य  शीघ्र  परा  करने  को

 झ्रावदयकता

 *झी  हरिहर  सोरन  )  :  रेल  मंत्रालय  ने  जखपुरा  से  बंसपाणि  तक  179

 कि०मी०  लम्बी  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  को  अनुमति  दे  दी  इस  कार्यक्रम  के  एक  भाग

 के  रूप  में  जलपुरा  और  दायतो री  के  बीच  रेसवे  लाइन  बिछा  दी  गई  है  ।  जब  तक  यह  रेलवे  लाइन

 पूरी  नहीं  बनाई  बरजामदा  क्षेत्र  सेलोह  अयस्क  का  निर्यात  पाराद्वोप  पत्तन  तक  छोटे  मार्ग

 से  नहीं  हो सकेगा  ।  हस  समय  लौह  श्रयस्क  का  निर्यात  लगभग  640  कि०मी०  की  दूरी  से  किया

 जा  रहा  यवि  जखपुरा  बंसपाणि  लाइन  पूरी  कर  दो  जातो  है  तो  यह  दूरी  आधी  भर्थात्  320
 कि०मी०  रह  जाएगी  |  उप्ती  अनुपात  में  परिवहन  लागत  भी  कम  हो  जाएगी  ।  पाराद्वीप  पत्तन  के

 रास्ते  लोह  अयस्क  का  निर्यात  बहुत  बढ़  परिवहन  की  लागत  में  कमी  आने  से  एम०  एम०
 ही०  सी०  विदेशी  खरीदारों  को  पाराद्वीप  से अयस्क  उठाने  के  लिए  प्रेरित  करने  में  मधिक  छट  दे
 सकेगी  ।  १राद्वीप  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात  बढ़ाने  से  उड़ीसा  के  खान  उद्योग  के  विकास  मे  मदद

 मिलेगी  ।  दूसरी  निर्यात  गिरने  से  न!न-कंपटिव  निजी  खाने  बिल्कुल  बन्द  हो  हससे

 हुजारों  आदिवासी  परिवारों  को  जो  लौह  अयस्क  खान  के  कार्य  कलापों  पर  निर्भर  हैं  बेकार  हां  जायेंगे  ।
 बंसपाणि  जखपुरा  लाइन  का  किया  जाना  आदिवासी  लोगों  के  लिए  विशेष  रूप  से

 महत्वपूर्ण  भारत  सरकार  को  उपरोक्त  लाइन  के  पूरा  करने  के  प्रदन  पर  व्यापक  हितों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  फिर  से  विचार  करना  चाहिए  तथा  इस  परियोजना  को  उच्च  प्राथमिकता  देनी

 चाहिए  ।

 पेयजल  को  अत्यधिक  कमी  के  कारण  लुद  तथा  मयागढ़  के  तिवासियों  को

 हो  रहे  कष्ट  को  दूर  करने  को  प्रावश्यकता

 झो  बितामणि  पाणिप्रही  )  :  उड़ीसा  राज्य  के  सभी  सूखे  वाले  जिलों  जिनमें

 खुद  और  नयागढ़  सब  डिवोजनों  पंचायत  सनुतु  क्षेत्र  शामिल  में  पीने  के पानी  की  बहुत  कमी  है
 ओर  सभी  जलस्रोत  सूख  गए  हैं  |  बहुत  से  कुए  सूख  गए  हैं  और  प्रभावित  क्षेत्र  अन्य  जलस्नोतों  में

 पानी  का  स्तर  बहुत  अधिक  नीचे  चला  गया  अत्यधिक  पानी  की  कमी  ने  पहाड़ों  पर  रहने  वाले
 आदिवासियों  को  अपने  घर  छोड़कर  मेदानी  इलाकों  में  जाने  क ेलिए  मजबूर  कर  दिया  साथ  ही
 राज्य  में  बड़ें  पेमाने  पर  बिद्युत  कटोती  से  लोगों  की  कठिनाई  ओर  भी  बढ़  गई  यहां  तक  कि

 20  सन्नी  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  पोने  के  पानी  के  लिए  लगाए  गए  टयबवेलों  में  से  30  प्रतिशत  ट्यूब
 वैल  या  तो  सूख  गए  हैं  या उचित  रख-रखाव  के  न  होने  से  बेकार  हो  गए  मेराके  न्द्रीय  सरकार
 से  अनुरोष  है  कि  वह  युद्ध  स्तर  पर  तुरन्त  विशेष  उपाय  करें  ताकि  उड़ीसा  के  लाखों  लोगों  को  प॑
 के  पानी  के  संकट  में  राहुत  मिल  सके  ।

 में  दिये  गये  वक्तव्य के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दो  रूपान्तर
 उक्पामण:;:पननना पाया
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 जतपयण  - दययपथियाययाय  दद्ूनपभानाा/7फेऊ््पहता  फफे  ्््््ंञं्ज््म्म्ण्मम फ्॒॒

 अनुदानों  की  मांगें  सामान्य  मंत्रालय की

 बाणिज्य  झोर  पति  सम्त्रालय

 [  प्रनुवाद  ]

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  बाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  की  भनुदानों  की  मांगों  पर  आगे

 चर्चा  तथा  उन  पर  मतदान

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  श्रीलंका  के  मामले  पर  चर्चा  4  बजे  शुरू  मैं
 माननीय  मंत्री  को  2.45  म०प०  पर  जबांब  देने  के  लिए  मेरा  माननीय  सदस्यों  से

 अनुरोध  किवे  बहुत  ही  संक्षेप  में  बोलें  ।

 ओऔी  के०  राममति  )  ;  कितना  समय  बचा  है  ?  इसके  लिए  6  घंटे  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ।  है
 सभापति  महोदय  :  हर  हालत  में  मन््त्री  महोदय  अपना  जवाब  2.45  म०प०

 शुरू  करेंगे

 श्री  के०  रामसति  :  कितना  समय  बाकी  हूँ  ?

 भो  इम्द्रजोंत  ण्प्त  रहाठ  )  :  3  घंटे  ।

 सभापति  महोदम  :  3  घटे  6  मिनट  बाकी  बच्े  हैं  ।

 श्री  इस्द्रजोत  जवाब  आज  नहीं  दिया  जा  सकेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  प्रानन््द  पाठक  ।

 भ्रो  ह्लानन््द  पाठक  :  सभापति  वाणिज्य  मंत्रालय  की  अनुवानों  की

 मांगों  के  नोट  में  यह  बताया  गंया  है  कि  वाणिज्य  का  मुख्य  उद्देश्य  है  देश  के  विदेश  व्यापार  का

 विकास  तथा  प्रबन्ध  करना  भारत  के  उत्पादों  तथा  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाना  तथा

 बस्त्र  नारियल  उद्योग  का  भी  विकास  करना  एवम्  नारियल  तथा  रेशम

 उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  ओर  इससे  संबंधित  मामलों  को  देखना  है  ।

 बजट  में  ओर  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  भो  ऐसी  सुस्दर  तस्वीर  खींची  गई  हैं  जिससे

 यह  पता  लगे  कि  सरकार  धिर्यात  को  बढ़ाने  ओर  व्यापार  घाटा  एवम  भुगतान  दोष  को  कम  करने  के

 लिए  कटिबद्ध  है  !  परन्तु  तस्वीर  कया  है  /  आज  वास्तविक  स्थिति  कया  है  ?  तस्वीर  यह  जेसा
 कि  सरकारी  प्रतिवेदन  दर्शाता  कि  हाल  के  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  लगभग  गतिरोध

 उत्पन्न  हो  गया  क्यों  ?  क्योंकि  विश्व  अथंव्यवस्था  में  गम्मीर  मंदी  व्याप्त  है  ओर  भ्ौद्योगिक  राष्ट्रों
 द्वारा  आरक्षण  निधि  अपनायी  जा  रही  है  ।  यह  ठात  सरकार  ने  अपने  प्रतिवेदत  में  स्वीकार  भी  की

 है  ।  इसके  लिए  कोन  जिम्मेदार  मेरा  अपना  रुपाल  यह  है  कि  पूजीवादी  तथा  साम्राज्यवादी
 शक्तियां  अपना  गम्भीर  आर्थिक  संकट  विकासशील  ओर  अविकसित  देदों  की  कीमत  पर  हल
 करना  भाहते  इसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  दुर्भाग्य  स ेभारत  सरकार  भी  देक्ष  में

 पूजीवाद  के  बिकास  के  रास्ते  पर  चल  रही  यह  वह  रास्ता  है  जिसका  मुख्य  रूप  से  सम्बन्ध

 विदव  को  संकट  ग्रस्त  पू  जीवाद  व्यवस्था  से  है--इस  तथ्य  के  बावजूद  जंसा  कि  भारत  के  संविधान
 की  भूमिका  में  कहा  गया  है  कि  हम  भारत  को  एक  सम्पन्न
 लोकतांत्रिक  गणराज्यਂ  बनाने  का  संकल्प  करते  हैं  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  वास्तव  में

 वादोी  देशों  के  साथ  वाणिण्यिक  कार्यकर्लापों  को  विकसित  करने  का  प्रयास  नहीं  कर  रही

 &  &  &
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 वादी  देशों  के  साथ  अपना  व्यापार  बढ़ाने  की  बजाय  हम  पूंजीवादी  देशों  पर  अधिक  से  अधिक  निर्भर

 होते  जा  रहे  विश्व  के  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  ब्रिल्कुल  ही  कम  है  ।  सन्  1982-83  के  5448

 करोड़  रुपये  का  घाटा  1983-84  में  बढ़कर  5895  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  आपकी  यह  सफलता

 मुझे  नहीं  पता  यह  नीति  हमें  किधघर  ले  जा  रही

 आपने  दावा  किया  है  कि  1983-84  में  भारत  का  कुल  विर्यात  1982-83  की

 अपेक्षा  10.8  प्रतिशत  बढ़ा  है  तथा  अप्रेल  से  दिसम्बर  1984  की  अवधि  के  दोरान  इसमें  18.8

 कृत  की  वृद्धि  हुई  इसी  यह  भी  नोट  करने  की  बात  है  कि  1983-84  में  अग्रयात  भी

 1982-83  की  अपेक्षा  9.8  प्रतिशत  बढ़ा  है  तथा  अप्रेल  से  दिश्रम्बर  1984  की  अवधि  के  दोयन

 इसमें  12.8  प्रतिशत  की  और  वृद्धि  हुई  बात  फिर  भी  बही  है  कि  विदेश  व्यापार  श्रमी  भी  काफ़ी

 घाटे  में  ह ैतथा  आप  यह  आदवासन  देने  में  सफल  नहीं  हो  पाए  यह  घाट़ा  आने  वाले  वर्षों  में

 कम  हो  जाएगा  ।

 आपने  12  अग्रेल  को  लोकसभा  में  अपनी  नई  निर्यात  आयात  भीति  की  घोषणा  की  है  धथा

 हसे  नीतिਂ  कहा  है  तथा  यह  घोषणा  की  है  कि  यह  न  तो  है  तथा  न

 परन्तु  नीति  के  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  आयात  को  काफ़ी  उदार  बनाया  गया  ऐसा  पहली
 बार  हुआ  है  कि  यह  नीति  3  वर्ष  तक  माम्य  रहेगी  जबकि  पहले  हर  बर्ध  मई  नियति-आयात  नीति
 की  घोषणा  की  जाती  रही  है  ।

 आपने  53  वस्तुओं  को  आयात  को  सरणीकरण  सूची  से  निक्रालने  का  निर्णय  लिया  जिनमें

 से  17  को  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तगंत  रख  दिया  भापने  अन्य  औद्योगिक  मक्षीनरी
 की  201  मदों  को  ओपन  जनरल  लाहसेंस  के  अधीन  कर  दिया  निर्माता  निर्यातकों  को  आयातित

 सामांन  की  निःशुल्क  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  आपने  एक  नई  तिर्यात-आयात  पास  बुक  स्कीम

 बंनाई  बची  हुई  सरणिब्द्ध  वस्तुओं  के  बारे  में  अ्रपमे  सरकारी  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित  वस्तुओं  के

 निर्माण  में  लगे  एककों  की  भूमिका  को  उनके  निर्माण  के  लिए  सरणिबद्ध  एजेन्सियों  के  रूप  में  उचित

 स्थान  नहीं  दिया  ।  बजट  में  किए  गए  वायदे  के  अनुसार  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  लिए  श्रायात  को

 उदार  बना  दिया  हम  देखते  हैं  कि  हर  अ्रकार  से  नई  निर्यात-अयात  भीति  का  मुकाव  आयात  में

 उदारता  का  सरकारों  क्षेत्र  द्वारा  महत्वपूर्ण  जंसे-तेल  तथा  उवंरकों  तथा  बहुत  सी

 इस्पात  की  बस्तुओं  के  आयात  में  कमी  को  गई  है  और  गंर-सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  को  बढ़ा

 दिया  गया  प्रक्रिया  को  बिल्कुल  बदलने  तथा  इसमें  सुधार  करने  का  तक  वेकर  आयात  केवल

 क्षीघ्रता  से  ही  नहीं  हो सकेगा  बल्कि  यह  सरल  भी  हो  यया  जिसके  कारण  व्यर्थ  आयातों  का
 खर्चा  बढ़ने  की  सम्भावना  हो  गई  है  ।

 2.00  स०प१०

 श्रायात  को  उदार  बनाने  के  लिए  इस  प्रकार  के  उपाय  किए  गए  ऐसा  कहा  गया  है  कि

 डदार  दुष्टिकोण  भारतीय  उद्योग  की  योग्यता  में  सुघार  करेगा  तथा  प्रोश्योगिकोी  का  नवीकरण  करेगा

 यहू  उपभोक्ताओं  को  भी  लाम  पहुंचाएगा  तथा  दीघविधि  में
 विदेशी  मुद्रा  का  भी  संचय

 जबकि  अल्पाबधि  में  इससे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  लच॑  हो  सकती  परन्तु  वास्तव  में
 ज़्वा रता

 की  बजह  से  विदेशी  मुद्रा  का  खचं  अधिक  बढ़ने  से  हमारी  भुगतान  संतुलन  को  स्थिति  भर  कठिन
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 हो  जिससे  देश  पर  ऋण  का  बोमक  बढ़  जाएगा  तथा  उसके  परिणाम  स्वरूप  ब्याज  की  रकम
 बढ़  जाएगी  इस  प्रकार  से  दोष  काल  में  सम्मावित  अल्पावधि  में  होने  वाले  कुछ  घाटों  के

 समाप्त  हो  जाएगा  ।  हमें  कोई  फायदा  नहीं  होगा  !

 इसके  सामान्य  आधिक  भार  के  अलावा  जंसा  कि  भुगतान  को  बहुत  बुरी  स्थिति  में

 होता  है  हमारे  ऊपर  इससे  भी  अधिक  गम्भीर  बोर  पड़ेंगा  जिसके  कारण  हम  साम्राज्यवादी

 एजेन्सियों  तथा  बहुराष्ट्रींय  बैंकों  के  इशारों  पर  चलने  पर  मज़बूर  हो  जाएंगे  ।

 इस  स्थिति  के  थाने  में  अब  कोई  देरी  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  हमारे  वाणिज्य  मन्त्री  राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  तथा  विएव  बेंक  के  साथ  अमरीका

 के  नेतृत्व  में  हुई  बेठकों  में  भाग  लेकर  वाशिंगटन  से
 निराष्ष  लौटे  हैं  ।

 अंब  अद्यतन  प्रौद्योगिको  का  अजंन  करने  के  प्रद  पर  आते  हमें  यह  दिमाग  में
 रखना  है  कि  आयात  उदारता  स्वदेशी  उपकरण--निर्माण  आधार  तथा  प्रोद्योगिकी  आधार  को  नष्ट

 कर  देगी  तथा  मुछ  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  निर्यात  के  रूप  में  विश्व  के  स्तर  तक  पहुंचने  के  लिए  भारत
 की  छोटी  सी  सफलता  को  यह  शून्य  कर

 नई  नीति  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आगमन  का  रास्ता  खोल  देगी  जो  स्वदेशी  उत्पादन  की
 कीमत  पर  बाजार  में  भपने  माल  की  भरमार  कर  देंगे  तथा  द्ुलंभ  विदेश्ो  मुद्रा  बरबाद  कर

 इससे  केवल  मुट्ठीमर  उपभोक्ताओं  की  कोमत  अच्छा  मुनाफा  कमायेंगे  ।

 इस  मुबाफ़े  को  पूंजीपतियों  से  छीनने  का  केवल  रास्ता  यही  है  कि  या  तो  कर

 लगाए  जाए  या  ऐसे  क्षेत्रों  को  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  रखा  इस  दुष््कर  से  बचने  का
 केवल  यही  रास्ता  है  ।

 परन्तु  सरकार  इस  रास्ते  को  अपनाने  की  बजाय  आयात  को  उदार  बना  रही  है  जिससे
 अन्य  बुंराइयों  के  अतिरिक्त  भारतीय  कामगारों  का  रोजगार  भी  छिन  जाएगा  ।  समाजवादी  थोजना
 तथा  पूंजीबादी  योजना  में  यही  मूल  अन्तर  इस  नीति  में  आयात  को  उदार  बनाने  पर  मुझ्ुय  रूप

 से  ध्यानें  दियां  गया  है  परन्तु  नियति  की  ओर  ऐसा  कोई  जोर  तथा  बल  नहीं  दिया  निर्यात

 व्यापार  संचालत  के  लिए  अवश्यक  संसाधन  तथा  अन्य  बुनियादी  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 सरकार  ने  कोई  उचित  तथा  सुधा  रात्मक  उपाय  नहीं  किए  ।

 इस  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  छोटे  वर्ग  के  उद्योग  पतियों  को  अपना  उत्पादन  अधिक  से

 अधिक  निर्यात  करने  के  लिए  सहायता  देने  का  उपबन्ध  तो  है  ही  जबकि  पिछले  वर्ष  जिस  नीति
 सम्बन्धी  बक्तत्य  की  घोषणा  की  थी  उसमें  यह  व्यवस्था  थी  ।

 हमारे  पास  अनेक  निर्यात  योग्य  वस्तुएਂ  जुट  को  बनी  बस्तुएਂ

 सूती  गर्म  इंजीनियरी  का  सामान  आदि  ।  परन्तु  निर्यात

 के  लिए  उपलब्ध  इन  सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गंभीर  प्रयास  नहीं  किये

 गये  ।  यंद्वपि  रिपोर्ट  के  अनुसार  निर्यात  के  मूल्य  में  कुछ  सीमा  तक  वद्धि  हुई  परन्तु  मात्रा  के

 हिंसांबें  से  त्रिर्यात॑  मे ंकमी  ही  होती  जा  रही  उदाहरण  के  लिए  इन्जीनियरी  के  सामान  के  निर्यात
 की  कमी  को  ही  ले  लीजिए  ।  यह  अधिकतम  कमी  आई  है  |  इर्जीनियरी  उद्योग  को  कठिमाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  तथा  हमारे  प्रतिमादान  इन््जीनियर  भी  इससे  पोढ़ित
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 जहां  तक  हमारी  आयात  नीति  का  सम्बन्ध  है  यदि  आप  इस  नोति  का  अद्योपान्त  गम्भीर

 रूप  से  अध्ययन  करें  तो  पाएंगे  कि  इस  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  भआायात  उदारता  का  दष्टिकोण

 अपनाया  गया  है  ।

 चाय  उद्योग  यद्यपि  दो  वर्ष  पहले  कीमतों  में  गिराबट  तथा  अन्य  कारणों  से  कुछ  परेशानी

 महसूस  कर  रहा  पर  अब  कोई  परेशानी  नहीं  है  तथा  कोमतें  भी  बढ़  रही  हैं  ।  1984  में  हमारा
 निर्यात  बढ़कर  21.5  करोड़  किलोग्राम  हो  गया  ।983  में  यह  20.9  करोड़  कि०पग्रा०

 1985  के  लिए  हमारा  निर्यात  लक्ष्य  27.3  करोड़  कि०ग्रा०  फिर  भी  चाय  के  निर्यात  में  वद्धि
 की  गु  जादए  है  बशरतें  कि  चाय  बोढ्ड  तथा  अन्य  ऐजेन्सियां  मिलकर  काम  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया

 जा  रहा  ।  चाय  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  घरेलू  मांग  में  भो  बद्धि  हो  रही  परन्तु
 भारतीय  उपभोक्ताओं  को  क्रय  छक्ति  को  देखते  हुए  स्वदेशी  बाजार  में  चाय  के  दाम  बहुत  अधिक

 सरकार  को  स्वदेशी  बाजार  में  चाय  के  उचित  दाम  निर्धारित  करने  का  रास्ता  ढ्ढना  चाहिए  ।  पर

 यदि  निर्यात  से  हमारो  चाय  के  अधिक  दाम  मिलते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपति  नहीं  हैं  ।

 जाय  बागाने  मुनाफा  कमा  रहे  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  चाय  बागानों  के
 मालिक  अपने  मुनाफ  को  चाय  बागानों  के  विकास  के  लिए  खच  करें|  वरना  वे  ही  पुरानी
 नियां  फिर  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  वे  अपने  मुनाफे  को  कहीं  और  खर्च  कर  देंगे  ।  इसीलिए  सरकार
 को  तत्काल  ऐसा  रास्ता  ढू  ढना  चाहिए  जिससे  वे  अपने  मुनाफे  को  चाय-बागानों  पर  लगाने  के  लिए

 मजबूर  हो  जाए  तथा  उनके  मविष्य  के  विकास  के  लिए  इन्तजाप  कर  सके  ।

 हमें  आशा  थी  कि  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  हमारे  उपभोक्ताओं  के  लिए  चाय  की  उचित
 कीमत  निर्धारित  करने  के  लिए  कुछ  करेगा  क्योंकि  यह  चाय  व्यापार  में  लगा  दिया  परन्तु
 यह  बुरी  तरह  से  असफल  रहा  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कमंचारी  संघ  द्वारा  वाणिज्य

 लय  में  हमारे  राज्य  मन््त्री  को  दिए  गए  ज्ञापन  से  हमें  पता  चला  है  कि  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम

 घाटे  में  चल  रहा  बेंक  ऋण  तथा  सरकारी  सहायता  पर  निर्भर  रहता  इसके  पास  कोई  योजना

 नहीं  इसके  विदेशी  बैक  त्रुटिपूर्ण  यह  समझौते  ठोक  तरह  नहीं  कर  घटिया  किस्म  की

 चाय  सप्लाई  करता  है  तथा  इसके  उपरि  खर्च  अनुपात  से  अधिक  हैं  इसी लिए  भारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  घाटे  में  चल  रहा  है  ।  यदि  इन  कमियों  को  समय  पर  ठोक  नहीं  किया  गया  या  दूर  नहीं  किया

 गया  तो  इस  निगम  को  बन्द  करना  पड़ेगा  ।

 इसके  एकराधिकार  के  बढ़े  घराने  जेसे  ब्रक  ब्रांड  तथा  उनकी  सहायक
 कंपनियों

 ने
 समस्त  चाय  बाजार  पर  नियंत्रण  किया  हुआ  है  तथा  उनका  एकाधिकार  है  ।  उस

 तरह  का  एकाधिकार  हमारे  चाय  व्यापार  के  भविष्य  को  खराब  कर  रहा  उत्पादकों  के  लिए
 अधिक  कीमत  तथा  उपभोक्ताओं  के  लिए  उचित  कीमत  होगी  चाहिए  ।

 आपकी  यह  जानकर  अचम्मा  होगा  कि  कुछ  वर्ष  पहले  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  बहुत  सा
 छालाए  तथा  सहायक  कम्पनियां  चल  रहो  थी  जो  चाय  बगानों  का  काम  करतो  जिसमें  चाय  को

 तथा  भी  हामिल  है  ।  ये  निग्में  करोड़ों  रुपए  बाहुर  भेजती  उन्होंने  केवल  एक
 बर्ष  अर्थात  1978-79  में  639.78  लाल  रुपया  भेजा  ।  मैंने  आगे  आने  वाले  बर्षों  की  सुचना  पूछने  के

 लिए  प्रएम  को  सूचना  दे  दी  है  अर्थात्  मनन््त्रालय  से  इस  तरह  के  पंसे  भेजने  के  बारे  में  अद्यतन

 सूचना  मांगी
 |
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 इसीलिए  मैं  सरकार  से  अग्रहा  करू गा  कि  हमारे  कामगारों  तथा  वेश  के  हित  में  इस
 प्रकार  से  पसे  को  विदेशों  में  भेजने  पर  रोक  लगाई

 दाजिलिंग  में  बिहव  प्रसिद्ध  (110  लाख  किलोग्राम  उत्कृष्ट  चाय  पंदा  होती  है  ।  परन्तु  440-
 450  कि०  ग्रा०  चाय  दाजिलिग  चाय  के  नाम  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बिक  रही  इस  प्रकार
 से  वे  दाजिलिंग  चाय  की  छवि  खराब  क़र  रहे  हैं  जो  हमारे  देश  की  प्रमुख  चाय  है  ।  इस  प्रकार
 की  हेराफरी  एकदम  समाप्त  की  जानी  दार्जिलिंग  चाय  बागाव  बहुत  सी  समस्याओं  का
 सामना  कर  रहे  हैं  जंते  कम  पुरानी  पौध  बहुत  सी  समस्याएं  हमने  इस  बात  को
 कार  समिति  की  बैठक  में  तथा  संसद  में  कई  बार  उसके  बाद  दार्जिलिंग  चाय  उद्योग  के
 नव  निर्माण  तथा  पुनरुस्थान  के  सरकार  ने  43  करोड़  रुपये  मग्जूर  किए  |  परन्तु  इसे  कार्यास्वित

 नहीं  किया  गया  ।  वास्तव  में  मैंने  रिपोर्ट  में  देखा  है  कि  किसी  चाय  बागान  को  भी  पंसा  नहीं  मिला  ।
 एक  कहावत  है  रोगी  के  मरने  के  बाद  प्रापरेशन  सफल  हुआ  ।  यहां  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।
 अन्यथा  इतना  पैसा  खर्च  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  इस  योजना  को  शीघ्र  लागू  करे  कहीं  ऐसा
 न  हो  कि  चाय  उद्योग  बिल्कुल  समाप्त  हो  जाए  ।

 इसी  प्रकार  से  अन्य  उद्योग  हैं  जंसे  जूट  उद्योग  जिसे  बहुत  सी  परेशानियों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।  मुख्य  परेशानी  यह  है  कि  जूट  के  व्यापारी  पैसे  को  इसी  पर  नहीं  लगा  रहे  बल्कि  वे  लाभ

 कमाते  के  लक्ष्य  से  इसे  अन्य  व्यापार  में  लगा  देते  पंसे  को  विविधता  के  कारण  जूट  उद्योग

 को  बहुत  नुक्शान  हो  रहा  है  ।  बेरोजगरो  की  समस्या  से  लाखों  लोग  परेशान  हैं  जूट  उद्योग  का

 राष्ट्रीय रण  करने  के  लिए  मई  1985  में  उन्होंने  हड़ताल  करने  का  फंसला  किया  उनकी

 मुख्य  मांग  है  कि  जूट  भिलों  को  खोला  जाए  तथा  छंटनी  में  निकाले  गए  कामगारों  को  रोजगार
 प्रदान  किया  जाए  तथा  जूट  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  कपड़ा  उद्योग  का  भी  यही  हाल
 है  ।  लाखों  फामगार  यहां  कार्य  करते  हैं  ।  सरकार  वहाँ  से  राजस्व  कभा  रही  हम  इसका  निर्यात

 कर  रहे  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  यह  उद्योग  भी  बहुत  सी  परेकश्ञानियों  का  सामना  कर  रहा  इसमें

 बहुत-सी  कमियां  हैं  ।  बहुत  से  कामगारों  की  छटनी  कर  दी  गई  बहुत  सी  सूती  कपड़ा  मिलें  बन्द

 हो  गई  हैं  ।  वे  लाभ  कमाने  के  लक्ष्य  से  पेसे  को  अन्यन्न  लगा  रहे  इसका  केबल  एक  ही  समाधान

 है  कि  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  होना  चाहिए  ।  कुछ  कपड़ा  मिलों  का  पहले  ही  राष्ट्रीयक रण  कर

 दिया  गया  परन्तु  उनका  गैंका  यं-निष्पादन  मानक  स्तर  का  नहीं  इस  पर  विचार  किया  जाए

 तथा  देश  कामगारों  के  तथा  उद्योग  के  हित  में  कपड़ा  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करनः  चाहिए  ।

 दक्षिण  में  बहुत  सी  निर्यात  करने  वाली  वस्तुएं  जेसे  चटाई

 तथा  उनके  अधिक  से  भ्रधिक  निर्यात  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ताकि  हमारे
 निर्यात  को  बढ़ाया  जा  सके  तथा  हम  विदेशी  मुद्रा  कमा  जिसकी  हमारे  देक्ष  को  बहुत
 आवध्यकता  है  ।

 एक  दात्र  सम्पत्ति  अधिनियम  है  जिसका  प्रवत्तन  हमारा  वाणिज्य  मम्त्रालय  कर  रहा

 परन्तु  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  पढ्चिम  बंगाल  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  शारणार्थी  आए  हैं  वे  यहां

 पहले  से  भा  चके  वे वापिस  नहीं  जा  सकते  ।  वे  अपनी  सम्पत्ति  तथा  अन्य  वस्तुओं  को  पीछे  छोड़  भाए

 हैं  ।  वे  मुस्तयः  पद्िचम  बंगाल  में  ही  उन्होंने  अपने  दावे  कलकत्ता  में  दाखिल  किए  दावों  पर

 कार्यवाही  ओऔर  छानबीन  दिल्ली  में  की  जा  रही  है  लेकिन  भुगतान  बस्मई  से  किया  इस  प्रक्रिया
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 में  समय  लगता  है  और  अनेक  वास्तविक  दारणाणियों  को  उनके  मुगतान  से  वंचित  किया  जाता  है  ।
 इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  सुनिश्चिचतत  करने  के  लिए  आग्रह  करता  हूं  कि  दावों  की  कोशिश  कलकत्ता
 में  प्राप्त  की  जाए  भोर  यदि  आवदयक  हो  तो  इसकी  जांच  की  जाए  तथा  कलकत्ता  में  ही  इसका

 भुगतान  किया  इससे  प्रक्रिया  को  कारगार  बनाने  में  मदद  मिलेगी  तथा  दरणार्थी  परेशानी  से
 बच  जायेंगे  तथा  इसमें  विलम्ब  भी  नहीं  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  देवी  घोसाल  ।

 क्रो  देवी  घोसाला  :  सभापति  वाणिज्य  तथा  पूर्ति  मन्त्रालय  की  अन॒दानों

 की  मांगों  पर  माननीय  मन्त्रियों  और  सदस्यों  के  सामने  इस  सदन  में  मुझे  पहली  बार  बोलने  के  लिए

 आपने  जो  अवसर  प्रदान  किया  है  उसके  लिए  मैं  आंपको  बहुत  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  विशेष  अवसर  पर  बोलते  हुए  मैं  इस  सदन  को  केवल  यह  याद  दिलाना  या  सचित

 करना  चाहता  हूं  कि  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जहाँ  देश

 की  62  पटसन  मिलों  में  से  लगभग  21  मिलें  हैं  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  2)  पटसन  मिलें  चल  रही

 हैं  जिसमें  से  7  भिलें  बन्द  हैं  ।

 वस्त्र  तथा  पूर्ति  मन्त्री  पिछले  दिनों  वाद-विवाद  के  दौरान  बोल  रहे  थे  ।  वह  इस  अति

 नाजुक  उद्योग  पर  अपने  भाषण  में  3  मिनट  से  अधिक  समय  तक  नहीं  बोल  सके  ।  इन  मिलों

 के  लिए  इस  क्षेत्र  में  प्रचलित  अनिश्चितता  की  वतंमान  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  मे  बहुत
 दिलचस्पी  बंगाल  के  उन  सामान्य  श्रमिकों  को  हटाया  जाएगा  जो  इस  महत्वपूर्ण  उद्योग  तथा

 सहायक  उद्योगों  पर  निर्भर  हैं  ।

 धु्े  है  कि  माननीय  वाणिज्य  जो  यहां  उपस्थित  हैं  मेरी  भावनाओं  और

 विचारों  को  समभने  की  कोशिश  क  रेंग  तथा  बह  इस  बारे  में  कुछ  जढूर  करेंगे  ताकि  एक  क्षेत्र  या

 पूरे  राज्य  में  पूर्ण  रूप  से  प्रचलित  अनिष्तियतता  को  दूर  जा  सके  और  उन  लोगों  को  वर्तमान  कठिनाई
 से  गथाया  जा  सके  ।

 आप॑  जानते  हैं  कि  कार्य  कर  रहीं  लगभग  70  पटसन  मिलों  में  से  राज्य  में  करीब  16

 सेन  मिलें  बन्द  हैं  । लगभग  1  लाख  लोग  इन  पर  निर्मर  करते  इस  उद्योग  से  संबद्ध  सहायक
 तथा  अन्य  वस्तुओं  को  सप्लाई  करने  के  अभ्य  साधनों  पर  भी  कुछेक  लाख  लोग  निर्भर  करते  हैं  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  पूरे  राज्य  में  आथिक  अनिदिचतता  तथा  ग्रब्यवस्था  की  स्थित्ति  उत्पन्न  हो  जाती

 इस  तरह  की  अनिष्चितता  ओर  गतिरोघ  के  कारणों  का  पता  लगाने  में  हमें  ऐसा  मालूम  हुआ

 है-भर  कुछ  ऐसी  जानकारी  मिली  है  कि  यह  केवल  राज्य  वित्तीय  कुप्रबन्ध  के

 रिकार्ड  सहित  अकुशल  प्रवंधकों  के  कारण  हुआ  है  कि  आज  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ओर  कुछ

 पहलुओं  में  मजदूर  संधघों  या  सरकार  के  किसी  विभाग  अर्थात  श्रम  बिभाग  के  बीच  मतभेदों  से  यह

 लीद्योगिक  अप्मांति  उत्पन्न  हुई  अब  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृपया  विष्वास

 दिलाएं  कि  ये  जो  इस  समय  बन्द  पड़े  हैं  लेकिन  जो  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  की

 कुछ  सद्बायंता  से  च।लू  किए  जा  सकते  तुरंत  चालू  किये  जाने  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  जो  सात

 मिलें  बन्द  पड़ो  उनमें  से एक  मिल  इसलिए  बन्द  पड़ी  क्योंकि  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  जाने

 के  लिए  मजवरों  के  एक  वर्ग  के  शेष  से  सम्बंधित  मामूली  विवाद  को  हल  करने  या  निपटाने  के  बारे

 में  राज्य  सरकार  की  मशीनरी  असफल  रही  उस  मिल  के  साथ  अन्य  कोई  समस्या  नहीं  है  ।
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 लेकिन  इस  सबसे  अच्छे  प्रबन्ध  वाली  पष्चम  बंगाल  में  सबसे  अधिक  समृद्ध  मिल  में  5000
 स्थायी  मजदूरों  को उनके  रोजगार  ओर  आजीविका  से  इसलिए  अलग  किया  जा  हा  क्सोंकि
 सरकार  की  समझौता  मक्षीनरी  बेठक  बुलाने  तथा  वहां  चल  रहे  विवाद  को  निपटाते  में  असफल

 रही  अन्य  पटसन  मिल  के  साथ  भी  हसो  तरह  का  मामला  है  जहां  एक  विभाग  की
 समस्या  इसका  भी  हल  नहीं  निकाला  जा  सका  और  पहले  मिल  की  तरह  इस  मिल  की  भी  ब्रह्ी
 स्थिति  हुई  |  यदि  आप  इन  मिलों  के  बारे  में  पता  लगायें  ओर  उन्हें  अलग  रखें  तो  मैं  आपको  बता

 सकता  हूं  कि  बिना  कुछ  ज्यादा  किए  हुए  इन  दोनों  मिलों  को  तुरंत  चालू  किया  जा  सकता  वहां

 कुछ  अन्य  मिलें  हैं  जिनके  बंद  होने  के  कारण  भिन्न  कारण  कुछ  की  अपनी  समस्याएं  हैँ  जो

 या  तो  उनके  द्वारा  ही  उत्पन्न  की  गई  हैं  या  जो  वर्षों  से राज्य  सरकार  की  अकमंण्यता  के  कारण

 प्रत्यक्ष  रूप  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उत्पन्न  हुई  अब  ये  मिलें  रुप्ण  हो  गईं  हैं  और  उनके  पास  पैसा

 नहीं  है  ।  इसे  कोई  भी  व्यक्ति  स्पष्ट  रूप  से  देख  सकता  जो  पहले  सेंवांनिवत्त  हो  गए  हैं  उनको
 भविष्य  निधि  देय  राशि  ई०  एस०  आई०  अंक्षदान  ओर  की  राशि  की  अदायगी  न  करने  की
 समस्यायें  हैं  ।  इस  तरह  के  मामलों  में  राज्य  प्रकार  ने  भी  कापी  अकमंण्यता  द्विख्लाग्री  है  इस
 संबंध  में  वाणिज्यिक  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  भी  सिया  ज़ाना  कुछ  म्रामल्टों  ग्रे
 श्जयं  बेंक  और  वाणिज्यक  बेंकों  के  बीच  तालमेल  मे  होते  के  क्रारण  सम्रस्याएं  उठ  श्षढ़ी  हुई  हैं  ।

 इस  उद्योग  के  एक  के  बारे  में  हमसे  देखा  है  कि  अर्थ  सक्षम  के  प्रहन  पर  आई०  आर०
 बी०  आई०  ने  कुछ  योजनाओं  का  अनुमोदत  किया  था  ओर  उसी  करा  आर०  बी०  आई०  ने
 मोदन  किया  था  जिससे  विशेष  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  एकक़ों  की  उृदारतापूर्वक  सहायता  री
 जाये  |  परंतु  वाणिज्यिक  बंक  समय  पर  आगे  नहीं  आए  जिसके  परिणामस्वरूप  वे  ससमस्याएं

 को बचा  जा  सकता  था  ओर  मिलों  को  चाल  किया  जा  सकता  वेसी  ही  बनी  रहीं  तथा  मिलों

 अपने  द्वार  बन्द  करने  पड़े  ।  तथा  उसके  बाद  लम्बी  अवधि  के  पश्चात्  इन  समस्यात्रों  की  निपटाया
 जा  सका  और  एक  लम्बी  अवधि  के  बाद  मिल  चालू  की  गईं  ।  हाल  ही  में  हमने  एक  नई  बात  देखी
 जो  अभूतपूर्व  राज्य  सरकार  ने  हम  मजदूरों  से  विद्वास  प्राप्त  करने  के  लिए  जो  बातें  समभने  के

 लिए  पर्याप्त  पढ़ें-लिखे  नहीं  यह्  निर्णय  किया  कि  3  या  4  मिलों  को  खोला  जाए  ।  हससे  धारा

 10 (3)  के  अंतर्गत  प्रबन्धकों  को  इन  एककों  को  यह  जानते  हुए  कि  उनके  पास  पर्याप्त  राशि  नहीं
 है  और  उनके  सामने  कुछ  मजद्र  संध  की  संमस्याए  हैं  जिन्हें  सबसे  पहले  हल  करना  खोलने  के

 लिए  नोटिस  जारी  किये  ।  लेकिन  राज्य  सरकार  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करना  चाहती  थी  ओर  इसने

 एकक  खोलने  के  लिए  उन्हें  घारा  10  (3)  धारा  के  अन्तगंत  नोटिस  जारी  उसी  समय
 प्रबंधकों  को  इस  बारे  में  पहले  से  ही  सूचना  दी  गई  थी  ताकि  वे  समय  पर  म्यायालय  जा  सके  ओर
 व्यादेदा  प्राप्त  कर  ताकि  शाज्य  सरकार  बाद  में  यह  कह  सके  कि  यह  सब  कछ  न्याय  पालिका
 की  नोकरशाही  ओर  बुजुआ  पद्धति  के  कारण  हुआ  इसलिए  राज्य  सरकार  क्या  कर  सकती
 इस  तरह  के  दो  मामलों  मेरे  द्वारा  लड़े  और  नियोक्ता  द्वारा  प्राप्त  किए  आदेश  का
 विरोध  करने  के  लिए  मुझे  पार्टी  बतवा  पढ़ा  ।  हालांकि  इन  मामलों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  लड़ना

 लेकिन  उसका  प्रतिनिधि  अनुपस्थित  पाया  गयਂ  ये  बातें  हो  रह्ढी  हैं  ।
 का

 एक  साननीय  सस्वय  :  पटसन  उद्योग  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ।

 की  बेबी  घोसाल  :  हम  यहां  पटसन  उद्यतेग  के  बारे  में  भ्र्चा  कर  हैं  ।  तक  क्ेखीग
 सरकार  और  राज्य  सरकार  वाणिज्यिक  बेंकों  के  स्ाथ  समस्याओं  को  हल  करने  में  दिशक्षस्पी  नही
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 दिखायेंगी  और  जब  तक  हन  भिलों  के  मालिकों  से  भी  क्रपनी  समस्याओं  को  हाल  करने  के  लिए

 नहीं  कहा  जाएगा  तथा  भविष्य  में  उनके  दक्षतापूरंवंक  चलाने  के  बारे  में  निश्चित  आदवासन  नहीं
 देंगे  तब  तक  इस  उद्योग  में  कुछ  ओर  महीनों  तक  गतिरोध  को  स्थिति  बनी  रहेगी  जिससे  गरीब

 दूरों  को  भारी  मुसीबतों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  समस्या  पर

 विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पिछले  दिनों  जब  पूर्ति  तथा  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वस्त्र  उद्योग  के  बारे  में  जबाब

 दे  रहे  थे  तो  उन्हें  पटसन  उद्योग  के  बारे  में  भी बोलना  चाहिए  च्  कि  उन्हें  पटसन  उद्योग  के

 बारे  में  बोलने  के  लिये  मुश्किल  से  3  मिनट  का  समय  मिला  था  इसलिए  पटसन  से  संबंधित  कई

 मुद्दों  को  वे  क्षायद  क्षामिल  नहीं  कर  सके  ।  मैं  वाणिज्य  मंत्री  से  जो  यहां  उपस्थित  अनुरोध
 करता  है  कि  कृपया  वह  अपने  उत्तर  में  उन  पहलुओं  की  भी  ले  जिन्हे  वस्त्र  मंत्री  ने  नहीं  लिया  था  ।

 अब  मैं  चाय  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  चाय  उद्योग  देश  में  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  करने

 वाला  दूसरा  सबसे  बड़ा  उद्योग  है  यह  देश  के  पूर्वो  भागों  जेसे  असम  ओर  हस  तरह  के  अन्य

 स्थानों  में  स्थित  यह  एक  और  उद्योग  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरका  र ओर  राज्य  सरकारें  काफी  राजस्थ

 प्राप्त  कर  रही  हैं  ओर  इनकी  दद्या  को  सुधारने  के  लिए  बेंकों  के  माध्यम  से  उन्हें  भारी  अग्रिम  घनराशि

 दे  रही  इस  उद्योग  में  उत्पादन  लागत  अधिक  है  जो  हमारे  निर्यात  में  बाधक  बन  रही  है  और  यह
 थश्य  देशों  के  साथ  भारी  प्रतिस्पर्धा  होने  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  रहा  है  ।  च्  कि  हम  अच्छी

 किस्म  की  चाय  का  उत्पादन  कर  रहे  इसलिए  इस  पहलू  पर  मी  विचार  करना  चाहिए  ताकि

 यह  देश  समुद्ध  बन  सके  तथा  बंगाल  को  जो  पटसन  और  चाय  पर  मुख्य  रूप  से  निर्भर

 करती  भविष्य  में  बिगड़ने  नहीं  दी जाए  और  इसके  बाद  इन  दोनों  उद्योगों  की  स्थिति  में  सुधार
 होने  से  राज्य  को  इसो  प्रकार  से  समुद्ध  किया  जा  सकता  है  जंसा  कि  वह  पहले

 मैं  मानमीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  नोट  करें  कि  हमारे  राज्य  में

 कुछ  सूती  मिलें  बन्द  पड़ी  मैं  एक  ऐसी  मिल  को  जानता  हूं  जिसमें  आई०  आर०  बी०  आई०
 की  85%  दोयर  पू'जी  लगी  थी  ।  उस  एकक  के  प्रबश्धक  की  शेष  केवल  15%  प्रतिशत  शेयर  पू  जी
 थी  ।  यदि  इस  देष  15%  शेयर  को  भी  आई०  आर०  बो०  भाई०  द्वारा  ले  लिया  जाता  है  तो  यह
 मिश्र  आई०  आर०  बी०  आई०  को  हो  जाती  लेकिन  वे  चाहते  हैं  कि  निजी  उद्योगपति  आगे

 आयें  ओर  उस  एकक  को  अपने  हाथ  में  लें  जो  अमी  रुप्ण  लेकिन  85%  शेयरपू जी  आई०  आर०

 बी०  आई»  को  इन  रूण  एककों  का  ध्यान  हस  प्रकार  से  रखा  जाना  चाहिए  जिससे  कि  निजी

 उद्यमियों  को  सरकारी  एजेम्सियों  द्वारा  लगाई  गई  अधिक  शेयरपू जी  न  दे  दी  जाये  ।  बल्कि  सरकार

 को  यह  सोचना  चाहिए  कि  क्या  इस  एकक  को  एन०  टो०  सी०  के  साथ  संबद्ध  किया  जा  सकता  है

 या  भाई०  आर०  बी०  भाई०  इसको  सीधे  अपने  हाथ  में  ले  सकता  है  ।

 अब  मैं  बंगला  देश  से  आए  हुए  उन  लोगों  जिन्होंने  वहां  पर  अपनी  सम्पत्ति  छोड़  दी

 मुआवजे  की  अदायगी  करने  के  प्रषन  पर  आता  हूं  ।  जेसा  कि  दूसरी  ओर  के  एक  माननीय  दोस्त  कह

 रहे  ये  कि  समुचित  जांच  करने  के  बाद  मुआवजे  के  मामले  जब  निपटा  दिए  जाते  हैं  तो
 यदि  मुआवजे

 का  कम  से  कम  कुछ  भाग  लघु  ओर  मध्यम  उद्योगों  में  लगाया  जा  सकता  तो  शायद  कुछ  वर्गों  के

 युवा  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया  जा  सकता
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 भरी  देवी  घोसाल  :  हस  संबंध  में  हम  अमी  नहीं  सोच  सकते  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  जिन

 वाणिज्य  स्थापनाओं  को  छोड़  दिया  गया  है  और  सरकार  के  विचाराथ  प्रतीज्ञा  सूची  में

 उनके  संबंध  में  जल्द  निर्णय  लिया  जाए  तथा  उपयुक्त  ढंग  से  जांच  करने  फे  बाद  इन  लोगों  को  कुछ
 धनराष्गि  दी  जाए  ताकि  वे  उसे  लघु  तथा  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  में  लगा  अगर  ऐसा  किया

 जाता  है  तो  हमारे  राज्य  को  लाम  होगा  और  लोगों  को  रोजगार  का  एक  ओर  जरिया  मिलेगा  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  समापति  आप  घोषणा  कर  ही  चुके  हैं  कि  मंत्री

 जी  को  2.45  बजे  उत्तर  देने
 के लिए  बुलाया  विषय  बहुत  बिस्तत  है  तथा  समय  बहुत

 कम  है  ।

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मसत्री  विध्यनाथ  प्रताप  :  महोदय  आप  मेरा  समय  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  को  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इसका  मतलब  है  कि  आप  जबाब  देंगे  ही
 क्री  विध्वनाभ  प्रताप  सिंह  :  नहीं-नहीं  मैं  जवाब  दु  गा  ।

 थ्रो  इग्द्रजोत  गुप्त  :  बहरहाल  मैं  संक्षेप  में  कहूंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आपके  वल  के  लिए  6  मिनट  का  समय  निर्धारित  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मालूम  यहीं  मेरा  दुर्भाग्य  है  ।

 पद्चम  बंगाल  की  जूट  मिलों  तथा  श्रमिकों  की  दछ्या  के  बारे  में  यहां  अनेक  सदस्यों  ने
 विचार  किया  है  ।  इस  माह  की  9  तारीख  को  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  इस  पर  हमने  चर्चा
 भीकी

 जहां  तक  वित्त  मंत्री  का  संबंध  है  मेरे  विचार  से  यह  उनके  लिए  परीक्षा  की  कसौटी  है  ।
 क्योंकि  बजट  पेश  करने  के  दोरान  उन्होंने  जो  धारणा  प्रतिपादित  को  थी  वह  यह  थी  कि  कुप्रबंधकों
 के  साथ  कया  किया  उन्हें  रहने  नहीं  दिया  जाएगा  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  उन्हें  बुरी  मुद्रा
 की  तरह  बाहर  निकलना  होगा  ।  जूट  मिलें  उनके  लिए  परीक्षा  को  कसोटी  हैं  ।  मालूम  नहीं  कि
 सरकार  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कोई  जांच  कर  रहो  है  कि  यह  कुप्रबंधकों  इन  जूट
 मिलों  की  संपत्ति  को  ध्युल्य  तक  पहुंचाने  में  किस  हृद  तक  जिम्मेदार  कई  जूट  मिलों  की  सम्पत्ति
 तो  घटकर  50%  या  उससे  भो  कम  रह  मंत्री  जो  ने  श्राष्वासन  दिया  है  कि  ऐसे
 लोगों  के  खिलाफ  कारंबाई  को  बहुत  से  जूट  मिथ  मालिक  ऐसे  हैं  जिन्हें
 उत्पादन  से  कुछ  लेना  देना  नहीं  उन्हें  जूट  उत्पादन  में  रुचि  नहीं  वे  तो  सट्ट बाज
 तथा  ठग  जो  लोग  ब्रूक  जूट  मिलਂ  तथा  जूट  मिलਂ  के  मालिक  हैं  उन्होंने  जोवन
 भर  कभी  भी  जूट  उत्पादन  में  रुचि  नहीं  अब  वे  लोग  इन  मिलों  में  लगे  अपने  पंसे  को
 कर  अन्य  जगहों  पर  लगाना  चाहते  यह  एक  विकट  समस्या  मालूम  नहीं  इसे  हम  किस  तरह
 निपटाएंगे  ।  जूट  मिल  मालिकों  ने  मिलों  को  बन्द  करने  या  उनमें  तालाबन्दी  करने  को  घोषणा  कर

 दी  है  ओर  इस  समय  16  मिले  प्रभावित  हैं  तथा  लगभग  75-80  हजार  मजदर  बेरोजगार  हो  मए
 हैं  ।  इन  मिलों  को  बन्द  या  उनमें  तालाबंदी  करने  का  मुख्य  कारण  वास्तव  में  यह  नहीं  है  कि  वहां
 कच्चे  जूट  की  कमी  है  या  फाइबर  उपलब्ध  नहीं  है  जिसके  कारण  मिलों  को  बन्द  करना  पड़  रहा

 मैंने  कहा  था  कि  इसके  पीछे  कारण  पहला  कारण  यह  है  कि  मिल-मालिकों  को  अधिक

 रियायतें  ऐेने  के लिए  सरकार  पर  दबाब  डाला  चार  दिन  इस  महीने  की  25  तारीख
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 को  इंडियन  जूद  मिल  एसोसिएंशन  के  चेयरमेन  श्री  बी०  के०  जालान  ने  इसका  रहस्योद्धाटन
 किया

 उन्होंने  कलकत्ता  में  एक  आयोजित  संवाददाता  सम्मेलन  में  बोलते  सम्मेलन  के  बारे

 में  खूब  खबरें  छपी  स्पष्ट  कहा  था  कि  उनकी  कुछ  मांगे

 2.34  भ०  प०

 पुरुषोसमन  पोठसोन  हुए  )

 पहली  मांग  थी  कि  जूट  उद्योग  को  तीन  महीनों  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा

 लगाए  गए  करों  तथा  छुल्कों  से  राहत  दी  दूसरी  भांग  यह  थी  कि  उन्हें  बिजली  में  कटोती

 शथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  ऊर्जा  नियंत्रण  आदेश  से  मुक्त  किया  मालूम  नहीं  उनकी  यह

 मांग  कहाँ  तक  उचित  है  क्योंकि  ये  सभी  जूट  मिलें  अपने  स्वयं  के  जनरेटरों  पर  चल  रही  बिजली

 की  सप्लाई  के  लिए  वे  राज्य  विद्युत  सप्लाई  पर  निर्भर  नहीं  वे  यह  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  यह  भी  मांग  की  है--बड़ी  दिलचस्प  मांग  मैं  इसके  बारे  में  पहले  नहीं  जानता

 था  -  जूट  से  बनी  वस्तुओं  की  स्थानापन्त  कृत्रिम  वस्तुएं  बनाने  वाली  फर्मों  पर  लगने  वाले  शुल्क
 में  वद्धि  की  श्री  जालान  के  अनुसार  सरकार  बहुत-सी  फर्मों  को  जूट  से  बनी  वस्तुओं  की

 स्थानापन्न  वस्तुएਂ  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।  हमें  बताया  जाता  है  कि  विदेश्ञों  में  लोग

 जट  से  बनी  वस्तुएं  खरीदना  नहीं  वे  ऋत्रिम  वस्तुए  खरीदते  हैं  जूट  उद्योग  खतरे  में

 श्री  जालान  के  अनुसार  भारत  में  एक  जूट  से  बनी  वस्तुओं  के  एवज  में  क्रृत्रिम

 वस्तुएं  बनाने  वाली  68  यूनिटों  को  पंजीकृत  किया  जिनकी  कुल  मिलाकर  वार्षिक  उत्पादन

 क्षमता  जूट  से  बनी  500,000  टन  वस्तुओं  के  बराबर  इस  तरह  की  150  और  यूनिटों  को

 लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।
 मालम  नहीं  यह  सही  है  या  नहीं  |  अगर  ऐसा  है  तो  मैं  इस  संबंध  में  पुष्टि

 या  खंडन  करवाना  चाहूंगा  मालूम  नहीं  कि  अन्य  सिथेटिक  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देकर  जूट  से
 बनी  वस्तुओं  की  कामतें  कम  करने  के  लिए  श्री  जालान  पर  दबाब  डालने  की  यह  सरकार  की  कोई

 गहरी  चाल  लेकिन  मुझे  यह  सब  पढ़कर  बहुत  हैरानी  हुई  |  पहली  बार  मैंने  जूट  मिल  मालिकों
 को  इस  तरह  की  छिकायत  करते  सुना  बहरहाल  बात  यह  है  कि  वे  करों  से  कुछ  राहृत  भौर
 रियायतें  तथा  आर्थिक  सहायता  चाहते  हैं  और  उनका  कहना  है  कि  अगर  उन्हें  यह  सब  नहीं  दिया
 गया  तो  वे  इन  मिलों  को  चाल  नहीं  करेंगे  ।

 इस  माह  की  9  तारीख  को  यहां  चर्चा  के  दोरान  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  ने  मेरे  एक  सुझाव  पर

 स्पष्ट  आद्वासन  दिया  था  कि  बहुत  जल्दी  एक  उच्चस्तरीय  बेढक  या  सम्मेलन  बुलाया  जाएगा  जिसमें

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारें  भारतीय  जूठ  थिल  राष्ट्रीय  जूट  निर्माता  एसोसिएशब

 अर्थात  राष्ट्रीयकृत  मजदूर  संध  या  जिस  किसी  और  संबंधित  पक्ष  को  आप  बुलाना  चाहें  तो  बुलाया
 जाएगा  तथा  इन  बन्द  मिलों  के  संबंध  में  कोई  उपाय  ढू  ढने  मथा  उन्हें  तथा  संभव  शीघ्र  खुलवाने  के

 प्रयास  किये  जाएंगे  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  मामले  पर  तात्कालिक  आधार  प्र  बिचार  किया

 जाएगा  ।  यह  9  तारीख  की  बात  है  और  आज  29  तारीख  मैं  हाल  ही  में  कलकत्ता  से  लौटा  हूं  ।

 मैं  वे  श्री  ज्योति  बसु  से  बात  की  थी  ।  उन्होंने  बताया  कि  ऐसे  किसी  सम्मेलब  के  होने  या  न  होने
 के  बारे  में  उन्हें  दिल्ली  से  उनसे  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  उन्होंने  कड़ा  हसने  केन्द्र  को

 यही  कहा  था  कि  अगर  ऐसी  बेठक  आयोजित  की  जाती  है  तो  बेहतर  होगा  उसे  दिल्ली  के  बजाय
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 कलकत्ता  में  आयोजित  किया  बहरहाल  यह  छोटी-सी  बात  मुझे  इससे  कोई  फक  नहीं
 पड़ता  कि  बेठक  दिलनी  में  आयोजित  की  जाती  है  अथवा  कलकत्ता  में  ।  लेकिन  स्थिति  की  मांग  की
 देखते  हुए  इस  प्रकार  का  सम्मेलन  आयोजित  करना  जरूरी  कुछ  कोई  राज्य  सरकार  की  लगातार
 आलोचना  कर  रहा  है  यहां  आम  बात  हो  गई  है---कि  यह  सब  राज्य  सरकार  की  क्षक्षमता
 या  उसकी  असफलता  आदि  के  कारण  हो  रहा  है  ।  इस  पर  हम  बाद  में  चर्चा  इस  समय

 कोई  भी  इन  मिलों  को  खलवाने  में  अपनी  कुशलता  या  क्षमता  का  प्रदर्शन  नहीं  कर  रहा  हमें
 मिल  बंठकर  पता  लगाना  चाहिए  कि  समस्या  क्या  ओर  उसका  समाधान  कंसे  हो  सकता  है  या
 कम  से  कम  इन  मिलों  को  तो  चालू  करवाना  चाहिए  ताकि  बेरोजगार  हुए  लोगों  को  पुसः  काम  मित्र
 सके  ।  गतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  स्थिति  क्या  क्या  इस  पर  गंभीरता  पूवंक  विचार  किया

 जा  रहा  है  अथवा  सदन  में  हाल  में  जो  कुछ  कहा  गया  था  वह  मात्र  आलोचकों  को  श्वांत  करने  के

 लिये  कहा  गया

 दूसरे  मैं  हाल  ही  में  घोषित  नई  आयात-निर्यात  नीति  के  बारे  में  भी  दो  छाब्द  कहना

 चाहूंगा  ।  तीन  सालों  के  लिए  पहली  बार  यह  एक  ऐपी  नीति  है  जो  केबल  एक  साल  के  लिए  नहीं
 बल्कि  तीन  साल  के  लिए  है--मैं  समझ  सकता  मैंने  अखबारों  में  भी  पढ़ा  मुझे  यह  जानकर

 हैरानी  नहीं  हुई  कि  श्री  विश्वताथ  प्रताप  वहां  से  निराक्ष  लोटे  इन  बंठकों  के  बाद  वे  विदय  बेंक  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शरण  गए  ।  लेकिन  उन्हें  इस  बारे  में  ओर  बताना  खुलासा  करना  चाहिए
 था  ।  मुझे  यह  जानकर  विराशा  होती  है  कि  हम  जानते  हैं  कि  क्या  हो  रहा  बाहर  क्या  स्थिति

 किस  तरह  वे  सभी  विकासशील  देशों  पर  दबाव  डालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तथा  वे  हमारी  प्रगति

 को  किसा  सीमा  तक  रोकने  में  सफल  रहे  हैं  ।  लेकिन  मालूम  नहीं  सरकार  किन  कारणों  से  इस  बात

 को  बता  नहों  रही  ।  आप  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  के  मुखिया  हैं  आप  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  नेता  हैं  और

 हमें  इसे  मिलकर  सुलकाना  हम  ऐसी  पहल  करने  की  कोहिहा  क्यों  नहीं  करें  जिससे  सभी

 विकासशील  देश  मिलकर  कुछ  ऐसी  कार्यवाही  करे  कि  लोग  हमारा  इस  तरह  शोषण  न  कर

 सभापति  महोदय  :  आप  कितने  मिनट  और  चाहते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  जब  तक  मन्त्र  जी  उत्तर  नहीं  देते  ।  उन्होंने  वही  प्रस्ताव  तो  रखा  था  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  आपके  दल  के  लिए  बहुत  कम  समय  निर्षारित

 श्री  इत्न्योत  गुप्त  :  उन्होंने  प्रस्ताव  रखा  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  जेसा  उन्होंने  कहा
 मैंने  मान  लिया  ।

 सभापति  महोदय  :  नहीं  ।  हमें  विपक्ष  तथा  सत्तारूढ़  दल  के  अन्य  सदस्यों  को  भी

 समय  देना  है  ।

 भी  इख्रजोत  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  कि  इस  प्रदन  का  उत्तर******

 धभापति  महोदय  :  मैं  यह  प्रएच  नहीं  पूछता  ।

 श्री  इरहजीत  ग॒प्ल  :  निर्धारित  समय  में  से  केवल  तीन  घंटे  मिनट  बचे  जब  हमने
 इस  चर्चा  को  शुरू  किया  था'*****  ॥

 सभापति  महोदय  :  मुझे  जो  सचना
 प्राष्त  हुई  है  उसके  अनुसार  मन्त्री

 जी
 को  अपना  भाषण

 2.45  स०  प०  को  शुरू  करता  है  भोर  बहुत  से  सक्स््य  हैं  जिन्हें  बोलना  है  कृपया  5  मिनट  में  अपना

 भाषण  समाप्त  करने  को  कोशिश  करें  ।
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 भरी  इस्रल्लोत  गुप्त  :  यह  तो  असं  मव  है  अगर  मैं  5  मिनट  में  समाप्त  कर  भी  दू  ।  तो  भी

 अन्य  सदस्य  बोल  नहीं  पाएंगे  ।  चर्चा  हम  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  अन्य  सदस्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  5  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त

 करने  की  कोशिष्ट  करें  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्स  :  उनकी  सरकार  की  नीति  क्रायात  को  ओर  उदार  करने  की  यह

 हमारी  आत्मनिर्भ रता  प्राप्त  करने  की  नीति  के  खिलाफ  है  और  इससे  ऋण  संकट  ओर  बढ़ेंगा  ।

 इससे  बहुत  से  घरेलू  उद्योग  प्रभावित  153  भायातित  मदों  को  सारणीबद्ध  करने  तथा

 गिकी  महानरी  की  20!  मदों  को  ओ०  जी०  एल०  में  रखने  से  यहां  के  मशीन  निर्माण  उद्योग

 मशीन  निर्माण  संयंत्र  के  विस्तार  को  आंधात  सावंजनिक  उपक्रमों  में  भी  इस  तरह  के

 उद्योग  हैं  जेसे  हिन्दुस्तात  मझ्कीन  टूल्स  या  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेक्षन  मुझे  बतया  गया

 है  कि  कुछ  किस्म  के  सिले  सिलाए  वस्त्र  भी  ओ०  जी०  एल०  में  शामिल  कर  लिए  गए  हैं  |  अगर

 यह  बात  ठीक  है  तो  सिलेसिलाए  बस्त्रों  जिनका  हम  निर्यात  कर  रहे  ओ०  जी०  एल०  में

 दामिल  करने  की  क्या  तुक  है  ?  आयात---निर्यात  की  यह  नीति  समयाभाव  के  कारण

 जिस  पर  मैं  चर्चा  नहीं  कर  बजट  पेश  करते  प्रतिदिन  की  गई  विचारधारा  का  ही

 अज़्ु  है  ।  सावंजनिक  उपक्रमों  की  भूमिका  को  कम  किया  जाएगा  तथा  निजी  उपक्रमों  को  बढ़ावा
 दिया  जाएगा  और  अपनी  मर्जी  से  चलने  दिया

 क्न्त  में  मैं  वस्त्र  उद्योग  के  बारे  में  कहूंगा  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  कपास  की  कमो

 अ्षपने  उद्योगों  के  लिए  हमें  इसको  जरूरत  लेकिन  उनका  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी

 गई

 प्रोण  एन०  जी०  रंगा  :  लम्बे  रेशो  वाली  कपास  को  कमी  नहीं  छोटे  रेढो  वाली  कपास  की
 की  कमी

 भरी  इस्द्रजीत  ग॒प्त  :  डो०  सी०  एम०  को  बन्द  करने  की  धमकी  के  बारे  में  आज  सुबह  कुछ
 चर्चा  हुई  मैं  केन्द्र  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उसे  मामले  के  बारे  में  अच्छी  तरह
 जानकारी  है  या  वह  मेरे  द्वारा  पूछे  गए  एक  प्रदन  के  उत्तर  की  आड़  ले  रही  है  ।  उत्तर  में  यह  कहा
 गया  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  से  सम्बन्धित  मामला  है  अतः  केन्द्र  के  काय  क्षेत्र  के  अन्तगंत

 महीं  आतीਂ  ।  मुर्के  इस  प्रकार  के  तकों  की  आश्या  नहीं  यह  देद्ा  की  एक  बड़ी  कपड़ा  मिल  को

 बन्द  करने  की  धमकी  यह  तो  छलावा  है  ।  मिल  को  बन्द  करने  का  आदेश  घोखा  है  और  कुछ

 नहीं  ।  यह  एक  विद्वाल  भूमि  से  लाभ  कमाने  के  लिए  किया  जाने  वाला  घोटला  है  ।  मेरे  विचार  से

 यह  काम  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  दिल्ली  प्रशासन  आदि  के  साथ  मिलकर  किया  गया  इस
 मिल  की  कोमत  जिसमें  मिल  के  परिसर  तथा  श्रमिकों  के  मकान  शामिल  करोड़
 रु०  से  कम  नहीं  दिल्ली  में  होने  के कारण  उनकी  सम्पति  का  मूल्य  हृतना  बढ़  गया  यही
 चाह  है  इसीलिए  उन्होंने  अचानक  निर्णय  लिया  कि  वे  मास्टर  प्लान  का  उल्लंघन  नहीं  करना

 चाहते  वे  मिल  को  बन्द  कर  रहे  मास्टर  प्लान  1966  से  अस्तित्व  में  इतने  सालों  तक

 उसकी  किसी  ने  परवाह  नहीं  की  ।  किसी  ने  भी  नहीं  कहा  कि  बाड़ा  हिन्दू  राव  स्थित  डी०  सी०

 एम०  मिल  मास्टर  प्लान  का  उल्लंघन  कर  रही  है  इसलिए  उसे  वहां  सै  स्पानान्तरित  किया  जाना

 हतते  साझ्लों  करोब्रन  ब्षोस  साल  डी  ०  सी३  एम  ९  के  मालिक  शक्षत्नानक  मास्टर
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 प्लान  के  समर्थक  हो  गए  ओर  उन्होंने  मिल  को  बन्द  करने  का  निर्णय  ले  लिया  ।  असल  बात  यह  है

 कि  वे  लोग  हस  सारी  जगह  को  व्यावसायिक-स्थापना  में  परिवर्तित  करना  चाहते  उन्होंने  ऐसा

 कहा  व्यावसायिक  स्थापनों  को  इस  भूमि  को  किराए  पर  लेने  या  खरीदने  की  अमुमति  होगी
 और  वे  लोग  इससे  600-700  करोड़  रुू  लाभ  स्थिति  का  एक  पहलू  यह  लेकिन

 बेरोजगार  होने  वाले  श्रमिक  तथा  परिवारों  को  विकट  स्थिति  से  गुजरना  पड़ गा  अ्रतः  केन्द्र  सरकार
 से  अनुरोध  है  कि  वह  हम  मामले  पर  तत्काल  विचार  और  किसी  भी  स्थिति  में  उन्हें  मिल
 बन्द  करने  के  लिए  मजूरी  न  दी  जाए  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  आरम्म  में  मैं  वाणिज्य  तथा  पृर्ति  मन्त्रालय  से
 सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  हो  रही  चर्चा  में  माग  लेने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए
 वाद  देता  हूं  ।

 मन्त्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  पृष्ठ  तीन  पर  उल्लिखित  है  कि  निर्यात  प्राप्त  होने  वाली

 1981-82  में  15.3  1982-83  में  14.1  प्रतिशत  तथा  1983-84  में  10.8  प्रतिशत  की

 वद्धि  मैं  माननीय  मन्त्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  निर्यात--आय  में  बढ़ि  हुई  है  या  कमी  ।

 उन्हें  इससे  बुद्धि  करने  के  लिए  गम्मीरता  से  प्रयास  करने  चाहिए  ।

 सेल्यलोसिक  तथा  विसकोस  फाइबर  का  निद्युल्क  आयात  किया  जाता  जिससे  कारण

 कोयम्बटूर  जिले  में  सिरमुगाई  स्थित  साऊथ  इंडिया  विसकोस  लिमिटेड  को  बन्द  करना  पड़ेगा

 णामस्वरूप  करीबन  3000  श्रमिक्र  बेरोजगार  हो  जाए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनु  रोध  है  कि  वे  इस
 पर  विचार  करें  तथा  सेल्यूलोसिक  तथा  विसकोस  का  निशुल्क  आयात  बन्द  करे  तथा  उस  पर

 त्रण  लगाएਂ  वैसे  ही  औद्योगिक  सूचि  में  तमिलनाडु  का  स्थान  13  वें  स्थान  पर  मन्त्री  जी  से

 अनुरोध  है  कि  वे  उद्योगों  को  बढ़ावां  दें  तथा  तमिलताडु  को
 दसरे

 स्थान  पर  लाने  का  प्रयास

 उसे  पीछे  नहीं  धकेलें  ।

 वप्त्र  उद्योग  और  रुग्ण  होता  जा  रहा  मालूम  नहीं  डाक्टर  ने  बीमारी  का  इलाज  कर  दियां

 है  अथवा  बीमारी  का  कारण  ढूंढ  निकाला  गया  डाक्टर  होने  के  कारण  मेरा  विचार  है  कि

 रुणणता  का  कारण  मिल-मालिकों  द्वारा  बेनामी  नाम  से  पावरलूम  चलाना  है  क्योंकि  उनसे  उन्हें
 ज्यादा  फायदा  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  पहलू  पर  विचार  करें  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  पांडिचेरी  में  एक  सावंजनिक  सभा  में  मिल्सਂ  को

 खोलने  की  बात  कही  थी  ।  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मिल  को  पुनः  खोलने  के  लिए  श्षीघ्र

 ही  कदम  उठायें  ताकि  कार्भिकों  के  कष्ठों  को  द्वर  किया  जा  सके  ओर  हस  मिल के  राष्ट्रीयकरण  करने

 के  लिये  भी  कदम  उठाये

 ५  बी०  एण्ड  सी०  धिल््स  को  हाल  में  खोला  गया  किन्तु  कारमिकों  को  बहुत  कष्टों  का
 सामना  करना  पड़  रहा  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  प्रत्येक  कामिक  को  2000  र०
 की  भनुग्रह  घनराह्ति  दें  ।  वित्त  मन््त्री  वाणिज्य  मन्त्री  के  पद  पर  भी  हैं  वे  राष्ट्रीयकृत
 तीय  स्टेट  बेंक  को  ऋणों  का  शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिये  जोर  देकर  कह  सकते  वे  मिल  का

 आधुभोक  रण  किये  बिना  ही  कामिकों  से  कह  रहे  हैं  कि  वे अधिक  उत्पादन  जब  तक  मिल  का

 भ्राधुनिकीकरण  बहीं  किया  मेरे  विचार  से  कामिक  अधिक  उत्पादन  नहीं  कर  सकेंगे  और  मिल
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 का  चलना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  मुझे  भय  है  कि  यह  एकक  रुण्ण  हो  जाएगा  ओर  इसे  बन्द
 करना  पड़ेगा  ।

 अतः
 मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  एण्ड  सी०  मिल्तਂ  के

 निकीकरण  की  ओर  शीघ्र  घ्यान  दें  ।
 ट

 दुर्भाग्य  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  हथकरधा  उद्योग  में  प्रयुक्त  होने  वाले  धागे  पर  प्रतिशत

 का  उत्पाद  शुल्क  लगा  दिया  साथ  दी  वे  यह  कहते  हैं  कि  वे  हथकरघा  उद्योग  को  प्रोश्साइन  दे

 रहे  यह  तो  छिु  को  चुटकी  काट  कर  पालना  भूलाने  के  जेसी  बात  है  उन्हें  पर  लगाथा  गया

 उत्पाद  शुल्क  हटा  देना  चाहिये  ताकि  हथकरघा  उद्योग  फल  फूल  सके  ।  200  करोड़  रुपये  मूल्य  के

 हथक  रधा  भंडार  बिना  बिके  पड़  हैं  क्योंकि  उन्हें  खरीदने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  मैं  मन््त्री  महोदय
 से  राज  सहायता  देने  का  अनु रोध  करूंगा  ताकि  20  प्रतिशत  की  छट  को  30  अथवा  40  प्रतिशत  तक

 बढ़ाया  जा  सके  और  भंडार  को  बेचा  जा  सके  ।  इस  तरह  हो  हथकरघा  उद्योग  बना  रह  सकता  है  ।

 मैं  एक  अन्य  सुझाव  देना  चाहता  हूं  विशेष  प्रकार  की  धोतियों  एवं  साड़ियों  के  बनाने  का

 काम  केवल  हथकरघा  क्षेत्र  के लिये  रख  दिया  जाए  ताकि  इस  पुराने  उद्योग  को  नष्ट  होने  से  बचाया

 जा  सके  ।
 हुं

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रदर्शन  कक्ष  कार्मिकों  को  समय  वेतनमान  नहीं  दिये  गये  हैं  जबकि

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  में  कार्यरत  कामिकों  को  यह  वेतनमान  दिये  गये  हैं  ।  मैं  यह  भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  पटना  में  प्रदर्शन  कक्ष  कार्मिकों  को समय  वेतनमान  दिये  जा  रहे  हैं  जबकि  तमिल

 नांडु  में  प्रदर्शनकक्ष  कार्भिकों  को  नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ।  इस  भेदभाव  को  दूर  किया  जाना  चाहिये

 ओऔर  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  बात  को  नोट  करने  का  अनुरोध  करता  मैं  उनसे  ग्रह  भी  अनुरोध

 करता  हूं  कि  प्रदर्शनकक्ष  कामिकों  को
 समय  वेतनमान  देना  सुनिष्चितत  किया  मैं  उनसे  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  इस  पर  विचार  हु

 धरंपुरी  जिले  में  कतिपय  स्वर्ण  अयस्क  खानों  का  पता  लगा  है  ।  स्वर्ण  अयस्क  का  पता

 लगाने  के  लिये  गम्भीर  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ओर  वहां  एक  स्वर्ण  खान  की  स्थापना  करनी

 चाहिये  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ने  कोबरा  और  अजगर  सांपों  के  पकड़ने  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 रखा  यह  ठीक  भी  है  क्योंकि  यह  जहरीले  सांप  होते  कितु  मैं  यह  नह्टों  सम  सका  कि

 उन्होंने  चेतक  सर्पों  और  जलसर्पों  पर  प्रतिबन्ध  क्यों  लगाया  भान्ध्र  प्रदेश  और  बिहार

 में  इरूला  जातियाँ  एवं  जनजातियां  चेतक  सर्पों  एवं  जल  सर्पों  को

 डइती  उन्हें  एक  सांप  पकड़ने  के  5  से  10  रुपये  तक  मिलते  हैं  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  चेतक  सर्पों  एवं  जल  सर्पों  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटा  लें  ताकि  यह  जातियां  अपनी

 जीविका  कमा  सकें  ।
 '

 ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  मुक्त  भ्रायात  के  बारे  में  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  तीन  वर्षों  के
 लिये  लागू  की

 गई  आयात-निर्यात  नीति  के  अन्तर्गत  अनेक  इलंक्ट्रातिक

 वस्तुओं  के
 भायात

 को  उदार  बना  दिया  गया  इससे  देश  में  निर्मित  इलेक्ट्रानिक  वस्तुभों  पर

 बुरा  प्रभाव

 हम  कृषि  ब्रयोजनों  के  लिये  पोटाशियम  ढलो  रा  हइड  का  प्रामात  कर  रहे  इसकी  कृषि  के

 लिये  क्ोई  आवश्यकता  नहीं  है  इसको  उथोगों  के  लिये  लाब  पर  बेचा  जा  रहा  इससे  वि्नोलियों

 को  बिना  परिश्रम  के  आय  हो  रही  है  |  ओदोगिक  उद्देश्यों  के लिये  पोटाशियम  क््लोराहइड  के  आयात
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 पर  220  प्रतिशत  स्रीमा  शुल्क  लगता  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  कृषि  प्रयोजनों

 के  लिये  पोटाक्षियम  क्लोराइड  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगायें  ।

 जहाँ  तक  रेशम  उद्योग  का  सम्बन्ध  मैं  जब  सातवों  लोक  सभा  का  सदस्य  था  तो  केंद्रीय

 रेषाम  बोर्ड  का  भी  दो  वर्ष  तक  सदस्य  रहा  ।  बे  रेशम  उद्योग  के  संवर्धन  के  लिये  कोई  कार्य  नहीं  कर

 रहा  रेशम  के  निर्यात  में  हमारे  बाजार  चीन  ओर  अन्य  देशों  के  हाथ  में  जा  रहे  मैं  यह

 अनुरोध  करूंगा  कि  इस  उद्योग  से  दो  सदस्यों  को  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  में
 भी

 शामिल  किया  जाए  ।

 बंगलर  में  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  नाम  का  एक  उद्योग  वह  उद्योग  बहुत  अच्छी

 तरह  चल  रहा  हमें  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  में  कुछ  सदस्य  स्पन  रेशम  बो्ड  से  भी  लेने  चाहिये  ।  वे

 रेशम  उद्योग  में  सुधार  के  लिये  कतिपय  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।

 इसी  हम  चाय  के  मामले  में  श्रीलंका  ओर  कीनिया  से  पिछड़  रहे  हैं  ।  हम  विदय  की

 मांग  का  केवल  एक  प्रतिह्षात  मछली  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  जबकि  मछली  पकड़ने  के  लिये  हमारे  पास

 200  किलोमीटर  लम्बा  समुद्रतट  उपलब्ध  जापान  और  तायवान  मिलकर  विश्व  की  80
 हात  मांग  को  पूरा  कर  रहे  हमें  अपने  तटीय  क्षेत्र  का  समुचित  उपयोग  करना  चाहिये  ताकि

 हम  विश्व  की  मछली  के  लिए  अ्रधिकांश  मांग  को  पूरा  कर  सके  ।,

 अपना  भाषण  पूरा  करने  से  पहले  मैं  वाधिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  3  से  निम्नलिखित  अंक

 उद्धृत  करना  चाहता  हूं  :

 ओर  कपड़ा  विभाभ  तथा  उसके  विभिन्न  सम्बद्ध  और  अधोनस्थ
 निगमों  आदि  में  हिन्दी  के  प्रगामी  प्रयोग  की  सरकारी  नीति  के  कार्यान्वयन  को  सुनिदिचत
 करने  के  लिये  मस्त्रालय  की  राज  भाषा  कार्यान्वयन  समिति  की  नियमित  रूप  से  बेठकें  की

 जाती  रही

 यह  बिल्कुल  समय  ओर  शक्ति  को  बरवादी  है  क्योंकि  हिन्दी  संविधान  की  प्राठवें  अनुसूची
 में  सम्मिलित  की  गई  15  भाषाओं  में  से  एक  भाषा  इसलिये  आपको  इस  प्रकार  के  अप्रध्यक्ष
 साधनों  से  अहिन्दी  भाषी  लोगों  पर  हिन्दी  नहीं  थोपनी  चाहिए  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप

 हिन्दी  की  प्रगति  के  विचार  को  छोड़  उसके  स्थान  पर  आप  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  निर्यात  से

 अधिक  भाय  अजित  करने  उसके  कार्यक रण  में  सुधार  करने  की  और  अधिक  ध्यान  दे  ।

 भरी  बी०  बीं०  रमंया  :  चूंकि  समय  बहुत  कम  है  इसलिये  मैं  कुछ  ही  मुद्दों
 पर  अपने  विचार  व्यक्त  करू  निर्यात  व्यापार  में  तीमब्र  विकास  नहों  हो  रहा  हम  अधिक
 से  अधिक  अस्तुओं  का  आयात  कर  रहे  हैं  1978-79,  में  हमने  5726  करोड़  रुपये  का  निर्यात  किया  ।

 1983-84  में  यह  बढ़कर  9,867  करोड़  रुपये  हो  गए  ।  किन्तु  हमारे  आयात  में  अपेक्षाकृत  अधिक
 तीत्र  यति  से  बुद्धि  हो  रही  है  ।  यदि  आप  कोरिया  और  अन्य  छोटे  देक्षों  की  बात  लें  वे  अरबों  डालर

 मूल्यों  के  निर्यात  कर  रहे  हैं  जबकि  हम  पिछड़  रहे  हैं  और  उतनी  मात्रा  में  बस्तुओं  का  निर्यात  कर
 रहे  हैं  ।

 लनिज  ओर  पलुथों  की  ज्ञाल  तथा  अन्य  प्रकार  के  कच्चे  माल  का  यहाँ  परिष्योषन  किया
 जा  सकता  है  ओर  उसके  पश्चात्  उनका  निर्यात  क्षिया  जा  सकता  इस  प्रकार  हम  विपुल  विदेशी

 मुद्रा  अजित  कर  सकते  हैं  ।  हमें  इस  बातो  पर  ध्यान  देगा  चाहिए  ।
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 कपड़  उद्योग  के  लिए  हम  उदारता  से  सहायता  दे  रहे  हम  सिले  सिलाये  कपड़ों  का

 निर्यात  करके  विदेशों  में  बाजार  की  अच्छी  सुविधाएं  वना  सकते  थे  ।  हम  निर्यात  योग्य  सिले  सिलाये

 कपड़ों  का  विकास  नहीं  कर  सके  हें  ।  इससे  हमारी  गणना  उन  कतिपय  देशों  में  होती  थी  जो

 विदेशों  में  कपड़ें  का  निर्यात  करते  थे  ।  हमारा  मद्रासਂ  नाम  का  कपड़ा  विदेशों  में  अत्यन्त

 लोकप्रिय  था  ।  कितु  धीरे-धीरे  इसकी  लोकप्रियता  कम  होती  चली  गई  क्योंकि  हमने  कपड़े  की  नई

 किस्मों  का  विकास  नहीं  किया  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  हमारे  हाथ  से  बाजार  जाते  रहे  ।

 हाई  स्टेपल  कॉटन  के  बारे  में  हम  निर्णय  लेने  में  बड़ा  विलम्ब  कर  देते  हैं  जिसके

 स्वरूप  किसानों  को  उनके  माल  पर  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्षीघ्र  ही  निर्णय

 लिये  जाने  जब  तक  सरकार  निर्णय  ले  पाती  है  तब  तक  तो  कृषि  वस्तुएं  व्यापारियों  के

 पास  पहुंच  चुको  होती  इस  प्रकार  किसान  को  लाभ  नहीं  मिल  पाता  ।  सरकार  को  क्षीघ्र  ही
 निर्णय  ले  लेना  चाहिए  ताकि  यह  बाजार  और  शआ्आयोजना  की  दृष्टि  से कामकारी  हो  सके  इस  समय

 क्षीध्र  निणय  न  लिये  जाने  के  कारण  लाभ  बिचोलियों  और  व्यापारियों  के  हाथों  में  जा  रहा  है  ।

 इन्जीनियरिंग  वस्तुओं  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  निर्यातोन्मुख
 रिंग  वस्तुओं  का  अधिक  निर्माण  करना  चाहिए  |  तमी  हम  भारी  मात्रा  में  इन्जीनियरिंग  वस्तुओं  का

 निर्यात  कर  पायेंगे  ।  हमारे  यहां  वेगन  निर्माण  की  विपुल  क्षमता  उपलब्ध  है|  कितु  वे  न  निर्माण

 उद्योग  ने  अनेक  कामिकों  की  छंटनी  कर  दी  है  ।  इस  प्रकार  वेगनों  का  निर्माण  न  कर  पाने  के  कारण

 नियत  बाजार  भी  हमारे  हाथ  से  निकलते  जा  रहे  हमारे  देक्ष  में  उत्पादन  क्षमता  की  स्थिति

 क्या  हो  हमें  इस  बारे  में  मालूम  नहीं  है  उद्योगिक  उत्पादन  से  पहले  ही  सेवाओं  की

 जना  की  जानी  चाहिए  ।  यद्यपि  सीमेन्ट  का  उत्पादन  बहुत  तेजी  से  बढ़ा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  सीमेंट

 उठाने  के  लिये  आवद्यक  वेयनों  में  से  50  प्रतिशत  वेगन  की  भी  पूति  नहीं  कर  पा  रहा  ।  कोयले  को

 ढोने  के  बारे  भी  इसी  प्रकार  की  समस्या  बनी  हुई  है  ।

 हथकरधा  ओर  चमड़े  को  वस्तुओं  के  निर्यात  से  पहले  उनका  परिक्षोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  सस्ती  किस्म  को  वस्तुओं  के  स्थान  पर  ऊची  कीमत  की  वस्तुओं  का  निर्यात  करना

 ताकि  हमें  अपेक्षाकृत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  मिल  सके  ।

 यदि  हैदराबाद  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बना  दिया  जाठा  है  तो

 फल  भोर  अन्य  विभिन्न  वस्तुओं  का  खाड़ी  के  देशो  में  निर्यात  किया  जा  सकता  जहाँ  द्न

 वस्तुओं  की  बिक्री  को  बड़े  अच्छी  सम्मावनाए  हैं  ।  वहां  इन  वस्तुओं  की  बहुत  मांग  है  किस्तु  हम  इन

 वस्तुओं  के  उत्पादन  के  सम्बंध  में  बिकास  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 हमने  अपने  देश  के  समस्त  क्षीरे  का  निर्यात  कर  दिया  है  और  अब  हम  बाहर  से

 झल्को हल  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।  इसलिये  होता  है  क्योंकि  हम  सही  निर्णय  नहीं  ले  पाते

 उदाहरण  के  तोर  पर  चीनी  उद्योग  का  समुचित  विकास  नहीं  हुआ  है  ।  इसलिए  हम  चीनी  का

 निर्यात  करने  के  स्थान  पर  अब  हम  उसका  अआयत  को  कर  रहे  हमें  चीनी  के  सम्बंध  में  भी  समुचित
 क्रायोजना  करनी  यदि  मोनसून  के  दोरान  हम  चीनी  का  भायात  करेंतो  उसके  ख़राब

 होने  का  खतरा  रहता  है  क्योंकि  पत्तनों  पर  उसके  भण्डारण  की  समुचित  थ्यवस्था  नहीं  है  और  उसके

 परिवहन  के  लिये  वेगन  सुविधाएं  भी  नहीं  होतो  इसके  अतिक्ति  चीनी  आद्रंता  ग्राही  माल  है
 और  यह  नमी  को  सोख  लेहा  है  ओर  इस  प्रकार  के  इसके  वितरण  में  भारी  समस्या  का  सामना  करना

 पड़  सकता  सरकार  मे  कारखानों  से  काफी  मात्रा  में  चीनी  दिलवा  दो  मन्त्रालय  द्वारा  समुचित
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 क्रायोजना  न  कर  पाने  के  रण  ऐसा  हुआ  है  |  हन  मामलों  में  कुछ  पहले  ही  कर
 लेने  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  हमें  अपना  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  प्रयास  करने  होंगे  ।
 इस  सम्बध  में  हमारी  स्थिति  कोई  अच्छी  नहीं  है  क्योंकि  हम  जितना  निर्यात  कर  रहे  हैं  उससे  अधिक
 आयात  कर  रहे  उदाहरण  के  तौर  पूर्वी  एशिया  के  देशों  के  सम्बंध  से हमारे  में  हमने
 निर्यात  की  तुलना  में  500  करोष्ट  रुपये  के अधिक  आयात  किये  ।  एसियन  देशों  से  हमारे  आयात
 निर्यात  की  तुलना  में  500  करोड़  रुपये  से  अधिक  रहे  ।  और  हसी  प्रकार  हमने  पश्चिम  य रोप  से
 827  करोड़  रुपये  मूल्य  के अधिक  आयात  किये  ।  शायद  पूर्वी  यूरोपीय  देक्षों  को  छोड़  कर  जहाँ
 हम  आयात  की  तुलना  में  निर्यात  कुछ  अधिक  कर  रहे  हम  कहीं  भी  अधिक  निर्यात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  तेल  रहित  चावल  की  भूसी  ओर  बिनौलो  से  तेल  निकालने  का  सम्बन्ध  है  इनके
 निर्यात  में  काफी  कमी  आ  गई  है  ।  सरकार  को  इन्हें  कुछ  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ताकि  यह  उद्योग
 बने  रह  सकें  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  समापति  महोदय  पटसन  की  बन्द  मिलों  के  बारे  में
 कामरेड  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  विस्तार  से  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  उन्होंने  जो  बातें  कहीं  हैं  मैं

 उन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  मैं  तो  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  वे  मिलजुल  कर  विचार  कर  इस  समस्या  का  समाधान  करें  ताकि  बन्द  मिलों  को  तथा  बीमार

 मिलों  को  चालू  किया  जा  सके  और  कार्भिकों  को  रोजगार  दिया  जाए  ।

 कृषि  वस्तुओं  का  निर्यात  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहों  किन्तु  हमें  साथ  ही  देश  के

 अन्दर  होने  वाली  खपत  के  बारे  में  भी  सोचना  होगा  |  देश  के  उपभोक्तओं  के  हिलों  को  ध्यान  में

 रख  कर  आपने  ग  र-वासमती  चावल  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  हम  इसके  लिये  आपके

 अत्यन्त  आभारी  आप  मछली  तथा  सब्जियों  के  निर्यात  पर  भी  प्रतिबन्ध  क्यों  नहीं  लगा  देते  ?

 यदि  आप  1980-1981  से  के  वर्षों  क ेमछली  और  सब्जी  निर्यात  सम्बन्धी  आंकड़े  देखें  तो  आप

 पायेंगे  कि  मूल्य का  में  220  रोड़  रुपये  मूल्य  का  निर्यात  हुआ  और  के सम्बन्ध  के  दौरान  में

 करोड़  रुपये  मूल्य  का  निर्यात  मछली  और  मछली  से  बने  ब्यजनों  के  सम्बन्ध  में  और मांस  में

 2१3  करोड़  रुपये  तथा  1980-81  में  327  करोड़  रपये  मूल्य  का  निर्यात  हुआ  ।  मांस  और  मांस  से

 बने  व्यजनों  के  सम्बध  में  करने  में  यह्  राशि  55  करोड़  रुपये  थी  और  मैं उसके  में  54  करोड़
 रुपये  थी  ।  आपने  मांस  सवेन  करने  वालों  के  प्रति  बड़ी  उदारण  दिखाई  है  मैं  उसके  लिए  आपका

 आभारी  किन्तु  आपने  मछली  और  सब्जियों  के  सम्बन्ध  में  यह  उदारता  नहीं  दिखाई  क्या  आप

 मछली  ओर  सब्जियों  के  सम्बन्ध  में  बाजार  को  स्थिति  से  परिचित  हैं  ?  क्या  आपने  कभी  बाजार  जा
 कर  देखा  है  ?  टमाटर  का  मूल्य  6  रुपये  प्रति  किलो  है  बेगन  का  मूल्य  6  रुपये  प्रति  किलो  है  भिण्डी

 किलो  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  बिक  रही  है  और  सहंजन  रुपये  प्रति  किलो  मछली  20  रुपये  प्रति
 किलो  से  लेकर  60  रुपये  प्रति  किलो  तक  बिक  रही  है  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  बंगालियों  को  रसेदार
 मछली  ओर  चावल  खाने  का  शौक  है  ।  यह  बहुत  ही  स्वादिष्ट  व्यंजन  होता  मैं  मन्त्री
 दय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे मछली  ओर  सब्जियों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  हमारे  प्रति
 भी  उदारता  का  परिचय  दें  |  देश  में  मछली  और  सब्जियों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  उनके
 निर्यात  में  कमी  की  जानी  चाहिये  ।  राव  वीरेन्द्र  सिह

 आज सुबह कह रहे “ सुबह आलू खाहये प्नौर रात को प्याज ।” कृपया ऐसा मत कहिये ।
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 अब  मैं  चाय  पर  आता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  दाजिलिंग  चाय  के  पर  भाप  ओर  हम
 जो  पोते  हैं  वह  दाजिलिग  बाय  नहीं  इस  पर  केवल  दाजिलिंग  चाय  का  लेबल  लगा  हीता  है  ।

 दाजिलिंग  जिले  में  विक्षेष  रूप  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  110  से  1210  लाख  किलो  चाय  का  कुल  उत्पादन

 होता  है  ।  किन्तु  यदि  आप  दिये  गये  आंकड़ों  को  देखें  तो  यह  430  से  440  लाख  किलो  ऐसा

 कंसे  सम्भव  है  ?  इतनी  चाय  कहां  से  आतो  है  ?  ऐसा  बाय  को  मिश्चित  कर  किया  जा  रहा  लिप्टन

 ओर  ब्र॒क  बांड  वाले  दाजिलिग  लेबल  का  प्रयोग  कर  अत्यधिक  पंसा  बना  रहे  हैं  ।  आप  केवल  ऐसे

 लोगों  की  सहायता  कर  कर  हैं  |  दाजिलिग  चाय  बागानों  के  विकास  के  लिये  आप  कुछ  भी  नहीं  कर

 रहे  हैं  और  यह  बड़े  खेद  की  बात  दो  वर्ष  पहले  चाय  बागानों  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  43

 करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  ये  और  यह  कहा  गया  था  कि  इसे  नाबाडई  के  माध्यम  से  बांटा  जायेगा  ।

 किन्तु  दो  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  दाजिलिंग  चाय  बागानों  के  लिये  एक  पेसा  भी  नहीं  बांटा  गया

 ३.00  म०प०

 ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  आज  दार्जीलिग  चांय  की  क्या  स्थिति  यह  जानकर  आपको

 हैरानी  होगी  ।  मु्े  उम्मीद  आपने  श्री  मुलक  राज  आनन्द  का  उपन्यांस  लोवज  एण्ड

 ए  बड़ਂ  पढ़ा  होगा  ।  चाय  बागान  के  कार्मिकों  की  स्थिति  भ्राज  भी  वंसी  ही  है  ।  मंत्री  महोदय  तथा

 दोनों  पक्षों  के  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत  कि  चाय  बागान  के  मालिक  एक  कली  तथा

 दो  पत्तों  को  हो  नहीं  सभी  पत्तों  तथा  सभी  शाखाओं  को  खाने  जा  रहे  |  वे  बागान  पर  एक  पंसा  भी

 नहीं  लगा  रहे  तथा  स्वतंत्रता  के  38  वर्ष  बाद  भी  चाय  बागान  की  हालत  तनिक  भी  नहीं
 वह  वंसी  ही  खराब  है  जंसी  कि  पहले  थी  ।

 चाय  के  पौधों  की  ओसत  आयु  100  वर्ष  होती  है  और  आज  उनकी  क्या  स्थिति  है  ।  ये  पोधे

 पहले  पांच  वर्ष  कोई  फसल  नहीं  देते  5  से  20  वर्ष  के  बीच  अच्छी  फसल  देते  से  50  वर्ष  के

 बीच  ओसत  फसल  देते  से  ऊपर  होने  पर  फसल  योग्य  नहीं  रहते  ।  तब  नये  पौधे  लगाए  जाते

 परन्तु  हमारे  चाय  बागानों  के  लिए  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इनके  पौधों  की  ओसत  आयु  50  से

 ऊपर  है  ।  चाय  बागान  मालिक  नयी  पौध  लगाने  के  पक्ष  में  नही  हैं-वे  तो  अल्प  अवधि  में  अधिक
 घन  कमाना  चाहते  कृपया  आप  इस  पर  घ्यान  दें  ।

 फिर  आपने  एक  पटसन  विकास  बोर्ड  गठित  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 उसके  कार्य  कया  हैं  ?  क्या  यह  कार्य  कर  भी  रहा  है  ?  क्या  यह  पटसन  विकास  का  कोई  कार्य  नहीं
 करता  |

 पटसन  निगमਂ  भी  एक  दूसरा  सफंद  हाथी  है  ।  यह  कोई  कार्य  नहीं  करता  ।  यह
 अत्यन्त  लज्जा  की  बात  है  कि  बहुत  सा  सावंजनिक  कम  करके  यह  कुछ  भी  कायय  नहीं  करता  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  के  अधिकारी  लन्दत्न  तथा  अन्य  स्थानों  में  मोजें  मारते  आपने  बंगला  देश

 से  पटसन  की  1.60  लाख  गांठें  खरीदी  एन  सभी  बाठों  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  है  |

 हन  शब्दों  करे  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 विस  तथा  वाणिम्य  अनन््जो  विश्व  नाथ  प्रताप  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  उनके

 मूल्यबाम  सुझावों  एवं  उनके  द्वारा  की  गई  आलोचनाओं  के  लिए  घम्यवाद  देता  हूं  ।

 किसी  भी  देश  के  व्यापार  का  सं  वन्ध  विध्य  की  अर्थ-व्यवस्था  से  जुड़ा  हुआ  है  तथा  देक्ष  के

 व्यापार  का  अध्ययन  करने  के  लिए  विए्व  की  परिस्थितियों  पर  ध्यान  देना  होता  है  ।  भतः  उन  पर

 विस्तार  से  चर्चा  करने  से  पूर्व  मैं  कतिपय  विषय  व्यापार  के  पहलुओं  की  चर्चा  करना  भाहता  हूं  ।
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 कई  वर्षों  के हाास  के  पदचात  जेसा  कि  कई  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  विद्व  अर्थव्यवस्था

 में  सुधार  आया  है  ।  भौद्योगिक  देक्षों  में  कच्चे  माल  की  बहुलता  हुई  है  ।  मुद्रास्फीति  में  कमी  आई

 कुछ  विकासशील  देशों  की  भुगदान  संतुलन  में  सुधार  हुआ  है  तथा  उत्पादन  भी  अधिक  हुआ

 परन्तु  अर्थव्यवस्था  में  यह  एक  समान  नहीं  है  तथा  इसकी  स्थिति  नःजुक  यह  अमरीका  तथा

 जापान  के  महान  औद्योगिक  देशों  तक  सीमित  अमी  भी  कई  क्षेत्रों  में  तनाव  तथा  विसंगति

 मान  औद्योगिक  देशों  में  वित्तीय  नीतियों  में  विसंगतिणं  तथा  बेरोजरारी  अभी  भी

 विद्यमान  चिन्ता  का  विषय  है  कि  कुछ  विकासशील  देक्षों  में  जीवन  स्तर  पांच  वर्ष  पूर्व  क ेजीवन

 स्तर  से  नीचे  आ  गया  है  ।

 वर्तमान  अप॑ं-व्यवस्था  का  अत्यन्त  खेद  पूर्ण  तथ्य  यह  है  कि  अमरीको  डालर  के  ब्याज  की

 दर  बहुत  ऊ'ची  इसने  ओद्योगिक  देक्षों  की  बचतों  को  आत्मसात  कर  लिया  जिनका  की  उन

 संरचनागत  परिवतंनों  में  उपयोग  किया  जा  सकता  था  जिनसे  विकासशील  देक्षों  के  निर्यात  में  बद्धि

 होती  ।  इससे  निर्यात  का  इतना  हिस्सा  प्रभावित  हो  रहा  ब्याज  की  ऊची  दर  के  कारण  कच्चे
 माल  की  वस्तु  सूध्री  कम  रहती  है  जिसका  दुष्प्रभाव  भी  विकास  शील  देशों  की  कण्चे  माल  की

 आवश्यकता  पर  पड़ता  है  ।

 हिसाब  लगाया  गया  है  कि  ब्याज  की  दर  में  1%,  बद्धि  से ऋण  का  भार  प्रति  वर्ष

 3  विलयन  डालर  बढ़  जाता  है  ।  इतना  ही  इसका  विनिमय  दर  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  डालर
 को  महंगा  बना  कर  विनिमय  दर  बहुत  बढ़  जाती  है  ।  हमारे  जहां  तेल  तथा  पेट्रोलियम  पदार्थों  पर
 इसका  प्रमाव  पड़ा  ।  डालर  की  मूल्य  वद्धि  से  हमें  1000  करोड़  रुपए  की  हानि  ऐसी  स्थति  में
 विकासक्षील  देछश  में  श्रायोजना  नाम  मात्र  की  रह  जाती  जिस  सुधार  को  बहुत  चर्चा  की  जाती  है
 वे  अमरीकी  अर्थ-व्यवस्था  के  उनके  चालू  खाते  प्रें  भारी  परिसम्पत्तियों  से  सक्षित  होती  नि:संदेह
 ग्याज  की  इन  भारी  दरों  से  डालर  का  मूल्य  बढ़ा  है  जिससे  सबसे  बड़ी  अथं-व्यवस्था  में  संरक्षण  बाद
 का  प्रयास  शुरू  हो  गया  है  जिसका  हम  पर  तथा  हमारे  निर्यात  पर  निश्चित  प्रभाव  पड़ता
 रीका  के  बजट  की  घाटे  को  प्रवृत्ति  ने  संरबनात्मक  रूप  ले  लिया  है  क्योंकि  संसाधनों  का  उपयोग

 ब्याज  तथा  ऋणों  की  अदायगी  पर  श्वग  जाता  है  ।  उन्होंने  वाह्चिगटन  में  वचन  दिये  हैं  कि  वे  इसे  कम

 करेंगे  परन्तु  जब  तक  विश्वसनीय  नीतियां  लागू  नहीं  की  जाती  भविष्य  में  विदव  श्रथं-ब्यवस्था  में

 सुधार  नहीं  हो सकता  ।  भ्रौद्योगिक  देशों  का  देष  विद्व  के  प्रति  दायित्व  है  कि  वे  अपनी  राष्ट्रीय
 नीतियों  में  अथंपुर्ण  नीतियों  को  सम्मिलित  करें  ।

 उनकी  अपनी  संस्था  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  ने  कहा  है  कि  यदि  ओद्योगिक  देश  अच्छी
 नीतियों  का  पालन  करते  हैं  तो  उनकी  विकास  दर  में  1०५,  की  बढ़ोत्तरी  होती  है  तथा  विकासश्ीक्र
 देशों  की  विकास  दर  में  14%  की  परन्तु  यदि  वे  गलत  नीतियों  का  पालन  करते  हैं  कि  उनके
 विकास  की  दर  में  10,  कमी  आती  है  ओर  विकासशील  देशों  की  विकास  दर  में  23%,  कमी  आती

 इसका  अथे  है  विकासशील  देशों  की  भ्रथं-व्यवस्था  पर  इसका  प्रभाव  अधिक  गम्भीर  रूप  से
 पढ़ता  इस  पूरे  संद्म  में  विकासशील  देशों  को  अज  की  पू  जीगछ  प्रचुरता  ओर  विश्षेषकर
 यती  पू  जी  प्रवाह  की  चुनौति  कर  सामना  करने  के  लिए  अपनी  अयथंव्यवस्था  का  पुनर्गंठदस  करने  छी
 आवश्यकता  इसे  बढ़ाने  का  कोई  तरीका  नहीं  यह  स्थिति  हम  बाशिमटन  की  बैठक  में  ही
 नहीं  क्पितु  बेलग्रेड  में  भी  देखचुके  विकासशील  देक्षों  पर  कणिश्यिक  ऋण  सेने  के  शिए
 दबाव  भ्रधिक  बढ़ता  जा  रहा  है  तथा  ऊ'ची  दरों  पर  ऋण  जेने  से  साख  भी  घदती  साक्ष  ढ़ी
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 रूपरेखा  पर  ध्यान  देते  हुए  ऋण  उन  देझ्षों  को  नहीं  मिल  पाते  जिन्हें  इनकी  अत्यन्त  आवश्यकता
 वास्तव  में  ऐसा  ही  हो  रहा  है  उस  समय  बेंक  ऋण  बन्द  कर  दिये  गये  जबकि  उसकी  अत्यन्त

 कता  थी  ।  इस  मामले  में  विध्व  बंक  तथा  इन  संस्थाओं  में  सुधार  का  आमूल  परिवतंन  का  समय  आ

 गया  परन्तु  जो  भी  उनको  स्थिति  है  उनके  कार्य  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए--परन्तु  ऐसा

 हो  नहीं  पाता  ।  1984  में  ही  हमने  देखा  कि  प्रमुख  ऋण  लेने  वाले  देशों  15  बिलयन  डालर  धन  वापस

 करना  पड़ा  ।  अनुमान  है  कि  यदि  स्थिति  ऐसे  चलती  रही  तो  1989  तक  विश्व  बेंक  कोई  घन  नहीं

 दे  उल्टे  बेंक  को  हो  धन  वापस  करना  पड़ेगा  ।

 विकास  के  लिए  निजी  पूजी  नियोजन  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  जहां  निर्यात  के

 लिए  महत्वपूर्ण  पदों  के लिए  हम  उसकी  आवश्यकता  पड़ी  हमने  उस्ते  जुटाया  पर  धन  का  यह  साधन

 सरकारी  रियायती  तथा  संस्थागत  ऋणों  का  स्थान  नहीं  ले  सहता  ।  चूंकि  भारत  जंते  विक्।सशोल

 देश  को  पत्तनों  इत्यादि  के  लिए  भारी  संरचनाओं  को  आवश्यकता  है  ।  हमें  इसके

 लिए  भारी  ब्याज  पर  घन  लेना  पड़ेगा  बेंक  तथा  वाणिज्यिक  स्रोत  हमें  इन  विशेष  उद्देश्यों  के  लिए

 महत्वपूर्ण  संरचनागत  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  धन  नहीं  द  सकते  ।  ऐसी  श्थिति  में  यह  बहुत
 कठित  विकल्प  है  ।  मण्डी  क  जब  तिर्यात  कमर  हो  गया  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध

 न  अत्यन्त  आवश्यक  कच्चा  माल  न  रहा  इन  सब  बातों  से  विकास  कार्य  को  गति

 घोमी  होती  उससे  राजनीतिक  नेरादय  पंदा  होता  तथा  विशेष  रूप  से  लोकतंत्रीय  देश  के  लिए
 भारी  कठिनाई  पंदा  हो  जाती  या  तो  इसे  राजनीतिक  नेरादय  का  सामना  करना  पड़ता  है  या

 बह  ऋण  से  जाल  में  फंस  जाता  है  ।  अधिकांश  विकसक्षील  देशों  को  यही  है  ।  ऐसे  हालात  में

 केवल  निर्यात  द्वाराही  बचा  जा  सकता  इस  बात  का  श्रय  हमारे  नेतत्व  को  जाता  है  हम  इन

 कृठिनाइयों  के  बावजूद  ऋण  के  चु  गल  में  नहीं  फंसे  ।  देश  अपने  विकास  काय॑  का  13%  अपने

 संसाधनों  से  जुटा  सकता  भारत  प्रगति  पथ  पर  है  ज॑ंसा  कि  मैं  देखता  हूं  निराशा  का  कोई

 कारण  नहीं  है  तेल  के  उत्पादन  द्वारा  हमारे  आयात  में  बचत  होती  है  |  हमारे  उत्पादन  वृद्धि  की  दर

 के  बारे  जंसे  कि  उत्पादन  के  मामले  में  होता  है  -  शुरू  शुरू  में  उत्पादन  दर  बढती

 तब  यह  कम  हो  जाती  है  परन्तु  हमारे  उत्पादन  वृद्धि  की  दर  वही  रही  ।  जबकि  विकास  के  साथ

 साथ  मांग  बढ़ती  गई  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  किस्तें  देय  हमें  विदेशी  मुद्रा  की

 नाई  रहेगी  जबकि  रियायती  दरों  पर  घन  को  प्राप्ति  समाप्त  होती  जां  रही  अतः
 यदि  ऐसे  भवसर  पर  चुनोती  सामने  आाती  है  तो  हमें  उसे  स्वीकार  करना  मैं  आपको

 आएवासन  दे  सकता  हूं  कि  अपने  ऋणों  के  प्रवन्ध  के  बारे  में  हमें  गवं  हे  कि  ऐसी  उम्मीद  नहीं  है  कि

 देश  ऋण  में  फंस  जायेगा  ।  परन्तु  हमें  कमर  कसनी  होगी  ।  अपनी  अथ  व्यवस्था  को  स्वतंत्र  बनाये

 रखने  के  लिए  हमें  जिन  बलिदानों  की  आवद्यकता  है  हमें  उन्हें  जनता  को  बताना  होगा  ।  हमारी
 स्वतंत्रता  बनाये  रखने  के  लिए  हम  कहते  हैं  कि  हमने  राजनीतिक  जगत  में  इतने  सारे  बलिदान  किये

 निर्यात  के  मामले  में  बाजार  का  महत्त्व  हमने  बेलग्रेड  में  देखा  कि  जब  स्थिति  खराब  थी  तथ

 यह  बचन  दिया  गया  था  कि  विश्व-अर्थ-व्यवस्था  में  सुधार  लिया  जाएगा  तथा  संरक्षण  वाद  समाप्त

 हो  जायेगा  ।  ओद्योगिक  विष्व  द्वारा  यह  वचन  विकासझील  देक्षों  के  प्रति  दियांगयां  परस्तु

 सुषार  के  स्थान  पर  सरक्षणवाद  में  वद्धि  हुई  है और  सुधार  के  स्थान  पर  मृल्य  दोहरे  शुल्क
 स्वेच्छिक  सीमा  शुल्ख  ओपचारिकताओं  तथा  इंजुरीਂ  जेसी  नई  छातें  रखी  गयी

 यह  बहुविद  करार  श्वेत  क्षेत्रों  के  प्रतीक  हैंजो  जी०  ए०  दी०  टी०  नियमों  के  अधीन  तैयार
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 हुए  यदि  हमें  सम्पूर्ण  स्थिति  के  असंतुलन  को  देखना  है  तो  निदरचय  ही  विकासशील  देश  प्रमुख
 सप्लायर  हैं  तो  भी  उनके  विरुद्ध  स्वविवेकोी  एवं  भेदभाव  पूर्ण  संरक्षणवादी  कायंवाहियां
 की  जाती  हैं  ।

 पहनने  के  परिधानों  तथा  जूतों  के  मामलों  में  विकास  छ्ील  देशों  के  साथ  भेदभाव

 बढ़ता  जाता  है  तथा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  यूरोपीय  साभा  बाज़ार  के  इस  क्षेत्र  के

 टेरिफ  दरें  केवल  विकासशील  देक्षों  के  भिन्न  दरें  लागू  की  गई  वस्त्र  के लिए  63%  परिधानों  के

 लिए  30%  ।  यदि  हम  इस  अनुपात  पर  ध्यान  दें  कि  हमने  कितना  माल  उन्हें  सप्लाई  किया  कि

 यूरोपीय  साम्ता  बाजार  में  वस्त्रो  के लिए  11%  भांका  जूतों  के लिए  12%  जो  कि  अन्य  पृर्ति
 कर्ताओं  का  आधा  भी  नहीं  जबकि  हम  पृूर्तिकर्त्ता  बने  हुए  हैं  परन्तु  विशेष  रूप  से

 हमारे  साथ  भेदभाव  बरता  जाता  है  जो  कि  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  मैं  समझता  हूं  कि

 हमें  बताया  जाता  है  कि  हम  प्रतिस्पर्धात्मक  नहीं  हैं  तथा  जिन  वस्तुभों  में  हमें  प्रतिस्पर्धात्मक  लाभ  रहा
 है  वहां  हमसे  कहा  जाता  है--कि  आप  बाजार  खो  रहे  हैं  ।  मैं  समभता  हूं  कि  हमें  चुप  नहीं  रहना

 चाहिए  ।  हमने  सदा  इस  बात  को  उठाया  है  तथा  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  एक  प्रकार  से

 कृषि  क्षेत्र  में  संरक्षणवाद  विकासशील  देशों  को  अपनी  क्षमता  नहीं  प्राप्त  करने  देता  उनके  पास

 प्राकृतिक  भूमि  है  तथा  वे  उससे  विदेशी  मुद्रा  कमाते  हैं  ।  यह  संरक्षणबाद  न  केवल  विकासशील  देक्षों

 के  लिए  अपितु  भ्ोद्योगिक  देशों  के  लिए  भी  महंगा  पड़ा  विश्व  बेंक  के  अध्ययन  द्वारा  बस्त्र

 उद्योग  में  कार्मिकों  को  7  सेंट  देने  क ेलिए  अमरीकी  सरकार  को  एक  डालर  व्यय  करना  पढ़ता

 अनुपात  14:1  का  कनाडा  में  यह  अध्ययन  किया  जा  रहा  यह  अनुपात  70-  है  ।  इन
 नीतियों  का  हम  सब  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  का  विशेष  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  पूछा  कि  वाशिगटन  में  क्या  हुआ
 तथा  भारत  बोलता  क्यों  नहीं  ?  श्री  आनन्द  पाठक  ने  भी  कहा  है  fe  वित्त  मंत्री  खाली  हाथ  लोटे

 यह  नहीं  है  कि  मुख्य  मामलों  में  मैं  नाउम्मीद  नहीं  परन्तु  मैंने  इन  बहुत  सी  चर्चाओं  में  भाग

 लिया  जिनमें  से  अधिकांश  में  पूजी  को  बाजार  की  रियायती  देशों  पर  घन

 को  उपलब्धता  पर  चर्चा  हुई  ।  निःसंदेह  ये  स्थितियां  गुप्त  नहीं  है  परन्तु  कुछ  समाचार  पत्रों  ने  इल्हें
 निराशजनक  रूप  दिया  है  ।

 मुझे  सदन  को  विष्वास  में  लेने  और  वहां  क्या  हुआ  यह  बताने  का  एक  अवसर  प्रदान  किया

 गया  इसमें  भारत  मजबूती  से  सामने  आया  है  ।  और  भारत  के  निदिचित  रुख  की  बजह  से  कुछ

 बातों  में  जहाँ  दवाब  डाला  जा  सकता  था  उसको  रोका  जा  सका  है  ।  दूसरे  दोर  की  व्यापार  वार्ता

 के  वायदे  को  निभाये  रियायती  समय  में  कुछ  सेवाओं  को  जोड़ने  के  विचार  से  या  जी०

 ए०  टी०  टी०  के  अन्तर्गत  लाने  के  विचार  से  एक  सीधा  प्रयास  किया  गया  था  ।  बाहशिगटन  में  इस

 बेठक  के  लिए  यह  मुझ्य  तंयारी  थी  |  यह  भारत  का  पकक्का  रुख  था  जिसकी  विकासशील  देशों  ने

 मत  होकर  समर्थन  दिया  और  इन  राष्ट्रों  को  स्वयं  यह  कहने  पर  मजबूर  कर  दिया  कि  आरक्षण  उपायों

 को  खत्म  किया  जायेगा  और  1982  में  मंत्रियों  की  बंठक  में  जिस  कार्य  क्रम  का  वायदा  किया  गया

 था  और  जो  विकासक्षील  देशों  के  हित  में  था  उस  पर  गंभीरता  से  अमल  करने  का  प्रयास  किया

 जायेगा  और  केवल  तभी  दूसरी  वार्ता  के  दोर  के  लिए  संभव  नींव  पड़  सकेगी  ।  यह  तक  था  जिसे  वहां

 पर  माना  गया  |  अब  वे  जी०ए०टी०टी०  नियमों  के  अभश्तर्गत  कोछिए  कर  रहे

 विकासशील  अपने  चाल  खाते  की  संतुलन  विदेशी  मुद्रा  की  अपने  वये  उद्योगों  के
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 लिए  घन  जुटाने  की  आवश्यकता  के  कारण  कानूनी  रूप  से  कुछ  संरक्षण  के  उपायों  की  अनुमति  दे

 रहे  हैं  ।  वे  जी०ए०टी०टी०  नियमों  के  श्न्तगंत  कायं  कर  रहे  हैं  ।
 अब  ओद्योगिक  देक्षों  ने  जी०ए०टी०टी०  नियमों  के  विरुद्ध  संरक्षण  सम्बन्धो  उपाय  किए

 उनका  कहना  वार्ता  बातचीत  के  द्वारा  नान-टै  रिफ  उपायों  में  कमी  की  जाये  ।”

 हम  किसी  ऐसी  चीज  पर  वार्ता  कंसे  कर  सकते  हैं  जो  अनुपयुक्त  बात  के  लिए  उपयुक्त  हो  |  यह  एक

 अनुचित  व्यापार  यह  इस  प्रकार  है  ज॑से  कम  मांग  वाली  मुद्रा  को  श्रधिक  मांग  वाली  मुद्रा  के

 साथ  बदलना  और  भारत  ने  यही  मुहा  सामने  रखा  ओर  उनका  जवाब  जानना  धाहा  ।  हमने  यहां  तक

 पूछा  कि  इन  निराशाजनक  क्षेत्रों  का  विकास  क्यों  हो  और  इन  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  क्यों

 बढ़ावा  मिले  ।  हम  एक  दोर  बातचीत  का  हम  दो  दोर  भी  कर  सकते  हैं  और  हम  दोर  पर  दोर

 भी  चला  सकते  हैं  परन्तु  जब  तक  हम  समस्या  के  मूल  पर  नहीं  हम  समस्या  को  कभी  हल

 नहीं  कर  सक्ंगे  ।  समस्या  का  मूल  यह  है  कि  जबकि  यह  उपबन्ध  है  कि  अगर  कोई  देश  जी०ए०टी०
 टी०  नियमों  का  उल्लंघन  करता  है  तो  दह  बदले  में  कार्यवाही  कर  सकता  परन्तु  बदले  की

 वाही  करने  की  शक्ति  असमान  आर्थिक  शक्ति  जो  ओद्योगिक  देशों  के  पास  है  वहु  विकासशील

 देशों  के  पास  नहीं  यह  एक  25  वर्ष  के  व्यक्ति  ओर  एक  पांच  वर्ष  के  बच्चे  से  कहना  है  कि
 आप  दोनों  को  बदले  की  कार्यवाही  करने  का  अधिकार  है  ।  जब  कभी  भी  आप  सहमत  न

 हों  आप  एक  दूसरे  के  घ  से  लगा  सकते  हैं  ।  जब  तक  कि  यह  समानता  प्राप्त  नहीं  होती  अथबा

 कुछ  न्याय  नहीं  किया  संरक्षण  उपायों  को  बढ़ावा  मिलेगा  ओर  ये  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन

 असहाय  होकर  देखते  रहेंगे  कि  वे  किस  प्रकार  से  कार्य  नहीं  तो  नियमों  का  पूर्णतया  पालन

 करने  का  वायदा  होना  चाहिए  ।

 सेवाओं  के  प्रदन  का  एक  ऐसा  क्षेत्र  जिसमें  विकासशील  देशों  की  स्थिति  अभी  भी

 नात्मक  दुष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  कोई  भी  छूट  हमारे  लिए  समस्या  पंदा  कर

 केती  हम  यह  भाषा  नहीं  रखते  कि  बेंक  और  बीमा  कम्पनियां  हमारे  बेकों  तथा  कम्पनियों  के  साथ

 मुकाबला  करें  ।  और  सेवाओं के  क्षेत्र  की  भी  व्याख्या  नहीं  की  गई  अमरीका  के  लिए  यह  बेंक

 और  बीमा  कम्पनियां  हो  सकती  स्वीटजरलेंड  के  लिए  पयंटन  हो  सकता  है  और  मारत  के  लिए

 यह  मोौकरियों  का  क्षेत्र  हो  सकता  है--यहाँ  देशवासियों  को  आसानी  से  मौकरियां  मिलने  की  बात

 हो  सकती  और  यही  संक्षेप  में  समस्या  है  जिसको  मैंने  वहां  रखा  तथा  अपना  दृष्टिकोण  सामने

 रक्षा  ।  अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  इसके  बावजूद  जब  उन्होंने  समस्या  को  दबाने  की  कोछिष्ा  की  तो

 भारत  ने  सबसे  पहले  इसका  प्रतिरोध  किया  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हमने  अपनी  आवाज  नहीं

 हमने  कहा  कि  अगर  ऐसा  होता  है  तो  भारत  अपने  को  उससे  अलग  रखेगा  ।  हसका  भ्रर्थ  है  कि

 कारी  विशप्ति  आती  कि  हइस  बात  से  भारत  सहमत  नहीं  है  भोर  वहू  इससे  बाध्य  नहीं  भोर

 केबल  इसके  बाद  एक  ठोस  भ्यक्ति  के  रूप  वारी-बारी  प्रत्येक  विकासशील  देश  चाहे  वह
 चोन  अथवा  अल्भीरिया  सभी  ने  कहा  :  विचार  अलय  6  घटे  वहां  पर

 गतिरोध  रहा  ओर  अन्त  में  एक  प्रारूप  रखा  गया  जिस  पर  ओद्योगिक  राष्ट्र  सहमत  नहीं  हुए  ।

 आलिर  दस्ताबेज  जो  कि  विकासशील  राष्ट्रों  का  दस्तावेज  कुछ  मुद्दे  पढ़ें  भौर

 उत्त  मुद्दों  को  प्रारूप  में  हामिल  कर  लिया  गया  ।  केबल  उसी  के  पएचात्  सरकारी  संकल्प  की  विश्प्ति

 जारी  की  मेरे  विधार  में  यह  एक  पहल  यह  एक  उपलब्धि  है  जिस  पर  हमें  गय॑  होता

 चाहिए  ।  भारत  अपने  से  संबंधित  झ्लोर  सभी  विकासशील  देझ्षों  से  सम्बन्धित  मुद्दों  १९  श्रावाज  उठाने

 में  कभी  भी  भयभीत  नहीं  हुमा  ।
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 नीति  के  संबन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  कुछ  सदस्यों  ने  तीन-वर्षीय  नीति  को  ठीक

 बताया  है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  इसमें  आशंका  व्यक्त  की  है  परन्तु  लम्बी  अवधि  की  नीति  बताने  का

 मुस्य  कारण  यह  था  कि  साल  के  साल  होनी  वाली  अनिष््चिता  को  समाप्त  किया  जाये  |  अगर  हम
 पंचवर्षीय  योजना  बना  सकते  अगर  हम  देश  के  सामान्य  विकास  के  लिए  आगे  सोच  सकते  तो

 ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हम  अपने  बड़  व्यापार  सम्बन्धी  मामलों  की  दिशा  में  आगे  के  लिए  नहीं
 सोच  सकते  ।  प्रत्येक  वर्ष  कोई  लाइसेंसों  का  यह  मुद्दा  तथा  वह  मुद्दा  इत्यादि

 पर  विचार  किया  जा  सकता  है  अगर  हमार  अपने  उद्योग  का  विस्तार  होता  है  तब  हो  सकता  है  हम
 प्रतिबन्ध  लगायें  अगर  शक्तिशाली  बनने  की  कोई  आवद्यकता  नहीं  है  तो  हम  इस  पर  अमल

 कर  सकते  हैं  |  मेरे  विचार  में  मुख्य  दिशा  निवेश  से  लम्बी  अवधि  के  लिए  पू  जीनिवेश  किया  जा

 सकता  दूसरी  कुछ  अन्य  बातें  भी  होती  हैं  क्योंकि  हुर  बार  जब  नीति  सामने  आनी  होती  है  तो

 कुछ  समय  के  लिए  अब  क्या  होने  वाला  है  ।  सिर्फ  यही  नहीं  :  हम  सितम्बर  में  राजस्व  नीति  सम्बन्धी

 एक  कानून  संसद  में  लायेंगे  ताकि  यह  योजना  के  साथ-साथ  चलती  रहे  यह  हमारी  आम

 घारा  अगर  हमारी  नीति  स्पष्ट  होगी  और  लोगों  को  विश्वास  में  लेंगे  कि  सरकार  कया  चाहती
 तो  उससे  बातचीत  को  प्रोत्साहन  मिलता  ओर  हमें  जनता  की  भावनाओं  का  भी  पता  मिलता

 है  ।  अगर  कुछ  गलतियां  ठीक  करने  योग्य  हैं  तो  हम  उन्हें  ठीक  कर  सकते  बजाय  इसके  कि  हम
 लोगों  को  आदइचयंचकित  करें  ओर  फिर  उसमें  सशोधन

 एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  कि  20]  मदों  को  ओ०  जी०  एल०  में  रख  दिया  है  जिससे

 गिक  तंत्र  को  नुकसान  पहुंचेगा  ।  इन  मदों  को  ओ०  जी०  एल०  श्रेणी  में  रखने  से  पहले  उद्योग

 लय  से  विस्तत  बातचीत  की  गई  थी  जो  कि  स्वदेशी  पहल  से  विचार  करता  है  ।  केवल  उन्हें  क्षेत्रों

 में  जहाँ  अर्थव्यवस्था  को  प्रोत्साहित  करना  आवश्यक  ये  मर्दे  रखी  गई  अर्थात  तेल के  क्षेत्रों  में

 चमड़े  के  क्षत्र  इलेकट्रोनिक्स  के  क्षत्र  पटसन  उत्पादकों  के  मशीनों  के  तैयार
 व्त्रों  की मशीनों  के  लिए  और  न  कि  होजरी  के  श्रोटोमोबाइल्स  के  टीम  डिब्बा  बन्दी

 इत्यादि  के  क्षेत्रों  में  जहां  हमें  वास्तव  में  अथंव्यवस्था  को  बढ़ावा  देना  ऐसा  नहीं  है  कि

 हससे  बेरोजगारी  फैलेगी  ।

 कल  डा०  अदियोडी  ने  कहा  था  कि  हमें  औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  प्रतिदात  नियत  करना

 चाहिए  ।  यह  एक  क्षेत्र  में  एक  यूनिट  या  एक  कारखाने  के  बारे  में  नहीं  है  ।  हमें  सारे  देश  के  क्षेत्र
 के  बारे  में  सोचना  अगर  सारे  देश  के  क्षत्र  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ते  हैं  तो  किसी  एक  यूनिट
 को  किसी  नीति  पर  अन्तिम  फेसला  करने  अथवा  हसका  प्रभाव  जानने  के  लिए  नहीं  चुना  जाना

 चाहिए  ।

 इस  नीति  में  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  और  संगत  तत्व  का  समावेद्ा  किया  गया  है  अर्थात  छुद्ध
 विदेशी  मुद्रा  का  ।  अब  तक  कुल  विदेशी  मुद्रा  कमाने  पर  लाभ  दिया  जाता  श्रब  इसमें  अधिक
 भायात  का  भाग  खपाया  जा  सकता  है--अर्थात्  70%  अथवा  80  प्रतिशत  आयात  और  उसके  बाद

 100%,  निर्यात  ।  परन्तु  अगर  कोई  ऐसा  व्यक्ति  है  जिसने  निर्यात  करमा  ओर  उतनी  ही  विदेशी

 मुद्रा  कमाता  तो  उसका  अंशदान  बहुत  अधिक  है  ।

 ब्यापार  और  निर्यात  गहों  की  पात्रता  के  लिए  अब  हमने  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  को
 भ्राघार  बनाया  है  ।  यह  है  जो  हम  देखेंगे  !  इसका  मतलब  है  कि  अब  कृषि  क्षेत्र  में  अथवा  उन  क्षेत्रों
 में  जहां  अधिक  स्वदेद्यी  हिस्सा  है  वे  ही  मुख्य  क्षेत्र  होंगे  और  जो  छुद्ध  विदेशी  मुद्रा  की  योजना  से
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 जिसे  हमने  शुरू  किया  उससे  उनको  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  ओर  केवल  यही  नहीं  है  कि  ओ  जो  एल  की

 श्रेणी  में  हमने  200  मशीनरी  रखी  हैं  ओर  स्वदेशियों  को  भुला  भ्ञो०  जी०  एल०  में  67  मर्दे

 अधिक  प्रतिबंधित  तथा  सीमित  स्वीकृति  को  सूची  में  चली  गयी  हम  ध्यान  रख  रहे  हैं  भोर

 जब  कमी  भी  स्वदेशीक रण  नीति  संबंधी  कार्य  क्रम  होता  तो  उनकी  स्वीकृति  डी०जी  ०टी  ०डी०  ले  लेनी

 पड़ती  केवल  तमी  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।  यह  एक  प्रकार  से  संतुलित  नीति  तकनीकी

 एक  चीज  अगर  हमारा  संबंध  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  से  है  तो  हमें  तकनीकी  में  पिछड़ापन  दूर  क  रना

 होगा  ओर  उसमें  प्रतिस्पर्धा  करनी  इतिहास  गवाह  है  कि  जब  कभी  भी  हम  तकनीकी  में

 पिछड़े  हैं  या  धास्त्र  तकनीकी  में  पीछे  रहे  चाहे  वह  युद्ध  सामग्री  हो  पभ्रथवा  आर्थिक

 हम  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  हम  तकनीकी  में  प्रशिक्षित  न  हों  ।

 जहाँ  तक  प्रशासन  का  संबंध  है  हमने  विकेन्द्रीकरण  किया  है  ।  प्रादेशिक  अग्रिम  लाइसेंसिंग

 समितियां  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  ओर  प्रादेशिक  लाइसेंपिग  प्राधिकरणों  लाइसेंस  द्वारा  तत्काल  देने

 के  मामले  में  अधिक  शक्तियां  दी  गई  हैं  ताकि  वहीं  पर  लाइसेंस  दिये  जा  सकें  और  उनको  दिल्ली  न

 थाना  पड़े  ।

 कुछ  मुददे  उठाये  गये  थे  कि  लध्  उद्योगों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  ऐसा  नहीं  है  ।  संयंत्रों

 तथा  मशीनों  पर  पूुजीनिवेश  की  सीमा  25  लाख  से  बढ़ाकर  कर  दी  गई

 व्यापारियों  तथा  निर्यातकों  के  लिए  जो  कि  चूनींदा  उत्पादों  का  निर्यात  करना  चाहते  न्यूनतम
 उत्पादन  की  दर  50  हजार  रुपये  से  घटाकर  20  हजार  रुपये  कर  दी  गयी  इसका  अर्थ  है  अगर

 भूतकाल  में  वे  इतना  नहीं  कर  पाये  हैं  तो  उन्हें  बाहर  निकलना  होगा  ।  अगर  वे  स्वयं  20  प्रतिशत

 विकास  की  दर  बनाए  रख  सकते  हैं  तो  वे  लघ्  उद्योगों  में  रह  सकते  हैं  ।  टिक  लाइसेंसोंਂ  को

 समाप्त  कर  दिया  गया  है|  उनमें  से  90  प्रतिशत  भ्रो  जी  एल  में  चले  गए  लघ॒  उद्योग

 क्षेत्र  का  प्रसार  किया  जाना  है  और  मुख्य  तोर  पर  उनका  इससे  अधिक  लाभ  होगा  |  डी०जी  ०एस०

 एण्ड  डी०  के  आवश्यकता  सम्बन्धी  विश्तेषण  के  अनुसार  10  प्रतिशत  को  हमें  प्रतिबंधित  सूची  के

 लिए  रखना  होगा  न  कि  ओटोमेटिक  लाइसेंस  के  हमारे  समय  में  कुछ  विचारणीय

 विषय  थे  ।

 कल  श्री  श्रीहरि  राव  ने  उल्लेख  किया  था  कि  सी०सी०  एस०  और  राज  सहायता  पर्याप्त  नहीं
 मेरे  विचार  में  डालर  कमाना  कठिन  है  और  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  आर०  ई०पी

 बहुत  ऊचा  अर्थात  जो  हम  कमाते  हैं  वह  उसके  अनुरूप  नहीं  परन्तु  नये  कर  प्रस्तावों  में

 नियति  से  लाम  50  प्रतिशत  भाग  पर  रियायत  मिल  सकती  है  अगर  उसको  व्यापार  फे  लिए  आरक्षित

 रखा  जाता  है  ।  वह  उपबन्ध  किया  गया  है  ओर  यही  कारण  हैं  कि  पहले  वाली  सुविधाएਂ  जो

 80  एच०सी०  के  अन्तगंत  दी  गई  वापिस  ले  ली  गई  हैं  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि सी०सी०आई०  ने  आवेदन  पत्रों  का  निपटाम  करने  में  सराहनीय
 कार्य  किया  है  ।  वहाँ  पर  4,51,217  भावेदन  पत्र  थे  ।

 आयात  तथा  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम  के  अंतगंत  केवल  867  आवेदन  पत्र  अर्थात

 0.2  प्रतिशत  आवेदन  पत्र  निपटाए  जाने  शेष  रह  गए  हैं  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  कुछ  आवेदन  पत्र

 या  तो  न्यायालयों  में  विचाराघीन  हैं  या  उनमें  क्रुंछ  त्रुटियां

 176



 9  1907  )  अनुदानों  की  माँगें  1985-86

 वाली  कुछ  ऐसी  वस्तुएं  हैं  जो  मूल  नीति  के  प्रभाव  में  नहीं  आती  ।  चाहे  आप  प्रतिबंधित  भीति  बनायें

 या  उदार  उनका  भ्ायात  करना  ही  पड़ेगा  ।  ऐसी  मदों  पर  नीति  का  कोई  असर  नहीं

 पड़ता  ।  वे  मर्दे  हैं  उ्बं  स्ाद्य  और  अलौह-धातु  आदि  ।  इससे

 कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।  1970-78  और  1981-84  के  बीच  हन  मदों  का  आयात  हुमारी  कुल  भायात

 का  50%  बेठता  अतः  आभे  से  अधिक  म॒दों  का  आयात  अत्यावश्यक  है  ।

 1972  से  1980  के  दोरान  8  आठ  वितीय  मदों  का  आयात  किया  गया  जो  करोब  50%
 है  ।  हमारी  बीति  के  अ्रनुभार  65%  से  70%,  तक  आयात  नहीं  किया  क्षेष  35%
 आयात  अत्यावध्यक  है  ।  इसमें  पू  जीगत  वस्तुएਂ  ओर  कच्चा  माल  शामिल्र  है  ।  शेष  5-10%  मर्दे  रह

 जाती  राई  का  पहाड़  बनाया  जा  रहा  हमें  केवल  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  इसमें

 असाधारण  वृद्धि  न  हो  ।  आपका  कहना  है  कि  व्यापार  अंतर  बढ़  रहा  है  ओर  हमारी  नीति  उदार

 एर  चालू  मूल्यों  भौर  विनिमय  की  अ्रस्थिर  दरों  में  ब्यापार  अंतर  का  पता  लगाना  कठिन  है  ।

 विकासशील  अथं-श्यवस्था  में  हमें  यह  देखना  है  कि  कोई  अथ्थे-व्यवस्था  कितना  क्यापार  अंतर  सहन

 कर  सकती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  इसके  अंश  से  पता  चल  सकता  है  कि

 व्यवस्था  पर  कितना  भार  यदि  आप  उस  भोर  देखें  तो  पार्येगे  कि  1980  में  जो  व्यापार

 अंतर  50%  था  वह  1983-84  में  30%  रह  हमारा  अनुमान  है  कि  1984-85  में  इसमें

 और  कभी  आयेगी  ।  कुल  आंकड़े  अधिक  हो  सकते  हैं  किन्तु  कूल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  इसका

 अंध  कम  हो  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  हमें  चिता  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 वे  मर्दे  भी  जो  भारी  मात्रा  में  आयात  नहीं  की  जाती  और  जिन  पर  नीति  का  प्रभाव  पड़ता  कल
 राष्ट्रीय  उत्पादन  में  उनके  अंधा  में  मो  असाधारण  वृद्धि  नहीं  हुई  यह  2.1%,  2,4%,  3%
 यह  सीमित  ही  यही  कारण  है  कि  आज  हम  ऋणी  नहीं  इससे  श्रथं-व्यवस्था  की  स्थिति  का

 पता  चलता  1984-85  के  पहले  10  महीनों  में  निर्यात  में  18.60,  और  आयात  में  8.4९  बढ

 हुई  है  ।  इसी  बर्ष  के  पहले  10  महीनों  में  व्यापार  थंतर  में  कमी  आई  इन  आंकड़ों  से

 हमारी  बिता  विलकल  समाप्त  हो  गई  है  ।

 श्री  प्रभु  जी  ने  बिश्व  ध्यापार  में  हमारे  अंश  का  जिक्र  किया  विष्व  व्यापार  में  हमारे
 अंश  में  कमी  आई  लेकिन  1980  के  बाद  से  हसमें  वृद्धि  हुई  1980  में  यह  मंश  “42,  1981

 में  :50  तथा  1982  में  :51  रहा  ।  यह  सीमाश्तक  है  |  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हमारे  अंश  में

 कमी  हो  रही  है  क्योंकि  तथ्य  अन्यथा  हैं  ।

 हमारी  हर  बार  मलेशिया  और  हांग  कांग  से  तुलना  की  जाती  है  ।  ओर  यह  कहा  जाता

 है  कि  भारत  भी  उनको  तरह  विकास  क्यों  नहीं  करता  |  आप  किसी  बड़े  उपमहाद्वीप  की  तुलना

 दाहरों  से  नहीं  कर  सकते  ।  क्या  इन  देशों  पर  रक्षा  का  भार  अथवा  बड़ी  जनसंरुया  का  कोई

 दायित्य  है  ?  हांग  कांग  और  ताइवान  के  व्यापार  के  बारे  में  गलतफहमी  सही  व्यापारिक  पता

 न्यूयार्क  सभी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  व्यापार  के  आंकड़े  उन  देशों  के  आंकड़ों  के  अंतर्गत  भरा  जाने

 हैं  भोर  हम  समभते  हैं  कि  उन्होंने  विकास  किया  है  और  भारत  पीछे  रह  गया  ऐसा  नहीं  है  ।

 हमें  गय॑  होगा  चाहिए  कि  हम  अपने  ही  संसाक्षमों  पर  निर्मर  हैं  ओर  ऋष  के  पंजे  से  मुक्त  हैं  ।  हम
 आयातों  का  मूल्य  निर्यात  और  परोक्ष  आय  से  चुका  रहे  इसके  साथ  ही  हम  अपनी  रक्षा  करने
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 लाल  अब  डसडधसस  ——
 भोर  अपनी  स्वततंत्रा  को  बनाए  रखने  में  समर्थ  हमें  इस  पर  गयव॑  महसूस  करना  हमें
 इस  संभंध  में  हमेशा  हांगा-कांग  या  ताइवान  के  नहीं  देने  चाहिए  ।

 कल  श्री  प्रभु  जी  ने  कहां  कि  अमेरिका  के  साथ  हमारे  व्यापार  में  वद्धि  नहीं  हो  रहो  है  ।

 इसमें  वद्धि  हो  रही  एक  वर्ष  पूवं  उसके  साथ  हमारा  व्यापार  15  प्रतिषत  था  और  1984-85  में  यह

 बढ़कर  18  8  प्रतिशत  हो  गया  ।  किसी  समय  रूत  के  साथ  हम।रा  व्यापार  सबसे  अधिरू  होता  है  भौर

 कभी  अमेरिका  के  साथ  अधिक  होता  दोनों  हो  देशों  के  साथ  हमारा  व्यापार  सबसे  अधिक

 रहता  है  ।

 श्री  नटराजन  यह  शिकायत  कर  रहे  थे  कि  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारे  व्यापार  पर

 क्षत्रिक  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  ६स  पर  हुंम  अधिकतम  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 इसका  बहुत  लाभप्रद  प्रबन्ध  रहा  है  ।  जब  व्यापार  ध्यवस्था  में  उत्तार-चढ़ाव  समाजवादी  देक्षों

 को  हमारा  निर्यात  जारी  मैं  सम  क्राता  हूं  जिन  देशों  के  साथ  हभ।रो  रुपये  में  भुगतान  की  व्यवस्था

 बहां  यह  गारण्टी  है  कि  हम  आयात  करेंगे  उतनी  मात्रा  में  निर्यात  अबदय  ही  करेंगे  हमारा

 यह  प्रबंध  बहुत  अच्छा  है  |  हमारे  व्यापार  के  स्थायी  विकास  का  इस  तथ्य  से  पता  चलता  है  कि

 सोवियत  रूस  के  साथ  1980  में  हमारा  कुल  व्यापार  :984  करोड़  रुपए  का  ऐसा  अनुमान  था

 कि  5  वर्षों  के  बाद  इसमें  13  गुना  वद्धि  हो  जायेगी  ।  लेकिन  1984  में  हमने  न  केवल  अपने  लक्ष्य  से

 अधिक  व्यापार  किया  अपितु  यह  दुगुना  हो  गया  ।  यह  व्यापार  3764  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  गया

 ओर  1985  में  हमारी  योजना  4620  करोड़  रुपए  का  व्यापार  करने  की  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 हुमारी  अरथ-ठ्यवस्था  में  जो  आधुनिकृता  लाई  जा  रही  है  मोर  हमारे  जो  पारस्परिक  हित  उन्हें
 ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  नए  बाजार  तेयार  करने  चाहिए  ओर  उनका  विकास  करंना  चाहिए  ।

 कृषि  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  श्रो  नटराजन  और  डा०  भ्रदियोडी  ने  कहा  कि  हमें  अपनी  नीति  को

 रोबगा  रोन्मुछझ्  तथा  श्रम  दक्ति-उन्मुल़  बनाना  चाहिए  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हू  क्योंकि  चाहे
 कृषि  सूति  कपड़ा  अथवा  हमारे  यहां  मानव  शाक्ति  हमें  इसका  लाभ  उठाना

 1984-85  में  हमने  1452  करोड़  र०  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया  ।

 कल  श्री  अदियोडी  ने  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  के  संबंध  में  एक  प्रदन  पुछा  मेरे  विचार

 से  कुछ  ऐसे  सदस्य  भी  जिनके  मन  में  यह  बात  तो  है  किन्तु  वे  कह  नहीं  पाऐ  हैं  ।  एक  महिला
 सदस्या  ने  मुझ  इस  बारे  में  एक  पत्र  लिखा  मुर्के  यह  बताते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  हमने

 काफी  पर  निर्यात  शुल्क  720  रुपये  से  घटाकर  570  रुपये  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 क्री  टी०  बो०  चंद्रशोखरप्पा  :  जब  आपने  चाय  पर  पूरी  छूट  दी  है  तो  क्या  आप

 यहां  भी  पूरी  छट  दे  सकते  है  ?

 करी  जिशयमाय  इसका  दायित्व  सरकार  पर  राजकोष  में  भी  कुछ  राजस्व

 डालने  की  आवश्यकता  होती  जब  श्राप  अधिक  योजना  आवंटनों  के  लिए  कहते  हैं  तो  मुभे

 इम्हीं  का  सहारा  लेना  पड़ता  है  ।

 क्री  के०  राममति  :  समस्या  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  को  देखा  जाए  तो

 उसको  तुलना  में  कॉफी  उत्पादकों  को  बहुत  कम  लाभ  हो  रहा  इसीलिए  हम  आग्रह  कर  रहे  हैं  कि

 काफी  पर  निर्यात  छुल्क  में  पूरी  छट  दी  कॉफी  अधिकतर  दक्षिण  में  हो  उयायो  बाती

 इसीलिए  हम  इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।
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 श्री  विश्व  नाथ  प्रताप  सिह  :  पहले  आप  इतना  तो  करने  फिर  हम  देखेंगे  ।
 यह  दलील  दी  गयी  थी  कि  कृषि  उत्पादों  की  गुणवत्ता  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  उसके  लिए

 हम  कृषि  निर्यात  विकास  प्राधिकरंण  बना  रहे  यह  कृषि-ठपज  की  गुणवत्ता  बढाकर
 निर्यात  की  जाने  वाली  मदों  पर  ध्यान  इस  तरह  से  कृषि  क्षेत्र  से हम  अपनी  बसूली  में  वद्धि
 कर  सकते  हैं  ।

 एक  मसाला  बोर्ड  का  भी  उठन  किया  जा  रहा  है  और  आपको  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि

 बाय  में  )

 एक  मसाननोय  सदस्प  :  हम  चाहते  हैं  कि  इलायघीਂ  ''***  बने  रहने  दिया  जाए

 करी  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  इलायची  के  सम्बन्ध  में  भी  बता  रहा  यदि  आप  मेरा

 समय  नष्ट  न  करें  तो  मैं  प्रत्येक  मद  के  बारे  में  चाय  के  सम्बन्ध  में  यह  विचार  किया

 गया  कि  न्यूनतमः  निर्यात  जो  कि  31  रुपये  प्रति  किलो  अधिक  है  और  इससे  हमारे  निर्यात

 में  समस्याएਂ  पंदा  हो  रही  हैं  ।  अम्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  कम  हुए  हैं  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि

 इसका  निर्यात  मूल्य  कम  करके  26  रुपए  से  2!  रुपये  प्रति  किलो  कर  दिया  श्री  पाठक  मे

 कहा  कि  चाय  में  पुनः  निबेश  की  अनुमति  दी  जानी  हमने  यह  प्रावधान  रखा

 है  कि  यदि  पूंजी;निवेश  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  साथ  किया  जाता  है  ओर  नियेक्ष  के

 लिए  उसका  प्रयोग  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  बेंक  को  योजनाओं  के  लिए  किया  जाता  है  तो  लाभ

 के  20%,  को  आय  कर  से  मुक्त  रखा  जाएगा  ।  बजट  में  पहल  हो  यह  प्रावधान  रखा  गया

 उस  पर  पहले  ही  ध्यान  दिया  गया  हैं  ।

 तम्बाक  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  आंप्र  प्रदेश  में  तम्बाकू  की  नोलाम  करने  को  प्रणाली  शुरू
 की  गई  है  और  इसके  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  ।  वसूली  भी  अधिक  हुई  कर्नाटक  में  भी  पिछले

 वर्ष  इसके  अच्छे  परिणाम  निकले  ।

 चाय  का  रिकाड  निर्यात  किया  गया  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  खशी  होगी  कि

 चाय  के  निर्यात  से  देश  ने  750  करोड़  रुपये  को  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  की  है  और  इसके  लिए  मैं  इस

 काम  में  लगे  श्रमिकों  तथा  उन  सबको  धन्यवाद  देना  चाहता  हू  जिन्होंने  राष्ट्र  को  इतना

 योगदान  दिया  ।  मसालों  के  निर्यात  से  150  करोड़  रुपए  चमड़े  के  निर्यात  से  545  करोड़  रुपए

 तथा  सरसों  के  तेल  के  निर्यात  से  125  करोड़  रुपए  अर्जित  किए  गए  ये  सब  रिकाड  हैं  ।
 '

 श्री  कलानिधि  ने  कहा  कि  चमड़े  को  गुणवत्ता  को  ओर  बढ़ाया  जाना  इसके  लिए

 हमने  पहले  ही  बजट  में  ऋसट  लेदर  औौर  बेटे  ब्ल्यू  और  बेटटल  एक्सट्रं क्टस  के  लिए  व्यवस्था  की

 है  ॥(हमने  14  मशोनों  पर  करों  में  कमी  को  है  |  हमने  चमड़  के  निर्यात  को  ओर  अधिक  बढ़ावा  देने

 का  निर्णय  किया  मशनरी  की  87  मदों  पर  सीमा,शल्क  में  35%  तक  रियायत  दी  जायेगी  ।  हमने

 दो  चमड़ा  परिषदों  को  एक  परिषद  में  परिवर्तित  कर  है  ओर  इसका  मुख्यालय  मद्गास  में  होगा  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भी  एक  चमड़ा  उद्योग  बनाने  की  व्यापक  योजना  है  ।

 सूखे  के कारण  जो  25%  क्षेत्र  नष्ट  हो  गया  था  वहां  खेती  की  गई  है  ।

 समुद्रीय  उत्पादों  के  संबंध  में  चिता  व्यक्त  को  गई  है  ।  फींगा  मछली  के  उत्पादन  में  नए  कदम
 और  नई  तकनीक  अपनाई  गयी  है  जिसमें  एम०  पी०  ई०  डी०  ए०  का  भी  अंश  यह  निर्णय  भी

 लिया  गया
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 इन्जीनियरिंग  के  संबंध  में  चिता  ब्यक्त  को  गई  कितु  इस  चिता  के  कुछ  कारण  थे--सं  रक्षण

 प्रवत्तियां  और  अफ्रीका  में  मुगतन  की  जहां  वे  इन  इंजीनिरिंग  वस्तुओं  का  भुगतान

 नहीं  कर  जो  हम  उन्हें  भेजते  हैं  ।  तथापि  दिसम्बर  1984  तक  निर्यात  में  14%  वृद्धि  हुई  है

 जौर  यह  एक  भच्छा  दाकुन  है  ।

 परियोजना  निर्यात  के  संबंध  में  भो  67-83  करोड़  रुपये  के  ठेके  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  क्या  आप  रुपया  विनिमय  के  लिए  अफ्रोका  के  देशों  से

 बातचीठ  कर  सकते  हैं  ?

 क्री  विश्व  नाथ  प्रताप,सिह  :  मुझ  इस  बारे  में  विस्तार  से  बताना  मेरे  पास  समय

 भी  कम  है  10  मिलट  में  जितना  कुछ  बताना  सं  मद  मैं  उतना  बताने  का  प्रयत्व

 मुर्क  आपको  एक  वात  यह  कहनी  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  भ्रच्छी  उपलब्धियां  हुई  यह
 आरोप  सही  नहीं  दे  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  उपेक्षा  को  जा  रहो  मैं  आपको  खनिज  ओर  धातु
 व्यापार  निगम  के  रिकाढ  के  बारे  में  इसने  वर्ष  1984-85  में  2,750  करोड़  रुपये  का
 अधिकतम  कारबार  किया  ।  यह  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  दुगुने  से  भी  अधिक  इसने  379  करोड़
 रुपये  का  अधिकतम  निर्यात  किया  जो  पिछले  बषं  की  भ्रपेक्ता  38°  अधिक  है  ।  असरणीबद्ध  मदों

 का  कुल  आयात  में  मी  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  तिगुता  रहा  इससे  पता  चलता  है  कि  हम  लिजों
 क्षेत्र  की  उपेक्षा  नहों  कर  रहे  हमें  इसके  कार्य-निष्पादन  पर  गये

 इसो  मांती  राज्य-ध्यापार  निगम  का  कार्य-किष्वादन  भी  अच्छा  रहा  इसके  उत्पादन  तथा
 आयात  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  तब  मैं  इसके  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  मी  अंमी  कुछ  बधाऊगा  |

 लोहे-अयस्क  के  संबंध  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  चीन  की  भांति  हमने  कुछ  सए  बाजारों  का
 पता  सगाया  है  और  पहलो  बार  कुदरेमुल  के  लोह  अयस्क  को  जापान  भेजा  जा  रहा  1985-86
 के  लिए  एक  करोड़  टन  लोह  अयस्क  के  निर्यात  समझोते पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।

 भ्रजमदा  प्रदेश  के  बारे  में  भी  एक  प्रदन  उठाया  जा  रहा  पाराद्वीप  सै  प्रतिबंध  हटा
 दिए  जाने  के  कारण  वहां  यह  समस्या  यहीं  रहेगी  ।  लेकित  प्रतिबंध  होने  के  बावजूद  एम०  एम०  टी०
 सो०  ने  पहले  से  अधिक  खरीद  करने  का  निर्बय  लिया  इसमें  प्रगंति  हुई

 अब  में  दाजिलिंग  चाय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विश्चिष्ट  प्रदगों  का  उत्तर  दृ  मैं  कहुंगा  कि

 हम  इन  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  उत्पादन  लागत  अधिक  है  और  पोधे  पुराने  इसी  कारण  हम  योजनाएं
 बया  रहे  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  बेंक  22  योजनाओं  की  स्वीकृति  दे  चुका  है  भोर  8
 उद्यानों

 क ेलिए  25.87  लाल  रुपये  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हम  अन्य  योजनाओं  के  लिए  भी
 शीघ्म  राश्षि  प्रदान  चाय  विपणन  नीति  को  सुदढ़  बनाया  गया  है  भौर  चार  रुग्ण  चाय
 बागातों  का  अधिग्रहण  किया  गया  अतः  चाय  के  मामले  में  हमने  ये  उपाय  किए  मैं  समझता

 हूਂ  कि  माननीय  सदस्यों  को  इस  जायकारी  से  संतुष्ट
 क्रो  आन्नद  पाठक  :  दारजिलिंग  चाय  पर  लेबल  लगाने  के  बारे  में  आप  क्या

 कहना  वे  इसके  लेबल  इस्तेमाल  कर  रहे
 थ्रो  विंदव  नाथ  प्रताप  सिंह  ,  मैं  इस  समस्या  से  अवगत  हूं  ।  हमने  ब्रिटेन  के  अधिकारियों

 का  ध्याव  इस  झोर  दिया  है  कि  इससे  हम  पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  हमारी  इस  विषय  पर  अभी  भो
 उनसे  बातचीत  चल  रही  है  ।
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 |
 राज्य  व  व्यापार  निगम  के  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  को  अपेक्षा  26%  बुद्धि  हुई  है और

 रणीबद्ध  मदों  का  निर्षात  15%  बढ़  गया  यह  50]  करोड़  रुपये  तक  श्रभी  नहीं  पहुंचा  है  ।  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  50  करोड़  रुपये  का  विदेशों  में  भी  ब्यापार  किया  गया  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 सीमित  समय  में  मैंने  माननोय  सदस्यों  के  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया

 प्रोਂ  पो०  जें०  क्रियन  मैं  एक  स्पष्टोकरण  चाहता  हू  ।  अपने  कहा  है  कि

 मसाला  बोर्ड  का  गठन  किया  जा  रहा  है  लेकिन  इलायची  वालों  की  मांग  हैं  कि  इलायची  बोर्ड  बना

 रहने  देना  चाहिए  ओर  काली  मिर्च  तथा  अन्य  मस्तालों  के  लिए  एक  पृथक  बोर्ड  का  गठन  किया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  केवल  काली  मिर्च  से  ही  हम  अधिकतम  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते

 कालीमिय  तथा  अन्य  मसालों  के  लिए  पुथक  बोर्ड  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  तथा  इलायची

 बो्ड  बना  रहने  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  जातना  चाहता

 हमारी  मांग  हूँ  कि  नारियल  के  तेल  के  आयात  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाया  जाए  ।  उस  संबंध

 में  आपकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  हम  आश्वासन  चाहते

 3.45  ५

 [  ज्पाध्यक्ष  महोदय  पीठासौर्न  हुए

 श्री  विध्यनाथ  प्रताप  नारियल  के  तेल  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  उन्हें  जब  कहा  जाता  है  वे  हभी  इसका  आयात  करते  पिछले  वर्ष  करीब  10,000  मोट्रिक
 टन  नारियल  के  तेल  का  आयात  किया  गया  क्योंकि  तेल  की  कमी  थी  और  इसके  उत्पादन  में  भी

 कमी  हुई  थी  ।  लेकिन  अब  राज्य  व्यापार  निगम  और  अन्य  एजेंसियाँ  इसका  आयात  नहीं  कर  रही
 अब  काननी  आदेछ  अंतर्गत  केवल  एक  ही  पार्टी  को  सूखा  शोपरा  भ्रायात  करने  की  अनुमति  दो

 गई  है  ।  स्थिति  यह  केवल  पुनर्म रण  लाइसेंस  के  भाधार  पर  ही  किसी  तरह  का  भायात

 किया  जा  सकेगा  ।

 जहां  तक  जायफल  का  संबंध  है  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  कारोबार

 द्वारा  किया  जाता  जितनी  आय  इसे  हुई  है  उससे  यह  अंतर  पूरा  नहीं  हो  पाया  इससे  हमारे

 देशा  की  मंडी  पर  कुछ  फक  नहीं  पड़ता  ।  काजू  के  बारे  में  आपको  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  हमने

 केरल  सरकार  को  काज  खरीदने  की  कुछ  युक्तियां  बताई  हैं  ।  समुद्री  उत्पादों  को  लेकर  काज

 इलायचो  और  जायफल  आदि  सभी  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 प्रो०  पी०  ज०  क्रियन  :  मसाला  बोड  के  बारे  में  आपका  कया  विचार  है  ?

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  मानवीय  सदस्य  को  अलग  से  इस  मामले  में  आइवेस्त  कर

 पाऊ गा  ऐसा  मेरा  विचार  हम  यह  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।

 इन  छब्दों  के  मैं  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मुझे  थराश्ा  है  कि  उनके  सहयोग  से  मैं

 चुनौती  का  सामना  कर  पाऊगा  |  यदि  कुछ  समस्याएं  तो  में  निएचय  ही  उनका  समाधान  करता

 रहूंगा  ।
 ॥  ४ डा०  जी०  एस०  राजहूंस  :  फोटो-कम्पोजिंग  उपकरण  के  बारे  में  आपका  कया

 बिचार  है  ?

 श्री  विषयनाथ  प्रताप  सिह  :  श्री  मुझे  इसकी  पूरी  जानकारी  मैंने  इस  पर  ध्यान

 दिया
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 प्रो०  पो०  ज०  करियन  :  आपने  चाय  बागानों  में  20%  पू'जी  पुनः  निवेश  करने  को
 मति  दी  लेकिन  रबर  तथा  अन्य  बागानों  के  लिए  आप  यह  सुविधा  नहीं  दे  रहे  उसका  अर्थ

 है  यह  बड़ी  सुविधा  केवल  बड़े  बागानों  के  लिए  दी  साधारण  और  मध्यम  बागानों  को

 यह  पक्षपात  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  विवनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  योजना  पहली  बार  बनाई  गई  मैंने  भापके  प्रदन  पर
 ध्यान  दिया  इस  समय  मैं  यही  कह  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वाणिज्य  और  पूर्ति  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  के

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभौ  कटौती  प्रस्तावों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  बहातें  कि

 कोई  सदस्य  अपने  प्रस्तावों  को  पृथक  से  प्रस्तुत  न  करना  चाहता  हो  ।

 सभो  कटोतो  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रल  गये  ओर  अस्वोकत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  मैं  वाणिज्य  भौर  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगें  सभा
 में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदन  हैं  ।

 कार्य  सची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  वाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्रालय  से  सम्बंधित

 मांग  संख्या  10  से  13  के  संबंध  में  31  मार्च  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान

 होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्म  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा

 तथा  पूजी  लेखा  संबंधी  राध्षियों  स ेअनधिक  संबंधित  राषियों  भारत  की  संचित  निधि  में
 से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।

 स्थीकत  हुआ
 लोक  सभा  द्वारा  स्वोकृत  वाणिज्य  ओर  प्ति  मम्त्रालय  संबंधी  अनुवानों

 को  मांगें  1985-86

 मांग  संस्या  मांग  का  नाम  |  25  1985  को  सदन  |  लोक  समा  द्वारा  स्वीकृत
 द्वारा  स्वोकृत  लेखानुदान  अनुदान  को  मांग  की
 की  मांग  को  रकम  रकम

 हाਂ राम  ब कमल  मअ  लत  ला  जललककलललललकलि जी  लीकल  की  लक  कक

 ओर  2  3  4

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी
 रुपए  रुपए  रुपए

 रुपए बाजिज्य धर पृति मंत्रालय वाणिज्य और 57,33,000 - 2,86,69,000 का पूर्ति मंत्रालय विदेश व्यापार 6,85,97,69,000 ओऔर निर्यात उत्पादन [2, सती वस्त्र 43,75,32,000 हृथक रधा ओर हस्त शिल्प 36,62,97,000 पूर्ति और 2,54,05,000
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 श्रीलंका  में  विद्यामान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 [  भ्रनवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भब  हम  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा  शहरी  पी०  सेल्वेन्द्रन  ।

 *श्री  पो०  सेल्वेन्द्रन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  सुबह  माननीय
 विदेश  राज्य  मंत्री  जी  ने  श्रीलंका  में  व्याप्त  स्थिति  के  बारे  में  में  एक  बक्तव्य  दिया  ।  25  तारीख  को

 हमारे  युवा  ओर  सक्रिय  राजीव  गांधी  ने  अपने  वक्तव्य  में  श्रीलंका  की  स्थिति  के  संबंध
 में  बताया  और  यह  घोषणा  को  कि  एक  विदोषज्ञ  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  जो

 उन्हें  श्रीलंका  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करेगी  तथा  समस्या  को  हल  खोजने  में  सहायता  करेगी  ।  हम
 सबने  इस  घोषणा  का  समर्थन  किया  क्योंकि  यह  एक  सही  प्रयास  था  और  हमें  कुछ  संतुष्टि  मिली

 श्रीलंका  की  स्थिति  का  ध्यानपुर्वंक  विश्लेषण  करने  के  बाद  कायंवाही  करने  का  विचार  किया  गया

 श्रीलंका  को  स्थिति  के  बारे  में  बताते  हुए  मैं  बड़ी  दृधिधा  में  पड़े  गया  हूं  ।  मैं  उन  धाब्दों

 का  प्रयोग  करना  चाहता  हूं  जिनके  द्वारा  में  अपनी  भावनाओं  को  अभिव्यक्त  करना  चाहता  हूं  पर

 कर  नहीं  पा  रहा  ।  भाज  श्रीलंका  में  तप्रिलों  के  प्रति  जो  अभूतपुृर्व  करता  दिखाई  जा  रही  है  उसका

 वर्णन  इतिहास  में  अन्यत्न  नहीं  मिलता  ।

 विश्व  के  मानचित्र  में  श्रीलंका  द्वीप  भारत  माता  की  आंख  से  टपके  जैश्व  के  समान  बहां  जो

 खन-खराबा  हो  रहा  है  उसके  कारण  प्रतीत  होता  लेकिन  आज  वह  द्वीप  समुद्र  में  तैरती  हुई  ।

 ठोस  खनी-चद्रान  के  समान  लग  रहा  है|  अल्पसंख्यक  तमिलों  की  सामूहिक  की  जा  रही  तमिल

 महिलाओं  से  बलात्कार  किया  जा  रहा  सिहली  लोग  ओलका  में  रह  रहे  तमिलों  को  जान

 और  माल  को  भ्राग  की  लपटों  के  हवाले  कर  क्षति  पहुंचा  रहे  हैं  ।  जिन्हें  यह  कहना  चाहिये  कि  मैं

 बुद्ध  के  प्रति  समर्वित  हूं  वे  श्लाज  कहते  हैं  कि  मैं  रक्तपात  के  प्रति  समर्पित  हूं  ।

 यह  राष्ट्रीय  विजय  धुन  बन  गई

 4.00  म०  प०

 मानवीय  अधिकारों  का  निरादर  और  उल्लंघन  किया  जा  रहा  मानवीय  सभ्यता  के

 एक  बड़े  भाग  का  विनाश  हो  रहा  मानवीय  संस्कृति  को  दफनाया  जा  रहा  जाफना

 जहां  तमिल  संस्कृति  का  भंडार  अब  राख  बनकर  रह  गया  ।  क्ररता  के  मामले  में

 वद्धने  सरकार  हिटलर  से  आगे  बढ़  गई  हैं  हिटलर  ने  यहुदियों  के  प्रति  अत्यधिक  क्र  रता  दिखाई

 कानन  की  परवाह  किये  बिना  हिटलर  ने  यहूदियों  की  हत्या  को  ।  जयवद्धंने  सरकार  काननन

 सेना  और  पुलिस  को  मदद  से  श्रीलंका  के  मःनचित्र  से  तमिलों  का  नामों-निश्यान  मिटा  रही  यह

 कहा  जाता  है  कि  हिटलर  के  के  हर  अध्याय  में  1,20,000  यहुदियों  के  कत्ल  का  वर्णन

 लेकिन  जयबद्धने  सरकार  की  हर  बात  पर  100  तमिलों  की  हत्या  हो  रही  दक्षिण  भफ्रोका  की

 रंगभेद  नीति  ओर  जयवद्धने  सरकार  के  जाति  संहार  नीति  में  कुछ  अंतर  नहीं  है  ।  दक्षिण  अफ्रीका

 हारा  नामीविया  में  की  गई  बबंरता  भी  जयवद़ेने  द्वारा  तमिलों  ।  पर  किए  जा  रहे  अत्याथार  से  कम

 दक्षिण  अफ्रीका  की  रंगभेद-नीति  भारत  माता  के  पंरों  में  कांटे  के समान  है  तथा  श्रीलंका  की

 जातीय  नोति  भारत  माता  की  आंख  में  चुमें  कांटे  के  समान  है  ।

 में  दिये  गये  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 एक  सप्ताह  पूर्व  श्रीलंका  नौ  सेना  ने  श्रीलंका  के  200  दरणार्थियों  से  लदी  नाव  का  पीछा
 किया  और  उन्हें  हमारे  क्षेत्रीय  जल  में  गिरफ्तार  कुछ  दिन  पहले  स्ट्र  टसਂ  में  27
 तमिलों  की  गोली  मार  कर  हत्या  कर  दी  गई  ।  इसराइल  के  मारक  विंग  तथा  ब्रिटेन  के

 एस०  ए०  एप०  के  भाडे  के  सिपाही  श्रीलंका  सेना  के  सेनिकों  को  गोरिल्ला  युद्ध  का  प्रष्षिक्षण  दे  रहे

 हैं  ।  इजराइल  को  खुफिया  पुलिस  टाइगसंਂ  का  विनाश  कर  रही
 श्रीलंका  के  उत्तर  ओर  पूर्वी  क्षेत्रों  जहां  श्रीलंका  तमिलों  का  आधिक्य  है  वहां  श्रीलंका

 सेना  का  अड्डा  जा  रहा  झोलंका  के  जिन्हें  ब्रिटेन  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  तमिलों

 पर  ऐसे  अत्याचार  कर  रहे  हैं  जिसका  वर्णन  हाब्दों  में  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसका  प्रमाण  देने

 की  भावदयकता  श्रीलंका  को  आये  दिन  ये  घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  ये  घटनाएं  इतनी  दु:खद  हैं  कि

 इनकी  ओर  पुष्टि  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  श्रीलंका  सरकार  ने  तप्रिलों  को  बाहर  खदेड़ने  की  नीति

 मात्र  दो-तीन  वर्षों  से  ही  बनायी  हो  ।  श्रीलंका  सरकार  ने  1984  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  बाद

 से  ये  कायंवाही  छुरू  करदी  1948  में  सबसे  पहले  श्रीलंका  की  स्वतंत्र  सरकार  ने  उन  10
 लाख  तमिलमूल  के  लोगों  की  मागरिकता  का  अधिकार  समाप्त  कर  जिन्होंने  श्रीलंका  के  विकास

 के  लिये  अपना  खन-पसीना  बहाया  था  ।  1949  के  बाद  1,84,771  मूल  तमिलवासी  दारणार्थी

 कर  मारत  भेज  दिये  गये  ।  श्री  मावो  शास्त्री  के  बीच  10  अक्तुबर  1964  को  हुये  समझौते  के  अनुसार

 9,75,000  मूल  तमिन्ञों  में  से  5,25,000  तमिलों  को  भारत  की  नागरिकता  और  3  लाख  तमिलों

 को  श्रीलंका  की  नागरिकता  दी  जानी  थी  ।  1974  में  श्रीमावो-इन्दिरा  गांधी  के  बैच  हुए  समभोते

 के  भारत  ओर  श्रीलंका  द्वारा  ऐोष  नागरिकता  विहीन  लोगों  को  बराबर-ब  रावर  नागरिकता

 दिये  जाने  का समझौता  हुआ  जबकि  भारत  ने  इस  समझौते  का  पालन  किया  श्रीलका

 सरकार  ने  अपना  बायदा  पूरा  नहीं  किया  ।  आज  भी  एक  लाख  से  अधिक  भारतीय  पासपोर्ट  वाले

 तमिल  वहां  नागरिकता  विहीन  हैं  और  मारतीय  वे  श्रीलंका  में  भिखारियों  की  तरह  रह  रहे  इसका

 कारण  यह  है  कि  श्रीलंका  सरकार  ने  इन  लोगों  को  बागान  असिक  भविष्य  निधि  तथा  उपदान  आदि

 की  बकाया  राहि  का  भुगतान  नहीं  किया  है  ।

 श्रीलंका  में  रह  रहे  तमिलों  को  शिक्षा  तथा  नोकरो के  क्षेत्र  में  मी  समान  क्षवसर  नहीं  दिये

 गये  हैं  ।  सेना  ओर  पुलिस  में  भी  उनकी  उपेक्षा  की  गई  है  ।  श्लीलंका  सरकार  1948  से  उन  पर

 निरन्तर  अत्याचार  कर  रही  जो  कि  अंत  हीन  इसकी  तुलना  केवल  हनुमान  की  स्वाधिक

 लम्बी  पृ  द्रोपदी  की  की  अंतहीन  लम्बाई  ओर  राजा  विक्रमादित्य  के  व्िहासन  की  असंख्य

 सीड़ियों  से  की  जा  सकती  ऐसा  भ्रतीत  होता  है  कि  श्रीलंका  में  तमिलों  का  जो  विनाष्  हो  रहा
 है  वह  चिरस्थायी  है  ।

 विश्व  में  मानव  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिये  दिये  गये  इस  देशा  के  योगदान  सेਂ  सभी  परिचित

 भारत  ने  शांति  के  दूत  बुद्ध  अहइसा  के  पुजारी  महात्मा  गांधी  ने  जन्म  दिया  ।  यहां  पंडित

 नेहरू  ने  जन्म  जिन्होंने  मानव  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिये  अपने  जीवन  समर्पित

 भारत  का  बविलक्षण  नेतृत्व  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जिन्होंने  बिष्व  शांति  के  लिये  अपने

 जीवन  का  बलिदान  किया  ।

 बाज  भारत  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  संगठन  स्वापो  को  मान्यता  दी  है  जो  नामीबीया  के

 प्रगतिशील  नेताओं  संगठन  है  ।  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  यह  साहसिक  कदम

 ठाया  है  और  बिष्व  के  अन्य  देशों  का  पथप्रदर्दोत  किया  है  +
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 मैं  चाहता  हूँ  कि भारत  सरकार  को  श्रीलंका  के  तमिल  लोगों  के  मय  को  कम  करने  के  लिए

 तुरन्त  कदम  उठाने  चाहिये  ।  श्री  जी०  पार्थासारथी  को  वहां  के  लोगों  से  आमने  ध्षामने  वार्ता  करने
 के  लिये  श्रीलंका  भेजा  गया  इससे  हमारी  निराशा  में  आशा  का  संचार  हुआ  है  ।  हमारी  चितन

 दक्ति  में  एक  भाद्य  की  किरण  जागी  है  ।  क्षांतिपूर्ण  सममौतों  के  लिये  हमने  दिवा-स्वप्न  देखने  शुरू
 कर  जयवधने  सरकार  की  जिंद  के  कारण  हमारे  सपने  चकनाच्र  हो  गये  ।  श्री
 भण्डारी  को  श्रीलंका  भेजने  से  हमारी  आशज्ञाएं  फिर  से  प्रदीप्त  हो  गई  लेकिम  फिर  से  हमारी
 आशाएਂ  भूठी  साबित  हो  गई  अगर  यही  प्रक्रिया  निरस्तर  चलती  रही  ओर  अगर  हम  भपमे

 निर्धारित  कार्यों  को  स्थगित  करते  जायेंगे  तो  एक  दिन  ऐसा  आ  सकता  है  जब  हमें  कहना  पड़ेगा
 आपरेशन  सफल  हो  गया  परन्तु  मरीज  मर  गया  ।

 हम  बातचीत  के  द्वारा  हुल  निकालना  चाहते  इसका  कारण  है  हमारा  शांति  प्रिय

 आप  मुझसे  सहमत  होए गे  अगर  मैं  कहूं  कि  दो  संदिग्ध  दलों  के  थीच  वार्ता  सफल  नहीं  हो
 सकती  ।  जब  दोनों  पक्षों  को  विवशता  पृवंक  समझौते  के  लिये  बेठाया  जाये  तो  हुल  नहीं  निकाला  जा
 सकता  ।  वार्ता  तभी  सफल  होगी  जब  दोनों  पक्ष  शांतिपूर्ण  रबेया  अपनाएं  कि  प्रतिफल  या  बदले
 की  भावना  से  ।  श्रीलंका  सरकार  से  शांति  की  आक्षा  करना  ऐसे  ही  है  ज॑से  किसी  ऐसे  कोड़े  से
 दान  को  आद्या  करना  जो  सिर्फ  रक्त  चूसना  ही  जानता  हो  ।  हम  कसाई  से  दया  की  आशा  नहीं  रख

 सकते  ।  हम  बुराई  से  परोपकारिता  की  आशा  नहीं  रख  सकते  ।

 विगत  दो  वर्षों  में  हुई  वार्ता  भोर  बातचीत  के  दौराम  श्रीलका  सरकार  अपने  आप  को

 यारों  से  लंस  कर  रही  है  ।  बिदब  के  विभिन्न  देशों  से  1000  करोड़  रुपये  के  हथियार  एवं  गोखा

 बारूद  प्राप्त  किया  है  ।  आधनिकतम  हथियारों  की  आपूर्ति  के  लिये  श्रौलका  ने  अमरीका  से  सेनिक

 समभोौता  किया  है  |  श्रीलंका  मे  अपना  भारत-विरोधी  आंदोलन  तेज  कर  दिया  श्रीलंका  के
 तट  पर  अत्यन्त  सुन्दर  प्राकृतिक  बन्दरगाह  त्रिनकोमाले  जिसे  हिन्द  महासागर  की  कुजी  कहा
 जाता  इसे  लम्बे  समम  की  अबधि  के  लिये  अमरीका  के  बेड़ों  को  दे  दिया  गया  त्रिनको  माले
 हिन्द  महासागर  का  दूसरा  डियागो  गाक्षिया  बन  गया  है  ।  इसमें  105  विशाल  तेल  के  टेंक  खड़े  हुए

 हैं  जिन्हें  भ्रम  रीका  की  कम्पनी  को  पट्टे  पर  दिया  अमरीका  के  सातवें  बेड़  को  बिना  बाहरी
 ताकतों  का  ध्यान  आकर्षित  किये  बिना  यहां  खड़ा  किया  जा  सकता  है  ।  सम्पूर्ण  श्रीलंका  तट  को

 सम्यो  अवधि  के  सममोते  के  तहत  अमरीका  को  वेज्ञानिक  शोध  कार्यों  के  लिये  दिया  गया

 इन  सब  बातों  से  हिन्द  महासागर  में  जन्तर्राष्ट्रीय  आतन्क  का  भय  उत्पन्न  हो  गया

 हमारे  देश  के  दक्षिणी  भागों  में  कभी  भी  युद्ध  का  खतरा  पंदा  नहीं  हुआ  है  ।  भौर  अब  दक्षिणी  भाग

 को  भी  हिन्द  महासागर  से  खतरा  पेदा  हो  रहा  अगर  हम  शीलका  की  समस्या  का  हल  नहीं
 निकालते  हैं  तो  दक्षिणी  राज्यों  का  श्तरा  और  भी  बढ़  हम  दक्षिण  के  राज्यों  को  तभी

 सुरक्षा  प्रदान  करने  में  सफल  ८  सकते  हैं  जब  श्रीलंका  समस्या  को  दांतिमय  तरीके  से  सुलझाया
 था  सके  ।

 हाल  ही  में  हमारे  आदरणीय  मुस्य  मंत्री  डा०  एम०  जी०  रामचन्द्रन  के  नेतृत्त्व  में

 दलीय  प्रतिनिधिमण्डल  माननीय  प्रधान  मत्री  से  मिला  ओर  उन्होंने  बताया  कि  श्रीलंका  समस्या  को

 सुलमाने  में  हमारी  तरफ  से  कार्यवाही  में  विलम्ब  होने  के  क्या  परिणाम  हुए  वह  भारतीय

 आरों  का  संरक्षण  चाहते  वह  चाहते  हैं  छकि  श्रीलंका  हरणावियों  को  बापस  श्रीलका  भेज  दिया

 जाये  ।  हमें  श्रीलका  में  मित्रता  का  बातावरण  पैदा  रूरना  चाहिए  ताकि  दोनों  तमिल  व  श्रीलंका
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 के  व्यक्ति  भी  आपस  में  एक-दूसरे  पर  विध्वास  कर  ।  श्रीलका  के  तमिल  लोगों  का  सम्मान  एवं
 गरिमा  हमें  कायम  करनो  चाहिये  ।  हमारे  मेता  को  हन  भावनाओं  के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करते

 हुए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  श्रीलंका  समस्या  को  सुलभाने  के  लिये  समितिਂ  का  गठन

 किया  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  की  इस  तुरन्त  प्रतिक्रिया  से  हम  कुछ  हृद  तक  क्षांत  हैं  |  परन्तु  मैं  कहना

 जाहुता  हूं  कि  हम  किसी  भूखें  व्यक्ति  को यह  नहीं  कह  सकते  कि  अभो  मोठं  चावल  बनने  वाले  हैं
 ओर  तुम्हें  दिये  जायेंगे  योड़ा  इन्तजार  कर  उसे  तुरन्त  ही  चावल  फुर्डिग  खाने  को  दी  जानी

 चाहिए  |  तभी  हम  उसे  मत्यु  से  बचा  सकते  हैं  ।  इसी  तरह  से  श्रीलंका  के  लोगों  को  हस  प्रकार  की

 समितियों  एवं  कोरी  वार्ताओं  सै  जिन्दा  नहीं  रखा  जा  उन्हें  जीवित  रहने  के  लिये  तुरन्त
 सहायता  को  जरूरत

 मैं  सदन  को  पूर्वी  पाकिस्तान  के  मुक्ति  संघर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा  की  गयी  तुरन्त

 वाही  को  याद  दिलाना  चाहूंगी  हमने  मुक्ति  चाहिनी  को  मान्यता  दी  और  बंगला  देश  को  आजाद

 कराने  में  मदद  की  ।  हमने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  बंगलादेश  को  लौटाने  वाले  कई  लाख  दारणा्थियों  के

 जाने  का  अन्दोबस्त  किया  ।  हसी  प्रकार  से  हमने  नामीबीया  की  स्वतंत्रता  में  तेजी  लाने  के  लिए
 स््वापों  को  मान्यता  दी  है  ।  फिलीस्तीनी  मुक्ति  संगठन  को  मान्यता  देकर  हमने  स्वय  को  भ्रिय  बना

 दिया  हम  फिलोस्तीनियों  का  प्रपना  देश  बनाना  चाहते  श्रीलंका  के  तमिल्ल  लोगों  के  लिए
 क्या  हमने  इस  प्रकार  के  ठोस  कद्म  उठाए  हैं  ?  क्या  सरकार  का  श्रीलंका  के  तमिल  लोगों  की  तरफ

 सहायता  का  हाथ  नहीं  बढ़ाना  चाहिए  ?  कया  हमें  श्रीलका  को  उन-तमिल  महिलाओं  के  आंसू  नहीं

 पोंछने  चाहिए  जिनकी  इज्जत  लूट  ली  गई  है  क्या  हमें  उस  स्वतंत्रता  की  खोज  को  षांत  करने  की

 कोछिए  नहीं  करनी  चाहिए  जिसके  लिए  श्रीलका  के  तमिल  अपनी  पूरी  दाक्ति  लगा  रहे  हैं  ।

 तमिल  जाति  इतने  लम्बे  समय  तक  तमिल  महिलाओं  की  शुचिता  से  ही  जीवित

 रह  सकी  पवित्रता  की  साकार  कननागी  का  तमिल  इतिहास  में  सबसे  अधिक  सम्मान  जनक

 स्थान  हमारी  सीमा  क्षेत्र  से  सि्क  25  मील  परे  जो  घृुणित  घटनाएं  हो  रही  हैं  कितने  समय  तक

 हम  उनके  प्रति  मूक  दर्शक  बन  कर  रह  सकते  हैं  ?  क्या  दुल्यों  की  आह  सम्पूर्ण  तमिल  जाति  को

 घेर  लेगी  ?

 भारत  मानव  मूल्यों  के  प्रति  आरम्भ  से  ही  वचन  बद्ध  भारत  विश्व  में

 निरपेक्ष  राष्ट्रों  का  नेतत्व  कर  रहा  विश्व  को  पंचशील  भारत  की  ही  देन  है  जो  कि  गुट-निरपेक्ष

 राष्ट्रों  का  अवलम्ब-अश्रय  बन  गया  परन्तु  श्रीलंका  सरकार  न  सिर्फ  पद्िचमी  राष्ट्रों  के  साथ

 सेनिक  समझोतों  द्वारा  बल्कि  मानव  मूल्यों  का  लगातार  उल्लंघन  करके  गुट-निरपेक्ष  मीति  की  छवि

 बिगाड़  रही  मैं  इस  समय  कहना  चाहूंगा  कि  श्रीलका  को  गुट-निरपेक्ष  दल  से  तुरन्त  निकाल

 दिया

 महोदय  श्रीलंका  में  मानव  और  भेड़-बकरियों  में  कोई  फक  नहीं  रह  गया  है  ।  यह  कोई
 आदचय  की  बात  नहीं  होगी  अगर  श्रीलंका  के  कतिपय  हिस्सों  में  बोर्ड  रगे  हों  औौर  उन  पर  लिखा

 हो  कि  यहां  पर  आदमी  का  मांस  मिलता  तमिलों  को  मारा  जा  रहा  तमिल  महिलाओं  के

 साथ  बलात्कार  किया  जाता  यह  बात  श्रीलंका  के  तमिलों  पर  ही  समाप्त  नहीं  हो  जाती
 अब  भारतीय  मछुबारों  को  मारा  जा  रहा  है  ।  उन्हें  गिरफ्तार  करके  श्रीलंका  वी  जेलों  में  बन्द  किया

 जा  रहा  उनकी  मछली  पकड़ने  की  नावों  को  बन्दी  बना  लिया  जाता  श्रीलंका  नोसेना  के
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 लिए  धन  की  पूर्ति  के  बारे  में  वक्तव्य

 अत्याचारों  से  क्या  हमें  अपने  मछुआरों  को  नहीं  बचाना  चाहिए  ?  क्या  हमें  अपने  मछुआरों  क  अंदर

 छाये  आतंक  को  दूर  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्रीलंका  की  नौसेनिक  नाव  हमारे  जल  सीमा  क्षेत्र  में  मछुआरों  को  परेशान  करने  के  लिए

 प्रवेश  कर  गई  ।  हमने  उस  नाव  को  पकड़  लिया  ।  हमने  हमारी  सहज  उदारता  की  वजह  से  वह

 नौसनिक  किश्ती  श्रीलंका  को  वापस  कर  दी  ।  इसी  प्रकार  से  हथियारों  और  अस्त्रों  से  भरे  श्रीलंका

 को  जा  रहा  हवाई  जहाज  जिसे  कि  त्रिवेन्द्रम  में  रह  रहे  श्रीलंका  के  तमिलों  के  विदद्ध  प्रयोग  में  लाना

 परन्तु  उस  जहाज
 के  पास  लगातार  चलने  के  लिये  पेट्रोल  की  कमी  थी  |  हमने  को  इंधन

 लेने  दिया  और  सैनिक  सामान  के  साथ  हवाई  जहाज  को  श्रीलंका  जाने  की  भ्रनुमति  हमारा

 रवैया  बहुत  ही  उदार  था  ।  परन्तु  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी

 जो  नज्जता  का  रवेया  अपना  रहे  हैं  उसे  व ेलोग  हमारी  सरकार  व  प्रधानमंत्री  की  तरफ  से  कायरता

 का  कार्य  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  अपील  करूंगा  कि  हमें  शीलंका  की  तरफ  अपनाई  गई  अपनी

 दब्टिकोण  को  बदलना  श्रीलका  की  समस्या  की  ओर  हमें  अपने  रवेये  में  परिवर्तत  करना

 होगा  ।  इस  गम्भीर  समस्या  के  समाधान  के  संबंध  में  हमें  अपनी  प्रवति  को  भो  बदलना  हमें

 श्लीलका  को  दी  जाने  वाली  हर  प्रकार  की  सहायता  को  तुरन्त  बंद  कर  देवी  चाहिए  जो  कि  तमिलों

 का  नरसंहार  कर  रहे  हैं  और  जिन्होंने  हमारी  जलीय  सीमा  में  तिरपराधी  मछूआरों  को  मारा

 हमें  अल्प  संर्यकों  के  अधिकारों  के  दमन  के  विरुद्  अंतर्राष्ट्रीय  विचारों  को  तंयार  करना  चाहिये

 हमें  मानव  अधिकार  आयोग  से  प्राथंना  करनी  चाहिये  कि  वह  अल्पसंस्यक  जाति  को  इस  प्रकार  से

 नष्ट  किये  जाने  की  निदा

 समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  बार  फिर  से  मांग  करूंगा  कि  श्रीलंका  समस्या  को  हल  करने

 के  लिये  हमें  अपने  रवेये  में  आमूल  परिवर्तन  करना  होगा  ।  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  हमारे  माननीय

 प्रधान  मंत्री  ्लो  राजीव  गांधी  जी  देश  के  दक्षिणों  भागों  को  सुरक्षा  करने  एवं  हमारे  मछुआरों  को

 संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  अधिक  गम्भीर  कायंवाही  करेंगे  ।  जब  तक  श्रीलका  में  तमिल  समस्या

 हल  नहीं  हो  जाती  तब  तऊ  हमारे  देद  के  दक्षिणी  हिस्सों  को  युद्ध  का
 खतरा

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से अपोल  करूंगा  कि  वह  श्रीखंका  में  तमिल  समस्या  का  हल

 निकालने  के  लिये  नया  नया  तरीका  अपनायें  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 4.20  स०प०

 दिल्ली  में  हुए  दंगों  के  सम्बन्ध  में  जांच  आयोग  बेठाने  के  लिये  धन  को

 आवध्यकता  की  पूर्ति  के  लिये  भारत  को  आकस्मिकता

 निधि  से  धन  निकालने  के  बारे  वक्तव्य

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  जंसाकि  मासमी

 सदस्यों  को  बिदित  मेरे  साथी  श्री  ए०के०  विधि  और  न्याय  मंत्री  ने  दिवंगत  प्रधान  मंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  दिल्ली  में  हुई  संगठित  हिसा  के  आरोपों  को  जांच  करने  के

 लिए  भी  न्यायाधीश  रंगनाथ  मिश्रा  जांच  आयोग  गठित  करने  की  घोषणा  करने  के  लिए  दिनांक

 26-4-1985  को  बक्तव्य  दिया  है  ।
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 2.  थायोग  को  क्षीक्र  ही  अपना  कार्य  आरम्म  करना  आयोग  को  स्थापना  के  लिए  भ्यय

 तथा  दिन  प्रतिदिन  के  खच  जंसे  वेतन  तथा  कार्यालय  व्ययों  तथा  यात्रा  व्ययों  इत्यादि  को  पूर्ति
 के  लिए  आवश्यक  धन  की  भी  व्यवस्था  की  इस  सेवा  के  व्यय  का  पुर्वानुमान  नहीं
 लगाया  जा  सकता  था  इसलिए  वर्ष  1985-86  के  बजट  प्रावधानों  में  इसे  शामिल  नहीं  किया  गया

 इसलि२  भारत  की  आकस्मिक  निधि  से  12  लाख  रुपए  निकालने  तथा  इसे  आयोग  को  सॉपने

 का  प्रस्ताव  है  ताकि  आयोग  1985  के  अन्त  तक  अपने  खर्चो  की  पूति  कर  सके  ।  आयोग  के

 क्ाधदयक  खर्च  को  ससद  के  आगामी  सत्र  में  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  प्रथम  पूरक  प्राककलनों  में  शामिल

 किया  जायेगा  भौर  अकस्मिक  निधि  से  निकाली  गयी  अग्रिम  राशि  को  निधि  में  ढाल  दिया  जायेगा

 जैसे  ही  आयोग  के  उक्त  खच  के  बारे  में  पूरक-विभियोग  भ्रश्चिनियम  पारित  कर  दिया  जाता  है  ।

 4-22  स०१०

 श्रीलंका  में  विधमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 [  अथुवाद  |
 थी  बी०  आर०  कुमारसंगलम  :  पिछल्नी  बार  जब  सदन  में  विदेश  संत्रालय  की

 अन॒धानों  की  मांगों  पर  की  जा  रही  थो  तो  मैं
 मी  इस  विषय  पर  बोला  परन्तु  उस  दिन

 से  आज  तक  स्थिति  श्षोर  भो  खराब  हो  कई  है  भोर  भ्रीसंका  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हभा
 विशेषरूप  में  यहां  जातीय  समस्या  ओर  बिगड़  थई  है  ।

 प्रारम्भ  में  मैं  इस  समस्या  की  गम्भी  रता  को  दशने  के  लिये  कुछ  आंकड़े  द  या  ।  इस  सश्तय

 तक  जैसा  कि  माननीय  विदेष्ा  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  100,000  से  अधिक  दारणार्थी  शीक्षका

 मे  हमारे  देश  में  आ  गए  ये  शरणार्थी  अच्छे  चारागाहों  वा  अच्छी  आधिक  प्रगति  की  तलाश

 में  नहीं  आए  हैं  वे  कहां  पर  इसलिए  आए  हैं  क्योंकि  उन्हें  उनके  घरोंसे  जबरदस्ती  एवं  हिंसा  द्वारा

 लदेड़  दिया  गया  है  ।  उन्हें  उनके  गांवों  से  पकड़  कर  नावों  द्वारा  भगग  जाने  को  कहा  गया  है  ।

 श्रीलंका  स ेसमी  तमिलों  का  निकालने  का  विचार  इतना  ही

 1983  से  लेकर  7500  परिवारों  को  मारा  जा  चुका  दिया  गयाਂ  का  अथ  यह  नहीं  कि  उन्हें

 भ्राम  जनता  द्वारा  मारा  गया  है  परन्तु  उन्हें  सेना  भौर  अर्थ  संनिक  बलों  द्वारा  संगठित  हिसा  द्वारा

 मारा  गया  जैसा  कि  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  यहु  सरकारी  आतंक  था  ओर  इसका  नतीजा  हुआ

 7500  लोगों  की  मृत्यु  ।  इतना  ही  नहीं  150,000  से  ज्यादा  व्यक्ति  बेघर  हो  गये  और  इस  समय  वे

 दरणार्थी  क॑म्पों  में  हैं  ।

 इसके  अतिशिक्त  लगभग  2  साख  सिहलियों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  सशस्त्र  एवं

 सैनिक  ताकतों  का  रूप  दिया  गया  है  ये  वहूली  कुछ  नहीों  बल्कि  भूतपूर्व  कैदी  या  अवांछित

 सामाजिक  तत्व  हैं  ओर  ये  लोग  उन  गांवों  में  जाकर  बसेंगे  जहां  से  शरणार्थी  श्रीलंका  छोड़  कर

 भारत  आ  गये  यह  पुनर्वास  अत्यन्त  स्वाभाविक  है  ।  ये  तथ्य  मैं  इस  बात  की  जानकारी  देने  के

 लिये  सदन  को  बताऊ गा  कि  यह  साम्प्रदायिक  या  समस्या  नहीं  है  जो  कि  बिना  अस्तित्व  के  प्रकट

 हो  गई  है  ।  यह  झगड़ा  हस  बात  का  भी  द्योतक  नहीं  है  कि  इन  शो  समुदायों  के  थीच  पारस्परिक
 मतमेदों  पर  लडाई  होने  से  यह  समस्या  पेदा  हुई  हो  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  परन्तु  ऋह  बात  कार्यबाहों  में

 आने  के  लिये  आवद्यक  है  कि  भीलका  सरकार  ने  पक्षपातपूर्ण  रकंया  अपना  खिम्रा  जातीय

 श्रीलंका  की  आजादी  के  बाद  से  ही  वहां  पर  यहू  रवेया  वहां  पर  किसी  विशेष  दिन  स्रे  शुरू  नहों
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 हुआ  |  सच  तो  यह  है  #  बहुत  से  प्रधान  मंत्री  सही  रूप  में  दो  प्रधानमंत्री  अलग-अलग  सिंहली  दलों
 से  संबंधित  वे  आगे  आये  बोर  उन्होंने  विभिन्न  प्रकार  के  सहानुभूति  पूर्ण  समझौते  सत्ता  के

 हस्तांतरण  के  बारे  में  बातचीत  समभौतों  पर  हस्ताक्षर  किये  परन्तु  जब  इन्हें  लागू  करने  का

 सयम  आया  तो  वे  हमेशा  ही  पीछे  हट  गये  और  उन्होंने  बोध  वर्ग  का  उपयोग  किया  इस  लोगों  ने

 न  सिर्फ  इस  बात  को  देखा  कि  जो  समझौते  किये  गये  उन्हें  क्रियान्वित  न  किया  जाये  ।  बल्कि

 समभोतों  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने  के  तुरन्त  बाद  भयानक  आतंक  ओर  दंगे  हुये  जिसमें  हमेशा
 से  ही  काफी  बड़ी  संख्या  में  तमिल  व्यक्तियों  की  मुत्यु  होती  आयी  है  न  कि  सिहलियों  की  |  यह
 मैंने  इसलिये  बताया  है  ताकि  पता  चले  कि  आक्रमणकारी  किस  तरफ  के  थे  भर  यह  हिसा  कहां  से

 भड़की  ।

 हमारे  लिये  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  इस  विषय  में  जांच  करवाये  जाने  के

 लिये  हम  एक  सलाहकार  समिति  बनायेंगे  और  विचार  करेंगे  कि  किस  तरह  से  इस  समस्या  को  हल
 किया  जाये  ।  अब  यह  ऐसी  समस्या  नहीं  है  जिस  पर  शास्तिपूर्ण  माहौल  में  सोथा  जा  सके  ।  यह
 समस्या  काफी  विकट  हो  गई  है  और  जल्दी  ही  यह  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जाएगी  यहां  पर

 यह  बताना  सुसंगत  होगा  कि  अगर  इस  समस्या  का  तुरन्त  हल  नहीं  निकाला  गया  तो  हमारे  अपने

 देश  के  टुकड़े  हो  जायेंगे  और  श्रीलंका  से  जो  शरणार्थी  तमिलनाडु  में  आये  हैं  तथा  इन्ही  के  आने  के

 साथ-साथ  लूट  तथा  हत्याओं  का  जो  वर्णन  बताया  गया  इसने  प्रत्येक

 आदमी  को  भकमकोर  दिया  जो  ऐसा  करते  हैं  क्या  वे  नरपथु  हैं  अथवा  मानव  है  ।  हमारे  लिये

 एक  लाख  व्यक्ति  कोई  सामने  नहीं  रखते  परन्तु  एक  लाख  व्यक्ति  जिनके  साथ

 भ्रागजनी  ओर  लूट  की  घटनाएँ  जुड़ी  ऐसे  लोगों  पर  इन  बातों  का  काफ़ी  मारी  प्रभाव  पड़ता
 ये  लोग  हमारे  देशवासियों  का  यह  बताने  में  समर्थ  हैं  कि  वहां  पर  क्या  हो  रहा  है  ?

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सभा  में  वक्तव्य  देवा  मरा  सभा  पटल  पर  रखना  या

 कार  समिति  या  उसे  मात्र-*'हो*'हमारे  लिये  पर्याप्त  नहीं  हमें  थोड़ी  भौर  कार्यवाही
 करने  को  जरूरत  है  ।  थोड़ा  ओर  से  मेरा  अथं  सरकार  को  इस  बात  के  बारे  में  अधिक  स्पष्ट  हो  वा
 चाहिये  कि  वह  चाहती  क्या  है  ?  ओर  श्रीलंका  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  में  बता  वे  कि  यह  नरसंहार

 मानव  अधिकारों  का  उल्लंघन  एक  गंभीर  ससला  है  ओर  हम  इस  बात  को  विश्व  के  सामने  खायेंगे
 भ्लोर  हम  बिवव  समुदाय  की  सहायता  लेंगे  वाकि  वे  उस  सरकार  जो  तथाकथित  रूप  से  लोक
 तांत्रिक  पद्धति  से  निर्वाचित  हुई  दबाव  डाले  जिससे  रह  माननीय  आधारों  पर  काय॑  करे  ।
 तांत्रिक  तरीकों  से  तथाकथित  निर्वाचित  सरकार  कहने  का  कारण  सभो  क्षेत्रों  प्र ेजहां  से  संसद  के
 लिये  मुक्ति  मोर्चा  के  सदस्य  खड़े  हुये  वे  बहुत  बड़ी  संख्या  से  बिजयी  हुये  ।  छठे  संक्षोधन  की

 वजह  से  वे  सब  लोग  आज  सदस्य  नहीं  हैं  ।  यह  इसलिये  नहीं  कि  मैं  अलगाववाद  का  समथंत्र  कर
 शहा  हूं  ।  परन्तु  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  किस  दबाब  के  अन्दर  श्रीलंका  में  तमिल  व्यक्ति  रहते

 यह  सच  है  कि  इनकी  संख्या  बहुत  कभ  है|  हमें  जनता  चाहिये  किन  परिस्थितियों  की  वजह
 से  उम्हें  अलगाववाद  के  लिये  मजबूर  किया  गया  ।  किसी  भी  साधारण  व्यक्ति  की  भाँति  श्रीलंका  के
 तमिल  व्यक्ति  भी  अच्छी  तरह  समभते  हैं  कि  आशिक  प्रगति  को  दृष्टिगरत  रखते  हैए  श्रीलंका  के
 टुकड़े  होने  की  बजाय  अखण्ड  श्ीलंका  होना  आवश्यक  परन्तु  होता  क्या  है  कि  प्रगति  का  लग्भ
 से  एक  समुदाय  के  लोगों  को  बंचित  रखा  जाता  होगा  क्या  जब  प्रतिवर्ष  धीरे-बोरे  करके  धुनि
 योजित  तरीके  से  एक  समुकय  अथवा  सम्यता  का  बिल्कुल  सफाया  किया  जा  रझ  है  ?
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 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  विदेश  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  जी
 का  ध्यान  इस  और  दिलाता  चाहुंगा  कि  हर  बार  जब  बातचीत  हुई  ओर  समभौते  हुये  तो  इन
 वार्ताओं  को  भंग  कर  दिया  समझोतों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  दगे  फसाद  हुये  ।  ये
 दंगे-फसाद  किये  गये  ।  सिदहलियां  की  सम्पत्ति  को  कभी  भो  नुक्सान  नहीं  पहुंचाया  गया  ।  कभी  भी

 सिहलियों  की  हत्या  नहीं  की  गई  ।  यह  हत्या  तमिलों  की  हृत्या  इतना  ही  हर  बार  जब
 बातचीत  के  दोरान  उचित  समझोता  होता  है  तो  ये  सिहली  जातिवादी  तत्त्व  अपने  आप  को  अस्त्रों
 से  लेस  करके  हिसके  आक्रमण  करते  हैं  ।  चाहे  इसे  वहां  की  सरकार  करवा  रही  हो  अथवा  नहीं
 परन्तु  इस  जाति  को  समाप्त  करने  का  पुरा  प्रयास  किया  जा  रहा

 माननीय  महोदय  कुछ  तथ्य  हैं  जो  विदेश  मंत्रालय  के  लिये  जानना  सुसं गत  होगा  ।

 सर्व  प्रथम  1956  में  पहले  सविनय  अवज्ञा  आंदोलन  के  पश्चात  प्रसिद्ध  भण्डार  नाम  के  चेलवानयागम

 संधि  हुई  ।  इस  संधि  में  पहली  दे  कुछ  हृद  तक  सत्ता  को  हस्तान्तरित  किया  और  कुछ  तमिल  तथा

 तमिल  क्षेत्रों  को  स्वायत्तता  दी  परन्तु  इस  संधि  को  कभी  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया

 बोध  पुरोहितों  ने  सुनिध्चित  किया  कि  इसको  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाये  इस  संधि  पर  श्रीलंका  के

 अत्यधिक  हक्तिशाली  प्रधान  मंत्री  तथा  एक  जाने-माने  नेता  द्वारा  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।

 दोनों  ही  व्यक्ति  अपने-अपने  राष्ट्रों  तथा  अपने-अपने  समाज के  प्रति  उत्तरदायों  परन्तु  फिर  भी

 बोध  पुरोहितगण  जानते  थे  किस  प्रकार  इस  समझोते  को  रोका  जा  सकता  जैसे  हो  इस

 भरता  का  विचार  छोड़  दिया  गया  तथा  उसका  क्रियान्वयन  नहीं  हुआ  तो  सत्याग्रह  तथा  अहिसा  का

 मार्ग  अपनाया  गया  ।  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  किसी  भी  तरह  की  नहीं  हुई  सिर्फ

 मात्र  का  सत्याग्रह  उन्होंने  गांधी  जी  का  तरीका  अपनाया  उन्होंने  सत्याग्रह  के  द्वारा  हम
 जनसाधारण  में  जागति  पेदाकर  सकते  हैं  ।  परन्तु  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  सत्याग्रह  के

 स्वरूप  आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  उस  आपात  स्थिति  के  दोरान  वहां  दंगे  हुये  ।  ऐसा
 कभी  सुनने  में  नहीं  आया  कि  किसी  देश  में  आंतरिक  आपात  स्थिति  की  घोषणा  हो  ओर  उस

 दौरान  वहां  पर  बड़े  प॑माने  पर  दंगे  फसाद  हुये  हो  क्योंकि  विशेषकर  आपात  स्थिति  के  दो  रान

 मागरिकों  को  उनके  कुछ  मूल  अश्रधिकारों  से  वचित  कर  दिया  जाता  है  लेकिन  वहां  यही  लोग  हमले
 करने  में  समर्थ  हुये  ।  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  करना  भी  असंगत  नहीं  होगा  कि  तमिल  लोगों  की

 संख्या  को  कम  करने  तथा  उन्हें  श्रीलंका  में  न  बसने  देने  क ेलिए  सिहलियों  की  यह  कोई  नई  योजना

 नहीं  है  ।  प्रायः  सभी  शरणाथथों  बताते  हैं  कि  जब  सेनिक  उनके  गांबों  में  आते  थे  तो  वे  उन्हें  कहा
 करते  थे  देश  लोट  जाओਂ  उनसे  जब  पूछा  जाता  था  कि  अपने  देक्ष  से  उनका  क्या  मतलब  है

 हो  वे  कहते  थे  तुम्हारा  देश  भारत  है  तुम  तमिलनाडु  लोट  जाओ  ।  ऐसे  वह  बात  करते  यह
 उनका  रवंया  अध्यक्ष  महो  इस  पृष्ठ  भूमि  में  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  को  मात्र  यह  अनुरोध
 करने  से  कि  बह  मामले  को  गमी  रता  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  क्योंकि  सिह॒लियों  द्वारा  तमिलों

 को  बाहर  निकालने  के  लिए  सुनियोजित  प्रयास  किये  जा  रहें  ये  प्रयास  कभी  चालाकी  से  कभो

 क्परोक्ष  और  कभी  खुले  तोर  पर  किये  जा  रहे  इस  समस्या  को  यह  यह  यह
 लीतिक  ब्यवस्था  यदि  हल  कराना  चाहती  हैं  तो  हमें  इसे  कहीं  अधिक  गंभी  रता  से  लेना

 दूसरे  शब्दों  में  हमें  अपने  समी  राजनयिक  प्रभावों  का  सभो  युक्तियों  का  उपयोग  करना  होगा  ताकि

 श्रीलंका  के  सभी  दलों  में  इस  समस्या  को  हल  दूढ़ने  के  संबंध  मतंक््य  कराया  जा  सके  ।  मुझे  इस

 बात  का  पूरा  विष्वास  है  कि  यदि  शंका  के  राष्ट्रपति  किसी  विह्षिष्ट  सममझोते  पर  हस्ताक्षर  करना

 भी  चाहें  ओर  यदि  कर  भी  दें  तो  भी  यह  मुमकिन  है  कि  वहाँ  के  प्रधानमंत्रो  उसका  समर्थन  त  करें
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 क्योंकि  उनके  प्रधानमंत्री  इससे  सहमत  न  उनके  प्रधान  मंत्रों  तमिलों  को  खामोश  कराना
 चाहते  हैं  ।  यह  तो  उनके  अपने  दल  का  हाल  लेकिन  ऐसा  मगता  है  कि  लंका  के  दलों  में  भी
 प्रतिस्पर्धा  है  अर्थात  एक  ओर  विपक्षी  दल  है  और  दूसरी  ओर  सत्तारूढ़  दल  जो  कि  इस  जाति  के
 द्वितों  का

 समर्थन  कर  रही  है--वह  एक  दुसरे  से  प्रतिस्पर्षा  कर  रहे  हैं  ताकि  उन्हें  74%  सिहली
 जनसंख्या  का  बहुमत  प्राप्त

 हो और  वह  यह  सिद्ध  कर  सके  कि  इस  जातीय  समस्या  के  हल  से  अधिक
 वे  उनके  हितों  के  प्रति  अधिक  वबिचित  इस  महत्त्वपूर्ण  भर  मूल  समस्या  के  प्रति  बहुत  गेर

 जिम्मेदा  राना  रवेया  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  :  मैं  विदेश  मंत्री  स्रे  तथा  प्रधान  मंत्री  से  विनम्र  मिवेदन  करता  हूं  कि
 साँसदों  की  एक  छोटी-सी  समिति  बनाई  जाए  जो  श्रीलंका  जाकर  वह  के  विभिन्न  संसदीय  दलों  के
 नेताओं  के  साथ  बातचीत  करे***

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  तथा  कुशलता  पूबंक  वापिस  लौट  आए  |
 की  पो०  आर०  कुमार  मगलम  :  यदि  प्रोफेसर  हमारा  नेतत्व  करेंगे

 तो  हम  कुशलता  पृवंक
 लोट  आए गे  हमारे  लिए  कोई  समस्या  न  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कुशलता  पृ  क  लोट  आने  के  लिए  केवल  गैर  तमिलों  को  साथ  ले
 जाना  चाहते

 झी  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  महोदय  भी  साथ  चल  सकते  हैं  कोई  परेशानी  नहीं
 होनी  चाहिए  और  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि  वहां  के  लोग  यहां  के  सरकारी
 प्रतिनिधि  मण्डल  के  किसी  भी  सदस्य  को  धारीरिक  नुकतान  पहुंचाने  का  जोखिम  मोल  लेंगे  ।  हकीकत

 यह  है  कि  यदि  यहां  से  एक  समिति  वहां  के  राजनीतिक  दलों  और  संसदीय  दलों  से  बातचीत  करने
 के  लिए  जाती  है  तो  हो  सकता  है  कि  हम  विभिन्न  दलों  में  मतेक्य  कराने  में  सफल  हो  जाएਂ  ।  यदि
 संसदीय  समिति  को  वहां  भेजा  जाना  संभव  नहीं  है  तो  इसी  मंत्रणा  समिति  जिसका  गठन  किया

 भेज  दीजिए  ।  उन्हें  वहाँ  जाने  दीजिए  ताकि  यहां  भारत  में  बंठकर  वे  मात्र  योजनाएਂ  बनाते

 रहे  कि  किसे  भेजा  जाए  कंसे  नेताओं  को  भेजा  जाए  या  किस  विज्षेष  दृत  की  श्री  जयवर्धने  के  पास
 भेजा  जाए  दृत्यादि  जबकि  हम  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  श्री  जयवद्धं ने  अपनी  व्यक्तिगत

 यत  अथवा  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  करी  हैसियत  से  समझोता  कराने  में  बिल्कुल  असफल  जब  हम
 असलियत  जानते  हैं  और  विगत  में  एक  समझकोता  करके  वह  मुकर  भी  गए  तो  खुद  को  धोखे  से  क्या

 फायदा  ।  हम  क्यों  नहीं  वास्तविकता  का  सामना  करते  ओर  कहते  ठोक  हैं  हम  बातचीत  के  द्वारा

 मसला  हल  करना  चाहते  हैं  यदि  राष्ट्रपति  से  इस  बारे  में  कुछ  मदद  नहीं  मिल  सकती  तो  हमें  पता

 लगाना  चाहिए  कि  कौन  हसे  हल  कराने  में  सहायक  हो  सकता  है  ।  हमें  उनका  ध्यान  इस  समस्या  के

 प्रति  आकृष्ट  करना  है  ।  आप  उनसे  बात  कीजिए  उन्हें  यह  महसूस  करायें  कि  यह  ऐसा  मामला  है  जिसे

 अगर  हल  नहीं  किया  गया  तो  बहुत  श्षीघ्र  उन्हें  भंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  से  बहिष्कृत  कर  दिया

 मैं  विदेश  मन्त्री  और  प्रधान  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  से  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस
 मामले  को  गम्भीरता  से  केवल  एक  छोटी  सी  मंत्रणा  समिति  का  गठन  और  बक्तब्य  देना  ही

 समुचित  नहीं  तमिलताडु  के ओर  समूचे  भारत  के  लोग  इस  सम्बन्ध  में  आगे  रचनात्मक  कारंबाई

 किए  जाने  की  अपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।  वह  देखना  चाहते  हैं  कि इनका  नतीजा  क्या  निकलता  है  ।

 इससे  पहले  हि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करू  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जिस  रफ्तार  से

 काम  हो  रहा  है  उससे  भीलंका  के  तोस  लाख  तमिलों  को  भारत  लौटने**ਂ  (  या  समुद्र  में
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 डब  मरने  में  छह  महीने  वे  बहां  रह  ही  नहीं  सकते  इस  संबंध  में  मैं  कुछ  छोटे  से  आंकड़े  उद

 घत  करना  चाहता  हु  जिनका  उद्धरण  यहां  असंगत  न  होगा  ।  1947  में  श्रीलंका  के  पूर्वी  भाग  में  ।

 25,000  सिहली  आज  वहां  300,000  सिहली  पिछले  दो  दछ्षकों  से  उन  क्षेत्रों  में  नई

 बस्तियाँ  बनाई  जा  रही  दक्षिण  और  पश्चिमी  भाग  के  सिहलियों  को  पूर्व  और  उत्तरी  भागों  में

 बसाया  जा  रहा  हैं  ताकि  वहां  तमिल  जनसंरूया  के  अधिक्य  को  कम  किया  जा  सके  |  एक  ओर  यह
 प्रक्रिया  पूरे  जोरों  पर  है  एक  तरह  आतंकवादियों  के  छोटे-छोटे  दलों  ने  बल्कि  सेना  ने

 तमिलों  को  उनके  घरों  से  निकाला  है  क्योंकि  सेना  ही  अपने  काफिलों  के  साथ  आ  रही  है  ओर

 तमिलों  को  घरों  से  निकाल  रही  है  ।

 पिछली  बार  हस  सदन  में  मैंने  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  या  यह  कहिए  कि  श्रीलंका  में

 प्रकाशित  होने  वाले  नामक  समाचार  पत्र  में  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  दी  गई  सरकारो

 सूचना  का  स्वागत  किया  यह  सूचना  हमारे  समाचार  पत्रों  में  मी  प्रकाशित  हुई  थी  ।  जिसके

 जअनुसार  श्रीलंका  के  प्रधान  मंत्री  म ेआरोप  लगाया  था  कि  श्री  रमेद्ा  भंडारी  और  श्रीलंका  के
 पति  के  बीच  उत्तर  तथा  पूर्वी  श्रीलंका  तथा  जापान  में  प्रभावित  क्षेत्रों  से सेना  की  वापसी  करने  भोर

 छठे  संक्षोधन  को  लागू  नहीं  करने  तथा  सभी  युवा  उम्रवादियों  की  नियुक्ति  ओर  अंत  में  जिला  परिषद्
 क्रथवा  क्षेत्रीय  परिषद्  के  रूप  में  सत्ता  के  हस्तांतरण  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  कोई

 भोता  हुआ  है  ।  सुनने  में  यह  बहुत  अच्छा  लगता  है  जंसा  कि  1984,  1981  के  घुरू  में  तथा  1956  में

 भी  लगा  कही  पुरानी  कहानी  1984  में  अनुबंध  भंडार  नायके-चेलवतयागमस  समभोते

 की  ही  तरह  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं  वही  मयी  बोतल  में  पुरानी  शराब  है  ।  अर्थात्
 भोते  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  तो  बदले  हैं  लेकिन  जब  जब  समझौता  किया  जाता  है  तो  समभोते  का

 मसोौदा  सर्व  वही  रहता  भारत  के  बिदेश  सचिव  श्री  रमेक्ष  भंढारी  श्रीलंका  जाकर  वहाँ  के

 राष्ट्रपति  से  मिले  थे  उनमें  परस्पर  सहमति  भी  हुई  तो  उन्हें  कार्यान्बित  करने  के  लक्षण  तो  नजर

 भाते  चाहिए  थे  |  इसके  विपरीत  मैं  तो  कहूंगा  कि  हालत  सुधरने  के  बजाय  बिगड़  गए  सेना

 खुललम-खुल्ला  जफाना  की  सड़कों  पर  लूटमार  और  लोगों  की  हत्याएਂ  कर  रही  पूर्बो  लंका  में

 मुस्लिम  तमिलों  में  कगड़ा  अपने  आप  पैदा  नहीं  हो  गया  ।  मुस्लिम  तमिल्ल  भो  हैं  इसलिए  फट  डालो

 जोर  राज  करो  नीति  के  आधार  पर  इस  समस्या  को  सम्प्रदायिकता  रूप  दिया  गया  इसलिए  धर्म

 के  नाम  पर  तमबिलों  में  फूट  डासो  भर  उन्हें  कमजोर  करो  के  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखकर  आंदोलन

 शुरू  किया  गया  और  समस्या  पैदा  हुई  ।  स्थिति  बदतर  हो  गई  है  मुझ  संदेह  कि  श्री  भडारी  की

 यात्रा  द्वारा  हमें  यह  फल  मिला  है  कि  श्रीलंका  सरकार  को  हथियारों  से  लंस  होने  तथा  उनके  अधे

 सन्न्य  बलों  को  अति  आधुनिक  हथियारों  से  लैस  होने  का  वक्त  मिला  है  ताकि  वे  तमिलों  को  श्रीलंका

 से  निकालने  की  अपनी  योअना  बद्ध  सक्रिया  को  कारगर  ढंग  से  जारी  रख  सर्क  |  समस्या  केवल  यही

 नहीं  भर  न  प्रश्न  केवल  श्रीलंका  से  आने  बाले  इन  दरणाथियों  को  इस  कहानी  का  अथवा

 उनकी  देखभाल  १र  होने  वाले  व्यय  का  ब।स्तविक  समस्या  यहू  है  ज्यादातर  शरणार्थी  केवल

 मछली  पकड़भा  जानते  हैं  ओर  उनके  यहां  आने  से  हमारे  मछुआरे  प्रभावित  हुए  भबलिए  यह
 बात  भी  छोड़  वीजिए  ।  हमारे  मछुआरे  कच्चा  टीवू  के  पार  मछली  पकड़ने  जाते

 लेकिन  अचायक  कचक्ष्णा  टीबड  समकोते  की  कोई  व्यास्या  किए  जाने  के  कारण--मान्षम  वहीं

 ऐसा  कब  किया  गया--मभारत  सरकार  को  अचानक  महुसूस  हुआ  कि  उसने  वे  अधिकार  खो

 डिए  हैं  ओर  वहां  परम्परागत  रूप  से  मछलियां  पकड़ने  जाने  बाले  हमारे  मछुआरों  ने  एकदम
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 अपनी  जीविका  का  साधम  सो  दिया  |  यह  सच  है  कि  हमारे  बहुत  से  मछआरों  को  गोली  से  उड़ा

 दिया  गया  है  ।  हमने  इसके  लिए  कया  कारंवाई  की  |  क्या  हमने  हसके  लिए  किसी  रूप  में  कोई  बदले
 की  कारंवाई  की  |  मैं  सरकार  को  आगे  आने  के  लिए  या  सेना  को  श्रीलंका  के  मछआरों  को  थोली  ते

 उड़ाने  के  आदेश  देने  के  लिए  नहीं  कहा  रहा  ।  लेकिन  कया  हमने  दृढ़ता  से  कोई  कदम  उठाया  है  ?

 हमने  इस  कच्चा-टीव  समस्या  का  कोई  हल  क्यों  नहीं  निकाला  ?  इस  समभौते  पर  दोनों  देशों  की
 सरकारों  ने  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  उस  देश  की  जाति-भेद  समस्या  से  इसका  कोई  लेना  देना  नहीं  है  ।

 हम  अपने  मछुआरों  के  अधिकार  सुनिश्चित  क्यों  नहीं  कर  सके  ?  मुझे  संदेह  कि  दोनों  देशों  के

 सम्बन्ध  उतने  अच्छे  नहीं  हैं  जितना  कि  दावा  किया  जाता  है  क्योंकि  श्रीलंका  सरकार  द्विपक्षीय

 समभोते  के  अंतर्गत  भारत  सरकार  के  अधिकारों  की  ज्यादा  परवाह  नहीं  करती  ।  माननीय  मंत्री  है

 अनुरोध  है  कि  वे  इस  समस्या  पर  गंभीरता  से  विचार  करें  ।  जातीय  समस्या  तमिलों  की  समस्या  को
 अलग-समस्या  है  |  एक  का  दूसरे  से  कोई  संबंध  नहीं  है  यह  तो  केवल  प्रतिशोध  हम  श्रीलका
 कार  को  मामले  के  निपटान  के  लिए  कह  सकते  हैं  और  अगर  हम  नहीं  कर  सकते  तो  हमारी  सरकार
 का  यह  कत्तंव्य  है  कि  वह  हमारे  मछुआरों  को  सुरक्षा  प्रदान  करें  तथा  उनके  अधिकार  की  सुरक्षा

 ऐसा  न  करने  पर  हमारे  देश  का  कोई  भी  नागरिक  अपने  को  धुरक्षित  नहीं  समझेगा  और
 उसकी  यही  प्रतिक्रिया  होगी  कि  हम  शांति  की  बात  तो  करते  हैं  लेकिन  जब  उसे  कार्यान्वित  करने
 की  बारी  आती  है  तो  सरकार  आगे  नहीं  आती  ।

 जंसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  श्रीलंका  की  समस्या  का  हल  सभी  तरह  से  किया  जाना

 बाहिए  ।  पहला  रास्ता  है  राजनयिक  जरिए  द्वारा  दुसरा  रास्ता  है  विश्व  की  जानता  के  समक्ष  प्रचार
 करके  विदव-सभाओं  में  हसे  रखकर  तथा  वहां  हो  रहे  जनसंहार  का  मुद्दा  उठा  कर  |  ऐसा  करना

 मुश्किल  नहीं  अमरीका  सरकार  के  मानव  अधिका र  श्रायोग  ने  भी  उल्लेख  किया  है  कि  श्रीलंका

 में  जनसंहार  हो  रहा  ब्रिटेन  ने  भी  यह  बात  स्वीकार  की  इजरालियों  को  सं

 बिदव  की  हर  शक्ति  हर  देश  ने  श्रीलका  में  नरसंहार  को  बात  स्वीकार  की  वे  इसकी  प्रतीक्षा

 में  हैं  कि क्या  भारत  की  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  होगी  अथवा  नहीं  ।  पिछली  मानव  अधिकार  बैठक

 में  भी  हर  एक  को  आशा  थी  कि  भारत  नरसंहार  तथा  मानव  अधिकारों  को  अतिक्रमण  को  महे  नजर

 रखकर  मामला  उठाएगा  ।  लेकिन  हमने  इसे  गंभीरतापूर्वक  नहीं  लिया  ।  हमें  चाहिए  कि  विश्व  के

 समक्ष  उस  सत्य  को  जाहिर  करा  दें  जिससे  वे  वाफिक  हैं  और  उन्हें  इस  नरसंहार  को  इस

 दुष्टता  को  तत्काल  रोकने  के  लिए  बाध्य  करें  ।

 एक  उपाय  तो  यह

 दूसरा  जरूरी  उपाय  यह  है  कि  हम  श्रीलंका  सरकार  को  साफ  ढाब्दों  में  बता  दें  कि  यदि

 किसी  भारतीय  नागरिक  को  क्षति  पहुंची  तो  हम  चुप  नहीं  बंठेंगे  बयोंकि  वे  यह्  समझते  हैं  कि  हम
 अ्षपने  मागरिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए गे  क्योंकि  इस  दिशा  में  हमारी
 प्रतिक्रिया  बहुत  उत्साहजनक  नहीं  है  |  तमिलनाडु  में  मछेरे  यह  सोचते  हैं  कि  सरकार  कच्चा  टीव  में

 उनके  मछली  पकड़ने  के अधिकार  की  रक्षा  करें  लेकिन  सरकार  तो  पीछे  हट  गई  यह  बहुत

 दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।

 तीसरा  उपाय  यह  है  कि  यह  बात  बहुत  स्पष्ट  कर  दी  जाए--मालूम  नहीं  हम  अपने  को  इस

 बात  के  लिए  अपराधी  क्यों  महसूस  करते  हैं  कि  हमारे  देश  में  उग्रवादी  युवा  उग्रवादी  उग्रवादी

 हमेशा  से  रहे  हैं  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  हम  यह  स्वीकार  करने  से  कतराएਂ  ।  हम  इस
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 सच  से  क्यों  कतराते  हैं  कि  उन  युवा  उग्रवादियों  को  घरों  से  खड्देड  दिया  गया  उनको  श्रहतों  के

 अन्न  ब्रलात्कार  किया  गया  उनकी  माओं  की  हत्या  कर  दी  गई  भपने  पिताकों  को  उन्होंने  शो

 कसा  उन्होंने  अपने  पिताओं  को  ले  जाते  हुए  शोर  इस  पर  अगर  वे  रुप्रावादी  बन  कए  तो

 इस  बात  को  स्वीकार  करने  से  हमें  शर्म  क्यों  आती  हम  हमेशा  पीछे  क्यों  हटते  हैं  ?  हमारा  कहमा

 है  कि  हम  अलगाववाद  के  विरोधी  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सारा  सदन  अलगाववाद  का  समर्थन  नहीं  यहां  तक  की  श्रीलंका

 के  तमिल  भी  अलगाववाद  की  बात  नहीं  करंगे  ।  उन्हें  उनके  न्यूनतम  अधिकार  दीजिए  |  एक  मानव

 की  जो  मूल  अधिकार  प्राप्त  हैं  वे  उन्हें  दीजिए  ।  अगर  वे  पृथकतावाद  की  बात  करते  भी  हैं  तो

 लिए  क्योंकि  उन्हें  अपने  मूल  अधिकार  प्राप्त  करने  के  कोई  लक्षण  या  अवसर  नजर  नहीं  आते  ।

 चुनाव  में  अलगाववाद  के  आधार  पर  जीतने  वाली  तमिल  संयुक्त  मुक्ति  मोर्चा  क्या  क्षेत्रीय  परिषदों

 के  लिए  समझौता  करने  पर  राजी  नहीं  तथा  उसने  जिसमें  अनुलग्नक
 पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  श्लौर  उसे  इसलिए  स्वीकार  नहीं  किया  कि  श्री  जी०  पार्थासारथी  तथा  भारत
 सरकार  ने  कहा  था  कि  यह  युक््ति  युक्त  हैं  ओर  उन्होंने  खूद  भी  ऐसा  महसूस  किया  यह  सब

 क्या  इसका  परिचायक  नहीं  है  कि  टी०  यू०  एल०  एफ०  तथा  तमिल  संगठन  वास्तव  में  समझौता

 करना  पसाहते  हैं  ।  यह  तो  श्रीलंका  सरकार  है  जो  शब्द  को  तूल  दे  रही

 ओी  ए०  कलानिधिਂ  मध्य  )  :  अधिकार  को  बहाली  के  लिए  ।

 श्री  पो०  आर०  कुमाश्मंगलम
 :  मेरे  मित्र  ने  सही  कहा  |  यह  अश्वगाववाद  है  ।

 मूल  अधिकारों  को  बहाल  करने  के  लिए  है  ।  श्रीलंका  स्रें  हमें  कभी  अधिक्षार  प्राप्त  नहीं  थे  ।

 विदेश  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  ये  इस  मासले  को  अधिक  गंभीरता  से  लें  ।

 उपाध्यक्ष  अधिक  समय  नहीं  लेकर  मैं  यही  कहूंगा  कि  यही  उपयुक्त  समय  है  जब

 सदन  को  लिखित  में  उल्लेख  करना  चाहिए  कि  हम  तात्कालिक  आधार  पर  इस  समस्या  का  हल

 जाहते  हैं  तथा  हर  उपलब्ध  साधन  का  उपयोग  यह  सुनिएथय  करने  के  लिए  किया  जाएगा  कि

 समझौते  का  शांतिपूर्ण  हल  किया  जाए  ।

 पिछली  बार  मैंने  विशेषतोर  पर  कहा  था  भ्रौर  यह  बात  मैं  फिर  कहूंगा  कि  ठमिलतादु
 तथा  भारत  की  जनता  समझौते  के  लिए  अ्रनत  काल  तक  इंतजार  नहीं  करेगी  ।  रोज  हूने  वाले

 इस  नरसंहार  को  वे  सह  नहीं  सकते  ।  अगले  तोन  से  महीनों  में  अगर  इस  समस्या  को  सुलझाया

 नहीं  गया  तो  विदेश  मंत्री  को  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  दूਂ  कि  आंदोलन  एक  अलग  रुख  अपना

 लेगा  चाहे  मारत  सरकार  आगे  आए  अथवा  नहीं  ।

 की  एन०  वेंकट  रत्मम  :  जो  लोग  इस  संबंध  में  बोल  चुके  हैं  मैं
 उनसे  सहमत

 हूं  ।  तेलगु  जनता  इससे  कोई  यातना  नहीं  भोग  रही  लेकिन  अपने  तमिल  भाहद्यीं  द्वारा

 औली  जा  रही  यातनाओं  के  प्रति  हमारी  सहानुभूति  है  ।

 श्रीलंका  को  हिंद  महासागर  में  आंसू  की  बू  द  कहा  जाता  पौराणिक  आधार  प्र  मैं  यह
 ओर  जोड़  दू  ।  कि  यह  सीता  जी  के  आंसू  हैं  पौराणिक  कथाओं  के  आधार  पर  सीता  जी  को  वहाँ

 रखा  गया  वहां  उन्होंने  अपने  पति  के  लिए  विशाप  किया  था  ओर  शायद  उनकी  भ्राँख  से  एक

 बाँसू  यहां  गिरा  था  ।
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 उनका  कहना  है  कि  श्रीलंका  सिंहालियों  की  मूल  भूभि  है  जंसे  पहली  ही  श्रीलका  के
 दाशा  इतिहास  बताता  है  कि  भारतीयों  ने  इस  द्वीप  को  बसाया  सीलोन  को  हम  नेਂ  अपकी

 दी  है  अपना  धर्म  बुद्ध  धमं  दिया  है  लेकिन  दुर्भाग्य  से  हम  उन्हें  बद्ध  की  करुणा.नहीं  वे
 सके  ।  बड़  क्षय  की  बात  है  कि  सिलोन  में  बुद्ध  के  ऐसे  अनुयायी  हैं  ।

 सीलोन  भारत  के  अनेक  लोग  रहते  हैं---शुरू  में  इसके  बाद  भास्तीय  तथा
 लोग  ।  यह  बहुत  सी  संस्कृतियों  तथा  देशों  स ेमिल  कर  बता  इस  समय  हम  इसे  भारत

 की  कंस  की  बू द  ही  कहेंगे  ।

 5.00  भर  च०

 इस  द्वीप  में  शुरू  हीं  में  किसी  तरहਂ  सिंहालीਂ  अधिक  अभावशाली  हो  गए  उन्हींने  और
 लोगों  को  अधिकतर  तमिलों  को  परेशन  करना  शुरू  कर  श्रीर्लका  द्वारा  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के
 बाद  से  बहां  तमिलों  मुख्यतः  दक्षिण  भारतीयों  के  साथ  सौतेले  भाई  या  बेटें  का  सा  व्यवहुँ।र  किया

 जाता हैं  ।  उस  द्वीप  में  उन्हें  पुरे  अधिकार  रकूमी  नहीं  दिये  तमिलों  द्वारा  उत्तर  तथा  पूर्वी
 ओीलेंका  के  16  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  विजय  प्राप्तਂ  करने  केਂ  बाबजूद  उन्हें  उन  चुमाव  क्षेत्रों  का  सदस्य

 नहीं  माना  गया  ।  संविधान  के  छठे  संशोधन  के  माध्यम  से  ऐसा  किया  गया  है|  यह  विशेषत्ञः
 तमिलींਂ  तथा  दक्षिण  भारतीयों  के  साथ  भ्रभ्याय  है  ।

 उत्तर  तथा  पूर्वी  श्रीलंका  में  सभी  परियोजानाएं  ठप्प  कर  दीं  गई  4  बिलियन  बजर्ट  "

 की  धननाएि  में  जो  कि  श्रौल॑का  में  बहुतं  अधिक  सम की  जानी  तौन-भार  गुणा  वद्धि  हो  गई

 इस  हालत  ओऔलंकां  में  दक्षिण  भारतीयों  के  साथ  किंयेਂ  गये  इस  अन्याय  के  विरोध  में  अगर

 युवर्की  ने  थोड़ा  सा  विंड्रोह  प्रदर्शित  किया  भी  तो  इसे  मैं  हिसा  आदि  की  संज्ञा  महीं  हू  गा  ।
 मैं  यहां  तक  कहुंगा  कि  श्रीलंका  में  युवा  तमिलों  ने  इस  विद्रीह  का  प्रदर्शन  करके  ठीक  ही  किया  “

 वे  सीलोन  की  सत्ता  तो  हथिया  नहीं  रहे  ।  अब  हालात  बहुत  बदल  गये  तमिल  संयुक्त
 मोर्धा  के  महासचिव  थ्रीं  जिन्हें  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री'ने  आदश  राजनयिक  की

 संज्ञा  दौं  अब  पहुंलें  जेसे  नहीं  रहे  ।  परिस्थितियों  के  कारण  हीं  ज्ञायद  वह  कुछ  अधिक  हिंसक  योਂ

 उत्तेजक  बन  गये  हैं  ।  यह  विचार  है  कि अभी  अधिक  समय  नहीं  बीता  है  जबकि  हम  सम्पुर्ण  शीलकाਂ

 में  उदार  पंथी  सिहाली  और  उदारपंथी  तामिलियनों  के  देखेंगे  ।  यह  परिस्थितिथों  के  कारण

 में  श्रीलंका  में  हिंसा  हुईं  थीं  और  उसे  सम्यता  कीਂ  असफलता  कहा  गया  था  ।  हिंसा

 भ्र्यातें  शीलंका  की  सरकार  की  ही  देन  मैं  श्रीसंका  में  अपने  छोटे  भाइयों  की  हिशक

 विधियों  की  निन्दा  करने  की  स्थिति  में  महीं  ये  श्रीलंका  सरकार  के  कार्रवाई  के  प्रति  यह  ,

 किया  हैं  और  हम  उन्हें  दोषी  नहीं  कह  सकते  ।  हमें  यह  देखना  हे  कि  समयस्या  कंसे  हल  की  जाए  ।  ४

 मैं बहुत ध्यानपूर्वक श्री कुमार मंगलम के भाषण को सुन रहा मुर्के आझ्षा थी कि वह हमारी सरकार को कुछ सुझाव देंगे लेकिन मुझे यह देखकर आदचये हुआ कि उतके भाषण ने बहस के अलावा कोई हल वहीं लिकाला गया '****' ) एक सासनीय सदस्य : वह कांग्रेस के हैं उन्होंने कोई सुझाव नहीँ दिया । भी एन० बेंकट रत्मस : में दकों के बारे में नहीं बोल रहा हमारी भिभ्न स्तरों वर वह इंसकां हुल निकालने के लिंएਂ पूरें विष्य के अनुरोध कर रहे थे । गह बहुत सम्यें सभय से रात से हीं हो रहा है जैसा कि उन्होंने हमें बताया व्यवहारिक समाधान क्या है ?
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 अज+न  -------

 विदेश  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  भी  उल्लेख  है  कि  भारत  ने  पूरे  विश्व  से  अपील  की  है  ।

 निमरानी  वर्जित  क्षेत्र  के  कारणों  से  तमिलों  द्वारा  सहन  की  गई  यंत्रणा  से  भारत  भी  दुःखी
 श्रीलंका  में  कोई  भो  सुरक्षित  नहीं  है  ।  किसी  मछए  को  उस  क्षेत्र  में  जाने  की  अनुमति  नहीं

 किसी  सिविलियन  को  उस  द्वीप  में  यात्रा  करने  की  अनुमति  नहीं  अतः  वहां  इस  तरह  के  दुःखों
 को  सन  किया  जा  रहा  लेकिन  यहां  क्या  समाधान  है  ?  हिंसा  को  हिंसा  से  ही  निपटाया  जाना

 क्या  यही  समाधान  होना  चाहिए  जिसका  सुझाव  युवा  लोगों  द्वारा  दिया  गया  था  ?  अतः

 हमारी  सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि  धिफ  बेठने  और  उपदेय  देकर  हो  समस्या  का  समाधान  नहीं

 होगा  ।  उन्हें  ठोस  कदम  उठाने  के  बारे  में  सोचना  यदि  संभव  हो  तो  श्रीलंका  पर  दबाव

 डालकर  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  आगे  आना  हम  समाधान  का  पता  लगाने  में

 किसी  प्रकार  की  कोताही  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 एक  सानमोय  सदस्य  :  लेकिन  उन  पर  दबाब  कंसे  डाला  जाए  ।

 की  एन०  बेंकट  रत्नम  :  प्रयास  करना  सरकार  का  काम  है  और  सारी  राष्ट्रमंडल  इतना

 असहाय  महों  है  कि  समाधान  ही  न  कर  सके  ।  हमारी  सरकार  को  सोचना  चाहिए  और  इस

 समस्या  के  समाघान  का  पता  लगाना  चाहिए  जेसा  कि  मेरे  दोस्त  बहुत  सहानुभरूतिपूबंक  कह  रहे  थे

 कि  इस  मामले  में  समय  मूल  तत्व  है  और  यदि  आप  समाधान  पाने  के  लिए  राष्ट्रमंडल  को  अपील

 ओर  उपदेश  देते  रहते  हैं  तो  भापको  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  जब  आप  ओ्रीलंका  के  पूरे  द्वीप

 में  एक  भी  तमिलियन  को  नहीं  पाते  हैं  तो आप  स्थिति  को  नहीं  समझाते  ।  मामले  के  लिए
 समय  सूल  तत्व  है  |  हांलांकि  हम  तेलुगू  देशम  के  लोग  समाधान  का  पता  सगाने  के  लिये  सरकार

 को  कोशिक्ों  की  नोति  के  साथ  में  सरकार  श्री  पार्थासारथी  और  श्री  भड़ारी  के  द्वारा  अपने

 बहुत  प्रयास  कर  रही  है  तथा  सिहाली  सरकार  का  सभथन  कर  रहो  है  ।  यह  पहला  कदम  है  जो

 भारत  सरकार  को  लेना  में  अपनी  सरकार  से  आगे  भाने  के  लिए  अपील  करता

 राष्ट्रमंडल  देशों  में  हमें  आगे  बढ़ना  है  क्योंकि  श्रीलंका  के  सारे  लोग  फिर  भी  हमारे  ह्वी  लोग  हैं  ।  वे

 सभो  भारतोय  इसलिए  हमें  आगे  आना  चाहिए  और  तथाकथित  बड़ी  शक्तियों  के  कार्यों  की

 निस्दा  करनी  चाहिए  |  कोई  पूछ  सकता  है  कि  हम  इससे  कंसे  जाए  ।  क्योंकि  भारतीय

 समस्त  भारत  की  अथं  व्यवस्था  पर  प्रभाव  प्रतिबिम्बित  हो  रहे  क्योंकि  लाखों  लोग

 भारत  था  रहे  हैं  ओर  ये  केवल  तमिलनाड़्  राज्य  के  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  ।  भारत  पर  बोझ  हो
 गये  इन  शरणार्थियों  द्वारा  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  प्रभावित  हो  रही  है  ।  हमने  इसका  क्यों

 बुरा  माना  ओर  इस  मामले  में  हमें  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  हमारे  पास  कारण  और  आधार  है  क्योंकि

 यदि  हम  प्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभावित  नहीं  होते  तो  हमारे  पास  धोरे  चलने  के  लिए  कारण  है  लेकिन

 शीलंका  की  राजनेतिक  गतिविधियों  से  हम  सीधे  प्रभावित  हुए  इससे  हमारी  अर्थ-ध्यवस्था  बुरी
 तरह  प्रभावित  हुई  ओर  यह  केवल  तमिलनाडु  का  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  भारत  का  कत्तंष्य  है
 कि  ये  दारणाथियों  को  रक्षा  करे  |  सबसे  पहले  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  व्यापार

 का  विस्तुत  विवरण  के  बारे  में  आना  चाहिए  भर  तथाकथित  बड़ी  शक्तियों  से  धाग्रह  करवा  चाहिए
 क्योंकि  जेसा  कि  हम  जानते  हैं  श्रीलंका  में  बड़े  संनिक  बल  नहीं  हैं  तथा  जंसे  वे  कहते  हैं  कि  श्रब  केवल

 नाम  आात्र  के  सिपाही  समाज  के  गुष्डे  हैं  वे  प्रशिक्षित  सिपाही  नहीं  हैं  लेकिन  वे  सिर्फ  समाज  विरोधी

 तत्य  फिर  भी  वे  सिपाही  कहलाए  जाते  हैं  और  वहां  हमारे  लोगों  पर  अनेक  अत्याचार  किये  जा

 रहे  इस  बारे  में  हमें  व्यापार  के  विस्तृत  बिवरण  में  आना  श्रीलंका  की
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 व्यवस्था  भी  इस  तरह  प्रभावित  हुई  है  कि  एक  दिन  वह  भी  भुखमरी  का  छक्षिकार  हो  जायेगा  ।

 इस  पृष्ठ  भूमि  में  राष्ट्रमंडल  देशों  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  बताता  हूं  कि  श्रीलंका

 में  विदेशी  निवेश  1983  में  70  अरब  ₹पए  से  घटकर  पिछले  वर्ष  30  अरब  रुपये  रह
 कनायासेन्थाम राई  सीमेंट  फैक्ट्री  जो जफना  जिले  में  सबसे  बड़ी  फंक्ट्री  है  जो  पूरे  द्वीप  को  सीमेंट

 की  सप्लाई  कर  रही  है  वह  अब  बन्द  होने  की  स्थिति  में  है तथा  जाफना-मना  र-मुलाईटिबू  के  रूप  में

 जाना  त्रिकोम  मछली  क्षेत्र  जहां  40  प्रतिशत  तक  मछली  पकड़ी  जाती  थी  वे  अब  दुबंल  हो  गये  हैं  ।

 यह  विचार  है  कि  मछली  उद्योग  में  कुल  हानि  8000  लाख  रुपये  की  हुई  है  तथा  योग्यता  प्राप्त

 लोगों  की  कमी  के  कारण  24  ग्रामीण  अस्पताल  अब  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं  ।  इस  तरह  श्रीलंका
 की  अर्थ-ध्यवस्था  बहुत  रुकावट  पर  आ  गई  है  ।  इस  स्थिति  में  सभी  देशों  की  यह  डयूटी  हो  जाती

 है  कि  वे  बचाव  के  लिए  साथ-साथ  आए  ।

 अन्त  में  मैं  जेसा  कि  मेरे  एक  दोस्त  श्री  जयवर्घने  के  भाषण  के  बारे  में  बता  रहे  थे  उस

 संबंध  में  मैं  एक  बात  कहना  जिसे  सहानुभूतिपुवंक  समाचार  पत्रों  में  बताया  गया

 इन्होंने  कहा  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  परिस्थितियों  का  कंदी  हूं  ।”  यहू  जयवधंने  का

 वक्तव्य  समझा  जाता  क्या  यह  सही  है  ?  पूरे  द्वीप  में  यह  विष्यास  था  कि  यह  सही  नहीं  था  ।

 क्योंकि  वह  अरब  समूचे  श्रीलंका  में  सबसे  अधिक  शक्तिशाली  व्यक्ति  वह  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  काम

 कर  सकते  हैं  भर  नहीं  भी  कर  सकते  हैं  ।  अतः  यह  विए्व  को  दिखाया  गया  है  कि  वह  परिस्थितियों

 के  बी भूत  ध्यक्ति  यह  सच  नहीं  हो  सकता  ।  यह  किसी  तरह  सही  है  ।  इस  संकट

 को  सुलझाने  के  लिए  सभी  राष्ट्रों  को अपना  दबाव  उस  पर  डालना  चाहिए  ।  बह  केवल  वही  व्यक्ति
 है  जो  यह  कर  सकता  है  शोर  उसे  भारत  सहित  बड़ी  दएाक्तियों  के  दबाब  की  आवश्यकता  है  ।

 हाशाकि  मुझे  विश्वास  हैं  कि  विए्व  के  कई  भागों  में  स ेइस  स्थिति  में  भारत  बचाव  के  लिए  आ

 सकता  है  ।  हमने  इसकी  इराक  ओर  ईरान  में  कोशिश  की  थो  |  यह  सही  है  कि  हराक  और  ईरान

 हमारे  साथ  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित  नहीं  है  ।  हमने  अपने  प्रचारकों  को  हल  निकालने  की  को  झ्षिद्ा  के

 लिये  बहां  भेजा  जहाँ  दो  पड़ोसियों  के  बीच  लड़ाई  चल  रही  है  ।  यहां  भी  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 हांलाकि  यह  कहना  न्याय  संगत  नहीं  होगा  कि  हमारी  सरकार  बहुत  पीछे  हे  ।  कतिपय  अन्तर्राष्ट्रीय
 समस्याओं  के  कारण  भारत  इतथी  सक्रियता  के  साथ  आगे  नहीं  आ  सका  जितनी  हमको  आशछा  थी

 या  जेसा  तमिलताडु  के  हमारे  भाइयों  ने  कहा  था  ।  लेकिन  यह  हमारे  लिए  समय  है  कि  हम  श्रीलंका

 में  अपने  भाइयों  को  बचाने  के  लिए  आगे  थाएं  ।  इस  समय  मैं  श्रीलंका  सरकार  से  अपने  शब्दों

 में  नहीं  बल्कि  विश्व  बेक  के  उपाध्यक्ष  श्री  डेविड  होपर  के  क्षब्दों  मे ंअपील  करता  हूं  ।  कुछ  महीने

 पहले  श्रीलका  सहायता  भाईचारा  बंठक  में  विए्य  बेक  के  अनुभवी  उपाध्यक्ष  डेविड  होयर  ने

 कहा  था  :

 इस  मेज  पर  सभी  के  साथ  इस  आधा  से  सम्मिलित  हु  कि  दो  समुदायों  के  बीच

 समझौता  होगा  ।  मिनिस्टर  डे  मेल  ने  अल्पसंकृयक  वर्ग  को  तमिल  अनेक

 झ्षिकायतों  के  बारे  में  बताया  जिसमें  सुधार  को  क्रावरयकता  है  क्योंकि  हमारा  संबंध  सभी

 वेक्षों  क ेलोगों  की  आर्थिक  मलाई  के  लिए  हम  सरकार  से  आग्रह  करते  हैं  कि  वह
 यिक  दबाब  के  आर्थिक  मामश्ों  पर  अपने  विचार  तुरन्त  भ्यक्त

 भी  डेविड  होपर  के  हृत  क्षब्दों  के  साथ  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 बह  श्रीलंका  में  स्थिति  की  तुरंत  सहायता  में  ागे  क्षाएं  ओर  समाधान  निकालने  में  सहायता
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 Te ७७७७७७७७आऑाभशााााास् कं  आल  लललल॒  कब

 करो  पी०  चिवम्बरम  :  उपाध्यक्ष  10  अप्रेल  को  जब  मैं  इसਂ  सदन  ,

 बोला  था  मैंने  देखा  कि  मेरे  अनेक  साथियों  ने  बहुत  विरोध  किया  था  ओर  मैं  समझता  कि  हख

 बहुत  जावेग  में  आकर  बोले  ये  ।  ऐसा  नहीं  है  कि
 आज  आवेग  खतम्र  हो  गए  लेकिन  मैं  सोचता  '

 हूँ  कि  इस  तरह  के  बाद-विवाद  में  श्रीलंका  की  स्थिति  के  बारे  में  पूरा  विषय  होना  मैं

 सममता  हू  कि  सदन  के  बहुत  से  तथ्य  जानने  चाहिए  ।  इसे  समस्याओं  का  इतिहास  जानना  चाहिए

 और  इसे  सरकार  द्वारा  की  गई  कारंवाई  की  भी  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।

 शुरू  मैं  25  अभं ल  को  मामनीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  और  औलंका  कौ

 स्थिति  पर  आज  माननीय  विदेश  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य का  स्वागतः  करता  मेरे  पास

 माननीय  मंत्री  के  वक्तब्य  पर  टिप्पणी  देने  के  लिए  आज  समय  होता  ।  10  अप्रेलਂ  को  मैंने  दोंਂ

 समस्याओं  के  बारे  में  बताया  एक  समस्या  दारणाियों  की  थीं  ओर  वूंसरी  भारतौय

 मछुबारों  की  समस्या  मुझे  खली  है  कि  माननीय  मत्री  महोदय  ओर  मामनीय  प्रधान

 मंत्री  महोदय  ने  जपने  वक्तव्यों  में  एक  तरफ  तो  शरधार्थियों  की  समस्या  ओर  दूसरी  तश्फ  भारतीय

 मछुबभारों  की  समस्या  के  बीच  महत्वपूर्ण  भेद  रखा  हालांकि  दोनों  समस्याएं  उसी  स्थिति

 से  निकली  हैं  ।  आज  फिर  भी  एक  अन्य  समस्या  मुसलमानों  और  तमिलों  के  बीच  संघर्ष  ।  हमें
 क्षण  भर  के  लिए  रुकना  चाहिए  ओर  समाचारपत्रों  से  पूछें  कि  अंग्रेजी  माषा  को  समभने  में

 क्या  गलती  हुई  है  ?  मुस्लिग  ओर  तमिल  दोਂ  भिन्न  अर  णियां  नहीं  हैं  ।  मुस्लिम  तमिल  इस्लाम

 इंगल  साधम  तिल  इंगल  सोधझि  दस्लास  हमारा  धर्म  ह ैओर  तमिल  हमारी  भाषां  हैं  ।  यह  जो

 मुस्लिम  कहते  हैं  ।  यदि  आज  तमिलों  के  प्रति  मुस्लिम  को  दवा  दिखाई  जा  रहौ  है  तो  हमें  पहਂ  पता

 लगाबा  चाहिए  कि  यह  कंसे  यह  कब  हुआ  और  इसके  पीछे  कीम  सी  शक्तियां  इस
 विनादधाक  और  शासन  करोਂ  के  उ्ह  एय  पर  विश्व  की  राय  नहीं  उत्पन्न  होनी  चाहिए  जिसंकी

 मैं  निश्छलता  से  भ्राध्ा  करता  हूं  कि  इसका  परिणाम  श्रीमती  श्रचर  के  श्रीलंका  केਂ  हीप  की  यात्रा  सें

 नहीं  हंआ  है  ?

 श्रीलंका  सरकार  के  उपमंत्री  श्री  एय०  ए०  मुजोद  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  यह

 संघर्ष  के  कारण  ही  हिंसा  नहीं  मेरे  पास  सूचता  है  कि  कुछ
 बाहरी  तत्व  मुसलमानों  को  हमला  करने  के  लिए  उकसा  रहे  हैं  ।”

 यह  तीसरा  महत्व  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  और  मामनीय  मंत्री  के  वक्तव्य  ने  इस  बहुतਂ  गम्भीर

 समस्या  के  ये  तीनों  पहलुओं  को  नोट  किया  होभा  और  विशेषकर  तमिलताडु  में  तथा  भारत  में  इसकैः
 प्रभाव  को  भी  देखा  होगा  ।

 मैं  इतिहास  की  कुछ  पिछली  संक्षिप्त  में  बताना  चाहता  हूं  ।  इस  सदन  में  भण्डार  तायिका

 चेलियानूयाकम  सममौते  और  सेनातियैकी-चेलियान्यांकम  समझौते  के  बारे  में  बताया  गया  इस
 पर  बातचीत  हुई  थी  ।  चर्चा  की  गई  तमिलों  की  मांगें  क्या  थी  ?  तमिलियन  तोन  आशार  पर

 भूमि  और  भूल  अधिकारों  की  सुरक्षा  की  मांग  कर  वे  तमिल  भाषा  की  सुरक्षा  बाहते
 ये  उपनिवेदावाद  और  तमिलों  की  जन्म  भूम्ति  को  जो  हटा  रहे  थे  उन्हें  समाप्त  करना  चाहते  थे

 तथा  वे  श्रीलंका  के  प्रत्येक  नागरिक  की  तरह  मूल  अधिकारों  को  चाहते  थे  |  बुद्ध  धर्म  और

 केवल  सिन्हालोਂ  हो  श्रीलंका  की  सफलता  का  उत्तर  इस  उत्तर  को  श्रीलंका  के  सभी  के
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 एक  धर्मंतब  एक  ही  साथा  बाला  राज्य  ओर  एक  ही  परम  बाला  राज्य  पर  लागू  किया
 गया  है  ।

 क्यों  स ेतमिलियन  अपने  आपको  श्रीलंका  में  पूरी  तरह  से  हूसरी  आणी  के  नागरिक  के  रूप  में

 महसूस  कर  ढहे  हैं  भौर  वे  यह  भी  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  वंचित  किया  जाता  है  ।  उन्होंमे

 तमिल  यूनाइटेड  फ्रन्ट  स्थापित  किया  मैं  समझता  हूं  कि सदन  को  यह  जानना  चाहिए  कि  तमिल

 यूनाइटेड
 फ़म्ट  कब  तमिल  यूमाहटेड  लिबरेशन  फ्रल्ट  तीन  माँगों  को  पेश  करने  के लिए  तमिल

 फ्म्ट  को  बनाया  गया  थां  |  जब  ये  ठीमों  मांगें  अस्थीकार  कर  दो  गई  थीं  तो  उनके  पास

 तमिल  यूनाइटेड  लिबरेशन  फ्रन््ट  को  बनाने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  था  ।  हम  जनतंत्र  द्वारा

 शपथ  लेते  हैं  ।  जुलाई  1977  में  तमिल  यूनाइटेड  फ्रम्ट  ने अलग  राज्य  के  लिए  चुनाव  लड़  जिम

 निर्वाचन  क्षेत्रों  में  ब ेजुवाव  लड़  थे  उनमें  उनकी  भारी  विजय  हुई  थी  ।  इसलिए  भाप  नहीं  कह  सकते

 कि  शमिल  मृनाहटेंड  लिबरेशन  फस्ट  एक  मान्यताप्राप्त  संघ  नहीं  टी०यू  ०एल०एफ०  श्रीलंका

 क्रांति  का एक  मास्यताप्राप्त  संघ  भलका  में  विकासात्मक  राजनैतिक  प्रक्रिया  की  यह  एक
 माम्पता  प्राप्त  संघ  है  जो  लोगों  क ेपास  गए  ओर  ज़ममत  प्राप्त  कर  बिजय  प्राप्त  की  ।

 मैं  एक  प्रन्त्त  और  पूछना  चाहता  श्रीलंका  की  आज  क्या  स्थिति  है  ?  जब  हम
 चीत  के  बारे  में  बात  करते  हैं  तो  मेरे  दिमाग  में  कोई  शंका  नहीं  होती  है  कि  भारत  सरकार  ने  यह
 मामला  बहुत  गंभोरता  से  लिया  मैंने  उस  सूचना  को  स्वीकार  किया  है  जो  मेरे  पास  अन्यथा  जो

 देश  के  पास  सूचना  उपलब्ध  है  और  जो  सूचना  लोगों  के  पास  उपलब्ध  है  कि  यह  सरकार  और

 माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  इप  संमस्या  से  गंभीरता  से  बितित  हैं  ।  लेकिन  हमें  श्रीलंका

 की  स्थिति  को  समझता  चाहिए  ।  स्यायपालिका  को  सववंविदित  रूप  से  अवमानित  किया  गया

 क्योंकि  राष्ट्रपति  जयवधंने  के  सामने  जब  अपनी  धशपय  नहीं  लेते  वे  उन्हें  स्यायाधीश  पद  से  हटा

 देते  हैं  तथा  न्यायालय  को  बन्द  कर  देते  हैं  और  अपनी  इच्छा  से  कुछ  न्यायाधीशों  को  दोबारा  से

 नियुक्त  करते  लंका  में  समी  समाक्षा  र-पत्र  सरकार  के  नियन्त्रण  में  राष्ट्रपति  जयवधं ने  ने

 1982  में  संसद  का  कार्यकाल  1989  तक  बढ़ा  दिया  ।  इस  समय  श्रीलंका  की  संसद  को  लोगों  का

 श्रम  प्राप्त  महीं।है  ।  यह  संसद  जनता  का  प्रतिसिधित्व  नहीं  करती  है  इस  समय  16  तमिल  निर्वाचन

 क्षेत्रों  का  संसद  में  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  छठे  संक्षोषन  के  अन्तगंत  तमिल  निर्वाचन-क्षेत्रों  से  चुने

 हुए  प्रंसद  सहस्यों  को  संसद  से  निष्कासित  कर  दिया  गया  ।  इस  समय  श्रीलंका  को  स्थिति  ऐसी  नहीं

 है  जिसे  सम्य  कहा  जा  न  ही  वहां  सम्य  सरकार  है  जिसके  साथ  आप  सम्मान््य  ढंग  से  व्यवहार
 कर  सके  ।  इसके  बावजूद  हमारी  सरकार  प्रतिद्िन  प्रयास  कर  रही  है  और  वह  न  उत्तेजित  हो  रही

 है  और  न  ही  भावनाओं  में  बह  रही  है  तथा  अब  भो  श्रीलंका  की  एकता  अखण्डता  ओर  प्रमुत्ता  में

 निष्ठा  रखती  ऐसी  स्थिति  में  मैं  गहरे  दुःख  और  चिन्ता  से  यह  पूछता  हूं  कि  श्रीलंका  के

 जता  सेनावियों  से  हम  मह  रहने  भाले  कौन  होते  हैं  कि  हसकी  मांग  कर  सकते  इससे  अधिक

 की  नहीं  ।”  श्रीलंका  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  पर  हम  अपने  सिद्धांत  कैसे  थोप  सकते  यदि

 निर्णय  का  अधिकार  प्रत्येक  भामव  समाज  अत्येक  जातोय  अथया  अन्य  किसी  ग्रुप  का  आुनियादो
 भषिकार  है  तो  ऐसे  देश  में  जहां  थे  पूर्णतया  अधिकारों  से  वंल्ति  हों  और  संघर्ष  कर  रहे  हों  तो  मेरे

 विचार  में  हमें  उन्हें  यह  नहीं  बताना  चाहिए  कि  इसकी  मांग  करो  हससे  अधिक  की  नहीं  ।”

 हम  उन्हें  हथियार  नहीं  मेज  सकते  ।  हम  भारतीय  सेना  नहींਂ  भेज  सकते  ।  हम  पृथक  प्रांत
 की  भांण  करके  उनकी  सहायता  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  हुथ  औीलंका  के  तमिलों  से  जो  अपने
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 कारों  वासभूमि  से  बुनियादी  अधिकारों  से  वंचित  हैं  यह  कहने  वाले  कोन  होते  हैं  कि
 इसकी  मांग  करनो  चाहिए  इससे  अधिक  की  नहों  “?

 भारत  क्या  कर  सकता  है  ?  सभा  इसी  असमंजस  में  हमें  हल  सुझाने  हम  सिहलियों
 और  तमिलों  के  बोच  समभोता  कराने  के  लिए  क्या  कर  सकते  हैं  ?  पहला  कदम  सो  अपने  हितों  की

 रक्षा  करना  है|  हमारे  हित  क्या  हैं  ?  हमारे  हित  भारतीय  मछआरों  के  हित  हैं  ।  हमारा  हित  यह

 सुनिश्चित  करना  है  कि  भारत  में  शरणार्थी  न  आए  और  श्रीलंका  में  हिसा  न  हो  ।  मंत्री  महोदय  ने

 आज  कहा  है  कि  हमारा  लक्ष्य  अपने  हितों  की  रक्षा  करना  है  भोर  यही  हमारा  प्रथम  लक्ष्य

 हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 भारत  सरकार  को  सबसे  पहले  राष्ट्रपति  जयवर्धने  को  यह  बताना  चाहिए  कि  तमिलों  को

 जो  कुछ  अपने  लिए  चाहिए  उसका  फंसला  करने  में  भारत  सरकार  कोई  जिम्मेवारी  नहीं  लेगी  ।  यह्
 भारत  का  काम  नहीं  है  कि  वह  लोगों  को  बताए  कि  आप  यह  लक्ष्य  प्राप्त  करें  भर  यहु  न

 क्षपना  भविष्य  सुरक्षित  बनाना  तमिल  लोगों  का  काम

 1876  में  एक  प्रसिद्ध  उद्घोषणा  की  गई  मैं  उसमें  से  कुछ  शब्द  पढ़  कर  सुनाता  हूं  :

 कभी  कोई  सरकार  इन  उदृदयों  को  नष्ट  करने  लगे  यह  लोगों  का  अधिकार

 है  कि  वे  उस  सरकार  को  बदल  डालें  या  खत्म  कर  दें  और  नई  सरकार  स्थापित  कर  दें:**

 परन्तु  निरन्तर  उसी  उद्ृंष्य  पर  चलते  हुए  सत्ता  के  दुश्पयोग  और  अपहार  से  ऐसा  प्रतीत  हो
 कि  वह  पूर्णतया  निरंकुश  हो  गई  है  ।  तो  यह  उनका  अधिकार  उनका  कर्तव्य  है  कि  वे
 झपने  भावी  सुरक्षा  हेतु  नई  रक्षक  सरकार  बनाएं  ।

 मेरे  विचार  में  हमें  सम्पूर्ण  विश्व  को  यह  बता  देना  चाहिए  कि  श्रीलंका  के  लोगों  को  अपने
 अधिकारों  के  लिए  संघर्ष  करना  है  ।  इस  सधषं  से  उन्हें  स्वायत्तता  मिलेगी  अथ्या  महासंघ  बने  गा
 अथवा  वे  पृथक  राज्य  का  मार्ग  अपनाने  लिए  बाध्य  होंगे  ।

 यह  बताना  हमारा  काम  नहीं  है  कि  इसकी  माँग  करनी  चाहिए  इसकी  ही  ।/

 इसका  भार  स्वयं  राष्ट्रपति  जयवर्धने  को  बहुन  करना  होगा  ।

 एक  अन्य  बात  जिसकी  हमें  यहां  अमी  घोषणा  करनी  चांहिए  यह  है  कि  श्रीलंका  और  भारत
 को  पृथक  करने  वाले  समुद्र  को  रक्षा  ओर  उसमें  क्षाम्ति  स्थापित  करने  को  जिम्मेबारी  केबल  भारत

 की  होगी  ओर  इस  समुद्र  को  सुरक्षा  और  शांति  की  जिम्मेवारी  श्रीलंका  हारा  बांटने  अथवा  बांटने
 का  दावा  करने  को  हम  सहन  नहीं  करेंगे  ।  मेरे  विचार  में  हमें  स्पष्ट  रूप  से  यह  घोषणा  कर  केगी

 चाहिए  कि  भारत  की  भूगोलिक  स्थिति  को  देखते  भारत  के  श्राकार  ओर  श्रीलंका  के  आकार
 को  देखते  समुद्र  भी  प्रकृति  को  देखते  हुए  मन््नार  की  बंगाल  की  श्षाड़ी
 ओर  पाक  जलइमरू  मध्य  की  सुरक्षा  और  यहां  क्षानितरि  की  जिम्मेवारी  मारत  की  होगी  भौर

 वह  भारत  और  श्रीलंका  दोनों  के  मछुवारों  के मछली  पकड़ने  के  अधिकार  की  रक्षा  इससे
 श्रीलंका  सरकार  को  पता  चल  जाएगा  ।  वास्तव  में  हमें  राष्ट्रपति  जयवर्धने  को  स्पष्ट  रूप  से  यह  बता

 देना  चाहिए  कि  भारत  शब  केवल  एक  ईमानदार  मध्यस्थ  नहीं  रहेगा  वल्कि  परिस्थितियों  से  बाध्य

 होकर  समभोौता  कराते  में  सक्रिय  भूमिका  निभाने  के  लिए  विवक्  होगा  ।

 मैं  कुछ  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  :

 संयुक्त  राष्ट्र  मानव  अधिकार  आयोग  ने  श्रीलंका  में  हुए  कुछ  अत्याचारों  का  एक  प्रलेस  में

 उल्लेख  किया  पिछली  आर  मैंने  शरणाशियों  स्वयं  बात  की  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायविदों  के
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 आयोग  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  अधिकार  आयोग  को  बताया  कि  श्रीलंका  में  सुरक्षा  सेनाएं  उन््मत्त  हो

 गईं  और  उन्होंने  तमिलों  पर  अन्धाघुन्ध  गोलियां  चलाईं  और  उनकी  हत्या  की  ।  संयुक्त  राष्ट्र  मानव

 अधिकार  आयोग  के  समक्ष  1984  में  74  घटनाओं  से  संबंधित  108  हस्ताक्षरित

 हलफनामे  प्रस्तुत  किये  गए  ।

 कंथोलिक  धान्ति  आन्दोलन  क्राई्स्टी  इम्टरनेशनलਂ  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  अधिकार

 आयोग  से  समक्ष  साक्ष्य  देते  हुए  कहा  सरकार  ने  विदेशी  सलाहकारों  और  भाड़  के  से  निकों

 को  बुलाया  श्रीलंका  सरकार  उपनिवेदशवाद  ओर  कत्ले  आम  की  नीति  का  पालन  कर  रही  है  ह॒त्वा
 की  कई  मिसालें  है  जिनमें  मेरी  बास्तियनਂ  की  हत्या  भी  शामिल  है  ।”

 एमनेस््टी  इन्टरनेशनल  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  अधिकार  आयोग  के  समक्ष  साक्ष्य  में  कहा  कि

 श्रीलंका  में  मानव  अधिकारों  का  उल्लंघन  किया  गया

 में  श्री  ए्याम  भाटिया  ने  एक  साक्षात्कार  के  बारे  में  जो  उन्होंने  स्वयं  लिया

 लिखा  है  :

 विश्वविद्यालय  के  द्वितीय  वर्ष  के  विज्ञान  के  विद्यार्थी  श्री  मनेन्द्र  केसिवपिल्ले
 “'  ने  मुर्भे  बताया  कि  उससे  कुछ  कबूल  कराने  के  लिए  उसके  परों  की  एड़ियों  में  कील  ठोके

 उसके  शरीर  के  नाजुक  अंगों  पर  पिसी  हुई  लाल  मिर्थे  लगाई  गईਂ  और  उसे  जेल  में

 हृथकड़ी  बन्धी  कलाइयों  से  आठ  घंटे  तक  लटकाए  रखा  गया  ।  डाक्टर  कहते  हैं  कि  उसका

 बाज  सदा  के  लिए  बेकार  हो  गया  है  क्योंकि  नाजुक  ताड़ियां  फट  गई  हैं  ।”

 प्रतिबन्धित  रिव्युਂ  के  संपादक  श्री  ग्रेमिनी  नवरत्ने  ने  का  प्रकाशन  पुनः
 आरम्भ  होने  के  बाद  लिखा  है  कि  को  समुद्रतट  से  लगभग  एक  सो  से  अधिक  मीटर के  क्षेत्र

 से  निकाल  दिया  गया  है  भारत  में  आए  100,000  शरणार्थियों  के  अतिरिक्त  श्रीलंका  में

 250,000  शरणार्थी  हैं  ।'

 नरसंहार  की  ये  मिसालें  प्रलेखबद्ध  हैं  ।  शब्द  का  प्रयोग  केवल  मैं  नहीं  कर  रहा

 हूँ  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  15  1983  को  गम्भीरतापूृवक  सोचने  के  बाद
 छाब्द  का  प्रयोग  श्रीलंका  की  घटनाओं  की  निन््दा  करने  के  लिए  किया  था  ।  यदि  हमारा

 यह  विश्वास  है  कि  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  नरसंहार  यदि  हम  वास्तव  में  यह  विद्वास
 करते  हैं  कि  वहां  के  तमिलों  को  मूलमूत  अधिकारों  का  हक  समान  अधिकारों  का  हक  स्वदेश
 का  हक  भाषा  का  हक  है  तो  भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  उनके  प्रयासों  को  पूर्ण  उत्साह  से
 आगे  बढ़ाना  चाहिए  ।

 मैं  सलाहकार  ग्रुपਂ  की  नियुक्ति  का  स्वागत  करता  हूं  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अवसर  का  लाभ  उठाया  है  और  अवसर  अभी  विद्यमान  है  श्रीलंका  के

 विदेश  मन्त्री  श्री  हामिद  ने  यह  वक््रतथ्य  दिया  है  कि  वहां  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  देखने  के  जिए
 भारतीय  प्रतिनिधियों  का  श्रीलंका  में  स्वागत  है  ।  मेरे  विचार  में  मारत  अभी  अवसर  का  लाभ  उठा
 सकता  भारत  को  इस  अवसर  का  लाभ  उठाना  चाहिए  ओर  सांसदों  के  दस  को  श्रीलंका  में
 भेजना  चाहिए  जो  यहां  देश  का  दोरा  करे  ओर  देखे  क्या  हो  रहा  है  और  लोगों  को  आएवासन  दे  कि
 वे  अकेले  नहीं  हैं  मारत  कठिनाई  में  उनकी  सहायता  करेगा  ।  मेरे  विचार  में  भारत  को  जोरों  से
 प्रयास  करना  चाहिए  ।  विशेष  सलाहकार  पग्रूप  को  चाहिए  कि  वह  हमें  साक्ष्य  देने  के  लिए  बुलाये  ।
 ऐसे  अनेक  बातें  हैं  जिन्हें  मैं  यहां  नहीं  कह  सकता  ।  संनिक  हस्तक्षेप  के  अलावा  अनेक  हल  अनेक
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 कदम  उठाये  जा  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  हममें  बुद्धि  या  कल्पना  की  कमी  नहीं  मेरे  विचार
 में  विज्लेष  सलाहकार  ग्र[प  को  हमें  बुलाना  लोगों  के  दल  पःर्टी  के  नेताओं  को  बुलाना
 चाहिए  भोर  साक्ष्य  लेना  उसे  हमारी  राय  लेनी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  उन्हें  एक  सक्रिय
 ओर  प्रगतिशील  विदेश  नीति  का  पालन  करना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  विशेष  सलाहकार  ग्रूप  की

 नियुक्ति  इसको  दी  गई  महत्ता  का  तथा  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  की  गई  घोषणा  का  यह  प्र

 है  कि  इस  ग्रूप  को  अत्यधिक  अधिकार  प्राप्त  इस  ग्र,प  की  बहुत  सारी  जिम्मेवारियां  मुझे
 इसमें  कोई  सम्देह  नहीं  है  कि  प्रधान  मन्ती  और  माननीय  विदेश  मन्त्री  सभा  में  व्यक्त  की  गई

 नाओं  पर  गोर  करंगे  और  विशेष  सलाहकार  ग्रूप  अपने  अधिकारों  और  जिम्मेवारियों  को  ध्यान  में

 रखकर  कार्यवाही  |  मैं  हस  अवसर  पर  विदव  विह्व  के  देशों  को  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो

 रहा  है  उसकी  ओर  ध्यान  देने  की  ओर  भारत  पुरजोर  समर्थत  करने  की  ओर  भारत  द्वारा  किए  गए
 उपायों  का  समर्थन  करने  की  तथा  उत्पीड़ित  लोगों  के  पक्ष  में  विश्व  जनमत  जुटाने  की  अपील  करता

 हूं  ताकि  बहां  तत्काल  और  इस  वर्ष  समाप्त  होने  से  पूर्व  श्रीलंका  के  तमिलों  को  अपने  उचित

 कार  प्राप्त  हों  ओर  वहां  क्लांति  स्थापित  हो

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  मैं  इस  मामले  की

 हासिक  पृष्ठभुमि  का  उल्लेख  करू  क्योंकि  मेरे  से  पहले  के  बकता  इस  पहलू  पर  विस्तार  से  बोल  चुके

 हैं  ।  यह  टूटे  समझोतों  की  एक  लम्बी  कहानी  है  ।  मैं  वर्तमान  घटनाओं  पर  बोलना  पसन्द  करू गा  ।

 मेरे  विचार  में  श्रीलंका  सरकार  ने  दक्षिणी  अफ्रीका  की  पुस्तक  से  सबक  लिया  है  और  एक

 सबक  इस्राइल  की  पुस्तक  से  लिया  श्रीलंका  सरकार  इसी  नौति  का  पालन  कर  रही  है  और

 अपनी  रंगभेद  नीति  अपना  रही  यह  जानबूमक र  लगातार  भाआग्रहपूवंक  तमिलों  के  साथ  भाषा  के

 आधार  पर  न  केवल  व्यवहार  में  बल्कि  कानून  बना  कर  भेदभाव  कर  रही  विश्व  के  अन्य  भागों

 के  लोगों  का  तो  क्या  भारतीयों  को  भी  इससे  अवगत  नहीं  कराया  गया  मेरे  विचार  में  इसने

 इस्रा  ल  की  पुस्तक  से  भी  एक  सबक  लिया  है  क्योंकि  हमने  देखा  है  कि  इस्राइल  ने  अरब  देशों  की

 भूमि  पर  कब्जा  करने  के  बाद  वहां  किस  प्रकर  अपने  लोगों  को  बसाने  का  प्रयास  किया  है  ताकि

 विजित  क्षेत्र  उनके  राष्ट्र  का  एक  स्थायी  भाग  बन  जाएं  ।  जाफना  में  तमिलों  को  न  केवल  उत्पीड़ित

 किया  जा  रहा  न  केवल  उन्हें  वहां  से  खदेड़ा  जा  रहा  है  बल्कि  उन्हें  अल्पत्तंस्मक  बनाया  जा  रहा

 है  यह  बुनियादी  तौर  पर  मानव  अधिकार  का  प्रइन  हमारी  सरकार  निष्क्रितता  की  नीति  का

 पालन  कर  रही  है  ।  इसकी  कोई  नीति  ही  नहीं  है  ।  हम  बिना  किसी  उहं  श्य  के  कक  रहे  हम

 श्रीलंका  की  वास्तविक  स्थिति  के  संबंध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मव  नहीं  बना  सके  हैं  ।  जब  भूतपूर्व  पूर्वी

 पाकिस्तान  की  समस्या  उठी  थी  तब  हमारी  सरकार  ने  अपने  बचाव  के  लिए  एक  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय

 कटतीतिक  सम्पर्क  और  प्रचार  आरम्भ  किया  परन्तु  कुछ  रहस्यमय  कारणों  जंसा  कि  श्री

 कुमार  मंगलम  ने  कहा  हम  स्वयं  को  दोषी  समझ  रहे  हैं  और  मैं  नहीं  समझता  कि  हमें  स्वयं  को

 दोषी  क्यों  समझना  मैं  कई  भारतीयों  से  मिला  हूं  जो  यह  महसूम्र  करते  हैं  कि  यह

 श्रीलंका  का  अस्दरूनी  मामला  परन्तु  बात  इतनी  सी  नहों  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि

 तमिलनाड  के  लोगों  को  इस  संबंध  में  चिन्तित  होना  चाहिए  ।  यह  समस्या  जिसनी  सम्पूर्ण  भारत  की

 है  उतनी  ही  तमिलनाडु  की  है  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  तमिल  भाषी  यह  मह॒धुस  करने  लगें  कि  दोष

 भारत  को  उतनी  चिन्ता  नहीं  मैं  हाल  ही  मैं  अपनी  पार्टी  के  उम्मीदवार  के  प्रचार  के  सिलसिले

 जो  हार  गया  तमिलनाडु  गया  था  ।  वहां  मुझे  लोगों  की  दिल  की  भावनाएं  जानने  का  अवसर
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 मिला  ।  उनकी  यहू  घारणा  थी  कि  केवल  तमिलनाडु  के  लोग  इससे  चिन्तित  हैं  और  शेष  भारत  के

 नहीं  ।  यह  देश  के  हित  में  नहीं  है  कि  तमिलनाडु  के  लोगों  की  इस  प्रकार  की  भावना  हो  यश्यपि-यह
 भावना  बिल्कुल  गलत्त  है  ।

 कई  अन्तररष्ट्रीय  पत्रिकाएਂ  ओर  पत्रकार  मानव  अधिकारों  के  उल्लंकन  के

 समाचार  छापते  रहे  हैं  फिर  भी  श्रीलंका  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  प्रमुख  अभियान

 खलाया  है  और  पद्चिमी  जनमत  के  एक  महत्वपूर्ण  वर्ग  को  यह  विश्वास  दिलाने  में  सफल्न  सही  है.कि
 तमिल  विद्रोही  गतिविधियों  को  हम  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  जो  कि  बिल्कुल  सच  नहीं  है  ।  हम  जानते

 हैं  कि  यह  सर  नहीं  है  परन्तु  भारत  के  बाहर  के  लोगों  को  इस  वास्तविकता  के  बारे  में  बताने  की

 जिम्मेबारी  हमारी  क्या  हम  इस  दिशा  में  सफल  हुए  हैं  ?  मेरा  अपनी  राय  है  कि  हमारी  सरकार

 इस  संबंध  में  बुरी  तरह  असफल  हुई  है  ।  वह  विदव  को  श्रोलंका  की  वास्तविकताएਂ  ओर  एक  लाख

 से  अधिक  शारणार्थियों  के  हमारे  देश  में  आने  के  कारण  उत्पन्त  हुई  आर्थिक  कठिनाइयां  नहीं  बता

 सकी  है  ।

 हम  यह  चाहते  हैं  कि  श्रीलंका  की  एकता  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  स ुरक्षित  रहे  और  बनी

 रहे  ।  परन्तु  हम  श्री  जयवंने  से  बात  करने  की  गलतो  करते  रहे  हैं  ।  मेरे  बिचार  में  थी  जयवर्धने
 से  बात  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  जयवधंने  स्वयं  शक्तिहीन  हैं  और  उम्रवादियों  के  बन्धक

 हैं  हमारे  सभी  दूत  वह  चाहे  श्री  जी०  पाथंसारथी  हों  या  रमेश  भण्डारी  जयकधंते  से  ही  बात  करते

 रहे  हैं  ।  हमारे  पास  यह  विश्वास  करने  का  पर्याप्त  आधार  है  कि  ऐसी  शक्तियां  जिनकी  भारत  से

 सहानुभूति  नहीं  है  जिनका  वास्तव  में  श्रीलंका  से  कोई  संबंध  थहों  है  श्रील का  में  कार्य रत  हैं  और

 हम  उन्हें  इस  मामले  में  हस्तक्षेप्र  करने  से  नहीं  रोक  सके  हैं  ।

 इस  संबंध  में  मेरी  राय  यह  है  कि  हमारी  सरकार  सक्रिय  हो  और  एक  बड़े  प्रचार  और

 क्ूठनीतिक  अभियान  के  लिए  तंयार  हो  हमारे  क्चिार  में  श्रील का  एक  छोटा  सा  द्वीप  है  भौर

 हमारा  राष्ट्र  बहुत  बड़ा  है  इसलिए  प्रचार  अभियान  चलाना  उचित  नहीं  होगा  और  न  ही  हमारे  लिए
 श्रील  का  के  साथ  संमिक  लड़ाई  करमा  उचित  होगा  ।  मैं  वास्तव  में  इस  हल  का  सभथेन  नहीं  कर

 रहा  हूं  परन्तु  इससे  भारत  द्वारा  कूटनीतिक  अभियात्र  चलाने  में  भी  बाधा  उत्पन्न  नहीं  होमी  बाहिए  ।
 क्योंकि  झीलंका  किसी  तरह  भारत  का  चित्रण  एक  ऐसे  बड़े  भाई  के  रुप  में  करने  में  सफल

 हो  गया  है  जो  उसकी  गर्दन  पर  सवार  हमें  इस  वास्तविकता  का  सामना  करना  होगा  |  इस
 प्रकार  से  तो  हमें  दो  तरह  से  हानि  हो  रही  हमारे  तमिल  भाश्यों  को  सताया  णा  रहा  है  और

 लंका  से  निकाला  जा  रहा  है  उनकी  सम्पति  भोर  उमका  जीवन  छीना  जा  रहा  विद्व  के  देशों
 में  हमारे  बेश  को  छवि  को  अपार  क्षति  पहुंच  रही  है  ।  हमें  श्री  जयबद्ध  ने  को समझाने  से  पहले  समूथे
 धन्तर्राष्ट्रीय  जन  मत  को  भी  प्रश्नावित  करना  होगा  ।  इस  दिशा  में  हमारी  सरकार  को  उचित  कदम
 उठाने  चाहिए  |  इसका  यही  समाध।न  है  क्योंकि  श्रीलंका  में  श्री  जयबद्ध ने  सथ्ा  उसके  अश्य  सित्र
 विश्व  के  कतिपय  अन्य  देशों  से  सम्थंभ  मिले  बिना  भारत  के  दबाव  को  नहीं  सह  सक्रेगे  ।  जब  तक

 हम  उन  देक्षों  से  लोगों  को  यह  विश्वास  नहीं  दिल्नाते  कि  श्रीलंका  गलती  पर  हम  श्री  जयवड़ते
 को  इस  बात  के  लिए  कभी  राजी  नहीं  कर  सकंगे  कवि  वह  विवेकपूर्ण  रवेया  अपलाये  ।  मैं  यही
 दन  करना  चाहता  इन  हछाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  .।

 डा०  पो०  वल्लल  पेरूसान  :  उपाध्यक्ष  सवंप्रथम  श्रीलंका  के  तमिल्षों
 के  कल्याण  के  लिए  जो  बातें  मुझ  से  पहले  के  वक्ताओं  ने  कही  मैं  उनका  समर्थक  करता  हूं  ।

 209



 श्री  लैंका  में  विश्वमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  29  1985
 सारा

 हम  श्रीलंका  समस्या  से  आरम्भ  से  ही  इस  बात  पर  जोर  देते  रहे  हैं  कि  वहां  राजनीतिक

 समाधान  की  आवध्यकता  संनिक  समाधान  की  नहीं  |  राष्ट्रपति  जयवधंने  का  दृष्टिकोण  दूसरा

 ही  सिहलियों  तथा  तमिलों  और  तमिलों  तथा  मुसलमानों  में  ऋूगड़े  तमिल  आतंकवाद  तथा

 श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  ऋर  कृत्य  गहरे  संकट  के  लिन्ह

 यदि  हम  एक  राजनीतिक  समाधान  पर  बल  दे  रहे  हैं  तो  हमें  राष्ट्रपति  जयवर्धने  को  यह
 समभाना  चाहिए  कि  श्रीलंका  को  हस  सम्बन्ध  में  डरने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  तमिलों  की

 क्षेत्रीय  परिषदों  सम्बन्धी  को  स्वीकार  करने  से  श्रीलंका  की  क्षेत्रीय  अखण्डता  खतरे  में  पड़
 जायेगी  ।  श्री  जयवधंने  अमी  भी  जिला  परिषदों  का  राग  अलाप  रहे  हैं  हालांकि  तमिलों  को  यह
 प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  तमिलनाडु  के  मुस्य  ममत्री  श्री  एम०  जी०  रामचन्दन  के  नेतत्व  में

 दलीय  दिष्ट  मंडल  द्वारा  प्रधान  मन्त्री  को  दिये  गये  ज्ञापन  में  निम्नलिखित  मांगे  की  गई
 तमिल  भाषी  क्षेत्रों  से  श्रीलंका  की  सेना  और  कमांडों  बलों  को  हटाया  जाए

 पीलंका  के  तमिल  भाषी  शरणार्थियों  के  भारत  में  अ।ने  पर  रोक  ।

 भारत  में  रहे  शरणथियों  को  श्रीलंका  वापस  जाने  में  सहातता  करने  के  लिये  उपाय

 सिहुली  नागरिकों  द्वारा  तमिल  माषी  क्षेत्रों  क ेउपनिवेशीकरण  को  रोकना  ।

 कोई  भी  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  ये  मांगें  श्रीलंका  समस्या  के

 राजनीतिक  समाध।न  का  आधार  हैं  ।

 हमने  इस  सम्बन्ध  में  राजनयिक  प्रयासों  को  अभी  तक  तेज  नहीं  किया

 यहां  यह  उल्लेख  करना  उचित  रहेगा  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  श्रीलंका  की  सरकार

 किस  तरह  से  जातीय  संघर्ष  भड़काता  रहा  श्रीलंका  सरकार  ने  सर्वप्रथम  बागानों  में  कार्य  रत

 तमिल  कामिकों  की  नागरिकता  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  ऐसा  करने  के  उन्होंने
 शीलंका  द्वीप  से  सिहली  तमिल  लोगों  को  समाप्त  करने  पर  अपना  ध्यान  केल्द्रित  किया  ।

 श्रीलंका  सरकार  के  लिए  भी  सममझोता  अलंघनीय  नहीं  सभी  समभोतों  का

 योग  सिहुल्ली  कट्टरपंधी  विचारधारा  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  किया  जाता  इस  प्रसास  में

 महात्मा  बुद्ध  को  भी  नहीं  बरूशा  जाता  ।  तमिल  प्रतिमा  तमिल  बहुल  क्षेत्रों  मे ंउपनिवेद  बनाने  का

 सुगम  साधन

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रीलंका  ने  तमिल  मूल  के  लोगों  की  तरफ  हमेक्षा  शत्रुता
 क्य  रबेया  अपनाया  तमिल  बागान  कर्मंकार  1827  से  ही  लंका  में  जाना  आरम्भ  हो  गये  थे  ।

 ओर  उस  समय  उबक्ी  संख्या  10,000  थी  ।  दानोघमोर  आयोग  ने  ब्रिटेन  की  संसद  में  1928  में

 प्रस्तुत  किए  गए  अपने  प्रतिवेदत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  श्रीलंका  में  उस  समय  रह  रहे

 2,26,000  भारतीय  बाग्ान  कमंकारों  के  लिमे  मतदान  के  अधिकार  की  सिफारिश  की

 बरी  आयोग  के  उपबन्धों  के  अन्तमंत  भ।रतीय  बागान  कमंकरारों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  7  सदस्य

 1948  में  श्रीलंका  संसद  के  लिए  निर्वाचित  हुए  थे  ।

 उपाध्यक्ष  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  बाद  श्रीलंका  सरकार  ने  अपने  नागरिकता

 1948  के  अन्तगंत  15  1948  के  पश्चात्  पंदा  होने  वाले  लोगों  के  चाहे
 उनके  माता-पिता  शींलंका  में  क्यों  न  पंदा  हुए  श्रीलंका  की  नागरिकता  देने  से  इन्कार  कर

 दिया  ।  श्रीलंका  संसद  में  उनके  प्रतिनिधित्व  के अधिकार  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ।  तब  हमारे
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 प्रिय  स्वर्गीय  प्रधान  मनन््त्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  तथा  व  श्रीलंका  के  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  श्रीं

 ड॒डेले  सेना  नायके  ने  इस्टेट्स  में  कार्यरत  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  नागरिकता  देने  के  प्रदन  पर

 विचार-विसंद  किया  उनके  बीबर  यह  विचार-विमर्श  1953  में  हुआ  जब  दोनोंਂ  लन्दन  में

 साम्नाज्ञी  के  राज्यारोहण  समारोह  पर  गये  थे  ।  हमारे  प्रधाम  मन््त्री  श्री  नेहरू  ने  श्रीलंका  के  प्रधान

 मन््त्री  द्वारा  इन  व्यक्तियों  की  अभिवाये  रूप  से  भारत  में  वापसी  के  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया

 उन्होंने  भारत  की  इस  नीति  को  दोहराया  कि  जिन  भारतीय  मूल  के  श्यक्षितयों  ने  विदेशों  में

 अपने  घर  बसा  लिए  हैं  उन्हें  उस  देश  का  पूर्ण  और  प्रभावी  रूप  से  नागरिक  बन  जाना  चाहिये  और

 उन्हें  उस  देशा  के  लोगों  और  सरकार  द्वारा  पूरी  तरह  से  स्वीकार  कर  लिया  जाना  प्रधान

 मन्त्री  श्री  नेहरू  तथा  श्रीलंका  के  प्रधान  मन््त्री  सर  जान  कोटलेवाला  के  बीच  नई  दिल्ली  में  जनवरी

 1854  के  बीच  हुए  समभोते  में  स्वदेश  वापसी  का  उल्लेख  नहीं  था  |  किन्तु  1964  में  प्रधान  मन््त्री

 शास्त्री  तथा  प्रधान  मन्त्री  सिरीमाओ  भंडारनायके  ने  निर्धारित  अनुपात  विशेष  के  अनुसार  भारत

 मूल  के  अधिकांज़  नागरिकता  विहीन  लोगों  का  लेना  स्वीकार  कर  लिया  ।  1974  में  श्रधान  मन्त्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधो  तथा  प्रधान  मन्त्री  सिरीमाओ  मंडारनायक्े  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  कि

 जो  1964  समभोौते  के  अन्तगेत  नहीं  आ  पाये  हैं  उत  लोगों  में  से  आधे  भारत  ले  लेगा  भौर  आएे

 श्रीलंका  ले  लेगा  ।  भारत  सरकार  ने  श्रीलंका  की  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  1964  के  शास्त्री

 सिरीमाओ  समभोते  में  निर्धारित  15  वर्ष  की  अवधि  तथा  दोनों  देक्षों  के  प्रधान  मंत्रियों  के बीच

 1974  में  हुए  समाचार  के  परिणामस्वरुप  बम्बई  गई  अवधि  30-10-1981  को  समाप्त  प्रो  गई  है  ।

 किन्तु  राष्ट्रपति  जयबधंन  ने  हाल  में  घोषणा  की  है  कि  उपरोक्त  दोनों  सममझोतों  से  अन्तगंत

 आने  वाले  तमिल  मूल  के  नागरिकता  बिद्दीन  लोगों  को  भारत  में  वापस  भेजा  जाए  ।  26  1974
 को  भारतीय  मछुमारों  के  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में|हुआ  समकोता  पाक  जल  संधि  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 सीमा  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  मछूआरे  तथा  तीथं  यात्रियों  को  कच्चा  नीबू  में  जाने  की  अनुमति
 थी  ।  वहां  वे  सदियों  से  जाते  रहे  हैं  ।  उन्हें  इप  उह  शय  के  लिए  कागजात  अथवा  वीसा  नहीं  लेना

 पड़ता  भारत  तथा  श्रीलंशछ्ा  जलपोतों  को  एक  दूसरे  की  समुद्री  सीमा  में  परम्परागत

 कार  मिले  हुए  थे  ।

 भारत  भौर  श्रीलंका  के  बीच  23  1676  को  हुए  जो  कि  पहले  समझोते  का

 अनुपू रक  के  अन्तंगत  भारतीय  जलपोत  तथा/;[मछुआर  किसी  काल्पनिक  सीमा  नियन्त्रण  रेखा  के

 पार  नहीं  जा  सकते  ।  भारतीय  प्राधिकारी  श्रीलंका  की  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 ससे  श्रीलंका  की  तो  सेना  को  भारतीय  को  अपनी  ही  समुद्री  सीमा  में  सताने
 ओर  अपमानित  करने  का  एक  साधन  मिल  गया  कच्चा  तीबू  के  पास  श्रीलंका  की  नौ  सेना  के

 पास  15  प्लास्टिक  नावों  के  साथ  हमारी  समुद्री,सीमा  में  घूम  रहे  एक  प्लास्टिक  नौका  के  साथ

 हमारा  तट  रक्षक  पोत  इन  लुटेरों  को  रोकने  में  समर्थ  नहीं  है  ।

 बात  यह  नहीं  है  कि  श्रीलंका  सरकार  श्रीलंका  में  रह  रहे  केवल  तमिलों  को  ही  नष्ट  करने
 की  कोदिद  कर  रही  है  ।  श्रीलंका  में  हो  रहा  बबंर  नर  संहार  केवल  तमिलों  की  समस्या  नहीं  बल्कि

 एक  माववीय  संकट  की  समस्या  हिटलर  जो  काम  बिसा  कानून  बनाये  किया  था  वह  भ्राज
 जयवधंने  सरकार  कानून  बनाकर  उससे  कहीं  ज्यादा  कर  रही

 ;

 उपाध्यक्ष  हमने  डब्लू०  ए०  पी०  को  मान्यता  दे  दी  ह ै।
 हमने  पी०  एल०  भो०  को  मान्यता  दे  दी  हमने  बंगला  देश  की  मुक्ति  से  पहले  मुक्ति  वाहिनी  को
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 को  मान्यता  दे  दी  थी  |  हम  ईरान  भोर  इराक  में  श्चिष्टमं  इल  भेज  रहे  हम  दक्षिण  अफ्रीका  की

 रंगभेद  नीति  के  विदद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिबंधों  की  मांग  कर  रहे  हम  फिलिस्तीनियों  को  अलग

 देक्ष  भ  क्नाये  दिये  जाने  के  कारण  इजरायल  की  भत्संचा  करते  हैं  । जब  1971  में  पूर्वी  पाकिस्तान
 मे  लाखों  शरणार्थी  भारत  भाये  थे  हो  हमने  उस  सम्बन्ध  समूचे  विध्व  में  एक  जबरदस्त  प्रचार

 क्षमियान  चलाया  था  |  आज  जब  कि  श्रीलंका  में  तमिश्ल  भाषी  अल्पसंरुपकों  को  बबंरता  से  मारा

 और  सहाया  जा  रहा  है  तो  हमें  मानव  अधिकार  अभिसमय  का  सहारा  लेना  चाहिए  ।  हमें  श्रील का
 में  कतिपय  कट्टर॒पंथियों  के  कार्यों  के  विरुद्ध  जनता  में  च्रेतना  जगानो  होगी  ।  क्या  हम  साबं  जनिक

 रूप  से  यह  बात  नहीं  कह  सकते  कि  भारत  श्रील का  में  तमिल  भाषी  अल्पसंक्यकों  के  विनाक्ष  को

 एक  भूक  दर्शक  की  तरह  नहीं  देख  सकता  ?  हम  बात  जानते  हैं  कि  इजरायल  की  मोस्साद

 संस्था  तथा  ब्रिटेन  मूल  की  एस०ए०एस०  भाड़  के  सेनिकों  की  संस्था  श्रील'का  के  सिपाहियों  को

 छापामार  युद्ध  में  प्रशिक्षण  दे  रही  है  ।  क्या  हम  इस  बात  की  भर्सेता  महीं  कर  सकते  ?

 श्रीलंका  के सगभग  एक  लाख  शरणार्थी  मारत  आ  गये  हैं  तथा  ओर  भी  आते  जा  रहे  हैं  ।

 तमिललाड  शरणार्थी  परिवारों  को  इतती  संर्या  को  नहीं  सम्माल  सक्रता  ।  केम्द्र  को  श्रीलंका  को  कम

 से  कम  यह  चेतावनी  देनी  चादिए  कि  राष्ट्रपति  जयवरद्धं  ने  के  लिये  इसे  उप  मह्ठाद्वीप  में  तमिल

 भाषियों  का  कोप  माजन  बनना  बुद्धिमानी  का  काम  नहीं

 अन्त  मैं  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का  शीघ्र  तथा  दीषंकालीम  समाधान  खोजमे  के

 लिए  सहायता  देने  हेतु  केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  के  नेत॒त्व  में  एक  उच्च-शक्रित  प्राप्त  छः  सवस्पीय

 कार  दल  का  गठस  करने  के  लिये  प्रधान  मन्त्री  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अस्य  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  देने  से  पहले  मैं  समा  की  अनुमति

 लेना  चाहता  हूं  ।  हमने  बहस  के  लिए  दो  घंटे  की  अवधि  की  अनुमत्ति  दी  हम  कितना  समय  ओर

 बढ़ा  सकते  हैं  ?  फिलहाल  हम  अब  दो  घंटे  का  समय  और  बढ़ा  रहे  हैं  ओर  उसके  बाद  फिर  देखा

 जाएगा  |

 शी  सो०  माधव  रेड्डो  :  छ:.बजे  आरम्म  करने  को  बजाय  हमने  बहस  4

 बजे  आरम्भ  की  यह  10  बजे  अथव्रा  12  बजे  तक  चल  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महो4य  :  अगर  आवद्यक  हुआ  तो  हम  इसे  ओर  बढ़ा  देंगे  ।

 प्रो०  मधु  दं  डवते  :  जब  ठक  सभी  सदस्य  नहीं  चले  जाएंगे  हम  तब  तक  बहूस

 जारी

 प्रोण  एम०  :  अन्त  में  क्या  निर्णय  रहा  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  समय  तब  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  जब  हक  सभी  माननीय  सदस्य

 अपने  भाषण  समाप्त  नहीं  करते  ।

 भरी  सुरेश  कुदप  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मेरे  प्रतिष्ठित  सहयोगी  ने

 श्रीसंका  की  समस्या  को  विद्ददता  का  पहले  ही  जोरदार  छ्ाब्दों  में  निरूपण  किया  अत  :  मैं

 स्थिति  के  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  श्रीलंका  सरकार  की  सहायता  से  वहां  को  सेना  कड़े

 स्थित  ढंग  से  जिस  तरह  के  भत्याचार  कर  रही  है  वह  किसी  भी  समय  सरकार  के  लिए  क्यो  मतीय

 नहीं  है  ।  श्रीलंका  की  दे  नन्दिन  राजनीति  में  साम्रज्यवादी  शक्तियों  की  अत्यन्त  प्रमुख  भूमिका  रही

 भब  ये  शक्तियां  श्रोलंका  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  लिए  तत्पर  हैं  क्योंकि  ये  दाक्तियां  नृजातीय
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 डी  चीन
 समस्यायें  उत्पन्न  करके  भारत  में  अस्थिरता  पंदा  करना  चाहती  हैं  ।  वास्तव  में  हर  कोई  जानता  हैं
 कि  यह  इस  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  करने  की  उनकी  विदेश  नीति  का  अंग  है  ।

 श्रीलका  की  तमिल  जनसंरुया  वहां  का  अभिन्न  अंग  है  ।  वे  स्वयं  उसी  तरह  से  श्रीलंका  के

 निकलो  है  जिस  तरह  से  श्रीलंका  में  रहने  वाले  सिहली  लोग  ।

 6.00  म्र०प१०

 ये  तमिल  लोग  एक  अल्पसंख्यक  राष्ट्रीय  समूह  के  रूप  अपनों  संस्कृति  ओर  सांस्कृतिक

 परम्परा  को  कायम  रखने  के  श्रीलंका  सरकार  से  संरक्षण  चाहते  पर्याप्त  संरक्षण  चाहते
 हैं  ।  जयबधंने  सरकार  यह  सब  सुनिष्िचत  नहीं  कर  रही  जब  तक  जयबधंने  सरकार  या  श्रौंलंका
 में  जो  भी  सरकार  वह  तमिल  लोगों  संरक्षण  प्रदान  नहीं  करती  तब  तक  यहू  समस्या

 हल  नहीं  हो  सकती  ।  यह  खेद  की  बात  है  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  की  बजाय  श्रीलंका  की
 जोकि  श्रीलंका  के  नागरिकों  की  रक्षा  के  लिए  सुनियोजित  ढंग  से  तमिल  लोगों  पर  हमला

 कर  रही  है  ओर  उन्हें  श्रीलंका  से  बाहर  घकेल  रही  है  ।

 कुछ  बड़ी  इसे  भात्र  श्रीलंका  का  आन्तरिक  मामला  बता  रही  हैं--जो  कि  ऐसा
 नहीं  प्रथम  तो  यह  बुनियादी  मानव  अधिकारों  और  मानव-पर्यादा  का  उल्लंधन

 इन  सारी  बातों  का  उहं  ध्य  मात्र  श्रीलंका  से  तमिलों  को  निकालना  ही  नहीं  इससे  हमारे  देश
 की  सुरक्षा  को  भी  खतरा  इपलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मन््त्री  भौर  विदेश  मन््त्री  से  मांग
 करता  हूं  कि  हम  इस  संदर्भ  में  विष्व  में

 जन  चेतना  जगाए  |  इस  में  हमने  क्या  किया  है  ?

 हमने  व्यावहा रिक  दृष्टि  से  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 हम  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  की  अध्यक्षता  करते  हैं  ।  क्या  इस  मामले  को  गुट-निरपेक्ष
 लन  में  उठाने  के  बारे  में  हमने  कुछ  किया  है  ?  विश्व  में  कहीं  भी  मानव  अधिकारों  पर  हुए  कुठा
 घात  फे  मामले  को  उठाने  के  लिए  हम  सबसे  आगे  होते  यह  हमारी  स्वतन्त्रता-संग्राम  और
 उसके  बाद  की  परम्परा  रही  है  ।  परंतु  क्या  इस  समस्या  को  ग्रुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  समक्ष  उठाने
 ओऔर  इस  गतिविधि  अर्थात्  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  मूल  मानव  मान-पर्यादाओं  पर  किये  जा  रहे
 हमले  के  विरुद्ध  देशों  का

 जनमत  जमाने  द्वेतु  हमने  कुछ  भो  प्रयास  इस  बारे  में  हम
 असफन  रहे  .

 हमें  विश्व  की  जनता  ओर  विष्व  की  सरकारों  के  सामने  प्रमरीकी  साम्राज्यवाद  की  भूमिका
 की  पोल  खोलनी  चाहिए  |  यह  प्र॒इन  मात्र  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  तमिल  लोगों  पर  हमला  करने
 या  भारत  के  खतरे  तक  ही  सीधित  नहीं  हमें  इसके  पीछे  का  कर  रही  ताकतों  का  पता
 लगाना  होगा  ।  इस  विशेष  मामले  पर  श्रीलंका  |में  अमरीकी  सामज्ाज्यवाद  के  हथकण्डों  को  लोगों
 के  साथने  लाना

 इजरायली  भाड़े  के  सेनिक  पहले  ही  कहां  मौजूद  इस  बिशेष  कार्य  बल  को  इजरायली
 भाड़  के  सेनिकों  द्वारा  तमिन्न  लोगों  के  विरुद्ध  हमला  करने  के  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा
 इजरायल  के  खुफिया  एजेंट  और  कमांडों  श्रीलंका  में  रह  रहे  इस  मुह्लिम-तमिल  जिसके
 बारे  में  मेरे  माननीय  सहयोगी  भ्री  चिदम्बरम  ने  भी  जिक्र  किया  के  परिणामस्वरूप  विशेष  कार्य
 बल  को  स्थापना  हुई  जिसे  हजरायली  कमांडों  ने  प्रशिक्षित  किया  श्रीलंका  के  जिम्मेदार
 विपक्षी  राजनेतिक  नेताओं  ने  पहले  ही  काफी  कहा  है  भोर  इस  बारे  में  सबूत  जुटाए  हैं  कि  ये
 इन्हीं  माड़े  के  इजरायली  कमांडों  ओर  विशेष  कार्य  बल  के  ही  काम  हमें  इस  बलों  को
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 विद्व  जनमत  के  सामने  लाना  चाहिए  और  उन्हें  बताना  चाहिए  कि  अमरोको  साम्राज्यवाद  और

 उसके  इजरायली  एजेंट  इस  क्षेत्र  में  अस्थिरता  पंदा  करना  चाहते  तमिलों  पर  हमला  करने  की

 कोशिश  करते  हैं  और  इन्हें  श्रीलंका  से  निकालना  चाहते  हैं  और  इससे  भारत  को  भी  गम्भीर  खतरा

 पैदा  हो  रहा  इसको  हमें  लोगों  के  सामने  लाना  कया  हमने  इसके  लिए  विश्व  मंच  का
 प्रयोग  किया  है  ?  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  हम  यह  मांग  नहीं  कर  रहे  हैं
 कि  भारत  श्रीलंका  में  अपने  संन््य  दल  भेजे  ।  लेकिन  हमें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  मांग  करनो  चाहिए
 कि  राष्ट्रसंघ  को  शान्ति  सेना  लंका  में  भेजी  जाये  ताकि  श्रीलंका  की  सरकार  की  सहायता  से  वहां
 की  सेना  तमिलों  को  प्रभावित  म  कर  सके  ।  कम  से  कम  हमें  यह  करना

 जब  बंगलादेश  में  संकट  पंदा  हुआ  था  तो  हमारी  सरकार  ने  विश्व  के  देशों  को  राजधानियों
 में  विशेष  दूध  भेजे  ताकि  हम  अपना  पक्ष  स्पष्ट  कर  सकें  और  बंगल।देश  में  पाकिस्तान  सेना

 द्वारा  किये  जा  रहे  हमले  को  उजागर  कर  क्या  इस  संद  में  हमने  कुछ  किया  है  ?  आज
 तक  विष्व  जनमत  तेयार  करने  के  लिए  हमने  कुछ  नहीं  किया  हमें  अपने  समी  राजनयिक

 माध्यमों  का  प्रयोग  करना  अपने  साथी  श्री  कुमारमंगलम  भोर  श्री  जयपाल  रेड्डी  से  पूरी
 तरह  से  सहमत  हूं  कि  बिश्व  जनमत  तंयार  करने  के  लिए  हमें  अपने  सभी  राजनयिक  माध्यमों  का

 प्रयोग  करना  चाहिए  भर  श्रोलंका  सरकार  पर  इस  बात  के  लिए  दबाव  डाला  जाना  चाहिए  कि

 वह  इसका  राजनंतिक  समाधान  करे  ।

 हमें  अपनी  समुद्री  सीमा  में  मछुआरों  द्वारा  मछली  पकड़ने  के  दौरान  उन  पर  हो  रहे  हमलों
 के  मामलों  को  भी  उठाना  श्रीलंका  की  नौ  सेना  यह  कंसे  साहस  कर  सकती  है  कि  वह

 हमारे  मछआरों  को  अपनी  सीमा  के  अन्दर  मछली  पकड़ते  समय  उन  पर  हमला  करे  ?  अन्य

 सदस्पों  द्वारा  भी  इस  मामलों  को  पहले  भी  इस  समा  में  उठाया  गया  इस  संदम  में  हमने  क्या

 किया  है  ?  ओर  यह  हमले  अभी  भो  जारी  भारत  सरकार  को  इन  हमलों  को  रोकने  के  लिए
 सभी  समुचित  कदम  उठाने  चाहिए  भोर  विश्व  की  किसी  भी  ताकतਂ  को  हमारे  मछुआरों  द्वारा

 अपनी  सीमा  में  मछलियां  पकड़ते  समय  उन  पर  हमला  नहीं  करना  हमें  ऐसा  करने  का

 पूरा  न्यायसंगत  अधिकार  भारत  सरकार  को  इसे  गम्मी  रता  से  लेना  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम

 से  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।
 काफी  दारणार्थी  हमारे  देश  में  आ  रहे  श्रीलंका  भी  यही  चाहता  हमें  मांग  करती

 चाहिए  कि  श्रीलंका  सरकार  हमें  इन  शरणाथधथियों  की  देखभाल  के  बारे  में  मुआवजा  दे  क्ष्योंकि  वहां
 की  सेना  ने  इन  पर  जुल्म  किये  हैं  और  हमें  इध  मांग  को  विश्व  मं्र  के  समक्ष  रखना

 मैं  पुनः  मांग  करता  हूं  कि  सभी  राजतयिक  माध्यमों  का  प्रयोग  किया  जाता  राष्ट्र
 संध  का  प्रयोग  किया  जाना  हमें  मांग  करनी  चाहिए  कि  राष्ट्र  संघ  की  शांति  सेना  श्रीलंका

 जाए  और  वहां  तमिलों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  को  समाप्त  कराये  ।  जैसा  कि  हमने  बंगंल|देश  संकट

 के  समय  किया  हमें  विश्व  के  देशों  की  राजधानियों  में  विशेष  दूत  भेजने  चाहिए  ताकि  हुम
 अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकें  ओर  अमरीकी  सा््नाल्यवाद  के  सपनों  को  नंगा  कर  सके  |  हमें
 निरपेक्ष  देशों  के  गुट  निरपेक्ष  भाभ्दोलम  के  मंच  के  भाध्यम  से  श्रोलंका  सरकार  के  कार्यों  को
 उजागर  करना

 थो  गोरीशंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  भाज  जब  मैं  श्रीलंका  को  बात

 कर  रहा  हूं  तो  मेरा  हृदय  भर  भआाता  है  ।  इसके  पहले  भी  अब  विदेश  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बहुस

 हुई  थी  तो  मैंने  कहा  था  कि  यह  मासला  केवल  श्रीलंका  का  नहीं  भारत  का  भी  एक  लाख
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 एक  लाख  रिफ्यूजी  श्रीलंका  से  भवाए  जा  चुके  हैं  जो  भारत  आ  पहुंचे  जो  भारत  की

 इकानमी  पर  परमानेंट  बर्डन  हमेशा  के  लिए  बोम  बने  हुए  हैं  और  इन  शरणाथियों  का  आना  रुक

 नहीं  रहा  हइसलए  यह  कहना  कि  यह  श्रीलंका  का  जांतरिक  मामला  मैं  इस  बात  को  नहीं
 मानता  हूं  |  मैंने  उस  बार  भी  कहा  आज  भी  जोर  देकर  कह  रहा  हूं  और  मेरी  बात  को  ध्यान  ले

 हम  होस्टाइल  नेबस  से  घिर  गए  एक  तरफ  श्रीलंका  दूसरी  तरफ  पाकिस्तान

 तीसरी  तरफ  बंगलादेश  ऊपर  चाइना  मेठा  हुआ  बर्सा  से  भो  हमारे  संबंध  बहुत  अच्छे  नहीं  हैं

 और  मैं  नेपाल  के  पास  रहता  हूं  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  नेपाल  से  आपका  संबंध  अच्छा  नहीं  है  ।

 आज  जो  श्रीलका  में  हो  रहा  मैं  इस  सदन  में  कहता  हूं  कि  यह  रिकार्ड  में  लिख  लिया  दो

 साल  के  बाद  नेपाल  में  होने  जा  रहा  आपने  श्रीलंका  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  तो  सारे  नेपाल

 में  मारत  मूल  के  लोगों  को  मारकर  निकाल  दिया  जाएगा  ।  मैं  नेप!ल  के  पास  रहता  मैं  इस  बात

 को  जानता  हूं  ।  इतिहास  अपने  को  दोहराता  कहावत  है  कि

 ]
 लोगों  की  याददाइत  कम  होती  है  ।  लेकिन  वह  उतनी  कम  जितनी  हम  महसूस  करते  हैं  ।

 आप  इतिहास  की  तरफ  देखें  जब  1962  में  चीन  के  साथ  लड़ाई  हुई  थी  तो  4-5  साल  पहले
 से  ऐसा  ही  होता  था  ।  कोई  चीन  का  नेता  हमारे  यहां  आ  जाता  था  ओर  हम  कह  देते  थे  कि  दोनों

 देशों  के  संध्षंघ  बड़े  अच्छे  और  मधुर  हो  गए  हमारा  कोई  नेता  चीन  चला  जाता  था  तो  हम  कह  देते

 थे  कि  हम  धोछे  में  रहते  थे और  चीन  हमारे  खिलाफ  तेयारी  करता

 नतीजा  क्या  हुआ  ?  हमने  मात  खाई  ओर  आज  23  वर्षों  के बाद  भी  हम  23  इंच  जमीन  चीन  से  नहीं
 ले  हम  उस  उस  अपमान  को  पीकर  बंठे  हुए  हैं  घोर  सारा  ससार  सैकण्ड  थर्ड

 रैट  पावर  के  रूप  में  हमें  जानता  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  समस्या  केवल  श्रीलंका  की  सम

 स्या  नहीं  हम  होस्टाइल  नेबस  से  घिरे  हुए  हैं  मौर  यदि  हमने  अपनी  नीति  ठीक  नहीं  बनाई  तो

 हमें  उसके  बहुत  बुरे  परिणाम  भुगतने  पड़ेंगे  ।

 पिछली  बार  जब  एक्सटनंल  अफंयर्स  की  डिमांडस  पर  मुर्क  बोलने  का  मोका  मिला  था  ठो

 मैंने  कुछ  बातें  कही  संभव  है  कि  दक्षिण  मारत  के  किसी  अखबार  ने  उसे  छापा  हो  ।  मेरे  पास

 दर्जनों  ऐसे  पत्र  आए  जो  श्रीलंका  से  श  रणार्थी  बनकर  तमिलनाडु  आए  उनकी  जो  कहानी  उन

 पत्रों  में  लिखी  हुई  है  वह  बड़ी  दर्दतांक  कहानी  ये  सारे  पत्र  कांग्रेस  प्रार्टी  के  आफिस  के  पते  से

 मेरे  पास  थाए  हैं  जो  री-डायरेक्ट  होकर  मेरे  पास  भेजे  गए  हैं  ।  उनमें  से श्रधिकतर  लोगों  ने  लिक्षा

 है  कि  भाशचयं  है  घोर  सुखद  आारचयं  है  कि  एक  उत्तर  भारत  का  आदमी  दक्षिण  भारत  के  बारे  में  बोल

 रहा  मैं  कहता  हूं  कि  यह  भारत  एक  है  |  कोई  दक्षिण  भारत  नहीं  कोई  उत्तर  भारत  नहीं

 हमारी  समस्याएं  एक  हैं  और  सारे  भारतवर्ष  को  तरफ  उत्तर  भारत  के  लोगों  की  तरफ  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  तमिल  समस्या  केवल  दक्षिण  भारत  को  समस्या  नहीं  यह  उत्तर

 भारत  की  भो  उतनी  ही  समस्या  जितनी  कि  यह  दक्षिण  मारत  की  समस्या  उन  दर्दंखाक  पत्रों

 में  से  एक  पत्र  अत्यन्त  दर्दताक  जापना  में  रहने  वाली  एक  बहन  का  पत्र  मेरे  पास  आया

 वह  पत्र  मै ंलाकर  आपको  दिल्ला  दु  उसमे  लिखा  है  कि  वह  मागकरਂ  तमिलबाडदु  आई

 है  ।  उसका  कहना  है  कि  आधी  रात  को  सरकारी  फोज  मेरे  घर  में  भुस  भाई  झौर  मेरे  पति  को  मार

 मैं  बिधया  हो  भई  और  मेरी  बेइज्जती  की  ।  मैं  भायकर  बारत  था
 गई  हुँ  कौर  थ्रब  मारत
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 का  समाज  भी  मुझे  अपनाने  को  तैयार  नहीं  मेरा  वह  राम  कहाँ  जिसने  सीता  को  स्वीकार

 कर  लिया  था  लेकिन  यह  समाज  मु  अपनाने  को  तेयार  क्यों  नहीं  है  ?  उसे  पत्र  लिखना  चाहता

 हूं  कि  बहिन  तुम्हारा  राम  मर  गया  श्रथ  वह  जिंदा  नहीं  है  ओर  हमने  शर्म  से अपना  सिर  भुका
 लिया  है  ।  मेरे  पास  तुम्हारी  सांत्वना  के  लिए  कोई  दाब्द  नहों  मैं  तुम्हारे  लिए  कुछ  नहीं  कर  सकता

 हूं  ।  उसने  यह  भी  लिखा  है  कि  मेरे  साथ  जो  मोलेस्टेदन  हुआ  बह  फ्ेवल  मेरे  साथ  ही  नहीं  हुआ

 है  बल्कि  हजारों  ऐसी  औरतों  के  साथ  हुआ  जो  शर्म  से  बोलती  नहीं  आज  चुपचाप
 दर्शक  बने  हुए  देख  रहे  हैं  ।  हमें  सूक  नहीं  रहा  है  कि  हम  क्या  करें  ?  अब  समय  आ  गया  है  जबकि

 हम  अपनी  बात  को  कम  से  कम  दो  टूक  कहें  ।  हम  यह  कहें  कि  हम  लोगों  की  बेइज्जती  बहुत  दिनों

 तक  बर्दाइत  नहीं  कर  श्लीलंका  में  तमिलों  के  इतिहास  रो  वेलिए  ।  हमारे  भाईयों  ने  इस

 इतिहास  को  दोहराया  है  ।  मैंने  भी  श्रीलंका  का  इतिहस  पढ़ा  शमिलों  को  सिस्टेमेटिकली  बहुत
 सोल-विचार  कर  कई  सालों  से  उन्हें  दीन-हीन  अवस्था  में  कर  दिया  गया  ।  जाफना  उत्तरी

 श्रीलंका  में  और  पूर्वी  श्री  लंका  में  जहां  वे  काफी  संझुया  में  वहां  की  सरकार  ने  दबदंस्ती

 झिहलीज  पापुलेशन  को  लाकर  भर  दिया  ओर  इसके  साथ  ही  वहां  पर  फोज  की  छावनी  बना  दी

 जिससे  कि  उन्हें  सुरक्षा  मिलती  रहे  और  वे  तमिलों  पर  कोई  भी  अत्याचार  करें  तो  फौज  उनकी

 यता  करे  ।  पहले  जहां  पर  13,  17  या  20  परतेंट  तमिल  पापुलेशन  फौज  में  अब  वहाँ  केबल  दो

 परसेंट  है  ।  वह  भी  धीरे-धीरे  खत्म  हो  जायेगी  ।  जब-जब  इतिहास  में  अत्याचारियों  का  नाम  आयेगा

 तो  लोग  मुसोलिनी  और  चंगेज  खां  का  नाम  लेंगे  ।  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  आने

 वाला  इतिहास  सबसे  ज्याद  जयवधे  ने  का  नाम  लेगा  जिसने  कि  वहाँ  को  जनता  को  तबाह  कर  दिया

 आज  यदि  हिटलर  जिन्दा  होता  तो  शर्म  से  वह  रूक  जाता  ।  जिस  तरह  का  जेनोसाइड  क्राज

 श्रीलंका  में  हो  रहा  वेसा  दुनिया  में  कहीं  नहीं  हो  रहा  है  सरकार  को  फोज  निहृत्ये  लोगों  पर

 हमला  करती  है  ओर  उनका  कल्ले-आम  कर  देती  लोग  सामान  खरीदने  बाजार  जाते  हैं  भौर

 उन्हें  लाइन  में  लगाकर  मार  डाला  जाता  है  ।  हजारों  ऐसे  लोग  हैं  जो  गुमशुदा  हैं  । सच  बात  यह
 है  कि  उनको  अज्ञात  स्थान  पर  ले  जाकर  गोलो  मारदी  गई  है  ओर  उन्हें  जला  डाला  गया

 श्रीलंका  में  जो आज  अत्याचार  हो  स्हा  वह  दुनिया  के  लोगों  को  अच्छी  तरह  से  मालूम  नहीं  है
 क्योंकि  न  तो  हमने  और  न  थवेस््टने  प्रेस  ने  इस  बात  को  दुनिया  को  बताने  की  तकलीफ  की  ।  आपको

 बाद  होगा  कि  जब  ईस्ट  पाकिस्तान  या  बंगलावेश  के  साथ  हमारी  टेन्शन  चल  रही  थी  तो  हमारे
 देश  के  सभी  लीडर  पालियामेंट  के  सदस्य  यहां  तक  कि  प्रधात  मंत्री  भी  विदेश  गई  और  उन्होंने
 डस  स्थिति  से  समस्त  देक्षों  को अवगत  किया  आज  हम  सारी  दुनिया  को  क्यों  नहीं  बताना

 चाहते  क्यों  मिझक  रहे  हैं  जब  कि  श्रीलंका  में  इस  तरह  का  भीषण  अत्याचार  हो  रहा  मेरे

 कहने  का  तात्पयें  यह  है  कि  हम  लोग  विदेक्षों  में  उनकी  वल्ड  ओपीनियन  बनायें  कि  श्रीलंका
 में  बढ़ा  भारी  अत्याचार  हो  रहां  यदि  आज  हिन्दुस्तान  के  बदले  कोई  ओर  देश  होता  तो

 श्रीलंका  की  ब्लोकेड  कर  वहां  के  संनिक  शासन  को  तबाह  कर  देता  ।  लेकिन  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  आप  वहां  ड्लौकेड  कर  वहां  के  सनिक  दासन  को  तबाह  कर  बल्कि  मैं  तो  इस
 वक्ष  का  हूँ  कि  श्रीलंका  की  समस्या  का  कोई  न  कोई  राजनंतिक  समाधान  निकाला  जाना  चाहिए  ।

 मैं  अपने  प्रधानमन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़ो  गम्मीरता  से  इस  मामले  को  लिया  है
 और  एक  एडवाईजरी  कॉंसिल  का  निर्माण  किया  है  लेकिन  उसके  साथ  हो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  अब  बहू  समय  आ  गया  है  जब  कि  हमें  श्रीलंका  सरकार  को  दो  टूक  कह  देना  चाहिए  कि  हम

 बहुत  दिनों  तृक  इस  स्थिति  को  बर्दाएत  करने  वाले  नहीं  हैं  क्योंकि  मह  आपका  ही  मामला  नहीं  रह
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 गया  इसके  कारण  हमारे  देश  पर  भो  बहुत  प्रभाव  पड़  रहा  मैं  भापको  बताऊ  कि  हमारे
 फिशहरमेन  के  हमारे  मछुआरों  के  साथ  श्रोलंका  की  सेना  ने  क्या  व्यवहार  उनके  साथ
 क्या-क्या  घटनाएं  यदि  कोई  दूसरा  देश  होता  तो  वह  कभी  इसे  बर्दाश्त  न  इस  सदन  के

 हर  सदस्य  को  महसूस  करना  चाहिए  कि  श्रीलका  इस  समय  जो  छोखी  दिखा  रहा  वह  अपने  बल
 पर  ही  नहीं  दिला  रहा  उसके  पीछे  अमेरिका  यह  कहने  में  मुझे  कोई  हिचक  नहीं  भाज
 वाइस  आफ  अमेरिका  का  स्टेशन  वहां  स्थापित  किया  जा  रहा  है  जो  हम  लोगों  की  जासूसी  करेगा
 ओर  वह  हमारी  सुरक्षा  क ेलिए  खतरा  बन  जाएगा  ।  उस  समय  तक  यह  मामला  और  ज्यादा  उलझ
 जाएगा  ओर  तब  हम  कुछ  नहीं  कर  फिर  हम  उसके  खिलाफ  आवाज  उठाकर  भी  कुछ  हा तिल
 नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसलिए  हमें  अभी  से  विरुद्ध  आवाज  उठानो  चाहिए  जिससे  कि  सारी  दुनिया
 को  पता  चल  सके  कि  हम  क्या  चाहते  हैं  ।

 '

 जब  जब  दुनियां  में  इस  तरह  का  अत्याचार  हुआ  जब-जब  लोगों  को  इस  तरह
 टे्ररिज्म  से  भारा  गया  तब  तब  दुनिया  में  ह्यूमन  राइटस  के  लोग  सिर  उठाते  हमारे
 लपुर  कांड  में  तो  ह्यूमन  राइटस  के  लोग  आ  अमेरिका  से  ह्यूमन  राइटस  के  लोग  आ

 लेकिन  आज  श्रीलंका  में  जिस  तरह  हजारों  लोगों  को  मौत  के  घाट  उतारा  जा  रहा  उप्तमें  पता

 नहीं  हपूमव  राइटस  के  लोग  कहां  चले  गए  ।

 इसके  अलावा  एक  और  विचारणीय  प्रशइनत  हमारे  सामने  यह  है  कि  जब  भी  जयवधंने  साटव

 हमारे  यहां  भाते  हैं  भ्रयत्रा  हमारे  रिध्र  जेन्टेटिव  श्रीलंका  जाते  हैं  तो  वे  हमेशा  एक  ही  बात  कहते  हैं
 कि  श्रीलंका  और  भारत  तो  आपस  में  भाई-भाई  हैं  और  हम  इस  समस्या  का  राजन  तिक  समाधान

 निकलवा  लेकिन  जब  वे  पाकिस्तान  जाते  हैं  तो  वहां  जकर  कश्मी  र  की  चर्चा  करने  लगते  हैं  ।
 उससे  भी  बड़ी  बात  यह  है  कि  आजकल  श्री  जयवधंने  एक  बड़ी  चालाकी  कर  रहे  हैं  ।  उनको  पता
 है  कि  तमिलनाडु  में  विपक्ष  की  सरकार  उन्होंने  पिछले  दिनों  विदेशों  पत्रकारों  को  हस्टरव्यू  देते
 समय  यही  बात  कही  थी  कि  इस  समस्या  के  साथ  भारत  का  सम्बन्ध  नहीं  है  बल्कि  इसमें

 तमिलनाडु  की  सरकार  उलमी  हुई  वही  उम्रवादियों  को  उकसा  रही  हमें  विचार  करना

 चाहिए  कि  जिस  तरह  से  वे  तमिलनाडु  की सरकार  और  भारत  सरकार  के  बीच  फक  डालने  की

 कोशिश  कर  रहे  भारत  की  जनता  उसे  कमी  बर्दाइत  नहीं  करेगी  ।  उनकी  यह  कोरी  बकवास

 भूठी  बात  है।नतो  उप्रवादियों  को  तमलनाडु  की  ध्षरकार  उकसा  रही  है  न  भारत  सरकार
 छापाम रों  को  रह्दी  तथ्य  यह  है|  हम  चाहते  हैं  कि  इस  समस्या  का  कोई  न  कोई
 नेतिक  समाधान  निकले  वह  समाधान  सम्मानपुृवंक  हो  ।  आप  श्रीलंका  का  पिछला  इतिहास  देख

 जब-जब  तमिल  जनता  को  वह  थोड़ी  बहुत  स्वायत्तता  देने  की  कोशिश  की  तब  तब

 सिहलीज  लोगों  ने  वहां  पर  गजब  ढ़।या  है  और  इतना  परेशान  कर  दिया  कि  लाचार  होकर  उनसे
 सारे  अधिकार  छीन  लिए  गए  ।  लेकिन  इस  समय  तो  वहां  सेना  कत्ले-अ/|म  कर  रही  इसलिए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  समस्या  बहुत  मथानक  रूप  घारण  कर  चुकी  श्रीलका  के  मामले  में  यदि

 हम  चप  बंठ  रहे  तो  एक  समय  वह  भायेगा  जब  हम  हिन्दुल्तानों  अपने  पड़ोसी  देशों  से  निकाल  दिए
 आप  नेपाल  से  निकाल  दिए  आप  कनाड़ा  से  मिकाल  दिए  आप  अफ्रीका

 से  निकाल  दिए  जाए'गे  और  दूसरे  उत  सब  देशों  स ेनिकाल  दिए  जाएंगे  ओर  तब  हमारी  जनता

 हमें  मुआफ  नहीं  करेगी  ।

 भारत  की  जनता  हमें  माफ  नहीं  करेगी  ।  वह  कहेगी  कि  आप  ससद  में  आपने  क्यों

 प्रावाज  नहीं  उठाई  ।  तो  मैं,आगे  आने  वाले  इतिहास  को  साफ  देख  रहा  इसलिए  आवश्यक  यह

 है  कि  हम  बहुत  सोच-समभझ  कर  श्रोलका  में  कदम  रखे  ।

 dw

 _
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 मैं  एक  छोटी  सी  बात  पूछता  जितने  हिन्दुस्तानी  बाहर  उससे  कई  गरुने  चोनी  बाहर
 लेकिन  किसी  चीनी  को  किसी  देश  से  बाहर  निकाला  गया  आप  मुझे  बतला  दीजिए  ?  किसी

 चीनी  को  किसी  देश  से  बाहर  इसलिए  नहों  निकाला  गया  क्योंकि  उसके  पास  ताकल  है  ओर  हम

 केवल  भाषण  देते  हैं  ।  तो  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  सारी  समस्याओं  पर  बहुत  गम्भीरता  से

 सोचे  ओर  कहें  कि  यह  तमिल-समस्या  उसकी  आंतरिक  समस्या  नहीं  है  ओर  हम  बहुत  विनों  से

 परेशान  हो  रहे  ओर  हम  बहुत  दिनों  तक  अब  आगे  और  परेशान  नहीं  होंगे  ।

 [  झ्नुक्षद  ]
 झो  कुलतद  ईबल्  )  :  सबे  मैं  माननीय  अध्यक्ष  उपाध्यक्ष

 महोदय  और  संसदीय  कायं  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 उच्होंने  नियम  193  के  अन्तगंत  इस  मामले  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  को

 भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  माननीय  मुख्य  मन्त्री  की  जब  वह  दिल्ली  आये  थे  ।  बात

 शीघ्र  मानी  ।  शीघ्र  ही  मन््त्री  ने  श्रोलंद्रा  की  जातीय  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  एक
 विज्षेष  सलाहकार  ग्रूप  के  गठन  की  घोषणा  की  ।  मैं  विदेश  राज्य  मंत्री  को  भी  वक्तव्य  देने  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूं  ।  लेकिन  था  रम्भ  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  उनका  वक्तथ्य  कोई  नया  नहीं

 है  ।  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं  है  वही  पुरानी  बोतल  वही  पुरानी  शराब  ।

 मैं  इस  समस्या  का  यहां  इतिहास  बताना  चाहता  हूं  ।  तमी  कुछ  माननीय  सदस्य  समझ

 सकेंगे  कि  ऐलम  क्या  श्रीलंका  क्या  सीलोन  क्या  है  ओर  कंसे  वहां  तमिल  और  सिंहली  बसे  ।

 यह  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  तमिल  अपने  उन  अधिकारों  की  बहाली  चाहते  हैं  जिस्हें  कि  अग्रेजों  ने  छीन

 लिया  था  ।  यह  उनकी  पहली  मांग  है  ।

 अगर  मैं  सस्कृत  में  इसके  इतिहास  का  पता  लमाऊਂ  तो  हम  इसे  लंका  कहेंगे  और  तमिल  में

 इसे  एलंगाई  कहेंगे  ओर  तमिल  लोग  इसे  ऐलम  कहते  हैं  ।  हमें  इस  पहले  के  इतिहास  को  जानना

 चाहिए  ।  तभी  हम  तमिलों  की  समस्या  हल  कर  पायेंगे  ।

 करीब  2,500  वर्ष  पूर्व  सिहुली  ओर  तमिल  इस  द्वीप  में  बसे  थे  ।  इसके  बाद  के  वर्षों  में  इस
 द्वीप  को  य  रोपवासियों  ने  कहा  |  आरम्भ  में  इस  द्वीप  पर  तमिल  और  सिंहली  राजाओं  का

 राज्य  था  और  चोला  तथा  पाण्डिया  तमिलों  के  प्रसिद्ध  राजा  थे  ।  करीब  एक  हजार  वर्ष  पृव॑  प्रसिद्ध
 थोला  राजा  चोला  ने  इस  द्वीप  पर  राज्य  किया  ओर  बाद  में  इस  द्वीप  की  उत्तरी  और  पूर्वी
 दक्तियां  तमिलों  के  अधीन  आ  गई  ओर  शेष  सिहलों  के  अधीन  आ  गई  ।  यह  स्थिति  1282  में

 आय  चक्रवर्ती  ने  इस  द्वोप  पर  राज्य  किया  ।  बाद  में  1585  में  पुतंगाली  वहां  जाकर  बस  गये  ।

 ओर  वास्तव  में  1582  में  पुतंगाली  इस  द्वोप  पर  दासन  करने  लगे  जयवधंने  पुरम  उनकी  राजधानी

 1619  में  उन्होंने  तमिलों  को  राजधानी  जाफना  पर  कब्जा  किया  ओर  तमिलों  के  अन्तिम

 राजा  सांगलियन  को  पुतंगालिय  ने  गोआ  में  फांसी  दे  दी  ।  यह  इतिहास  जिससे  पता  चलता  है

 कि  इस  द्वीप  पर  तमिल  राजाओं  का  राज्य  था  ।  इस  प्रकार  तमिलों  द्वारा  एक  अलग  राज्य  की

 स्थापना  की  मांग  सही  है  ।
 ह

 इस  द्वीप  पर  कब्जा  करने  के  बाद  1755  में  ब्रिटिश  झासकों  ने  इस  द्वीप  पर  अपना  राज्य

 ध्यापित  एक  प्रसिद्ध  व्यक्ति  वेलिग्डन  प्रभू  ने  कहा  था  कि  किसी  का  मी  ट्रिकोभाली
 पत्तन  पर  कब्जा  वही  इस  द्वीप  पर  कब्जा  कर  सकेगा  ।  इसका  क्या  तात्पयं  है  ?  उन्होंने  कहा
 था  कि  इस  द्वीप  पर  नियत्रण  करने  के  लिए  आवदध्यक  है  कि  ट्रिकोमाली  पर  कब्जा  किया  जाए  ।
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 यहां  एक  सर्वोत्तम  स्थान  होगा  |  अगर  वहां  पर  किसी  का  कोई  अडडा  तो  वह  तमिलनाड़  पर

 हमला  कर  सकता  भारत  पर  हमला  कर  सकता  हेवलिग्डन  प्रभू  ने  यही  मुख्य  बात  कही
 1815  में  अंग्रेजों  ने केन्ही  पर  कब्जा  करके  सारे  द्वीप  को  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया  था  |

 अग्नंज  पवंतीय  क्षेत्रों  में  चाय  ओर  रबड़  पेद्षा  करना  चाहते  परन्तु  तिहलियों  ने  उनके
 निमंत्रण  में  रहकर  काम  करने  से  इन्कार  कर  इसलिए  उन्होंने  फंसला  किया  कि
 वासियों  को  तमिलनाडु  से  लाया  जाए  ।  यहां  से  करीब  10  लाख  तमिल  वहां  ले  जाकर  बसाये

 इस  द्वीप  में  करीब  तीन  राजधानियां  थीं  ।  परंतु  इसे  अर्थक्षम  बनाने  क ेलिए  और  हसे  एक  ही  सत्ता

 के  अधीन  लाने  के  लिए  इन  तीनों  राजधानियों  को  ब्रिटिश  राज्य  के  अश्रधीन  कर  दिया  गया  ।  इस
 कदम  से  तमिलों  को  नुकसान  पहुंचा  और  इसी  से  तमिल  अपना  अगल  अस्तित्व  बनाए  रखने  से

 वंचित  हो  इस  प्रकार  अंग्रंज  लोग  इसके  लिए  जिम्मेवार  थे  और  उन्होंने  तमिलों  को  अपना

 अलग  अस्तित्व  बनाये  रखकर  वहां  नहीं  रहने  दिया  ।  बाद  में  भारत  को  स्वतन्त्रता  प्रदान  की  गई
 और  श्रीलंक्ा  ने  भी  स्वतन्त्रता  की  मांग  की  ।  1948  में  श्रीलंका  को  स्वतन्त्रता  प्रदान  की  गई  और

 1948  से  श्री  श्री  भंडार  श्रीमती  भंडार  नायके  और  श्री  जयवद्ध ने  इस  द्वीप  पर

 राज्य  करते  भा  रहे  हैं  ।  1948  में  जब  सेना  नायके  का  शासन  था  तो  वहां  को  जनसंख्या  70  लाख

 इसमें  से  69.40,  सिहली  27.9%  तमिल  थे  और  1.7%  अंन्य  लोग  थे  ।  सिंहलियों  में

 अधिकांश  बोद्धधर्म  के  अनुयायी  हैं  मौर  तमिलों  में  मुसलमान  और  ईसाई  श्रीलंका  में  यह

 हालत  है  और  तमिलों  को  रोजगार  के  अधिकार  से  वंचित  रखा  गया  ।  वहां  सिहली  लोगों  को

 गार  के  अवसर  72%  हैं  जबकि  तमिलों  को  यह  मात्र  11.2%  ही  वे  लोग  कंसा  भेदभाव  कर

 रहे  हैं  ?  श्रीलंका  में  आज  यह  स्थिति  है  ।

 यहां  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  कि  गुट
 पेक्ष  आादि  के  चेबरमंन  नाम्थिया  के  लिये  काफी  कुछ  कर  रहे  स्वापो  के

 लिए  काफी  कुछ  कर  रहे  हैं  ओर  उन्होंने  नाम्बिया  को  क्रब  मान्यता  भी  दे  दी  कम  से  कम

 श्रीलंका  में  श्रीलंका  मुक्ति  तमिल  यूनाइटेड  लिवरेशन  जो  कि  अब  वहां  संगठित
 को  मान्यता  देने  में  क्या  आपत्ति  है  ?  वह  हसे  श्रीलंका  में  भोर  श्रीलंका  के  बाहर  मान्यता  क्यों  नहीं
 देते  मात्र  संगठित  तमिल  मुक्त  आंदोलन  को  ही  मास्यता  देने  से  समस्या  सुलम  जायेगी  ।  मैं

 यही  कहना  चाहता  हूं  ।  मत्री  महोदय  को  वक्तश्य  देना  चाहिए  कि  श्रीलंका  में  शोर  इसके  बाहर
 सभी  मुक्ति  आंदोलतों  को  भारत  मास्यता  प्रदान  करता  अगर  शाप  युवकों  की  युद्ध  प्रियता  को
 स्वीकार  करेंगे  तो  युद्ध  प्रिय  लोग  जो  कि  वहां  आन्दोलन  कर  रहे  निस्सन्देह  अपना  पथक  ऐलम
 बना  अपना  अलग  अस्तित्व  रख  सकेंगे  ।  अब  स्थिति  यह  लेकिन  भारत  प्रधान

 मंत्री  और  अन्य  मन्त्रियों  को  ऐसा  न  करने  से  कौन  रोक  रहा  है  ?  वे  इस  समस््ष्या  का  व्यायहारिक
 हल  नहीं  ढ  ढ़  रहे  हैं|  वे  वहां  पर  कुछ  बातचीत  कर  रहे  वहां  कुछ  लाबी  हैं  ।  श्री  जी०

 सारथीं  को  कया  हुआ  ?  श्री  जी०  पार्षासारथी  श्रीलंका  जाते  रहे  वह  वहां  कई  दफा  गये  हैं  ।

 क्या  उनकी  वार्ता  फलदायक  रही  है  !  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  ज्रेकार  श्लौर  निषफल  रही
 सचिव  श्री  की  यात्रा  का  क्या  हुआ  ?  उनकी  श्री  श्री  प्रेभदास
 और  श्री  टोन््डामन  से  गुप्त  बातचीत  हुई  है  ।

 इसका  क्या  हुआ  ?  इसे  गुप्त  रखा  जा  रहा  यदि  इसे  गुप्त  रखा  गया  तो  यह  महत्वपूर्ण
 समाचार  वे  व्यावहारिक  बातों  को  सामने  नहीं  ला  रहे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  विदेश  मंत्रालय
 ठोस  प्रस्काबों  के साथ  सामने  इस  समय  बिकट  एवं  बिगड़ती  हुई  स्थिति  में  भारत  का  उत्त
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 दायित्व  भी  उतना  ही  बढ़  जाता  उसकी  अपनी  प्रभुसत्ता  अपना  आात्म-गरिमा

 तथा  नेतिक  दाक्ति  इसे  भगवान  बुद्ध  के  गह  ही  समझ  सकते  हैं  तथा  लोकतत्रीय  व्यवस्था  का

 प्रतोक  इन  सभी  बातों  का  भारत  से  संबन्ध  है--निर्दोष  ध्यक्तियों  की  हत्या  एवं  महिलाओं  के

 ,  साथ  बलालफार  हो  रहे  ये  बातें  तुरन्त  बंद  होनी  चाहिए  ।  इस  समस्या  तथा  विभीषिका  का

 समाधान  कया  भारत  को  अब  कार्यवाही  करनी  वहां  के  तमिलवासियों  को  नई  आशा

 तया  जीवन  देने  के लिए  मारत  को  निर्णयात्मक  कार्य  करना  बात  इतनी  हो  नहीं  है  ।

 हमारे  बड़  माई  तथा  महान्  नेता  अन्ना  जी  ने  जब  1962  में  उन्हें  जेल  से  छोड़ा  जा  रहा  उस

 समंय  जब  चीन  का  हमला  हुआ  कहा  था--कि  चीन  ने  हमारे  क्षेत्र  में  हमला  किया  राष्ट्र
 को  पहले  बचाया  जाना  तभी  मैं  द्राविड़  नाडु  के लिए  आन्दोलन  करूंगा  ।  यदि  चोनी  मित्र

 के  नाते  थाते  हैं  तो  मैं  उनकी  सहायता  करूंगा  ।  परन्तु  यदि  वे  छात्रु  के  रूप  में  अते  हैं  तो  मैं  उनका

 मुकाबला  करूंगा  हमारे  बड़े  भाई  अन्ना  साहब  ने  यही  शब्द  कह्ढे  आज  प्रषान  मंत्री  तथा  भारत

 सरकार  को  क्या  हो  गया  है  ?  क्या  जयवधने  मित्र  के  नाते  भारत  आये  हैं  या  छात्र  के*रूप  में  ?

 इसका  निर्णय  यदि  वह  श्त्र  के  रूप  में  आये  हैं  तो उनका  मुकाबला  क्यों  नहीं  करते  ।  यदि

 वह  मित्र  के  रूप  में  आयें  तो  उन्हें  सहयोग  यह  कठिनाई  है  ।

 क्या  आप  समभते  हैं  कि  तमिल  भारत  से  पृथक  कोम  है  ?  क्या  आप  सममते  है  कि  तमिल

 दिल्ली  से  दूर  हैं  तथा  वे  लंका  के  बहुत  निकट  रह  रहे  दिल्ली  से  यह  1500  मोल  से  कम  नहीं  ?

 परन्तु  तमिलनाडु  से  लका  बहुत  निकट  हो  सकता  है  आपको  वास्तविक  समस्या  की  जानकारी

 न  हो  ।  तमिलनाडु  में  भी  लोग  प्रतिदिन  लंका  के  बारं  में  बातें  करते  हम  टाइम्सਂ

 ऑफ  तथा  पंट्रीयटਂ  में  प्रति  दिन  लंका  के  बारे  में  लेख  पढ़ते  हैं  ।
 भारत  सरकार  को  क्या  हो  गया  है  ?  आप  इस  समस्या  का  हल  क्यों  नहीं  करते  ?  आप

 वक्तव्य  देते  आप  केवल  यही  कहते  हें  कि  कोई  राजनीतिक  समाधान  करना  होगा  ।  यह  क्या

 आपके  पास  ठोस  समाषान  होना  अन्यथा  आप  श्रीलंका  में  रह  रहे  तमिल  लोगों  को

 बचा  नहों  सकते  ।  यह  एक  दर्दताक  विभोषिका  मैं  सभा  में  कुछ  फोटो  दिखामा  चाहता  हूं  ।

 देखिए  कैसे  स्थिति  भोषण  से  मीफ्णतम  हो  गई  है  ।  यह  तमिल  लोगों  की  विभीषिका  उनकी

 हत्या  की  जा  रही  देखिए  कंसे  निर्दोष  ध्यक्ति  मारं  जा  रहे  क्या  आप  इस  महिला  को  नहीं
 जानते  जिसके  साथ  बलात्कार  किया  गया  तथा  उसकी  हत्या  कर  दी  यह  घटनाएਂ  श्रीलका

 में  प्रतिदिन  हो  रही  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  तुरन्त  कुछ  ठोस  कायंवाही

 यह  कदम  हमारी  मां  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  मृत्यु  के
 बाद  पहला  कदम  होगा  ।  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  ने  अपने  जीवन  में  बंगल।देश  को  स्वतन्त्रता  मां  9  महीने  में  बच्चे  को  जन्म  देती  है
 उन्होंने  14  दिन  के  युद्ध  में  बंगलादेश  को  जन्म  हमारे  युवा  प्रधान  मत्री  अपने  उत्साहपूर्ण

 दृष्टिकोण  एवं  नेहरू  परिवार  के  शौय  के  साथ  यह  कार्य  क्यों  वहीं  कर  सकते  ?  उनमें  उत्साह
 उनके  साथ  सेना  है---युवा  ष्यक्ति  हैं  साथ  70  करोड़  को  जन  क्षक्ति  वह  इस  कार्य  को

 क्यों  नहीं  करते  ?  श्रीलंका  एक  छोटा  सा  द्वीप  क्या  इसे  24  धण्टे  में  परास्त  नहीं  किया  जा

 सकता  ?  परन्तु  मैं  इसे  परास्त  करने  को  नहीं  कह  रहा  ।  मैं  केबल  यही  कहता  हूं  कि  तमिल  लोगों

 की  जान  भौर  माल  को  रक्षा  मैं  प्रधान  मन्त्री  से  तथा  विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  से

 निवेदब  करता  हूं  कि  तमिल  लोगों  की  जान  की  रक्षा  के  लिए  कोई  ठोस  कायवाही  कर  ।

 हर  रोज  तमिल  जवसंख्या  कम  हो  रही  एक  लाख  तमिल  लोग  भारत  अर्थात्

 नाडु  थ्रा  गये  यह  संख्या  दिल  प्रतिदिव  बढ़  रही  इसे  रोका  जाना  भारत  सरकार
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 को  ऐसे  प्रस्ताव  लेकर  सामने  भाना  चाहिए  जिससे  तमिल  लोगों  को  स्वायत्तता  मिल  सके  ।  कृपया

 यह  काय॑  छ्षीघ्र  यह  मेरा  सुझाव  है  ।

 अब  आपने  एक  सलाहकार  ग्रुप  तैयार  किया  परन्तु  दुर्भाग्य  से तमिलमाडु  को  उसमें
 प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  ।  इसमें  विशेष  रूप  से  विद्युत  मन््त्री  अथवा  तमिलनाडु  के

 मुख्य  सचिव  को  लिया  जाना  चाहिए  ।

 क्षी  बजमोहन  महम्तो  :  उपाध्यक्ष  श्रीमान्  दोपहर  के  बाद  से  मैं

 विवाद  को  सुन  रहा  हूं  परन्तु  मामले  पर  सही  प्रकाश  नहीं  डाला  हसमें  सन्देह  नहीं  है  कि

 श्रीलंका  सरकार  एवं  सेना  तमिल  लोगों  की  हत्या  कर  रही  इतना  ही  नहीं  श्रोल का  सरकार

 का  उ्दं एय
 तमिल  ज॑नसंरुया  को  समाप्त  करना  समस्या  का  एक  पहल  यह

 हृत्याओं  महिलाओं  के  साथ  अत्याचार  की  से  समझदार  व्यक्तियों  का  मन  भी

 रोषपूर्ण  हो  जाता  परन्तु  रोष  से  समस्या  का  हल  नहीं  हो  सकता  ।

 इस  पर  लोक  सभा  में  चर्चा  की  जा  चुको  है  तथा  यही  सर्व  सम्मति  रही  थी  कि  भारत
 श्रीलंका  की  एकता  का  समर्थक  श्रील का  के  बटवारे  से  साज्राज्यवादी  तत्वों  को  बढ़ावा  मिलेगा

 किस्तु  भारतीय  ऐसा  नहीं  हैं  तमिल  ऐसे  नहीं  भारत  ने  संद्धान्तिक  रख  अपनाया  है  कि  हम
 श्रीलंका  की  एकता  के  सम्थंक  हैं  ।  हमने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  कि  संनिक  कार्यवाही  न  करने

 के  प्रति  भी  सव-सम्मति  हम  शान्तिपूर्ण  बातचीत  के  माध्यम  से  राजनीतिक  हल के  पक्ष  में  हैं  ।

 नि:सम्देह  श्रील का  सरकार  का  सहयोग  उत्साहजनक  नहीं  रहा  ।  परस्तु  समझोता  करने  के

 हमारे  प्रयास  चल  रहे  हाल  ही  में  हमारे  विदेश  सचिव  श्रील का  गये  तथा  उनके  साथ  जारी

 की  गई  संयुक्त  विशप्ति  का  भारत  में  सबने  स्वागत  किया  इसे  कंसे  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 यह  समस्या  है  ।

 विदेश  राज्य  मंत्री  को  चाहिये  कि  जो  संयुक्त  विशप्ति  तथा  करार  हुआ  है  उसके  बारे  में

 स्पष्ट  रूप  से  बतायें  कि  उन्हें  केसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि

 कोई  भी  समाधान  श्रीलंका  की  एकता  पर  भ्राधारित  होना  उसके  साथ  ही  बातचीत  से

 पूर्व  दोनों  ओर  से  श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  तथा  हमारे  रोधयुक्त  युवकों  द्वारा  हिसा  की  कार्यवाही
 समाप्स  होनी  चाहिए  ।

 क्या  विदेश  राज्य  मंत्री  बताएंगे  कि  कंसे  हिंसा  समाप्त  की  जा  सकती  है  तथा  श्रील का
 सरकार  तथा  तमिल  नेताओं  को  वार्ता  के  लिए  थआमंत्रित  किया  जा  सकता  है  ।

 श्रीलंका  सरकार  का  प्रयत्न  रहा  है  कि  किसी  भी  प्रकार  को  कमजोर  किया  जाये

 जो  कि  हिसा  में  विश्वास  महीं  करता  बह  उसे  कमजोर  करके  उनके  साथ  के  जन  समर्थन  को  समाप्त

 करना  चाहते  हैं  ।

 यही  समय  है  कि  छिखर  नेता  आगे  आयें  तथा  स्पष्ट  रूप  से  हिसा  की  निन््दा  बढ़ता

 पूर्वक  यह  मांग  की  जानी  चाहिए  कि  श्रीलंका  की  सेना  हिंसा  समाप्त  करे  तथा  उत्तर  शोर  पूव  के

 भाग  से  हूट  जायें  ।

 यदि  श्रीलंका  सरकार  विभिन्न  देशों  से  श्रीलंका  में  सेना  बुलाकर  तमिलों  का  विध्वंस

 करती  है  तो  क्या  होगा  ?  यदि  वे  विदेशों  सरकारों  से  इस  बारें  में  बातचीत  जारी  रखें  तो  हमारा
 रबंया  क्या  होगा  ?
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 मेरा  निदिचत  सुकाव  है  कि  सरकार  को  श्रीलंका  सरकार  से  स्पष्ट  रूप  से  बता  देना

 भाहिए  कि  यदि  वे  विदेशों  के साथ  उनके  सेनिक  बुलाने  की  बातचीत  जारी  रखते  हैं  तो  भारत

 तटस्थ  नहीं  बना  रह  उस  हालत  में  भारत  सरकार  को  हस्तक्षेप  करना  श्रीलंका

 सरकार  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  वह  विदेशी  सरकारों  से  संनिक  लेने  की  वार्ता  बन्द

 क्या  यह  श्रीलंका  का  आंतरिक  मामला  है  अथवा  उसका  अनन््तर्राष्ट्रीयरण  कर  दिया

 गया  है  |  श्रोलंका  सरकार  प्रतिदिन  मामले  को  बाह्य  बना  रही  उन्होंने  इजराइल  के

 दाताओं  को  श्रीलंका  में  क्यों  बुलाया  सबसे  पहले  श्रोलंका  सरकार  को  उन्हें  बापस  भेजना

 घाहिए  |  उसके  बाद  हो  श्रीलंका  के  साथ  समभोते  की  बातचीत  को  जानी  चाहिए  ।

 हर  रोज  श्रीलंका  में  मिथ्या  कहानियां  प्रचालित  को  जाती  यह  आरोप  लगाया  गया  है
 कि  तमिल  आंतकवादियों  ने  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़कानै  लिए  मुसलमानों  पर  हमले  किये

 परस्तु  श्रीलंका  में  विपक्ष  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  यह  स्पष्ट  कृप  से  मिथ्या  कहानी
 अीलंका  की  संसद  के  विपक्ष  ने  पूछा  है  कहानी  कहां  से  आई  है  ?  आंतकवादी  मुसलमानों  पर

 हमला  क्यों  करेंगे  ?  इससे  पता  चलता  है  बहां  की  सरकार  का  विष्वास  नहीं  किया  जाता  ।  हतना

 ही  भूठी  कहातियां  प्रचालित  की  जाती  हैं  कि  भ्रराफात  फलास्तीनी  मुंक्षित  मोर्चा
 तमिल  लोगों  को  गुरेल्ला  युद्ध  का  प्राशिक्षण  दे  रहे  इस  कहानी  में  कोई  सचाई  नहीं  मेरा
 निवेदन  है  कि  बातबीत  के  लिए  उपयुक्त  वात्पबरण  पैदा  किया  जाना  हम  जानते  हैं  कि

 श्रीलका  सरकार  का  उदू  दय  कया  है  ?  हाल  ही  में  अम्तर्राष्ट्रीय  फोरम  में  उन्होंने  तमिल  समस्या  को
 भारत  की  सिद्ध  समस्या  के  समान  बताया  है  ।  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यहां  पर  तमिल

 लोगों  को  समान  राजनीतिक  अथवा  आर्थिक  अधिकार  प्राप्त  हैं  जो  मारत  में  सिखों  को

 प्राप्त  वे  केवल  मामले  को  जटिल  बनाना  चाहते  हैं  उसे  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देना  चाहते

 मैं  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  विदेशी  दाक्तियां  श्रीलंका  के  भीतर  तथा

 बाहर  जटिलताए  पंदा  कर  रहे  हैं  तथा  उन  साम्राज्यवादी  छाक्तियों  का  उह्ं इय  है  श्रीलंका  का
 बंटवारा  करता  ।  हससे  उनका  स्वाथं  पूरा  श्रीलंका  सरकार  को  इसे  समभने  में  देरी  लग

 सकतो  है  |  श्रौलंका  में  कार्य  कर  रही  विदेशी  शक्तियों  का  लक्ष्य  है  श्रोलंका  को  स्थिति  को  जटिल
 बनाना  ।  हिसा  में  जुटने  मुक्ति  आंदोलन  का  समर्थन  करने  वाले  उन  सभी  को  किन््हीं  विदेशी
 तस्वों  द्वारा  बढ़ावा  मिल  रहा  इससे  समस्या  का  हल  कभी  नहीं  होगा  ।  इससे
 समस्या  और  भी  अटिल  होगी  ।  समस्या  के  हल  का  यह  रास्ता  नहीं  समस्या  के  समाधान  का

 एक  ही  रास्ता  है  कि  बातचोत  द्वारा  समाधान  किया  जाये  ।  (
 इससे  मामला  और  जटिल  हो  जाएगा  |  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मारत  के  लिए

 यह  संभव  नहीं  कि  वहू  तमिल  लोगों  को  वंध  अधिकार  दिलाने  के  लिए  हिंसा  का  दास्त्र

 हमें  इस  में  बड़ा  सतक  रहना  होगा  ।  श्रोलंका  की  अखंडता  और  एकता  को  स्वीकार  करना

 होगा  ।  हिंसा  का  रास्ता  नहीं  अपनाया  जाना  चाहिए  ।  इस  का  स्वायत्तता-उन्मुख  हल  निकाला  जाता

 चाहिए  ।  यह  समाधान  शांतिपूर्ण  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  अंतर्राष्ट्रीय  राजनयिकता  अथवा  अंतर्राष्ट्रीय  मत  अपनाने  का  संबंध  मुझे  इस
 बारे  में  कहुत  संदेह  है  क्योंकि  हमारा  अनुभव  भिम्त  रहा  काइमोर  का  सामला  संयुक्त  राष्ट्र
 संगठन  को  सौंपा  गया  था  ।  लेकिन  उसका  क्या  परिणाम  हुआ  ?  उस  बारे  में  कौर  नहीं  जानता  ?

 यहां  तक  कि  महात्मा  गांधी  ने  इस  भामले  को  संयुक्त  राष्ट्र  संगठव  को  सोंपने  के  लिए
 था  कषपमा
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 9  1907  श्रीलंका  में  विद्यमान  स्थिति  कै  बारें  में  चर्चा

 आंशीर्वाद  दिया  ।  लेकिन  इससे  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  में  विवाद  बढ़ने  के  अलाबा  कुछ  परिणाम  नहीं
 निकला  ।  इस  तरह  अंतर्राष्ट्रीय  राजनयिकता  अपनी  भूभिका  निभाती  जहां  तक

 अंतर्राष्ट्रीम  राजनयिकता  का  संबंध  मेरा  मिवेवन  है  कि  ऐसा  नहीं  है  कि  वहाँ  न््याय  को  माना

 जाता  दक्षिण  अफ्रोका  में  क्या  हो  रहा  आप  जानते  महाद्  क्तियों  की  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 क्या  भूमिका  रही  है  ?  मैं  मिवेदन  करूंगा  कि  हमें  अपने  सिद्धांतों  पर  ही  अटल  रहना

 चाहिए  अर्थात  हमें  ऐसी  परिस्थितियां  बनानी  चाहिए  जिसमें  हिंसा  किए  बिना  बातचीत  द्वारा

 समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  सके  ।

 मैं  विदेश  मंत्री  महोदय  से  यह  जामना  चाहता  हूं  कि इसका  समाधान  कंसे  किया

 किस  तरह  बातचीत  द्वारा  इसका  हल  तिकाला  मैं  यह्  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 श्रीलंका  सरकार  ने  हमेशा  के  लिए  हसे  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  तमिल  लोगों  को  स्वायत्ता  दी

 जायेगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी  झूठी  कहानियाँ  गढ़ना  बंद  करेंगे  जिससे  लोगों  में  फट

 पड़  जाती  है  और  जो  स्थिति  को  जटिल  बना  देती  हैं  ।  क्या  वे  श्रीलंका  में  शस्त्र  सेना  भेजने  के  लिए

 विदेक्षों  सै  संधिवार्ता  करना  बंद  क्या  वे  इस  समय  की  जा  रही  हर  तरह  की  हिंसा  को  बंद

 क्या  वे  श्रीलंका  सेना  द्वारा  किए  जा  रहे  कत्लेआाम  को  क्या  श्रीलंका  सरकार  इस

 सब  बातों  को  बंद  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  तक  ऐसा  महीं  किया  बातचीत  हारा

 इसका  हल  निकालना  संभव  नहीं  होगा  ।  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि  विदेश  मंत्री  सदत्त  को  इस  बारे  में

 बतायें  ।  दूसरी  बात  यह्  कि  हमें  बड़ा  स्पष्ट  होना  चाहिए  तथा  उन्हें  साफ  बता  देना  चाहिए  कि

 यदि  उपमहाद्वोप  में  एक  भी  विदेशी  सेनिक  गया  तो  हम  उसमें  हस्तक्षेप  इसका  और  कोई

 शस्ता  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मैं  समझता  हू  कि  सदन  श्रील का  में  हमारे  आंरबों  के

 सामने  हो  रही  त्रासदी  जिसमें  कई  लोगों  थी  ह॒त्यायें  की  बेइजात  कियां  गया  उत्पीड़ित

 किया  गया  और  अपने  घर  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  किया  उन  लोगों  के  एकमत

 होकर  सहानुभूति  प्रकट  करेगा  ।  भारतीय  संसद  को  कम  से  कम  उन  के  प्रति  अपनी  हादिक

 भूति  प्रकट  करनी  चाहिए  ओर  उन्हें  विश्वास  दिलाना  चाहिए  कि  हम  दु:ख  और  व्यकधा

 से  पीड़ित  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  आवश्यक  है  |  मैं  माननीय  सदस्यों  विषेषकर  उस

 सदस्यों  की  भावनाएं  समझता  हूं  जिनकी  श्रोल का  से  आए  शरणार्थियों  से  रोज  मुलाकात  हो  रहीं

 है  तथा  वे  उनकी  कहानियाँ  सुन  रहे  मैं  उनका  दुःख  सममता  हूँ  किन्तु  वास्तव  में  मैं  नहीं

 भूता  कि  इस  बारे  में  विस्तार  में  जाना  ओर  उन  पर  हो  रहे  अत्याचारों  का  वर्णन  यहाँ  करना

 हयक  मुख्य  प्रदन  यह  है  कि  क्या  यह  जातिसंहार  है  ण  नहीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  दो

 राय  नहीं  हो  सकती  ।  जातिसंहार  का  अर्थ  है  किसी  समुदाय  या  वर्ग  का  जानबूक  कर  विनादा

 करना  ।  समुदाय  या  दल  के  जानबूकक  रविनाश  को  जातिसंहार  माना  गया  आप  कोई  भी

 शब्दकोष  देख  सकते  हैं  ।  उनमें  जातिसंहार  की  यह  परिभाषा  दी  गई  उस  परिभाषा  के

 श्रील का
 में  जो  कुछ  हो  रहा  है  निद्चित  रूप  से  वह  जातिसंहार  ही  है  ।

 मैं  आपको  यह  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  1946  में  जब  द्वितीय  विद्व  समाप्त  हुआ  ही

 था  तो  पूरे  विषद्व  को  यह्  जान*र  बहुत  धक्का  लगा  ओर  वे  बहुत  भयभीत  हुए  कि  हिटलर  के

 फासेस्टवादी  शासन  में  ऐसा  जमनसंहार  किया  गया  था
 ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  महसभा  में  एक  बक्तव्य

 में  यह  कहा  गया

 bi?



 श्रौखंका  में  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  1  29  1985

 कानून  में  नरसंहार  एक  अपराध  है  और  समूचा  समय  जगत  उसको  निदा

 करता  है  ओर  यह  नरसंहार  करने  वाले  ओर  इस  दुष्कृत्य  में  सहयोग  देने  वाले  दंड  के  पात्र

 9  दिसम्बर  1948  की  संयुक्त  राष्ट्र  की  महासभा  ने  जातिसंहार  पर  रोक  और  उसके  लिए

 दंड  संबंधी  अमिसमय  का  अनुमोदन  किया  ।  1960  तक  64  देशों  ने  इस  अभिसमय  का  अनुसमर्थन

 कर  दिया  था  ।  में  यह  पता  नहीं  लगा  पाया  कि  क्या  भारत  और  श्रील का  ने  भी  उस  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किया  है  या  नहीं  लेकिन  मेरा  अनुमान  है  कि  भारत  भी  उस  समभोते  पर  हस्ताक्षर  करने

 बालों  में  से  एक  है  ।  श्रोल का  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  नहीं  मेश  अनुमान  है  कि  उस  पर

 हस्ताक्षर  करने  बाले  64  देशों  मे  श्रील का  का  नाम  भी  दिलचस्प  बात  यह  है  कि  उसमें  स्पष्ट

 कहुा  गया  है  कि  :

 ऐसा  मामला  नहीं  है  ओ  उस  देष  के  घरेल  क्षेत्राधिकार  के

 अतगंत  आता  है  जहाँ  यह  नरसंहार  हो  रहा  हो  ।
 है

 17.00  सण्प०

 वह  देश  यह  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  यह  आंतरिक  अथवा  स्वदेदी  क्षेत्राधका  र  का  मामला

 है+  अगर  इसे  नरसंहार  समझा  जाये  तो  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  चिता  का  विषय  है  ओर  कोई  भी  करार

 पर  हस्ताक्षर  करने  वाला  देश  संकुचित  राज्य  भी  इसका  अर्थ  है  कोई  भी  देश  जो  उस  सम्मेलन  का

 पक्का र  है  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा  पत्र  के  तहत  उचित  कायंवाही  करने  ओर  हस्तक्षेप  करने  के  लिए

 संबुक्त  राष्ट्र  सघ  से  अपील  कर  सकता  मैं  इस  बात  की  याद  मंत्री  जी  को  दिलाता  हूं  कि  इस

 बारे  में  प्रस्येक  व्यक्ति  की  यह्  आम  दिकायत  है  और  मैं  भी  यह  शिकायत  करू गा  कि  इस  विषय  को

 लाने  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणापत्र  और  अन्तर्राष्ट्रीय  परिपाटियों  के  तहत  भी  सरकार  के  समक्ष

 कई  तरीके  पर  उनका  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  उपाय  हैं  में  नहीं  क्या  मानव  अधिकार

 आयोग  के  समक्ष  इस  नरसंहार  के  मामले  को  नहीं  रखा  जा  सकता  ।  इस  बात  को  हमारे  पास

 आंकड़ों  ओर  दस्त।वेज  से  साबित  किया  जा  सकता  इनको  इस  मांग  के  लिये  भी

 उपयोग  में  लाया  सकता  है  कि  नरसंहार  के  लिये  श्रीलका  जिम्मेदार  होने  की  वजह  से  इसकी

 निदा  की  जानी  चाहिये  ।  और  हमें  संयुक्त  राष्ट्र  से पुछना  चाहिये  कि  इस  विषय  में  हस्तक्षेप  करने

 के  भिये  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ओर  हस्तक्षेप  न  करने  के  लिये  क््यः  कारण  हैं  जबकि  भारत  सरकार  ने

 हस्वक्षेप  नहीं  किया  प्रत्येक  व्यक्ति  जानना  चाहता  है  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  अपने  आप  को  अपराधी  समझें  क्योंकि  हमारा  राष्ट्र  काफी  बड़ा

 है  और  हमारे  पड़ौस  में  काफी  देश  लगे  हुए  इसलिये  हम  कुछ  भी  करें  तो  यह्  समझा  जा  सकता

 है  कि  हम  छोटे  राष्ट्रों  पर  हावी  होने  या  उन्हें  घमका  रहे  निद्चय  में  संनिक  हस्तक्षेप  के

 पूर्णतः  विरुद्ध  हूं  ।  में  इस  प्रकार  की  किसी  भी  मांग  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  में  इसके  एकदम
 विरुद्ध  मेरा  दल  इस  बात  के  खिलाफ  है  ।  मुझे  ऐसा  प्रस्ताव  कहीं  से  नहीं  मिला  ।  तमिलनाडु  के

 मुख्य  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  अखिल  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  द्वारा  चार  दिन  पहले  प्रधान  मन््त्री  जी

 को  दिये  गये  अम्यावेदन  की  प्रति  मेरे  पास  इसमें  मुर्के  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  नजर

 नहों  आया  ।  परन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  इस  विषय  को  उपयुक्त  तरीके  से  लिया

 जाना  और  यह  मांग  करना  कि  उचित  कार्यवाही  की  जाये  तो  यह  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिससे  ऐसा
 लगे  कि  हम  एक  बड़ा  देश  होने  के  नाते  श्रीलंका  ज॑ंसे  एक  छोटा  राष्ट्र  को  कुछ  कह  रहे  इस

 मामले  में  इजराइल  एक  छोटा  देधा  यह  सभी  प्रकार  की  बबंरता  ओर  करता  कर  रहा  है  भौर

 28.
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 संयुक्त  राष्ट्र  संध  द्वारा  पारित  सभी  संकल्पों  का  उल्लंघन  कर  रहा  दहजरायल  की  निदा  की  जानी

 चाहिये  |  इजरायल  यह  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  छोटा  राष्ट्र  होने  के  नाते  इसे  इस  प्रकार  की  छूट
 दी  जानी  चाहिए  |  यह  एक  बात  है  जिस  पर  में  जानना  चाहूँगा  कि  सरकार  हमें  बताये  कि  वे  इसे
 कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।

 किसी  भी  हालत  मेरे  विचार  में  उन  युवकों  को  जिन्होंने  अस्त्रों  का  सहारा  लिया

 हम  उन्हें  मातंकवादी  मुक्ति  सेनानी  या  तमिल  टाइगसं  कुछ  भी  कहें  .  इन्हें  निश्चित  रूप  में  दुभरे
 पक्ष  के  लोगों  के  बराबर  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 |

 सरकार  के  देश  की  द्वारा  संगठित  तौर  पर  उग्रवाद  और  हत्या  करने

 की  कुछ  मिसालों  में  से  यह  एक  एक  तरफ  ऐसे  लोग  हैं  जो  सबसे  गन्दे  प्रकार  का  उग्रवाद  तथा

 जंगलीपन  कर  रहे  हैं  और  सही  मायनों  में  इमे  दूसरी  तरफ  के  युवाओं  के  बराबर  नहीं  ठहराया  जा

 सकता  जिन्हें  यह  सब  कुछ  करने  के  लिए  भड़काया  गया  है  ओर  वे  ऐसा  कुछ  कर  रहे  हैं  जिस  पर

 इस  समय  वह  स्वयं  नियन्त्रण  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  सरकार  उमग्रवादियों  की  हत्या  करने  और

 तमिल  समुदाय  का  स्वनाश  करने  पर  तुली  हुई  है  ।  और  वह  आतंक  फंला  रही  मेरे  विचार  में

 ऐसा  बिल्कुल  नहीं  है  कि  तमिल  टाइगरों  अथवा  उम्रवॉदियों--में  ऐसा  निश्चित  तौर  पर  नहीं  कह
 सकता  कि  एक  भी  घटना  नहीं  हुई  लेकिन  में  यह  स्पष्ट  कह  सकता  हु  का  निशाना  आम

 नागरिक  नहीं  है  ।  पुलिस  अथवा  फौजी  लोग  या  ऐसे  ही  अन्य  लोग  उनका  निशाना  हैं  ।  इन  लोगों

 पर  वे  हमला  करते  हो सकता  है  आप  इससे  सहमत  ना  हों  परन्तु  दूसरी  ओर  के  लोग  तमिलों

 की  आम  जनता  का  बुरी  तरह  से  कल्नेआम  कर  रहे  हैं  ।  द।नों  को  एक  जेसा  नहीं  कहा  जा

 सकता  ।  अब  इस  छिष्ट  मण्डल  ने  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  के  नेतत्व  में  मारत  सरकार  से

 अनुरोध  किया  है  कि  वह  बातचीत  द्वारा  समकोता  करने  के  लिए  सभी  संमव  कदम  इसके

 अतिरिक्त  उन्होंने  हांलाकि  इस  नरप्तंहार  के  विरुद्ध  अतर्राष्ट्रीय  राय  बनाने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  शिष्ट  मण्डल  की  मांग  की  यह  एरू  अच्छो  बात  उन्होंने  कहा  है  #  श्रीलका  सरकार

 को  उन  क्षेत्रों  से  जिनमें  श्रोलंका  के  तमिल  बसे  हुए  हैं  फोज  को  वापस  बुला  लेना  चाहिए  और  इसके

 राजनीतिक  हल  आदि  के  लिए  कोकिदा  करनी  चाहिए  ।  मेरे  युवा  श्रो  कुमारमगलम  ने  जो

 कुछ  कहा  है  उसके  लिए  मैं  यहां  विरोध  प्रकट  करता  हुं
 ।  इस  समय  वह  यहां  नहीं  हैं  ।  अगर  मैंने

 ठीक  पे  उन्हें  सुना  है  तो  उन्होंने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  श्रोलका  की  समी  दोनों

 कारी  पार्टियां  तथा  सभी  विरोधी  पार्टियां  लोकप्रियता  पाने  के  लिए  तमिलों  के  विरुद्ध  सिह/लियों

 की  अन्ध  देश  भक्ति  को  भड़काने  में  एक  दूसरे  के  साथ  स्पर्षा  में  लगी  हुई  हैं  ।  यह  वास्तव  में  ठोक

 नहीं  है  ।  उन्हें  शायद  मालूम  नहीं  और  मैं  इसे  उनकी  अज्ञानता  समझकर  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता  ।

 प्रो०  मधु  बष्डवते  :
 यहां  तक  कि  उनके  पिताजी  भी  ऐसा  नहीं  कहते  ।

 भरी  इड्रजोत  गुप्त  :  मेरे  पास  यहां  एक  श्रोलंका  में  जारी  की  गई  संयुक्त  अपील  है  जिस  पर

 बर्नारड  लका  समासमाज  के०  पी०  श्रलंका  को

 कम्युनिस्ट  पार्टी  तथा  विजय  कुमारंतु  श्रोलंका  महाजन  पार्टी  ने  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  ये

 सभी  विरोधी  पाटियां  श्रीलका  में  हते  हुए  इन्होंने  यह  अपाल  जारी  करने  की  हिम्मत  दिखाई
 है  तथा  अपने  कथन  में  य०  एन०  थी०  सरकार  की  कड़ी  निन्दा  को  और  उन्होंने  यह  कहा  है

 दि
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 न् ਂकी  बवननन-०न्ब9न्बबबबकन>»नन५3+न+नननन++नकननन-ननननाननन-ाननणगनगनगनगनीतण£त:सगफणए७एगणननयणयणनणनीयणझयणीणयथदणयण-

 दर्शाता  है  कि  बहुकोणीय  संकट  जिससे  हमारे  देश  के  लोग  अब  घिरे  हुए
 इसका  मूल  कारण  यू०  एन०  पी०  सरकार  है  तथा  इस  संकढ  के  किसी  लोकतांत्रिक
 घान  अथवा  कोई  समझोता  करने  में  मूल  अड़चन  है  ।”

 उन्होंने  यह  भी  कहा

 को  और  बिगाड़ने  के  भारत  के  विरुद्ध  व्यवस्थित  रूप  से  एक
 बान  चलाया  जा  रहा  है  जिससे  हमारी  स्वयं  की  सुरक्षा  खतर  में  पड़  गयी  पुराने  पड़ोसी
 सम्बन्धों  में  जो  हमार  दो  देशों  के  बीच  ये  दरार  डाल  दी  धर्म-निरपेक्ष  आम्दोलन  को

 थआधात  पहुंचाया  है  तथा  अमरीका  ओर  दूसरी  साम्राज्यवादी  ताकतें  जो  हिन्द  महासागर  को

 शान्ति  क्षेत्र  बनने  से  रोकने  के  लिए  भरपूर  कोशिक्ष  में  की  सहायता  की  है  ।”

 ओर  इसके  बाद  उन्होंने
 हमारी  पार्टियाँ  देश  के  सभी  भागों  से  उठ  रही  इस  माँग  का  स्वागत  तथा

 समर्थन  करती  है  कि  सरकार  तथा  हथियार  बन्द  युवा  ग्रूप  तुरन्त  युद्ध  बन्द  करने  की  घोषणा

 करें  ।  इस  युद्ध  को  बन्द  कराने  के  लिए  तथा  श्रीलंका  की  सरकार  ओर  तमिल  दृष्टिकोण  के

 सभी  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  जिसमें  हथियार  बन्द  युवा  ग्रुप  के  भी  प्रतिनिधि  हों  के  मध्य

 एक  सीधी  वार्ता  के  लिये  शर्तें  तय  करने  के  लिये  किसी  भी  इच्छुक  पार्टी  ,  देश  को  अथवा

 विदेश  के  प्रमाव  का  तुरन्त  सहयोग  लेना  चाहिये  ।”

 यह  कि  श्रोलंका  की  सभी  पार्टियां  जयवधंने  के  इस  नरसहार  का  समर्थन

 क्रती  बिल्कुल  ठोक  नहीं

 प्रो०ण  एन०  छो०  रंगा  (Wax):  मेरे  विचार  में  इस  चर्चा  के  लिये  यह  लाभप्रद
 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आपका  सुनोਂ  कभी  भी  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बिना  अनुमति  के  अगर  वह  बोलेंगे  तो  मैं  उसको  कार्यवाही  वतांत  में

 हामिल  करने  की  अनुमती  नहीं  दूंया  ।

 झरो  इख्जीत  गुप्त  :  इस  समय  ऐसा  लगता  है  कि  श्रो  जयवधंने--राष्ट्रपति  जूलियस
 बर्धने--जो  कि  एक  बोध  राष्ट्र  के  इसाई  राष्ट्रपति  हैं-वार्ता  के  द्वारा  समझौता  करने  के  लिए
 चिंतित  नहीं  हैं  ।  इसके  बहुत  से  कारण  हो  सकते  हैं  ।  हमारे  देश  में  भी  इससे  मिलते  जुलते  लोगों  के

 उदाहरण  हैं  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  कुछ  कहते  हैं  भर  फिर  ऐसी  उग्रवादी  ताकतों  के  दबाव  से

 जनिक  तोर  पर  ऐसा  कहने  की  हिम्मत  नहीं  कर  पाते  ।  मुझे  नहीं  मालम  कि  कहीं  उनको  स्थिति

 ऐसी  ही  तो  नहीं  लेकिन  वह  यह  भी  चाहते  हैं  कि  श्रोलका  को  पद्दिचमी  छत्र  के  तीचे  सुरक्षा
 मिलें  ।  क्योंकि  हससे  उनको  सहायता  मिलेगी  ।  अगर  वह  यह  कहानी  पर  विश्वास  कराने  में  सफल

 हो  जाते  हैं  कि  छोटे  से  व  गरीब  श्रोल का  की  सुरक्षा  को  भारत  से  जिसकी  बस  यही  इच्छा  है  श्रोर

 देश  पर  आक्रमण  करने  का  इन्तजार  कर  रहा  खतरा  बना  हुआ  आपको  याद  होगा  कि  वह

 यह  कहते  २हते  थे  कि  ऊपर  भारत  किसी  भी  दिम  आक्रमण  कर  सकता  है  ओर  अगर  ऐसा

 हुआ  तो  हम  अपने  खून  की  अन्तिम  बूद  तक  लड़ेंगे  तथा  इस  प्रकार  को  अम्य  बातें  भी  कहते  रहे
 एक  वर्ष  पूर्व  भी  उन्होंने  अपने  एक  कथन  में  कहा  था  कि  उनको  बाहर  से  हथियार  प्राप्त

 करने  विदेशों  से  आर्थिक  सहायता  लेने  सेना  तथा  पुलिस  के  सलाहकार  मंगाने  गुप्त  सैषाएं
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 संबन्धी  सलाहकार  इजरायल  जंसे  राष्ट्रों  से  प्राप्त  करने  और  अगर  अवद्यक  हो  तो  विदेक्षी  फौजें  भी
 प्राप्त  करने  में  मदद  मिलती  है  ।”  उन्होंने  श्रीमती  थेचर  से  कहा  है  कि  आवश्यक  होने  पर  वह  उनके

 अनुरोध  पर  सहानुभूति  पूर्वक  रुख  अपनाये  ।  ओर  उन्हें  उनकी  आवद्यकता  है  क्योंकि  हिन्द
 सागर  के  बीच  में  स्थित  यह  एक  सामरिक  चौकी  अगर  आप  नकदे  को  देखें  तो आप  श्रोल  का
 की  महत्वपूर्ण  स्थिति  को  देखेंगे  ओर  एक  बात  आप  निर्चित  तोर  पर  कह  सकते  जब  तक  कि
 कोई  करिदमा  न  हो  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  हिन्द  महासागर  को  दान्ति  क्षेत्र  बनाने  के  लिए
 1986  में  जो  सम्मेलन  फिर  होने  बाला  कोलम्बो  में  नहीं  होगा  |  यह  कोलम्बो  में  नहीं  हो  सकेगा
 शोर  अमरीका  की  वास्तव  में  रुचि  होगी  कि  ऐसी  स्थिति  चलती  रहे  ताकि  यह  कहना  संभव  हो  सके
 कि  वहां  पर  अंतर्राष्ट्रीय  कराना  असंभव  है  |  पहली  दो  कोशिशें  वहां  पर  सम्मेलन
 कराने  की  अमरीका  द्वारा  विफल  कर  दी  गई  यह  सभी  को  विदित

 उसके  बाद  त्रिनकोमाल्ले  के  बारे  में  मैं  नहीं  जाना  चाहता  ।  बहुत  बार  इसे  सदन  में  उठाया
 गया  है  ।  इन  सारी  योजना  का  विशेष  प्रयोजन  जिसमें  एक  उच्च  शक्ति  का  ट्रांसपोटर  वहां  पर
 क्षमरीका  द्वारा  रधाप्रित  क्रिया  गया  है  और  ऐसी  अन्य  छातें  एक  विशेष  स्थिति  जो  हो
 रहा  है  उस  की  सारी  पृष्ठभूमि  में  यही  बात  है  कोई  भो  इसे  समझ  सकता  है  अगर  ऐसा  कुछ
 जोर  करने  के  लिए  हो  रहा  है  तो  यह  बहुत  ही  गम्भीर  बात  है  और  एक  बहुत  ही  खतरनाक  समस्या

 है  तथा  जिससे  हमारी  स्वयं  की  सुरक्षा  पर  इसका  प्रभाव  पड़  सकता

 भा  रत-विरोधी  अभियान  इस  प्रकार  का  है--आप  इसे  यहां  पर  महसूस
 मेरे  पास  यह  लोकतांत्रिक  समाजवादी  गणराज्य  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  द्वारा  20  1985  को

 श्रीलंका  की  संसद  में  दिये  गए  भाषण  की  प्रति  है  तथा  सब  जगह  जिसका  वह  गीत  माते  रहते  हैं  ।

 बह  अन्तर्राष्ट्रीय  उग्रवादी  शक्तियों  की  रट  लगाये  रखते  हैं  और  कहते  हैं  कि  तब  तक  समस्या  का

 हल  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि  पहले  उम्रवाद  को  समाप्त  नहीं  कर  लिया  जाता  जिसका  अर्थ  है
 तमिलों  का  सफाया  ।  यही  सब  कुछ  है  जो  वे  चाहते  हैं  ।

 सरकार  ने  बहुत  से  अवसरों  पर  भारत  सरकार  को  अम्यावेदन  दिये  हैं  जो

 इस  बात  के  सबूत  हैं  कि  श्रीलंका  में  कार्य रत  उग्रवादियों  को  भारत  में  स्थित  शिविरों  में

 प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  हमने  यह  भी  शिकायत  की  है  कि  इस  आंदोलन  के  नेता  भारत

 में  रहते  हैं  और  मारत  से  आपस  में  मिलकर  इन  गतिविधियों  का  संचालन  करते

 यह  एक  दूसरा  झूठ  सभी  पार्टियाँ  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 सरकार  ने  इस  बात  से  इल्कार  किया  है  कि  ठग्रवादियों  को  भारत  स्थित
 शिबिरों  में  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  ओर  यह  कि  वे  यहां  से  कार्य  करते  हैं  और  हथियारों  के

 साथ  श्रीलका  पहुंचते  हैं  ।  हमने  एक  सं  युक्त्र  निरीक्षण  क्षेत्र  का  सुकाव  दिया  है  जिससे  भारतीय

 भूमि  से  श्रीलंका  में  घुसने  वालों  को
 रोका  जा  इस  निरीक्षण  से  श्रीलका  से  भारत

 में  आने  वाले  शरणार्थियों  को  भी  रोका  जा  सकेगा  भारत  को  इस  से  एतराज  ही  क्या  है  ?  ”

 तब  वह  कहते
 बात  के  लिखित  प्रमाण-मोजूद  हैं  कि  दक्षिण  भारत  में  सत्ता  प्राप्त  कुछ

 कारी  एक  समान््य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  श्लीलका  के  तमिल  उग्रवादियों  को  संगठित  करने  के

 लिए  जिम्मेदार
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 ये  सारी  बातें  मारत-बिरोधी  प्रचार  अभियान

 अपने  को  अन्तर्राष्ट्रीय  उग्रवादियों  से  सुरक्षित  रखना  परन्तु
 गत  स्वतंत्रता  को  मारंटी  के  साथ  उमग्रवाद  से  सुरक्षित  रहना  बहुत  ही  कठिन  है  ।  अगर  आप
 उग्रवाद  को  दबाना  चाहते  हैं  तो आप  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दे  सकते  ।

 हमें  उग्रावाद  क ेखिलाफ  लड़ना  है  ओर  हमारे  पास  जितने  संसाधन  हैं  उनके  साथ  इसे

 शिकस्त  देनो  है  ।  हमें  विकास  और  सामाजिक  तथा  आर्थिक  कल्याणकारी  योजमाओं  की

 कीमत  पर  अपने  कआ्रपको  इसके  लिए  तेयार  करना  पड़  सकता  आओ  हम  मिलकर  ऐसा
 करने  का  निर्णय  लें  और  एक  देश  तथा  एक  व्यक्ति  के  रूप  में  इस  कार्य  को  करने  में  जुट

 किसी  सदस्य  ने  ठोक  ही  जिक्र  किया  था  कि  पाकिस्तान  के  दौरे  पर  उन्होंने  संयुक्त  बपान

 पर  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  साथ  हस्ताक्षर  किये  मुख्य  बात  यह  है  कि  उग्रवाद  का  किस

 प्रकार  से  मुकाबला  किया  शब्द  अब  एक  मुहावरा  बन  गया  भारत  को  एक

 दोषी  पार्टी  के  रूप  में  देखा  जाता  है  ।  मारत  उग्रवादियों  को  शरण  देता  उग्रवादियों  को  संगठित

 करता  उग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  देता  है  और  यहां  से  उन्हें  श्रीलंका  भेजता  है  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सारे  संसार  विद्व  के  बहुत  से  राष्ट्रों  जितना  हम  अपना  पक्ष

 प्रस्तुत  करते  हैं  उससे  भी  अधिक  जोरों  से  वह  इंसका  प्रचार  कर  रहे  हैं  ।  यद्यपि  मेरे  विचार  में  इस

 भारत-वि  रोधी  प्रचार  का  मकसद  केवल  हमें  उकसाना  और  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  महसूस  करता

 हूं  कि  हमें  भड़कना  नहीं  चाहिए  ।  हमें  ऐसी  गलत  कदम  उठाने  वाली  बातों  में  नहीं  आना  चाहिए
 जिससे  ब'हरो  ताकतों  को  ओर  हस्तक्षेप  करने  में  मदद  मिले  कि  वे  करना  चाहते  हैं  ।  वे  चाहेंगे
 कि  हम  कुछ  करें  जिससे  उन्हें  सारे  विश्व  में  शोर  मचाने  का  मोका  मिले  कि  भारत  आक्रमक

 भारत  यह  कर  रहा  भारत  वह  कर  रहा  है  और  इसलिए  सारे  संसार  के  लोग  श्रीलका  की

 सहायता  करने  के  लिए  आगे  आयें  ।  हमें  इससे  सतर्क  रहना  चाहिए  ।  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि

 हम  शांत  होकर  बंठे  रहें  ओर  पॉक  स्ट्रंटस  के  आसपास  के  भारतीय  मछुआरों  को  जब  कभी  भी

 तंग  किया  जाये,उन  पर  हमला  किया  जाये  या  यहां  तक  कि  भारत  को  समुद्रो  सीमा  क्षेत्र  में  उनकी

 हत्या  ओर  जंसा  कि  कच्चाथीवू  में  हो  रहा  है  तो  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  भी  न  संधी
 के  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हे  कि  हमारा  जल  क्षेत्र  कोतसा  है  ओर  उनका  जल  क्षेत्र  कौनसा

 मु्के  समझ  में  नहीं  आता  कि  हमारे  जल-सैना  और  ऐसे  संगठन  इन

 तीय  मछआरों  को  आवध्यक  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  अधिक  कुशल  तथा  सतक  क्यों  नहीं  हो
 सकते  ।  निदिचित  रूप  से  हम  ऐसा  क्र  सकते  हैं  ।  यह  हमें  पूरा  अधिकार  हैं  कि  अगर  कोई  हमारे
 जल  क्षेत्र  में  गोली  चलाता  है  तो  अवश्य  ही  हम  उसका  प्रतिकार  कर  सकते  हैं  ।  कोई  भी  हमें

 राष्ट्रीय  कानून  को  तोड़ने  के  लिए  दोषी  नहीं  ठहरा  सकता  ।  महोदय  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 राजनीतिक  वास्तव  जरूरी  यद्यपि  यह  इस  समय  दूर  के  ढोल  सुहावने  जेसी  स्थिति

 है|  परन्तु  इस  राजनीतिक  समभोते  के  लिए  वार्ता  तब  तक  शुरू  नहीं  हों  सकती  जब  तक  कि  लड़ाई
 समाप्त  न  हो  जाये  ओर  लड़ाई  समाप्त  नहीं  हो सकती  जब  तक  कि  जयवधंने  सबसे  पहले  अपनी  सेना

 को  थापस  नहीं  बुला  लेते  ।  उत्तर  और  पृ  के  तमिल  बाहुल्य  क्षेत्रों  से  सेना  को  वापस  नहीं

 बुलाते  ।  केवल  दूसरे  लोग  इन  टाइगरज  पर  हावी  हो  सकते  हैं  भौर

 कुछ  समय  के  लिए  एक  तरह  का  भस्थाई  युद्ध  विश्राम  आप  उनसे  पहले  हथियार  डालने  की
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 थाशा  नहीं  रख  सकते  जदकि  सेना  पागलों  की  तरह  से  उन्हें  कुचलने  के  लिए  सभी  स्थानों  पर

 घूम  रही  है  मारत  सरकार  इस  दिशा  में  कया  कोछ्षिश  कर  रही  है  इसकी  मुझे  जानकारी

 नहीं  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  प्रधानमंत्री  ने  जो  यह  सलाहकार  ग्रूप  बनाया

 हैं  इसका  क्या  काम  होगा  और  क्या  यह  एक  ग्रूप  है  मी  या  नहीं  ?  मुझे  इसकी  जानकारी

 गह्ीं  हालांकि  सलाह  देने  हमेशा  लोग  उनके  पास  होते  हैं  परन्तु  इस  सलाह  के  लिए  अगर  वह

 दूसरी  पार्टी  के  नेताओं  तथा  राजनीतिक  दलों  एबम्  विरोधी  दलों  से  सलाह-मष्वरा  लेना  चाहे  तो

 मेरे  विचार  में  यह  बुरा  रूपाल  नहीं  है।हमारी  सलाह  लेना  उनके  लिए  आवद्यक  नहीं

 परन्तु  कम  से  कम  हमें  विशेषतौर  पर  उन  दलों  को  जो  तमिलनाडु  में  मुख्य  रूप  से  काम

 कर  रहे  क्योंकि  प्रतिदिन  उन्हें  इस  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन्हें  सुनाना  चाहिए  ।

 मुझे  क्षिविरों  में  रह  रहे  शरणार्थियों  की  दशा  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ओर  मुझे  विश्वास

 और  आशा  है  कि  तामिलनाडु  सरकार  हस  काम  में  पूरी  सहानुभूति  तथा  समर्थन  के  साथ  उन

 श्विविरों  में  जहां  शरणार्थियों  को  रखा  गया  है  अवश्य  ही  पर्याप्त  प्रबंध  कर  रही  होगी  ताकि  उन्हें
 खाने  अथवा  आवास  कपड़ों  और  बच्चों  के  लिए  दूध  इत्यादि  अन्य  किसी  भी  चीज  की  कमी  न  हो  ।

 जब  तक  वह  समझभोता  नहीं  होता  वास्तविकता  का  सामना  करना  ह  मारे  लिए  बेहतर  होगा  ।

 विकता/क्या  है  ?  श  रणार्थी  अधिक  संरुया  में  क्या  आपको  याद  है  बंमलादेश  से  कितने  शारणार्थी

 भारतीय  सीमा  ज्वार-माटे  के  वेग  को  तरह  घुस  आये  यहाँ  पर  बीच  में  जल  होने  के  कारण

 यहू  मुश्किल  हो  यया  है  ।
 अगर  वहां  पर  जल  सीमा  न  होती  और  अगर  वहां  पर  भूमि  सीमा  मैं  नहीं  बता  सकता

 कि  अब  तक  कितने  लाख  लोग  यहां  आ  गये  होते  ।  लेकिन  वे  आ  जायेंगे  ।  उन्हें  यहां  आना  पड़ेगा

 और  हमें  उन्हें  आश्रय  ओर  सहायता  देनी  जब  तक  यह  सममौता  नहीं  होता  और  लोग  अपने

 देश  वापस  जाने  के  लिए  स्वतंत्र  नहीं  हो  जाते  तब  तक  दूसरा  कोई  अन्य  उपाय  यही

 देक्ष  में  हुमा  परम्तु  मैं  सदन  को  याद  कि  हुमारी  सेना  ने  तब  तक  बंगलादेश  के  अन्दर

 हस्तक्षेप  नहीं  किया  जब  तक  हमारी  पश्चिम  सीमा  पर  हमला  नहीं  किया  गया  याहिया  खां

 की  फौजों  ने  जब  हमारी  पश्चिमी  सीमा  पर  आक्रमण  कर  दिया  था  केवल  तभी  हमने  अपनी  फोजों

 को  बंगलादेएा  में  भेजने  का  निर्णय  लिया  था  ।  उस  समय  तक  हम  बंगलादेध्य  के  अन्दर  नहीं  ष॒से  थे  ।

 हम  बस  सीमा  के  पास  इन्तजार  कर  रहे  थे  ।  बंगलादेश  के  लोगों  ने  भी  पाकिस्तान  की  सेना  के

 भयावह  जुल्म  सद्दे  थे  ।  ्रापको  ये  सब  याद  हैं  ।

 मेरे  पास  और  अधिक  कहने  के  लिए  कुछ  नहों  मैं  सिर्फ  इतना  कहूंगा  कि

 हम  सरकार  से  जाननी  चाहते  हैं  ओर  सरकार  से  पक्का  आश्वासन  चाहते  हैं  कि

 राजनपिक  गतिविधियों  के  अतिरिक्त  जिनके  संबंध  में  हमें  अधिक  विश्वास  में  बहीं  लिया  जाता

 है---शी  भंडारी  की  वहां  क्या  बातचीत  और  उसका  क्या  नतीजा  जहां

 तक  सरकार  को  मालूम  है,--वे  उस  बातचीत  के  आधार  पर  अथवा  श्री  पार्थासारथी  की

 पूर्व  कोक्षिशों  और  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  उचित  स्थिति  का  अनुमान  लगा

 सकते  हैं  ।  लेकिन  हम  एक  ऐसा  राजनयिक  तथा  राजमीतिक  रुप  से  प्रचार  चाहते  हैं  लेकिन  बहु

 ऐसा  ही  जिससे  हमें  बिलकुल  किसी  अप्रिय  भ्रथवा  कठिन  स्थिति  में  न  पड़ना  पढ़  ।  मैं  नहीं  चाहता
 कि  राष्ट्र  पति  जयवरध्॑ने  सारे  संसार  में  जाकर  अथवा  अपने  दूत  संसार  में  भेजक  रयह्  प्रचार  करें

 कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  उग्रवाद  के  सबसे  बेड़  समर्थक  जबकि  हम  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  अगर  हम
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 जन  सावधान नहीं रहे तो श्रीलंका एक दूसरा Aa अथवा साहप्रेस है  ैै॒ै॒ै॒ै|ः

 सावधान  नहीं  रहे  तो  श्रीलंका  एक  दूसरा  लेबतान  अथवा  साइप्रंस  बन  जायेगा  |  एक  बहुत  बड़ी
 अन्तर्राष्ट्रीय  चाल  चली  जा  रही  आपने  स्वयं  अपनी  आंखों  से  देखा  जो  कुछ  ही  बर्षों  में
 प्रेस  में  हुआ  :  किस  तरह  से  इसका  विभाजन  हो  गया  तुर्की  प्रधिकार  वाला  क्षेत्र  और  बाकी  का  व॑ंसे

 ही  छोड़  दिया  गया  ज॑से  पहले  और  वेइस  के  बारे  में  कुछ  भो  नहीं  कर  या  गत  तीन  बर्षों
 में  लेबनान  में  क्या  हुआ  श्रीलंका  को  वसा  बनाने  में  कोई  भी  बाधा  नहीं  मैं  आपको  बताऊਂ
 कि  इसके  बाद  हमारे  तटों  से  कुछ  हो  मील  दूर  यह  एक  हमारे  लिए  हमेशा  का  कांटा  बन

 हमारे  अपने  तथा  हमारे  वहां  के तमिल  भाई  और  बहनों  के  समान  ह्वित  में  मुर्क
 आक्षा  है  कि सकार  अधिक  सक्रिय  होगी  अगर  बह  सक्रिय  ओर  उत्सावधंक  कदम  उठाही  है  भोर  हमें
 विदवास  में  लेती  है  तो  सारा  देश  उसका  समर्थन  करेगा  ।

 श्री  चिन्तामणि  पालिप्रही  :  समा  को  श्रीलंका  में  उन  तमिल  भाषियों  के  प्रति
 सबंसम्मति  से  गहरी  सहानुभूति  व्यक्त  करनी  चाहिये  जिन्हें  वहां  की  सरकार  की  सेना  सता  रही

 सभा  में  मुझ  से  पूर्व  वक्ताओं  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  विचार  व्यक्त  किये  मैं  उनसे  पूरी  तरह
 सहमत  हूं  ।

 हम  इस  समय  भारत  श्रीलंका  के  सम्बन्धों  के
 इतिहास  में  एक  बहुत  ही  नाजुक  दौर  हे  गुजर

 रहे  मैं  अपने  प्रधान  भारत  सरकार  तथा  विदेश  मस्त्रालय  की  इस  बात  के  लिये  प्रशंसा
 करता  हूं  कि  आज  की  स्थिति  को  देखते  हुए  वे  श्रीलंका  में  हमारे  तमिल  भाषी  भाईयों  के  हितों  की

 सुरक्षा  के  लिये  बातचीत  द्वारा  क्षान्तिपूर्ण  समझौते  के  लिये  मरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 इस  समस्या  के  समाधान  के  आरे  में  सोचने  से  हमें  इस  समस्या  की  पृष्ठ  भूमिका  पर
 विचार  करना  चाहिए  जंसा  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  इस  सभा  के  समक्ष  लित्रण  किया  है  |  श्री  जय
 बने  की  श्रोलंका  सरकार  दुर्भाग्य  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्व॒र  पर  चलने  बाली  महार्शाक्ति  प्रतिस्पर्धा  के  हाथों
 खेल  रही  है  जिसके  कारण  अब  यहूं  महा  शक्तियों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कूट  चालों  का  शिकार  हो  रही  है  ।

 आज  श्रोलका  कतिपय  महाक्षक्तियों  की  विष्टेष  रक्षा  अधिग्रहण  निधि  का  लाभभोगी  बना  हुआ  है  ।

 ओर  वे  श्रोलंका  में  अत्याधुनिक  खुपिया  सूचना  एकत्रण  पद्धति  का  निर्माण  कर  रहो  हैं  ।  श्रीलंका  के

 साथ  संयुक्त  चोकसी  का  कार्य  महासागरीय  क्षंत्रों  क ेसमीप  किया  जा  रहा  श्रोल का  ने  वहां

 संयुक्त  चौकसी  के  सम्बन्ध  में  मारत  के  साथ  परामर्श  नहीं  किया  है  सेनिक  दृष्टि  से  जेसे  पदिचमी

 मोर्ध  की  सीमाओं  पर  खतरा  पेदा  हो  गया  है  श्रोलंका  भी  एक  सुरक्षा  समस्या  बन  गया  इस

 प्रकार  अनजाने  ही  श्रील का  महा  छाक्तियों  की  कूटनीति  पे  कारण  उन  के  हाथों  में  खेलता  रहा  है  ।

 जिसके  कारण  भारतीय  क्षेत्र  के  लिये  यह  सुरक्षा  की  दृष्टि  से खतरा  पेदा  कर  रहा  है  ।  श्राज

 श्रोंलਂ का  के  तट  से  लेकर  द्वारका  तक  समूचे  क्षेत्र  का  स्न्यकरण  कर  दिया  गया  है  ।  हमें  इस

 महत्वपूर्ण  प्रशतत  पर  विचार  करना  होगा  कि  श्रील का  भारत  के  लिये  संनिक  समस्या  बन  गया

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहाँ  तक  तमिल  भाषियों  को  समस्याओं  का  सम्बन्ध  स्थिति

 को  देखते  हुए  कोई  समाधान  नजर  नहीं  आ  रहा  और  हम  इस  समय  संघर्ष  की  स्थिति  नहीं

 हमारे  मनन््त्री  महोदय  और  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  सुझाव  विया  है  कि  हमें  उतके  साथ  बातचीत

 द्वारा  शान्तिपूर्ण  समझौते  का  प्रयास  करना  चाहिये  जिसके  अन्तगंत  सर्वप्रथम  तो  श्रील का  सरकार

 ओर  तमिल  भाषियों  के  बीच  युद्ध  विराम  लागू  किया  जाना  बाहिये  जो  श्रील  का  को  सेना  के

 मण  से  बचने  के  लिये  उसका  मुकाबला  कर  रहे  हम  मन््त्री  महोदय  से  यहू  जानना  चाहते
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 हैं  कि  जब  हमारे  मछूआरों  की  सुरक्षा  खतरे  में  पड़  गई  है  ओर  वे  अपनी  ही  जलसीमा  में  मछसी

 पकड़ने  नहीं  जा  सकते  उनकी  सुरक्षा  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  गए  हैं  ?  श्रील का  से

 णार्थियों  का  भारत  में  आना  बन्द  हो  जाये  |  यहू  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  अब  श्रील का  से  आये  शरणार्थियों  को  संख्या  एक  लाख  हो  गई  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि

 हमारे  मन्त्री  महोदय  उठाये  जाने  वाले  उपायों  पर  प्रकाष्ा  डालें  क्योंकि  उन्होंने  सभा  में  एक  बड़ा
 अच्छा  वक्तय  दिया  है  ।  समप्या  को  ओर  श्वागे  गम्भीर  न  होने  देने  के  लिये  श्रील का  के  साथ
 चीत  द्वारा  शान्तिपूर्ण  समभौते  की  दिक्षा  में  उठाये  जाने  वाले  निश्चित  कदमों  के  बारे  में  हमें  जानना

 चाहते  हैं  |

 भाज  हम  यह  देखते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  महाशक्तियाँ  हमारे  पड़ोसी  देशों  को  यह  बताने  का
 प्रयास  कर  रही  हैं  कि  मारत  अपने  छोटे  पड़ोसी  देशों  के  साथ  सर्वंदा  एक  बड़े  भाई  का  सा  व्यवहार
 करता  है  ओर  वे  सुनिद्चित  करने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  भारत  की  दोनों

 पद्दिचमी  सीमायें  ओर  हिन्द  महासागर  की  सीमाओं  पर  अद्यान्त  स्थिति  पंदा  हो  वे  चाहते

 हैं  कि  भारत  को  एक  प्रकार  के  संघर्ष  में  उलका  दिया  जाये  ताकि  श्रील'का  अपनी  सेनाओं  को

 तैनात  करने  के  लिये  ले  आये  ओर  तब  पाकिस्तान  पश्चिमी  सीमा  पर  आक्रमण  करने  का  प्रयास
 करेगा  |  जहाँ  तक  श्रील का  के  बारे  में  संनिक  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  हमें  आगे  कार्यवाही  करने
 है  पहले  इस  घटनाओं  की  बोर  ध्यान  देना  होगा  ।  क्या  श्रील का  की  सरकार  के  साथ*  बातचौत  के

 दोरान  कोई  ऐसा  रचनात्मक  संक्रेत  मिला  है  कि  वे  श्रीस का  की  सेना  के  हमलों  का  मुकाबला
 करने  के  लिये  स्वयं  को  संगठित  करने  वाले  इन  तमिल  भाषियों  की  समस्या  का  दान्तिपूर्ण  समाधान

 करना  चाहते  हैं  ?

 जब  वियतनाम  का  विद्व  की  सर्वाधिक  शक्तिशाली  महाशक्ति  अमरीका  से  युद्ध  चल  रहा  था

 तो  मैं  वहाँ  गया  था  ।  उन  दिनों  में  मैंने  बहाँ  उस  महाशक्ति  की  पराजय  के  स्पष्ट  चिन्ह  देखे  थे  ।  उन

 दिनों  में  वहाँ  सम्राट  दाईਂ  का  साम्राज्य  बाओ  दाईਂ  का  शासन  दिन  में  और  चिमिनਂ

 का  शासन  रात  में  चलता  था  श्रील का  सरकार  का  यह  कतंव्य  है  कि  अपने
 दृष्टिकोण

 को  उदार

 बनाये  क्योंकि  उन्हें  हमसे  सबक  लेना  चाहिए  ।  हम  भी  अपने  देश  में  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे

 किन्तु  हुम  अपने  दृष्टिकोण  को  उदार  बना  रहे  हैं  क्योंकि  हमारा  एक  लोकतन्त्र  देश  विकास

 को  प्रक्रिया  से  गुजर  रहे  किसी  मी  समाज  अथवा  देश  में  आन्तरिक  संघर्ष  और  विरोधाभास  मोजूद

 रहते  किन्तु  इन  आन्तरिक  विरोधामासों  का  लोकतान्त्रिक  ढग  से सम।धान  किया  जा  सकता

 साम्यवादी  समाजों  में  इन  आन्तरिक  विरोधाभासों  का  अनुशासनात्मक  ढंग  से  समाधान  किया  जाता

 विकास  फी  इस  प्रक्रिया  के  दौरान  अनेक  समस्याएं  उभर  कर  सामने  आ  रही  हैं  और  इन

 रिक  विरोधामासों  के  लिये  हम  लोकतात्रिक  ढंग  से  समाधान  खोजने  का  प्रयास  कर  रहे
 इसी  प्रकार  चू'कि  श्रील का  हमारा  पड़ोसी  देह  हमें  उन्हें  यह  बताने  का  प्रयास  करमा  चाहिए  कक

 दे  आज  जिस  जातीय  समस्या  का  सामता  कर  रहे  हैं  उसका  लोकतान्त्रिक  ढंग  से  समर्धान  खोजें  ।

 जयवधंने  सरकार  इस  समस्या  का  कमी  भी  सेनिक  समाधान  नहीं  कर  मैंने  वियतनाम  के  उसे
 दिनों  को  देखा  जयवधंने  सरकार  कभी  भी  युवा  व्यक्तियों  युवा  तमिल  भाषियों  जो  सेना  के

 आाक्रमणों  का  सामवा  कर  रहे  दबाने  से  सफल  नहीं  होगी  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इतिहास  भी  यही
 बताता  श्रील का  सरकार  को  इस  प्रकार  को  स्पष्ट  बातों  को समझना  चाहिए  ओर  इसे  सम
 समस्या  के  समाधान  करने  में  विलम्ब  नहीं  क्रना  चाहिये  ।  यदि  वे  समस्या  के  समाधान  में  विलम्ब

 क्र
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 करेंगे  तो  युवा  जिन्होंने  अपनी  सुरक्षा  के  लिये  हथियार  हाथ  में  लिये  हैं  सफल  हो
 जाएंगे  और  की  स्थापना  हो  जायेगी  ।  यह  इतिहास  के  सबक  हैं  जिन्हें  उन्हें  सीखना

 चाहिये  ।  अब  समय  आ  गया  है  जब  श्रील का  सरकार  को  बातचीत  के  द्वारा  हल  निकालने  के

 लिये  उपाय  खोजने  चाहिए  |  मैं  उनसे  तथा  अपनी  सरकार  से  जोरदार  छाद्दों  में  अपील  करता

 हूँ  कि  श्लील का  तथा  अन्य  स्थानों  पर  महिलाओं  पर  हो  रहे  अत्याचारों  के  विरुद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय
 मत  तेयार  करे  ओर  हमें  विध्व  के  सभी  देशों  की  राजधानियों  में  यह  जन  अभिमत  बनाना  चाहिए
 कि  भ्रीस का  को  सरकार  अपने  यहाँ  को  तमिल  जाति  को  जनसंख्या  को  दबाने  का  प्रयास  कर  रही

 है  भौर  उसका  पूरी  तरह  बिनाश  कर  देना  चाहती

 मैं  यह  निवदेन  करना  चाहता  हूं  कि  हम  जिगना  विलम्ब  करेंगे  समस्या  और  जटिल  हो
 जाएगी  ।  हमें  यह  जानने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  क्या  श्रीलंका  से  इस  दिशा  में  कोई  रचना

 त्मक  संकेत  मिले  हमें  इस  बात  का  भी  प्रयास  करना  चाहिये  कि  इस  समस्या  का  समाधान

 ओझीलंका  सरकार  ही  किसी  समाधान  का  प्रस्ताव  करे  |  यदि  इस  प्रकार  की  धारणा  कि  हम  बढ़े  भाई

 की  तरह  व्यवहार  करना  चाहते  बनी  रहती  है  तो  तब  श्रील का  सरकार  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण
 का  लाभ  उठायेगी  औौर  हमें  एक  कठिन  से  निक  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ेगा  शौर  ऐसी  स्थिति

 में  श्लील का  किसी  महाश्क्ति  का  अडडा  बन  जायेगा  और  महृष्कक्तियाँ  परस्पर  प्रतिस्पर्दा  के  कारण

 भी  हमारे  देश  की  सुरक्षा  को  कमजारे  करने  के  लिये  श्रील का  सरकर  की  सहायता

 इस  समस्या  पर  घ्यान  दिया  जाना  चाहिये  तथा  बातचीत  के  माध्यम  से  एक  शान्तिपूर्ण  समझौते  के

 लिये  शीघ्र  प्रयास  किये  जाने  चाहिये  |  यहू  समस्या  श्रील  का  में  तमिल  भाषियों  की  समस्या

 जैसा  कि  हमारे  मित्रों  ने  संकेत  किया  है  इस  समस्या  का  हमारे  देश  पर  भी  प्रभाव  पड़  तमिल

 बादु  श्रील का  के  समीप  है  इसको  दूरी  केवल  25  किलोमीटर  है  और  आशा  टै  कि  प्रधात  मन््त्री  द्वारा

 गठित  विक्षेष  परामर्शी  समूह  के  माध्यम  से  शीघ्र  ही समाधान  निकल  आयेगा  ।  यह  सही  दिक्षा  में

 किया  गया  एक  अच्छा  कदम  मु  आह्या  है  कि  दो  तीन  महीनों  में  इस  मामले  को  शान्तिपृर्वक
 हग  से  निपटाने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाये  जाए गे  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  उपाध्यक्ष  तमिलनाडु  के  हमारे  माननीय

 मुख्य  मल्त्री  द्वारा  माननीय  प्रधान  मनन््त्री  को  भेजे  गये  शापत  के  कारण  श्रीलका  के  सम्बन्ध  में  हो

 रही  बहस  में  मु्के  भाग  लेते  हुए  खुशी  हो  रहो  मैंने  उस  श्ञापन  को  पढ़ा  मुझे  यह  शापन  वे

 तारीक्ष  फो  विदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  द्वारा  दिये  गये  बक्तब्य  की  तरह  लगा  ।***:*

 झी  पी०  कुलसदईबेलू  :  मानतीय  सदस्य  को  ऐसा  नहीं  कहना

 डा०  एस०  जगत  रक्षकन  )  :  भारतीय  साम्यवादी  भार«

 ठदीय  साम्यवादी  दल  सहित  अन्य  दल  इससे  सहमत  थे  ।

 भी  कुलनदईबेल  :  वे  ऐसा  कंसे  कह  कहते  यह  सभी  से  सम्बद्ध  मामला  है  ।

 एक  भागनोय  सदस्य  :  यह  क्या  हो  रहा  है  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  आप  को  चाहे  शञापन  पसन्द  हो  प्रयवा  ने  भाप

 इस  तरह  आरोप  नहीं  लगा  सकते  ।  इस  प्रकार  का  कोई  आरोप  न

 बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 डा०  एस०  जगत  रक्षकन  :  कृपया  उस  छाब्द  को  कार्यवाहों  वत्तांत  से  निकाल  दें  ।  सभी
 दलों  ने  उसमें  भाग  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  इसीलिये  तो  कह  रहा  मैं  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  को
 सममभता  हूं  ।

 उन्हें  शापन  पसन्द  है  या  यह  नितान्त  भिन्न  बात  है  ।  किन्तु  ऐसी  बात  करना  आरोप
 लगाना  है

 झोसतो  वेजयन्तोमाला  बालो  :  हमसे  यहां  छोटे  भाषण  देने  के  लिए  कहा
 जाता  है

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैं  आपको  कमी  आलोचना  नहीं  करूमा  ।

 जले  पर  नमक  छिड़कते  हुए  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  25  अप्रैल  को  इस  सभा  को  एक  वक्तव्य
 भेजा  है  जिसका  उद्धरण  हमारे  अनेक  मित्रों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  उनमें  से  श्री  कुलमदईबेलू  भी

 है  जिन्होंने  कहा  है  कि  यह  पुरानी  बोतल  में  नई  हराब  की  तरह  इससे  मुझे  एक  कहानी  याद
 कआा  गई  कि  एक  पुराने  चर्च  को  गिराकर  उसके  स्थान  पर  एक  नये  की  स्थापना  की  जानी  थी
 ओर  पुराने  गिरजाघर  के  पत्थरों  का  प्रयोग  एक  नये  गिरजाघर  के  निर्माण  में  किया  जाना  यह
 बक्तव्य  इस  सभा  में  दिये  गये  अनेक  वक्तव्यों  का  संयुक्त  रूप  है  ।  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  कि

 माननीय  प्रधान  मन््त्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  सारहीन  था  और  इससे  समूचे  देश  को  तथा  विशेष
 रूप  से  तमिलनाडु  की  जनता  तथा  श्रोलका  में  तमिल  माधियों  को  भारी  निराशा  हुई  इसमें

 छ्ब्दों  का  जाल  बुना  गया  अब  आपने  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  एक  विद्षेष  सलाहकार  दल
 गठित  किया  यह  तो  बिलम्ब  करने  की  चालें  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  लेकर  अब  तक

 हम  धन्तहीन  समूहों  को  देखते  आ  रहे  हैं  किन्तु  उसका  कोई  परिणाम  नहीं
 लिकला  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गोल  मेज  कान्फ़ नस  का  भी  कोई  परिणाम  नहीं

 डा०  ए०  कलातिधि  :  मैं  सीधे  आप  पर  आरोप  लगाता  हूं  कि  आप  नाजीवादी  जयवध॑ने  को

 अत्याधुनिक  सेन््य  उपकरण  एवं  गोला  बारूद  एकन्नित  करने  के  लिये  समय  देना  चाहते  अब  भी

 बहां  हस  रायल  की  मोस्साद  तथा  ब्रिटेन  की  एस०  ए०  एस०  पहले  ही  पहुंच  चुकी  अब

 माली  में  महाशक्तियाँ  एक  उच्च  शक्ति  परेषण  केन्द्र  स्थापित  कर  चुकी  हैं  ।  अब  उन्हें  समय  देकर

 थाप  ओओोलंका  सरकार  को  वहां  के  समस्त  तमिल  भाषियों  के  विनाश  करने  में  सहायता  दे  रहे

 मुझे  इस  बात  पर  बहुत  आदइचयं  हुआ  कि  दिल्ली  में  इस  माह  आयोजित  गुट-निरपेक्ष
 सम्मेलन  में  आपने  को  मान्यता  देने  में  अतिरिक्त  चिन्ता  और  उत्साह  का  प्रदर्शन  किया  था

 थोर  आपने  को  दक्षिण  अफ्रीका  से  स्वतन्त्र  कराने  के  लिए  अन्य  देशों  से  मी  अनुरोध
 किया  इसके  लिए  आप  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सुरक्षा  परिषद  से  भी  सहायता  मांग  रहे
 इसके  आपने  की  मान्यता  की  याद  में  एक  टिकट  भी  जारी  किया  था  ।
 की  तुलना  में  हमारा  महत्व  किस  प्रकार  कम  है  ”  क्या  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  शॉविल  भाषी  दिल्ली
 से  1500  मील  की  दूरी  पर  रहते  क्या  आप  यह  सोचते  हैं  कि इस  देश  में  तमिल  भाषियों  का

 कोई  महत्य  नहीं  है  ?  इस  वेद  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  तमिल  मावियों  ने  भी  अपना  रक्त  बहाया  है  ।
 मैं  यह  जातता  चाहता  हूं  कि  क्या  तासीबिया  में  सामाजिक  अथवा  स|स्कृतिक  दृष्टि  से

 337



 ऑलका  में  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  29  1985

 जनता  को  सताया  जा  रहा  है  और  लोगों  की  हत्या  को  जा  रही  है  ?  वहां  केबल  जातीय  भेद

 को  समस्या  आपने  स्वापो  के  डा०  नाजुमा  की  सहायता  करने  का  भरसक  प्रयास  किया  है  किन्तु

 आंप  हमारे  तमिल  भाषी  भाइयों  को  ही  भूल  गये  हैं  ।

 मुझे  देनिक  समाचार  पत्रों  में  वह  चित्र  देखकर  भी  श्रादचर्य  हुआ  जिसमें  ग्रुट-निरपेक्ष  देशों

 की  बेठक  में  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  यारूर  अराफात  का  एक  हाथ  थामे  हुए  थे  ओर  श्री  नटवर

 सिंह  उनका  दूसरा  हाथ  थामे  थे  ।  जब  यासर  अराफात  का  हाथ  थक  गया  तो  विदेश  राज्य  मस्त्री

 उनकी  सहायता  के  लिए  दोड़े  गये  |  वे  अत्यधिक  उत्साह  दिखा  रहे  थे  ।  मेरे  मन  में  यासर  अराफात

 के  प्रति  किसी  प्रकार  की  दुर्भावना  नहीं  है  ।  मैं  उनका  आदर  करता  हूं  मैं  उनका  अभितस्दन  करता

 हूँ  । साथ  ही  जब  मुक्ति  संगठनਂ  की  बात  आती  है  तो  आप  उन्हें  बिल्कुल  भूल  जाते  हैं  ।  जब

 उनको  बात  आती  है  तो  आप  कहते  हैं  कि  वे  हिसक॑  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पी  ०

 एल०»  भ्ो०  के  लोगों  के  हाथों  में  गुलाब  होते  हैं  भ्रोर  तमिल  भाषियों  के  हाथ  में  बद ूके  भोर

 गोलियां  होती  किसी  भी  मुक्ति  आंदोलन  में  थोड़ी  बहुत  हिंसा  तो  होती  ही  है  ।  पी  ०

 एल०  ओ०  तथा  इ०  एल०  ओण०  में  कोई  अम्तर  नहीं  जब  आप  कहते  हैं  कि  उन्होंने  हिसा  का

 रास्ता  अपनाया  है  तो  क्या  आप  जानते  हैं  कि  उन्होंने  हिसा  और  सेनिक  उपाय  क्यों  अपनाये  हैं  ?

 तमिल  भाषियों  से  उनके  सम्रस्त  अधिकार  छीन  लिए  गये  भर  वे  अस्ततः  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे
 कि  उनके  लिए  हिंसा  के  अतिरिक्त  ओर  कोई  उपाय  नहीं  पाकिस्तान  में  जो  हुआ  था  वही  वहां

 हो  रहा  है  जबकि  आप  कह  रहे  हैं  कि  तमिल  भाषी  उग्रबादी  हिंसा  का  रास्ता  अपना  रहे  मैं

 थापको  बताना  चाहता  हूं  कि  ब्रिटिश  काल  में  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दोरान  हमने  भी  हिसा  की  थी  ।

 भगत  सिंह  ने  हिसा  का  सहारा  लिया  था  ।  महात्मा  गांधों  को  हिसा  कभी  पसन्द  नहीं  थी  किन्तु
 भगत  सिंह  भारत  के  इतिहास  में  अमर  हो  गये  ।  आप  इस  बात  को  न॒भूलें  |  मैं  पी०  एल०  ओ०

 तथा  इ०एल०ओ  ०  की  तुलना  करना  चाहता  हूं  ।  इसरायल  की  स्वतस्त्रा  के  बाद  15  लाख  अरबों

 को  मतदान  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  गया  था  और  अरब  देक्यों  में  यहुदियों  को  उपनिवेशवाद

 का  दिकार  होना  पड़ा  था  ।  अरबों  की  असंनिक  जनता  पर  बम  बरसाये  उनको  हत्याएं  की

 गई  ।  श्रीलंका  में  भी  यही  हो  रहा  है  इसलिये  वहां  इ०  ओ०  बना  ।  ]948  में  श्रीलंका

 की  स्वतन्त्रता  के  बाद  वहां  भी  वही  बात  हुई  |  तमिल  भाषियों  से  मतदान  के  अधिकार  ओर  वे  धिक

 उपचार  के  अधिकार  वापस  ले  लिए  10  लाख  इस्टेट  बकंरों  के मतदान  अधिकार  तथा  वेधिक

 उपचार  अधिकार  वापस  ले  लिये  गये  ।  असंनिक  जनता  पर  बम  बरसाये  उनका  वध  किया  गया

 और  भीरे-धीरे  तमिल  मभाषो  क्षेत्रों  मे ंतमिल  नाषियों  को  उपनिवेदावाद  का  शिकार  होना
 अतः  पी०  एल०  भो०  तथा  ६०  एल०  भो०  में  मूल  रूप  से  कोई  अन्तर  नहीं  अतः  मैं  सरकार  से

 हस  विषय  पर  विचार  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 यूगांडा  में  जो  अब  मैं  वह  जब  युगांडा  के  राष्ट्रपति  अदी  अमीन

 उन्होंने  गुजरातियों  को  नोटिस  दिया  कि  वे  24  घण्टे  के  अन्दर  देश  छोड़  कर  चले  जायें  ।  हमारी

 सरकार  ने  उस  पर  गम्मीरता  से  विचार  कियां  और  एक  विशेष  हवाई  जहाज  को  भेजा  और  वहां

 से  सभी  गुजरातियों  को  सकुशल  यहां  लाया  गया  जबकि  तमिल  भाषियों  के  मामले  में  यदि  हमारे

 छोटे  भाई  टाइगरों  द्वारा  नौकाएਂ  भी  ली  जाती  हैं  तो आप  उनका  रास्ता  रोक  देते  जब  ई  घन

 की  कमी  के  कारण  जोडंन  का  हवाई  जहाज  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्ट  पर  उतरा  तो  मुझे  रात  के  ग्यारह

 भर
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 बजे  इसको  सूचना  मैंने  विदेश  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  को  इस  उड़ान  को  रोकने  के  लिए
 तार  दिया  किन्तु  उन्होंने  कहा  कि  यह  हथियार  तमिल  भाषियों  को  मारने  के  लिए  नहीं  ले  जाये
 जा  रहे  |  क्या  आपके  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  वे  हवाई  जहाज  पर  लिख  देंगे  कि  यह  हथियार
 तमिल  भाषियों  को  मारने  के  लिए  हैं  ?  मैं  यह  नहीं  समझा  कि  आपके  मन  में  क्या  हमारे
 प्रधान  मंत्री  ने  ईरान  और  इराक  में  युद्ध  समाप्त  करने  का  भी  प्रयास  किया  और वे  दोनों  दे्षों  में

 युद्ध  की  समाप्ति  चाहते  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  और  मैं  इसका  स्वागत  करता  जब  वे
 इस  प्रकार  की  समस्या  के  समाधान  के  लिये  अथक  प्रयास  करते  हैं  तो  मुझ्के  कोई  आश्चर्य  नहीं  होता
 क्योंकि  वे  पंचशील  सिद्धान्त  के  प्रतिपादक  श्री  जबाहर  लाल  नेहरू  के  नाती  मेरे  विचार  से
 भ्राप  में  तो  अमरीकी  लोगों-सा  साहस  भी  नहीं  ग्रेताडा  में  मात्र  1000  लोगों  को  बचाने  के
 लिये  उन्होंने  संनिक  शक्ति  का  प्रयोग  किया  जबकि  श्रीलंका  में  लाखों  लोग  हत्याचारों  के  क्षिकार

 हो  रहे  हैं  ओर  आप  उनके  बारे  में  सोचने  का  कष्ट  भी  नहीं  मुझे  इस  बात  का  बहुत
 खेद  विदेदा  मंत्रालय  को  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रीलंका  भारत  का  मित्र  देश  कभी  भौ

 नहीं  मैं  स्प्रापको  जोरदार  शब्दों  में  कहता  हूं  कि  श्रीलंका  भारत  का  मित्र  देश  कभी  भी  नहीं
 श्रीमती  इदिरा  गांधी  ने  गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन  की  भ्रष्यक्षता  करते  हुए  डियागो  गाश्षिया  को

 सेनिक  अहु  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  जब  अमरीका  के  विरुद्ध  निम्दा  प्रस्ताव  रखा  तो  वह
 श्लोलंका  ही  था  जिसने  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  ।  आपको  यह  समझना  बह  श्रीलंका
 सरकार  द्वी  थी  जिसने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  उठाए  गए  प्रस्ताव  का  प्रभावी  ढंग  से  विरोध
 किया  ।  सन  1971  में  बंगलादेश  को  आजाद  कराने  के  लिए  जब  भारत  तथा  पाकिस्तान  का

 युद्ध  हुआ  तो  श्रोलंका  सरकार  ने  अपने  यहां  ई  घन  के  लिए  उतरने  की  अनुमति  केवल  पाकिस्ताल
 के  वायुयानों  को  ही  दी  ये  भूलिए  अब  उन्होंने  हमार  देश  में  जासुसी  करने  के  लिए
 तिनकोमाल्ले  में  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रान्समीटर  लगाने  की  अनुमति  दे  दी  कच्चाथीवु  सम्धि
 की  धारा  5  तथा  6  का  उल्लंधन  किया  गया  मच्छेरों  को  मच्छली  पकड़ने  नहों  दी  जाती  ।

 जिछले  4  वर्षों  से  पयंटकों  को  त्योहार  मनाने  के  लिए  भी  वहां  नहीं  जाने  दिया  जाता  ।  मक
 के  मेरे  प्रिय  छोटे  भाई  धनपती  जब  वहां  पयंटक  के  रूप  में  उनकी  नृक्यंस  हत्या  कर  दी  गई  ।

 हाल  ही  में  त्रिनकोमालल्ले  में  एक  श्री  अमृतालिगम  की  हत्या  कर  दी  गई  ।  ये  अमृतालिगम  वह  नहीं
 है  जो  तमिल  युनाइटेड  लिब्रेशन  फ्रत्ट  के  नेता  हैं  परन्तु  मैं  किसी  अन्य  युवा  मित्र  की  बात  कर  रहा

 श्रीलंका  में  एक  ब्राह्मण  मार्ग  रस  भरे  ओंठ  तथा  चमकोली  आंखों  वाली  सुन्दर  ब्राह्मण
 लड़कियों  के  उन्हें  उनके  घरों  से  निकाल  बलात्कार  किया  एक  बार  नहीं  बल्कि

 कई  एक  व्यक्षित  द्वारा  नहीं  बल्कि  बहुत  से  व्यक्तियों  अम्य  लोगों  के  समक्ष  नहीं  बल्कि
 उन्तके  अपने  माता-पिता  तथा  भादयों  के  सामने  ।  केवल  यही  नहीं  बलात्कार  के  बाद  उनके  स्तन
 काटकर  ब्राह्मणों  के  जनेऊ  में  लटका  दिए  आपका  कहने  का  क्या  मतलब  क्या  आपको

 अमी  और  प्रतीक्षा  करनी  है  तथा  जो  उस  देश  में  घिनौनी  बातें  हो  रही  हैं  उन  सभी  को  देखता

 क्रमी  और  बाकी  है  ?  गर्भवती  औरतों  के  पेट  को  संगीनों  से  चीर  कर  गर्भ  को  निकाल  दीवार
 सै  मार  कर  शया  सेनिकों  के  जूतों  की  ऐड़ी  में  लगे  बक्सुओं  के  नीचे  उन्हें  कुचला  जा  रहा
 फिर  भी  आप  हमें  शान्ति  रखने  के  लिए  कह  रहे  हैं  तथा  भाप  भाहते  हैं  कि  हम  शान्ति  बनाए

 हाल  ही  में  जाफना  से  एक  दम्पति  को  लाया  गया  ।  औरत  को  उसके  पति  के  सम्मुख  लिटाया
 गया  ।  सुवारी  के  पेड़  की  २स्सियों  को  मिलाकर  उसके  पैरों  को  बांध  दिया  गया  ।  अस्त  में  सुपारी
 के  पेड़  के  सिरों  को अलग  कर  दिया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  भौरत  के  दो  टुकड़े  हो
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 इन  हालातों  के  बावजद  भो  आप  हमारे  से  शान्ति  बनाए  रखने  के  लिए  कह  रहे  शाप  अमी  भी

 चाहते  हैं  कि  हम  मृक  दर्शक  बने  रहें  ।

 मेरे  बिचार  से  केन्द्रीय  सरकार  के  दिमाग  में  यह  डर  है  कि  यदि  हम  तमिल  ऐलाम  को

 मान्यता  दे  देते  हैं  तो  महाशक्तियां  इसका  उल्लेख  करेंगी  तथा  इसका  लखासिस्तान  थान्दोलन  से

 मुकाबला  करेंगी  ।  यदि  कोई  महाक्षक्ति  श्रीलंका  का  मुकाबला  खालिस्तान  से  करती  है  तो  मैं

 श्रापको  बता  देता  हूं  कि  वह  मुख  हैं  ।  देक्ष  में  सिखों  को समान  अधिकार  प्राप्त  वे  अपने  बच्चों

 को  देश  के  किसी  भी  कोते  में  शिक्षा  दिलवा  सकते  उन्हें  भोर  अधिक  अधिकार  प्राप्त  मे

 तमिलनाडु  में  आ  सकते  हैं  तथा  अपनी  छौक्षिक  संस्था  चालू  कर  सकते  वास्तव  में  मेरे  अपने

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  सिसों  द्वारा  दो  स्कूल  खोले  गए  सिखों  द्वारा  खोला  गया  आदर्श  विद्यालय  मेरे

 ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  देश  में  सिखों  को  हर  अधिकार  प्राप्त  वास्तव  में  वे  इस  देदा  में  ये

 बूसरों  से  भी  अच्छे  समुदाय  की  तरह  रह  रहे  हैं  तथा  वे  ओर  भी  अच्छे  तरीके  से  रहते  तमिलनाडु
 में  सारी  आटोमोबाइल  की  दुकानें  सिखों  की  ही  इसीलिए  खालिस्तान  आन्दोलन  का  श्रोलंका

 श्वान्दोलन  के  साथ  मुकाबला  क  रना  बेतुका  है  ।  इसीलिए  आपको  इस  तरह  का  डर  नहों  होना  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  दिमाग  में  एक  ओर  डर  भी  मैं  जानता  हूं  कि  तमिलनाडु  के  तमिल

 क्या  अलग  देक्ष  मांगेंगे  ?  जैसा  मेरे  प्रिय  मित्र  श्री  कुलनदरबेलु  ने  उल्लेख  किया  है  कि  पार्टी  के

 सेह्ा  महान  अरिगनार  ने  अलग  द्रविड़  का  विचार  बहुत  पहले  ही  छोड़  दिया

 वेश  की  प्रमुसत्ता  तथा  प्रतिष्ठा  को  बचाने  के  लिए  हम  दस  देश  में  पहले

 व्यक्ति  सन्  1971  में  पाकिस्तान  तथा  भारत  की  लड़ाई  के  दोरान  तमिलनाड़  के  तत्कालीन

 मुख्य  डा०  करुणानिधि  ने  6  करोड़  रुपए  जबकि  उत्तर  प्रदेश  जो  देश्व  में  सबसे  बड़ा
 राज्य  केवल  4  करोड़  रुपए  दिए  थे  ।  वह  दर्शाता  है  कि  हम  भी  देश  की  अखष्डता  बनाए  रखता

 चाहते  हैं  ।

 कई  लोगों  ने  हमारे  श्री  कदणानिधि  के  हाल  के  वक्तव्य  को  पुृथफवादी  बक्तव्य  के  रूप

 में  गलत  ध्याण्या  की  यह  बिल्कुल  बेतुका  उन्होंने  कहा  था  कि  अपने  जीते  जी  मैं  अपने

 भादयों  को  अलग  देश  बनाने  की  अनुमति  नहीं  दूं  यदि  आप  ऐलाम  को  अलग  होते  को  या  ऐलाम
 थाम्दोलन  को  मान्यता  नहीं  देंगे

 तो
 मेरी

 मत्यु  के
 बाद  मेरे  भाई  इसकी  प्रतीक्षा  नहीं  करेंगे  तथा

 इसे  सहन  नहीं  परन्तु  जब  तक  मैं  जिस्दा  हूं  मैं  उन्हें  अलग  देश  बताने  की  अनुमति  नहीं
 मेरे  दोस्तों  ने इसकी  गलत  व्याल्या  की

 प्रो०  मु  बंडवते  :  उस  दशा  में  तो  उन्हें  शाएवत  रहना

 डा०  ए०  कलानिधि  :  क्योंकि  कुछ  माननोय  सदस्यों  के  दिमाग  में  कुछ  गलत  बात  था  गई

 इसीलिए  मुझे  यह  स्पष्टोकरण  करना  पड़ा  ।

 मद्रास  शहर  में  आज  एक  थाम्दोलन  हुआ  मेरी  पार्टी  के  5  हजार  सोग  गिरफ्तार

 किए  7  विधान  सभा  के  सदस्य  तथा  एक  विधान  परिषद्  का  सदस्य  भी  गिरफ्तार  हुआ  ।

 मेरे  प्रिय  मित्र  श्री  एन०  वी०  जो  रुत्तर  भद्गास  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  भी

 गिरफ्तार  हम  न  केरद्रीय  सरकार  तथा  न  ही  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  हैं  यह  केबल  आापको

 गहरी  नींद  से  जगाने  के  लिए  यह  केबल  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  महसूस  कराने  के  लिए  है  कि
 वे  बहुत  सो  चुके  उन्हें  कृपपा  अब  जागना  चाहिए  तथा  तमिलताड़  के  लोगों  की  शाबाज  को

 उन्हें  सुनना  चाहिए  ।  बही  हमारी  प्रा्षता  है  ।
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 अन्तिम  बात  यह  है  कि  बहुत  से  सदस्य  कहते  हैं  कि  हमारा  सुझाव  क्या  मैं  केवल  यही

 कह  सकता  हूं  कि  हम  सबसे  पहले  श्रीलंका  से  राजनयिक  सम्बन्ध  समाप्त  कर  दें  ।  क्ूसरे  हमें  श्री  लंका
 के  साथ  आर्थिक  तथा  व्यापारिक  सम्बन्ध  समाप्त  कर  देने  चाहिए  ताकि  श्रीलंका  में  आर्थिक

 घमस्या  उत्पम्न  हो  जाए  तथा  जयवधे  ने  को  सरकार  को  दबाव  में  आकर  भारत  सरकार  की  बात

 सुनने  पर  मजबूर  होगा  पड़े  ।  अस्त  गोली  संगीव  उठानी  इसमें  संकोच  महीों
 करना  जब  क्षरणार्थियों  की  समस्या  से  पड़ोसी  राज्य  जंसे  पद्चिम  बंगाल  तथा  भारत  के

 भ्रस्य  हिस्से  प्रमावित  हुए  तो  तत्कालीन  बिदेक्ष  मंत्री  सरदार  स्वर्ण सिह  ने  एक  बकतव्य  में  कहा  कि

 याह्यासान  के  शासन  के  कारण  ही  लोगों  को  याह्यालान  के  विरुद्ध  विद्रोह  करना  इसीलिये

 बंगलादेश  में  मारत  का  हस्तक्षेप  करना  हर  प्रकार  से  नन््यायसंगत  देक्ष  को  स्वतन्त्र

 करवा  तथा  हस्तक्षेप  करना  मारत  के  लिए  हर  प्रकार  से  न््यायसंगत  सरदार  स्वरणसिह  ने

 ऐसा  कहा  ।  इसीलिए  तमिल  एलाम  को  स्थतन्त्र  कराने  के  लिए  मुझे  उन्हीं  क्षब्दों  का  प्रयोग  करने

 दीजिए  तथा  उन्हीं  के  शब्दों  को
 उद्धत

 करने  दीजिये  ।

 मंत्री  न ेआज  जो  वक्तव्य  दिया  है  मैं  उसी  में
 से उड़  त

 करना  चाहता  उन्होंने  कहा  :

 राज्य  से  मुसलमानों  तथा  तमिलों  के  भझगड़ों  की  परेक्षान  करने  वासी  खबरें  बड़े

 पैमाने  पर  था  रही  इससे  बहुत  बुरी  तथा  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसके  कारण

 पहले  से  चली  भा  रही  जटिल  समस्या  ओर  भी  बढ़  जाएगी  ।  लगता  असुरक्षा  तथा

 दिचितता  और  बढ़  गई  इसमें  मंत्री  जी  ने  बिल्कुल  ठीक  बताया  है  कि  इसका  कारण  क्या  है  !

 इस  बारे  में  मैं  27  1985  के  हिन्दू  से  उद्ध,त  करता  हूं  :-

 की  स्वतन्त्र  नागरिक  समिति  जिसने  तमिश्-मुस्लिम  दंगों  की  जांच  की

 कहा  है  कि  विशेष  कार्य  बल  के  कुछ  इन  दंगों  में  क्षामिल  थे  ।”

 श्रीलंका  के  श्री  जे०  आर०  जयवर्षने  को  कल  अस्तुत  को  गई  रिपोर्ट  में  कहा

 गया  है  कि  प्रत्यक्ष  दक्षियों  के  अनुसार  इरावुर  तथा  कथानकुडी  में  दंगों  को  विधेष  कार्य

 बल  के  कामिकों  ने  मड़काया  तथा  उतठ्रेरित  कराएटीव  जो  अमराई  जिले  में  एक

 बर्तीय  गांव  युवाओं  की  एक  भीड़  ने  विशेष  कार्य  बल  के  लोगों  की  सहायता  उस  गांव  के

 सभी  2  हजार  मकानों  को  नष्ट  कर  दिया  ।

 यह  डा०  फ्रंक  जयसिह  जो  कोलस्बो  स्थित  जाति-सम्बन्धी  अध्ययन  के

 ध्ट्रीय  केंद्र  के  परामशंदाता  की  गई

 में  कहा  गया  है  कि  3  दिल  से  चल  रही  इस  हिंसा  के  कारण  मारी  क्षति  हुई
 जिसमें  11  भ्यक्तित  मारे  40  से  अधिक  को  अस्पताल  में  चिकित्सा  दी  गई  तथा  12  हजार  गेघर

 हो  गए  दुर्घटनाओं  के  इस  तेज  सिलसिले  के  कारण  पूर्वी  को  पूरी  तरह  उजाड़  विया  गया

 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  कयानकुडी  के  समीप  एक  तमिल  मवाटकुलम  को  2
 अप्रैल  को  तष्ट  कर  दिया  गया  तथा  हमले  के  थोरान  पुलिस  कमाण्डो  की  बस्तरबन्द  गाड़ी  को  वहाँ
 उपस्थित  रहने  दिया  गया  ।  24  भ्रप्रेल  को  बट्टीकलोथआा  तलिगम  क्षेत्र  में  दो  बार  आग  लगी  जिससे

 125  मकान  वष्ट  हो  गए  ।

 में  पूछा  गया  कि  हिसात्मक  दंगों  को  समाप्त  करने  तथा  श्षाम्ति  स्थापित  करने  के

 लिए  सरकार  ने  कोई  भी  प्रयास  क्यों  सहीं  किया  ?  इस  बारे  में  सुरक्षा  प्राधिकारियों  को  स्पष्ट

 अनुदेश  क्यों  नहीं  दिए  गए  ?”



 श्रीलंका  मैं  विद्यमान  स्थिति  कै  बारे  में  चर्चा  )  29  1986

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  खुलकर  यह  नहीं  कहना  चाहते  कि  ये  सभी  चीजें  पुलिस
 तथा  सेना  से  मिलकर  हो  रही  हैं  तथा  आप  सुविधापुर्वेक  ये  सब  बातें  भूल  गए  मैं  माननीय

 मंत्री  को  यह  कहना  चाहुंगा  कि  श्रीलंका  के  विरुद्ध  सेना  के  जरिए  कारंवाई  करने  में  कोई  बुराई

 नहीं  सन  1971  में  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  थीं  तो  उन्होंने  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  युद्ध  का

 सहारा  लिया  ।  इस  सदन  में  सभी  उनको  प्रशंंता  करते  हैं  तथा  पूजा  फी  जाती  यहाँ  तक  कि

 हमारे  विरोधी  दल  के  नेताओं  द्वारा  जिसमें  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  भी  शामिल  हैं  जो

 उनकी  काली  माता  देवी  के  रूप  में  पूजा  करते  हैं  तथा  प्रशंसा  करते  यहां  मैं  भापको  आदवासन

 देता  हूं  कि  यदि  थ्राप  उसी  प्रकार  लंका  के  विरुद्ध  युद्ध  लड़ें  तो  मैं  आपके  सामने  भूंक  जाऊ गा  तथा

 मैं  आपकी  देश  के  नेता  के  रूप  में  पूजा  करूंगा  ।  यहां  तक  कि  मैं  पद  से  त्यागपतन्र  देने  के  लिए  भी

 तैयार  हूं  तथा  अपनी  सीट  कांग्रेस  (६)  को  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  भगवान  के  ऐसा  न

 डा०  ए०  कलानिधि  :  यदि  यह  भी  सम्शव  नहीं  है  तो  तमिल  लिब्व धन  संगठन  को  मान्यक

 दे  दीजिए  ।  वे  फिर  अपने  आप  हर  चीज  की  देखमाल  कर  लेंगे  ।  तमिल  में  एक  कहावत  है  कि  :

 कन्सियार  कडंक््कन  कथोबोटूल

 कलया रकु  समालेयुस  कामुगारुम

 इसका  यह  अर्थ  है  कि  यदि  आंखों  के  माध्यम  से  भी  स्त्रियां  संकेत  कर  दें  तो  युद्ध  बोर

 पहाड़ों  का  चुरा  करके  सरसों  के  दाने  के  बराबर  कर  इसीलिए  उनकी  आंसों  का  एक  इशारा

 ही  बीरों  द्वारा  पहाड़ों  को  चूरा  कर  सरसों  में  बदलने  के  लिए  पर्याप्त

 मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  का  बहुत  आमारी  हूं  जिन्होंने  मुझे  इतने  समय  तक  बोलने  की

 अनुमति  दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  सभी  को  अनुसति  देता  हूं  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  यदि  कोई  अन्य  व्यक्ति  पीठाश्षीन  होता  तो  उन्होंने  मु्के  छक्षीत्  ही
 बिठा  दिया  होता  ।  इसके  लिये  मैं  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  का  बहुत  थआभारी  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समी  को  बोलने  की  अनुमति  देता  मैंने  किसी  को  कमी  नहीं  रोका  ।

 श्रीमती  बंजयन्तीमाला  बालो  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  कुछ  क्षब्द  बोलने
 का  अवसर  वेने  के  लिये  मैं  श्रापको  धन्यवाद  देती  हु  ।  हैं  आपको  श्राएबासम  दे  सकती  हूं  कि  यदि
 मैं  अपनी  बात  5  मिथट  में  कह  सकती  हूं  तो  मैं  20  मिनट  गहीं  लू  गी  ।

 मैं  अपने  प्रधान  श्री  राजीव  गांषी  द्वारा  श्रीलंका  को  अद्यतन  स्थिति  के  बारे  में  25
 अप्रैल  को  दिये  वक्तव्य  का  स्वागत  करती  हूं  ।  हमारे  मानवीय  बिदेहझ्म  मंत्री  मे  भी  इस  महत्वपूर्ण
 मामले  पर  वक्तव्य  दिया  है  ।

 हमारे  मावनोय  सदस्य  श्रीलंका  के  इतिहास  तथा  जो  खस्ता  हालत  आजकल  वहां
 चल  रहो  है  उसके  बारे  पहले  बता  चके  इसीलिये  उन  बीजों  के  बारें  में  मैं  विस्तार  से  नहीं
 बताना  चाहती  |  परन्तु  उनका  रोष  तथा  दर्द  भमलीभाति  समझा  जा  सकता  है  क्योंकि  मैं  भी

 साडु  से  हूं  तथा  तमिल  होने  के  गाते  उनकी  बरेशासी  में  भागीदार  तया  मैं  प्रधान  मंत्री  से  यह

 अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  श्रीलंका  की  बुरी  स्थिति  को  अति  तत्काल  ठीक  किया  जब



 9  1907  श्रीलंका  में  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 मैं  कहती  हूं  एक  तमिल  होने  के  नातेਂ  तो  मैं  यह  भी  कहती  हु  कि  एक  मारतीय  होने  के

 क्योंकि  मैं  जानती  हूਂ  कि  इस  समस्या  से  केवल  तमिलनाडु  के  हो  लोग  परेक्षान  नहीं
 हैं  बल्कि  सारे  भारत  के  लोगों  के  लिए  यह  चिन्ता  का  विषय  है  ।  हमारे
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  भारत  के  पास  हथियार  हम  सुत्ृज्जित  हम  श्रोल का  जंसे

 छोटे  देश  के  विरुद्ध  हथियारों  का  इस्तेमाल  क्यों  नहों  कर  सकते  ?  मैं
 महसस

 करती  हूं
 कि  यह  जितना  कहना  आसान  उतना  करना  क्योंकि  हम  इसकी  प्रतिक्रिया  के  बारे  में

 सोच  सकते  हैं  ।  जिस  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  हमें  सामना  करना  पड़ेगा  उसके  बारें  में  क्या  होगा  ?

 मैं  सोचती  हु  कि  केवलਂ  से  ।

 श्री  पो०  :  आप  यह  मत  भूलिए  कि  आप  दक्षिण  मद्रास  निर्वाचन  क्षेत्र  से

 शोमतो  बेजयन्तोमाला  बालो  :  मैं  यहां  एक  तमिल  के  नाते  बात  नहीं  कर  रहो  बल्कि  एक
 भारतीय  होने  के  नाते  बात  कर  रही  हू  ।  मैं  उसे  फिर  दोहराती  इसोलिये  बड़ी  सावधानी  से

 इस  नाजुक  स्थिति  का  समाधान  करने  का  प्रयास  करना  हमारे  प्रधान  मंत्री  इस  समस्या
 का  समाधान  बड़ी  सावधानी  तथा  गम्भीरता  से  कर  रहे  हैं  ।

 स्थिति  गम्भीर  है  श्रोर  हम  सब  इससे  प्रभावित  हैं  भारत  की  नीति  अच्छे
 पारस्परिक  सदमाव  विदवास  ओर  मंत्री  को  खेद  की  बात  है  कि  श्रीलंका  सरकार  उसे  समझ

 नहीं  श्रोल'का  के  हालात  दिन-प्रतिदिन  बिगड़  रहे  हैं  ।  ह॒त्यायें  ओर  कार्यवाहियां
 प्रतिदिन  हो  रही  इन  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाओं  को  हम  प्रतिदिन  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  अपने

 तमिल  भाइयों  के  साथ  हो  रहे  ध्यवहार  पर  हमें  न  केवल  खेद  है  अपितु  पीड़ा  भी  तमिलनाडु
 शरणाथियों  से  मर  गया  है  जिनकी  दशा  दयनीय  है  ।  उन्हें  उजाड़  दिया  गया  है  उनके  परिवार

 तबाह  हो  गये  हैं  ।  वे  निराश  हो  चकेः  हैं  |  मैं  कुछ  महिला  विस्थापितों  से  मिली  थी  तथा  उनको  बातें

 सुनीं  |  उनकी  कहानी  इतनी  दर्दनाक  है  कि  दाब्दों  में  बयान  नहीं  की  जा  सकती  इन  गरीब  तमिल

 बन्धुओं  पर  कितने  भयंकर  अत्याचार  हुये  हैं  उनको  सुनकर  विश्वास  नहीं  होता  ।

 मेरा  सुकाव  है  कि  संसद  के  दोनों  सदनों  का  एक  उच्च  दाक्ति  प्राप्त  शिष्टमंडल

 गठित  किया  जाये  जोकि  श्रीलंका  जाये  तथा  वहां  के  सांसदों  से  मिलकर  इस  बात  का  अध्ययन  करें

 कि  किस  प्रकार  स्थिति  को  सुधारा  जा  सकता  विपक्ष  के  सदस्य  ने  भी  व्यक्त  किया  है  कि  केम्त्र

 सरकार  सोयी  हुई  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  से  क्या  अपेक्षा  की  जाती  मैं

 पुछना  चाहता  हूं  कि  उनके  नेता  श्रो  करुणानिधि  वहां  पर  जाकर  स्थिति  का  अध्ययन  कर  समाधान

 क्यों  नहीं  निकालते  ?  केसर्द्र  पर  आक्षेप  लगाने  की  थपेक्षा  यह  फायंवाही  श्री  करुणानिधि  के  लिए

 ब्रुद्धिमत्तापूर्ण  होगी  ।

 8.00  म०१०

 सभा  से  मैं  सभी  सदस्यों  से  अपील  करती  हूं  कि  शिष्टमण्डल  के  वहां  जाने  तथा  इस  मामले
 पर  बातचीत  शुरू  करने  से  पहले  बहां  से  पहले  हिंसा  को  समाप्त  इससे  विश्वास  पैदा  होगा  ।
 मस्तिष्क  ठंडे  होने  पर  ही  शांति  स्थापित

 मैं  प्रधान  मंत्री  को  बधाई  देतो  हूं  जिन्होंने  जनता  को  समस्या  के  तत्काल  समाधान  की

 दिया

 के  संबंध  में  तथा  इस  उहं  ए्य  हेतु  विशेष  सलाहाकार  बोर्ड  गठित  करने  का  आादबासन
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 ee  कक

 मैं  एक  बार  फिर  से  दोहराना  चाहता  हु  कि  श्रीलंका  संश्क।र  हमारे  मुस्लिम  बम्धुंओों  के
 बीच  दरार  पंदा  करना  चाहती  है  तथा  यह  सभी  बातें  वे  किसी  प्रभाव  के  कारण  कर  रही  है
 जिससे  कि  हम  सभी  परिचित  हैं  ।  इस  समस्या  के  साथ  बुद्धिमत्ता  से  निपटना  यह
 एक  संवेदनशील  मामला  है  मुझ  विद्वास  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  समस्या  का  शांतिपूर्ण  हल  हृढ़ने
 में  समय  होगे  ।

 करी  बो०  सोभनाव्रीसवरा  राव  :  उपाध्यक्ष  श्रीलंका  के  30  लाख

 तमिलवासियों  की  हालत  बद-से  बदतर  होते  जा  रही  हजारों  तमिल  लोगों  की  सेना  द्वारा  हत्या
 कर  दी  गई  ।  उनमें  से  अधिकांश  भोले  नागरिक  हजारों  तमिल  युवकों  को  सेना  द्वाश  हत्या  कर

 दी  गई  ।

 सेना  आंतक  पेदा  कर  रही  तमिल  उग्रवादियों  की  कार्यवाहियों  के  उन्मूलन  के  नाम
 पर  वे  सभी  तमिल  वस्तुओं  का  विनाश  कर  रहे  हैं  ।  वे  महिलाओं  व॒द्धों  एवं  बच्चों  की  भौ  हत्या  कर

 रहे  हैं  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  विस्तार  से  बताया  है  जिसे  मैं  दोहराना  नहीं  चाहता  ।

 श्रीलंका  सरकार  ने  तमिल  लोगों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कुछ  प्रयास  शुरू  किये  हैं  तथा

 इन  सुरक्षा  विनियमों  ने  उत्तर  तथा  पूर्व  देश  में  आपातस्थिति  प्रंदाकर  दी  पूरा  जाफना  क्षेत्र

 विशिष्ट  उद्देश्यों  के  लिए  सुरक्षा  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  कोई  निजी  वाहन  का  उपयोग  नहीं
 कर  सकता  एक  साईकल  का  उपयोग  करने  के  लिए  पुलिस  अधीक्षक  से  परमिट  लेना  पढ़ता
 श्रीलका  में  तमिल  लोगों  क ेमौलिक  अधिकार  के  हनन  का  यह  विधिष्ट  उदाहरण  जाफना

 छोड़ने  तंथा  वहां  प्रवेश  करने  के  लिए  सरकारी  एजेंट  से  परमिट  लेना  पड़ता

 श्रीलंका  में  अल्पसंख्यक  तमिलों  के  प्रति  सेना  द्वारा  अत्याचार  किए  जा

 अन्धाधुन्ध  गोली  चला  तंग  करके  उत्तर  में  सेना  तप्रिल  लोगों  में  निरन्तर  भय  की  स्थिति  प्रदा

 कर  रहो  है  ।

 पथक्तावादी  होने  से  तमिल  उम्रवादियों  के  विरुद्ध  संब्षं  ने  नंतिक  जातीय  संघर्ष  का  रूप

 ले  लिया  भथिंहली  सेना  ने  उत्तरी  क्षेत्रों  में  जहां  पर  तमिल  लोगों  की  बहुसंख्या  है  के  दबाते  के

 लिए  सभी  नियम  ताक  में  रख  दिये  हैं  ।

 तमिल  आंतकवाद  के  विरुद्ध  सेना  का  कार्यवाही  से  हस  क्षेत्र  की  अर्थ-व्यक्स्था  ठप्प  हो  गई

 25000  मछआरों  को  मछलो  पकड़ने  में  मना  किया  गया  जबकि  उनकी  आराजो  विका  का  यही

 मात्र  साधन  है  ।  जाफता  क्षेत्र  मे  पहले  ही  अनाज  और  अन्य  वस्तुओं  की  कमी  ओर  अगर

 क्षित  मात्रा  में  अनाज  वहां  सप्लाई  न  किया  गया  तो  लोग  भूखों  मरने  लगेंगे  खाना  खरीदने  के  लिए

 महिलःओं  को  अपने  नेकलस  तथा  चड़ियां  बेचनी  पड़  रही  परन्तु  ऐसे  थोड़े  से  ही  दुकानदार

 हैं  जिनके  पास  जेवरात  खरीदने  के  लिए  घन  बचा  व्यवसाय  ठप्प  पड़ा  है  ।

 हजा  रों  तमिल  श्रीलंका  भारत  आ  गये  हैं  तथा  कई  यूरोप  चले  गये  हजारों

 युवकों  को  पकड़  कर  सेनिक  कंभ्पों  में  रखा  गया  सेना  की  हिरासत  में  बहुत  से  युवकों  की  हत्यम
 मारपीट  के  स्पष्ट  प्रमाण  मिले  हैं  ।  बहुत  से  इन्जीनियर  तथा  डाबटर  द्वीप  छोड़  गये  हैं  ।

 6  बजे  सायं  से  5  बजे  सुबह  तक  कफ्यूਂ  के  कारण  हस्पताल  नहीं  जा  सकते  अतः

 मुत्यु  को  बरण  करना  पड़  रहा  जाफना  अस्पताल  में  महत्वपूर्ण  ववाइयां  ऑक्सीजन  तथा

 बिकित्सा  सुविधाएਂ  इत्यादि  नहीं  हैं  ।

 -
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 सना  के  बबंरतापूर्ण  कृत्यों  से नरमपं  थी  तमिल  लोगों  की  राय  भी  अधिकारियों  के  विक्दद्

 हो  गई  फादर  माहुकल  जाफना  के  विकार  जनरल  ने  कहा  है  :
 भयभीत  तथा  निराश  वे  विवशता  अनु मव  करते  हैं  ।  जहाँ  पर  समाबता

 लोकतंत्र  नहीं  बचा  ।  तमिलों  के  साथ  दूसरे  दर्ज  के  नागरिकों  की  भांति  व्यक्ह्टार  किया

 जा  रहा  है  |  तमिल्र  लोग  श्रील का  में  अपना  तथा  अपने  बच्चों  का  कोई  भविष्य  नहीं:स्रम-
 भरते  ।.  उन्होंने  समक्र  लिया  है  जीवन  के  सभी  क्षेत्रों  से उनका  सिंहालियों  द्वारा  उन्मूख्नतर
 किया  जा  रहा  है  ।

 में  सेना  तथा  पुलिस  के  तथा  सरकार  द्वारा  तमिल  लोथों  को

 मूलभूत  लोकतंत्रीय  अधिकारों  से  वंचित  करने  तथा  शिहली  लोगों  द्वारा  परेक्षान  किश  जाने

 के  का  रण  विवश  होकर  तमिलों  ने  पूृषक  तमिल  एलम  की  माँग  की  है  ।  सेना  द्वारा  की  जा

 रही  ज्यादतियों  के  कारण  उग्रवादी  युवकों  की  बदले  की  भावना  के  कारण  आतंकवादी  कार्य

 बाहियाँ  बढ़  गई  हैं  ।”
 '  श्रीलंका  सरकार  की  इस  धोषणा  से  कि  30,000  सिहली  १रियार  उत्तर  तथा  पूर्वी  प्रदेशों

 में  बसाये  स्थिति  और  भी  खराब  हो  गई  यह  आग  में  ईघत  का  काम  यह
 नवम्बर  1983  में  दिये  गये  बचनों  के  विरुद  परिक्षिष्ट  में  कहा  गया  है

 से  उत्तरी  तथा  पूर्वी  प्रदेशों  की  जनसांहियकीय  ढाँचा  परिवर्तित  नहीं  होगा  ।

 अधिक  घातक  भाग  है  :

 क्षेत्रों  में  बसाये  जाने  वाले  लोगों  को  आग्नेय  अस्त्रों  करे  उपयोग  में  प्राक्षिक्षण

 दिया  जायेगा  ।”

 मैं  श्री  जयवर्धमे  को  चेतावनी  देता  हूं  कि  इससे  उप-महाद्वी प  में  गह  युद्ध  छिड़  जायेगा  ।  अत

 श्रीलंका  सरकार  को  चेतावनी  दी  जानी  चाहिए  कि  किसी  भी  हालत  में  उसे  उपनिवेशवादो  को

 नहीं  अपनाना

 दुर्भाग्य  से बीन  तथा  पाकिस्तान  दोनों  ही  श्रीलंका  को  छस्त्र  बेच  रहे  श्रीलंका  द्वारा

 ज्अपने  संनिकों  की  सहायता  हेतु  इसरायली  प्राक्षिक्षिक  तथा  ब्रिटिश  एस०  ए०  एस०  मंगाये  गये  हैं

 कह  अव्यम्त  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  ये  देदा  श्रीलंका  सरकार  की  तमिलों  की  के  लिए  सहाषता

 तकर  रही  हमें  इन  सभी  सरकारों  से  अपील  करनी  चाहिए  कि  श्रोलंका  को  एस्त्रों  की  सप्लाई

 करें  ।

 फिर  भी  मैं  श्रापको  बताना  चाहुंगा  कि  न  तो  उप्रवादी  तमिल  युवकों  के  कृत्यों  तथा  न

 भोर  न  ही  संनिक  कार्यवाहियों  से  समस्या  का  समाधान  हो  सकेगा  ।  इस  जातीय  समस्या  का

 घान  केवल  राजनीतिक  स्तर  पर  ही  हो  सकता

 राजनीतिक  समाघान  के  अंतर्गत  तमिलों  को  अपने  बहुसंश्या  वाले  क्षेत्रों  में  कुछ  प्रमुखता

 मिलनी  इन्हें  संगुक्त  श्रीलंका  देश  के  लिए  तमिलों  के  लिए  कुछ  अधिक  स्वायत्तत्षा.दी

 जानी  पब्राहिए  ।  क्योंकि  कई  तमिल  नेता  पृथक  होने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  हाल  ही  में  श्रीलंका  द्वारा  नामित  सलाहकार

 को  श्लुक्ाव  देना  चाहिए  कि  उत्तर  तथा  दक्षिण  के  तमिल-बहुलता  बाल  क्षेत्रों  में  मुख्य  मन्त्री  वहाँ  की

 जनता  द्वारा  निर्वाचित  किये  जाने  चाहिये  न  कि  राष्ट्रपति  जयवधंते  द्वारा  मामांकित  फिये:-अ्राने

 ।  प्राव्रेशिक  परियदों  को  कुछ  सीमित  विधायी  भ्रधिकार  दिये  जाने  तथा  प्रदेशों  में

 जफर३
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 उनका  प्रदासनिक  मशीनरी  तथा  पुलिस  पर  नियंत्रण  रहना  सलाहकार  समिति  को  श्री

 लंका  सरकार  के  साथ  अपनी  बातचोत  के  दोरान  इस  बात  का  ध्यान  रखता  चाहिये  कि  श्रीलंका

 द्वारा  इन  मूलभूत  अधिकारों  को  स्वीकार  किया  जाता  है

 यदि  श्रीलंका  सरकार  राजनीतिक  समाधान  की  चेष्टा  नहीं  करती  तथा  दूसरी  शोर  तमिल

 जनता  पर  अत्याचार  जारी  रखती  है  तो  मेरा  सुकाव  है  कि  भारत  सरकार  को  मोन  नहीं  रहता

 चाहिए--जब  हजारों  तमिल  भाइयों  की  हत्या  की  जा  रही  है  तो  सरकार  बहुत  देर  तक  अपने  नेत्र

 बन्द  महों  रल  इसे  समय  की  मांग  को  देखते  हुए  श्रीलका  सरकार  से  कहना  चाहिए  कि

 तमिलों  की  हत्या  तुरन्त  बन्द  को  जाये  अन्यथा  भारत  को  30  लाख  तमिल  जनसंख्या  के  हितों  के

 संरक्षण  के  लिए  कार्यवाही  करनी
 है

 एक  सुखद  संकेत  है  कि  सभी  उग्रवादों  तमिल
 ग्र्प

 अपने  भेदभाव  भूलाकर  इकट॒ठे  हो  गये

 वे  राष्ट्रपति  जयवध ने  को  बातचीत  के  लिए  विवक्ष  कर  सकते  जिसके  लिए  उन्होंने  इन्कार
 कर  दिल्ल  था  ।

 मुझे  प्रसस्नता  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  30  लाख  तमिल  लोगों  के  हितों  के  संरक्षण  का

 .  बचनम  दिया  उन्होंने  श्रोलंका  के  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्धने  से बातचीत  के  लिए  एक  सलाहकार

 भ्रुप  का  गठन  किया  इस  कार्य  को  अब  अविसम्ब  किया

 एक  बिस्थापित  राहृत  निधि  स्थापित  होनी  चाहिए  क्योंकि  उनमें  से  बहुत  से  व्यक्तियों  ने

 श्रोल का  में  अपना  सर्वस्व  लोटा  दिया  ।  मैं  अपनो  पार्टी  की  ओर  से  30  लाख  तमिल  जनसंस्या  के
 प्रति  अपनी  सहानुभूति  व्यक्त  करता  हूं  तथा  मूलभूत  लोकतंत्रीय  अधिकार  आत्म  उनके

 बहुलता  वाले  क्षेत्रों  में  स्व-शासन  प्राप्त  करने  में  समथेन  करने  का  वचन  देता  हूं  ।
 उपाध्यक्ष  इन  क्षब्दों  क ेसाथ  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धम्यवाद

 देता

 भी  राम  रतन  राम  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  श्रीलंका  के  तमिलों  के
 सम्बन्ध  में  चल  रहे  वाद-विवाद  पर  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  जिन  भावनाओं  को  व्यक्त  किया  मैं
 भी  उनके  साथ  हूं  ।  आज  हमारे  सामने  प्रदन  यह  यहीं  है  कि  श्रील का  की  समल््या  इस्टरनल  समस्या

 जओीलंका  ओर  तमिल  लोगों  के  बीच  की  समस्या  बल्कि  हमें  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए
 कि  श्रीलंका  ओर  भारत  के  बीच  का  यह  सम्बन्ध  है  |  वहां  पर  हमारे  तमिल  भाइयों  के  साथ  श्रीलंका
 गबनेमेंट  जो  व्यवहार  कर  रहो  उसमें  हमारा  क्या  योगवान  होना  चाहिए  ?

 भारत  एक  तान-एलाइन्ड  नेशन  हम  नान-एग्रेशन  में  विश्वास  करते  लेकिन  स्राथ  ही
 साथ  यह  भी  विध्वास  करते  हैं  कि  सारी  के  जो  मानव  अधिकार  और  मौलिक  अधिकार  हैं
 बह  दुनिया  के  हर  व्यक्ति  को  उपलब्ध  होते  चाहिये  ।  हम  सारी  दुनिया  के  सामने  लास-एलाइल््ड
 तेशन्ज  में  यह  बताने  की  कोशिश  करते  हैं  कि  भारत  का  स्टेंड  क्या  है  ।  जहां  मोलिक  अधिकार  धर
 मानव  अधिकार  छीने  जाते  उनके  लिये  हम  अपने  मुल्क  में  और  एलाइल्ड  नेशस्ज  की
 रेंस  में  बकालत  करते  हे

 श्रील का  के  हमारे  तमिल  भाइयों  के  साथ  जो  अध्याचार  और  अन्याय  हो  रहा  भ्रगर  हम
 उस  बारे  में  चुप  लगाकर  तो  बह  विदेश्षी  तत्व  जो  हमारे  मुल्क  में  देखना  चाहते  भोर  जो
 एक  तरफ  हमारे  लोगों  को  भड़काते  हैं  तथा  भड़काकर  राज्य  की  मांग  करवाने  कोशिश
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 करते  हमारे  देश  के  टुकड़  करने  को  कोधिष्  करते  वही  तत्व  जो  हैं  उनका  श्रील का  में  आज

 वूसरा  रुख  होता  है  ।  वहां  जब  उनके  मोलिक  अधिकारों  की  बात  आती  है  तो  वही  तत्व  हमारे  वेश

 के  फिर  से  टुकड़े  कराने  की  कोशिश  करते  वहां  पर  रहने  वाले  जो  तमिल  जो  श्रील का  के

 नेशनल्स  हैं  उनके  अधिकार  दिलाने  की  बात  वे  नहीं  करते  हैं  बल्कि  वे  चाहते  हैं  कि  जो  मारतोय

 नेशनल्स  हैं  उनको  वहां  से  भारकर  भगा  दिया  जाए  और  इस  प्रकार  से  वे  हमारे  देश  के  सामने  एक
 समस्या  खड़ी  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  हम  मारत  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहेंगे  कि

 भआराजादी  के  पहले  जो  ब्रिटिश  इण्डिया  अंग्रेजों  के  शासन  में  उस  समय

 बर्मा  ओर  श्रीलंका  अलग  नहीं  उनको  ब्रिटिश  इष्डिया  ही  कहा  जाता  था  ।  वही अ ंग्रेजी
 तत्य  ओर  दूसरे  मुल्कों  जब  हिन्दुस्तान  की  भ्राजादी  की  बात  भाई  तो  उन्होंने  देश  के  दो  टुकड़े
 कराकर  पाकिस्तान  का  निर्माण  कराया  ।  इन  बातों  को  मैं  इसलिए  दोहराना  चाहता  हूं  कि  ब्रिटिश

 इष्डिया  में  उस  समय  पाकिस्तान  क्रिएट  कराकर  हिन्दुस्तान  के  दो  टुकड़े  हुए  ओर  उसके  बाद  जब

 बंगलादेश  में  रहने  वालों  क ेलिए  मोलिक  अधिकारों  की  बात  हुई  तो  बहां  भी  युद्ध  हुआ  ओर  मोलिक

 अधिकारों  की  बात  हुई  तो  वहां  भी  युद्ध  हुआ  ओर  मोलिक  अधिकारों  के  लिए  हमें  भी  वहां
 फीयर  करना  पड़ा  और  इस  प्रकार  से  बंगलादेश  का  निर्माण  आज  हमारे  सामने  समस्या  यह
 है  कि  एक  तरफ  हम  वकालत  करते  हैं  कि  मौलिक  अधिकार  दूसरे  लोगों  को  मिलने  हम
 भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहेंगे  कि  इस  बात  से  हमें  डरने  की  कोई
 आवध्यकता  नहीं  है  कि  विदेशों  तत्व  यह  कहेंगे  कि  एक  तरफ  हम  श्रील का  में  वहां  रहने  बालों  पर

 जो  अत्याचार  हो  रहा  हैं  उनके  मोलिक  अधिकारों  के  लिए  हम  वहां  मदद  करते  हैं  तो  कल  हमारे
 सामने  समस्या  खड़ी  हो  जायेगी  कि  हम  मागालेंड  को  क्यों  न  आजादी  दें  ओर  खालिस्तान  को  क्यों
 सम  मानें  परम्तु  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  आजादी  के  बाद  जब  हमारा  संविधात  बना  यान  टू  नेशन  ध्योरी

 के  बाद  जब  हिन्दू  मुसलमान  अलग  हुए  और  उसके  बाद  जब  भारत  जाजाद  पाकिस्तान  भी

 बना  तो  हमारे  अपने  संबिधान  में  भारत  के  रहने  वालों  ने  इस  बात  को  अंग्रीकृत  किया  कि  हम
 इण्डियन  नेह्नल्स  भारत  के  नागरिक  हैं  वह  चाहे  पंजाब  में  रहते  कश्मीर  में  रहते  हों  या

 तमिलनाडु  में  रहते  हों  या  किसी  भी  हिस्से  में  रहते  सभो  को  बराबर  मोलिक  अधिकार
 प्राप्त  हुए  ।  किसो  प्रकार  की  डिस्क्रिमिनेशन  की  बात  नहीं  की  गई  ।  सभी  इण्डियन  समी  भारत

 के  नागरिक  हैं  ओर  सभी  को  भारत  को  नागरिकता  के  अधिकार  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  इसलिए  भाहे
 कोई  पंजाब  का  रहने  वाला  हो  या  नागालेंड  का  रहने  वाला  हो  किसी  के  साथ  भो  किसो  तरह  का

 कोई  डिस्क्रिमिनेशन  तहीं  किया  गया  भारत  में  रहने  वाले  प्रत्येक  नागरिक  को  बराबर  के
 कार  प्राप्त  यदि  कोई  विदेशी  तत्व  किसी  प्रकार  से  यहां  इन्टरफीयर  करना  चाहते  हैं  तो  यह
 उनका  हमारे  इन्टर्नल  मैटर  में  इन्टरफ़ नस  इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  पहले  जो  ब्रिटिश
 इण्डिया  कहलाता  था  उसमें  उन्होंने  दू-नेशन  के  श्राधार  पर  देश  का  बटवारा  कराया  और  जिसके
 बाद  बंगलादेश  का  भी  निर्माण  हुआ  ।  आज  श्रीलंका  में  लाखों  तमिलियस्स  रहते  हैं  लेकिन  वहां  की
 सरकार  उन  पर  अनेकों  प्रकार  के  अत्याचार  कर  रहो  आप  प्राचीन  इतिहास  को  जब
 लका  में  अन्याय  ओर  अत्याचार  बहुत  बढ़  गया  था  तो  हमारे  पुरुषोत्तम  भगवान  राम  यहां  पर  पैदा
 हुए  जिन्होंने  वहां  पर  होने  वाले  अन्याय  और  अत्याचार  को  रोका  ।  यदि  आज  अगर  हम  पुरुषोतम
 राम  को  तरह  खड़े  नहीं  तो  श्रील  का  में  पुरुषोतम  राम  पेदा  होगा  भौर  जो  अपनी  आजादी  के
 लिए  लड़  रहे  मोलिक  अधिकार  के  लिए  लड़  रहे  जिस  फण्डामेंटल  राइट  के  लिए  लड़  रहे
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 जिस  मानव  अधिकार  के  लिए  लड़  रहे  उन  लोगों  को  मोलिक  अधिकार  प्राप्त  कराने  में
 यता  करेगा  ।  इसे  न  हम  रोक  सकते  हैं  और  न  दुत्िया  की  कोई  ताकत  रोक  सकती  श्रील का
 की  सरकार  भी  यदि  उसको  रोकना  तो  वह  भी  उसको  नहीं  रोक  पाएगी  ।  इसीलिए  :  हम
 आहते  हैं  कि मारत  सरकार  को  समय  से  पहले  उठना  हम  नॉन-एलाइन्ड  की  भरध्यक्षता

 करते  हैं  ओर  हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि हम  चढ़ाई  हम  उस  पर  आक्रमण  करें  और  आक्रमण

 करके  हम  दुतिया  को  बतायें  कि  हम  एक  तरफ  नॉन  एलाइन्ड  की  अध्यक्षता  करते  और  -
 एग्रेशन  पर  बिदवास  करते  हैं  ।  इस  बारे  में  हम  वल्डें-ओपिनियन  क्रिएट  सकते  हैं  ।  जिस  मोलिक

 अ्रधिकारों  के  जिशस्न  मानव  अधिकारों  के  लिए  हम  अध्यक्षता  करते  दुनिया  के  सामने  .
 छत  करते  हैं  ओर  आज  श्रीलंका  में  रहने  वाले  हमारे  भाई  मारे  जा  रहे  हें  तथा  हमारी  बहनों  और

 माताओं  के  साथ  अत्याचार  हो  रहा  इस  चीज  को  रोकने  के  लिए  हमें  समय  से  पहले  खड़ा  होगा

 दुनिया  के  सामने  उन  श्रधिकारों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बल्ड  ओपीनियन  करनी

 चाहिए  और  दुनिया  को  यह  बता  देना  चाहिए  श्रीलका  की  सरकार  अगर  उनके  साथ  न्याय  शौर

 इम्साफ  नहीं  करेगी  तो  जिस  प्रकार  भारत  सरकार  दसरे  मुल्कों  को  आजाद  कराने  के  लिये  लड़ी
 उनके  लिए  भी  लडंगी  ।

 [  ध्रनुवाद  ]

 *झी  छोहरि  राव  :  उपाध्यक्ष  हम  एक  महत्त्वपूर्ण  विषय

 पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिਂ  के  सम्बन्ध  में  पुरा  देश  चिन्तित  श्रीलंका  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  के  वल

 हमारे  तमिल  बन्धुओं  से  ही  नहीं  है  अपितु  हम  सभी  से  है  ।  श्रीलंका  बौध  देश  है  ।  बौध  धर्म  अहिसा
 का  ही  पोषक  है  |  श्रीलंका  बोद्ध  होते  हुए  उस  महान  घममं  के  मूलभूत  मन्तव्य  को  ही  नहीं  मानता  ।

 श्रीलं  का  के  तमिल  बन्घुओं  पर  किये  गये  अत्याचार  बहुत  अधिक  हैं  ।  व ेतमिल  महिलाओं  का  मान

 हरण  भी  कर  रहे  हैं  ।  बच्चों  की  भी  हत्या  की  जा  रही  किसी  न  किसी  बहाने  युवकों  को  मारा

 जा  रहा  पहल  बोलने  वाले  सदस्यों  ने  श्रील  का  की  घटनाओं  की  विस्तत  चर्चा  को  महोदय

 मुझे  भय  है  कि  यदि  यही  स्थिति  जारी  रही  तो  श्रील  का  से  विस्थापितों  का  आना  लगा  रहेगा  ।

 मुझे  भय  है  कि  यदि  कुछ  समय  यह  स्थिति  बनी  रही  तो  श्रील  का  से  शायद  ही  कोई  तमिल

 बचेगा  ।  शायद  श्रील  का  इसी  तरह  तमिल  समस्या  का  समाघान  करना  चाहता  है  ।  इसके

 भी  हम  मूक  दशंक  बनकर  देख  रहे  हैं  ।

 महोदय  श्रील  का  ने  पूरे  विश्व  में  हमारे  विरुद्ध  अभियान  चला  रखा  है  कि  हम  बड़े  भाई  के

 रवेये  का  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ।  वे  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  उनका  देश  एक  छोटा  सा  द्वीप  है  तथा

 भारत  सा  महान  देश  उनके  अस्तित्व  को  खतरा  बना  हुआ  श्रील का  यह  भूठा  प्रचार  कर  रहा

 है  यह  वंसी  ही  बात  है  जेसे  कि  एक  पत्नी  अपने  पति  का  मार-मार  कर  कचूमर  निकाल  दे  तथा

 बाहुंर  जा  कर  मदद  के  लिए  इससे  हमारी  नम्नता  प्रकट  होती  शायद  हम  श्रीलंका  के

 प्रति  अति  उदार  हैं  अब  कुछ  ठोस  कार्यवाही  करने  का  समय  आ  गया  इसे  उन्होंने  हमारी

 जोरी  सममा  जब  बिल्ली  अन्धी  हो  जाती  है  तब  चूहे  विद्रोह  करते  अब  समय  आ  गया  है

 कि  इस  नीति  को  त्यागा  जाये  |  श्रील का  हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  का  हमारे  समुद्री  का

 तिल  घन  कर  रहा  वे  हमारी  जलसीमा  में  प्रवेश  कर  हमारे  मछुआरों  को  मार  देते  हैं  ।  उनके
 गा  —— अजय  “ए“/फप।यय  गा  न+

 में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्र
 जी

 अनुवाद  का  हिन्दी  रूपाम्तर
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 क्ृत्यों  पर  ध्यान  दें  ।  कब  तक  हम  इन  सभी  बातों  को  सहन  करते  रहेंगे  ?  सरकार  को  श्रीलंका
 प्रति  भद्गता  त्याग  कर  कुछ  कार्यव,हो  करनी  चाहिए  ।

 समय  की  मांग  है  कि  इस  जटिल  समस्या  का  समाधान  तुरन्स  किया  ाद्दे

 यह  छान्तिपूर्ण  तरीकों  से  हो  चाहे  दूसरं  तरीकों  से  । सरकार  को  समस्या  के  स्थाई  समाधान  की  बात

 सोचनी  श्रील का  के  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  अछुता  नहीं  रहने  दिया

 जाए  ।  सरकार  को  यह  सोचना  चाहिए  कि  किस  तरह  इसे  स्थाई  तौर  पर  हल  किया  जा  सकता

 हमें  जवाबी  प्रचार  करना  चाहिए  ।  हमें  सभी  स्तरों  पर  श्रीलंका  के  प्रचार  का  निधान  क  रना

 ब।हिएं  ।  इसे  भूठे  प्रचार  का  विशेष  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विरोध  किया  जाना  चाहिए  ।

 यहां  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  तथा  प्रेस  द्वारा  हसे  प्रकाशित  करना  ही  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इत  समस्या  को  तत्काल  सुलभाने  का  प्रयास  किया  जाए  ।

 सदन  में  इस  संबंध  में  व्यक्त  विचारों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  कि

 इस  समस्या  को  अधिक  उपयुक्त  ढुग  से  कंसे  सुलझाया  जा  सकता  है  क्या  शॉतिपृर्ण  समभौते  द्वारा

 अथवा  किसी  ओर  उपाय  से  ।

 उत्तर  तथा  दक्षिण  भारतीयों  में  इस  मुद्दे  को  लेकर  गलतफहमी  हो  सकती  दक्षिण

 तीय  को  यहू  सोचने  का  अवध्तर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  कि  तमिलनाडु  की  जगह  अगर-उत्तरो

 राज्य  होते  तो  स्थिति  भिन्न  होती  ।  लोगों  को  ऐसा  सोचने  का  मोका  नहीं  देना  चाहिए  ।  हम  एक

 हमारा  देश  अखंड  दक्षिण  भारतीयों  की  इस  भावना  को  शांत  करने  के  लिए  सभी  संभव

 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  *

 भारत  सरकार  ने  इस  मामले  को  जिस  रूप  से  लिया  है  उसकी  मैं  सराहना

 करता  हूं  ।  बहुत  बार  उत्त  जनापूर्ण  स्थिति  होने  पर  भी  मारत  सरकार  शांत  बनी  रही  है  |  हर  रोज

 ने  बाले  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  तथा  वहां  की  जनता  द्वारा  किए  जा

 रहे  प्रयासों की  भी  मैं  सराहना  करता  हूं  ।  उनके  दारणाथियों  के  लिए  समस्त  राष्ट्र  को  आगे  आना

 इस  समस्या  का  कोई  हल  निकालने  के  लिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  और

 इसके  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 श्री  सुंदरराज  )  उपाध्यक्ष  आज  हम  जिस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं

 वहू  न  केवल  तमिल  भाषी  लोगों  के  लिए  बालक  सार  राष्ट्र  के  लिए  चिता  का  विषय  श्री

 राजीब  गांधी  के  प्रेरक  नेतृत्व  में  श्रीलंका  की  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  एक  नीति  तैयार  करने

 के  लिए  यही  उपयुक्त  समस्या  है  ।

 श्री  जयवधंने  के  राष्ट्रपति  पद  पर  होते  हुए  श्रीलंका  में  मौजूदा  हालत  नयी  नहीं  है  ।  थ्रो

 लंका  में  रहने  वाले  तमिलों  के  लिए  रंग  भेद  यया  धामिक  आधार  पर  हिसा  का  सदास्त्र

 सेनाओं  द्वारा  उनके  प्रियजनों  की  अचानक  आगजनी  तथा  लूटमार  द्वारा  उनकी  घन  संपत्ति  को

 क्षति  पहुंचना  एक  आम  घटना  वहां  की  सशत्त्र  सेनाएਂ  आतकवाद  से  निपटाने  के  नाम  पर  ये

 हिसक  तथा  विध्व॑ंसक  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 आजादी  प्राप्त  के  तुरन्त  बाद  श्रीलंका  में  रहने  वाले  एक  करोड़

 भा
 रतीय  तमिलों  को  मतदान  से  वंचित  कर  दिया  तथा  संसद  में  उनका  प्रतिनिधित्व  समाप्स  कर

 दिया  गया  |  इस  सुनियोजित  दमन  की  करंवाई  को  पहली  मार  उन  पर  यह  पड़ी  |  उसके  बाद
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 मुस्लिम  तथा  तमिलों  से  पररम्परिक  निवासस्थानों  को  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  सिहली  उपनिवेक्षवाद

 में  परिवर्तित  किया  केवल  सिहली  विधेयक  पारित  किया  गया  तथा  तमिलों  की  दष्छा  के

 विरुद्ध  पारित  किये  गये  1972  के  संविधान  में  दिए  गए  मल  अधिकारों  से  तमिलों  को  वंचित  कर

 दिया  गया  ।

 उन्होंने  तमिलों  की  शिक्षा  तथा  रोजगार  पर  प्रतिबंध  लगा  दिए  ।  तमिलों  ने  अहिसक
 लतों  द्वारा  उक्त  अधिनियमों  का  विरोध  किया  किन्तु  कोई  फायदा  नहीं  हुआ  ।  उनकी  शिकायतें  दृर
 करने  के  बजाय  उन्हें  बन्दी  बनाया  यातनाएं  दी  हजारों  निर्दोष  व्यक्षित॒यों  को  मोत  के

 घाट  उतारा  गया  ओर  अन्त  में  उन्हें  संसदोय  प्रतिनिधित्व  से  वंचित  कर  दिया  वे  अपनी

 लड़ाई  अहिसक  ढंग  से  लड़  रहे  हैं  लेकिन  उन  पर  सछास्त्र  सेनाओं  ने  आक्रमण  किया  ओर  उन्हें
 निर्दंबता  से  मौत  के  धाट  उतारा  मेरे  प्रित्र  डा०  कलानिधि  ने  कुछ  घटनाओं  का  उल्लेख  करके

 बताया  है  कि  वहां  किस  तरह  तमिलों  की  ह॒त्याए  की  जा  रही  हैं  यहां  तक  कि  छोटे-छोटे  बच्चों

 श्र  12-13  सास  के  लड़कों  को  इस  आधार  पर  बन्दी  बनाया  जा  रहा  है  कि  उन्होंने  कप  यू  क्षादेधों

 का  उल्लंघन  किया  है  ओर  उसके  बाद  जेलों  में  उनकी  ह॒त्याएं  करके  उनको  लाक्षें  नदी-नहरों  में

 फेंकी  जा  रही  श्रीलंका  में  इस  तरह  की  नशंस  हत्याएं  की  जा  रही  हैं  ।  अपने  देश  की

 नाजुक  स्थिति  को  हम  समझ  सकते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  मामले  पर  विभार  कर  रही  लेकिन

 साथ-साथ  हमें  यह  मी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  श्रीलका  के  साथ  हमारो  पुरानो  दोस्ती  है  ।  हमारे
 संवंधानिक  उत्तरदायित्व  हैं  ।  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  नेता  होने  के  कारण  हमारे  उत्तरदायित्व

 अधिक  विदेश  राज्य  मंत्री  ने  अपने  विवरण  में  कहा  है  कि  हुम  इस  समस्या  का  राजनंतिक  हल
 करने  में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  उनसे  संपर्क  बनाए  हुए  पिछले  तीन  सालों  से

 हम  आशा  कर  रहे  हैं  कि  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  इस  समस्या  का  छांतिपूर्ण  हूल  निकाल  लेंगे  ।  लेकिन

 इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  अमी  तक  कोई  ठोस  निर्णय  नहीं  लिया  अभी  तक  वे  कोई  ठोस  निणय

 नहीं  ले  पाए  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजनना  चाहूंगा  कि  इस  समस्या  का  हमेशा  के  लिए  हल  कब

 होगा  ।  श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  नशंस  हत्याएं  कब  बन्द  होंगी  ।  भारत  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 बहू  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  समय  निर्धारित  करे  ज॑ंसे  तीन  महीने  या  भहीने  ।  भारत  सरकार

 से  मेरा  धनुरोध  है  कि  वह  श्रीलंका  में  स्थिति  के  और  बदत्तर  होने  से  पहले  ही  इस  ज्वलंत  समस्या

 के  हल  के  लिए  गम्मीरता  धृर्वंक  विचार  करे  |  कुछ  ऐसी  कारंवाई  की  जानी  चाहिए  जिससे  वहां  रह

 रहे  तमिलों  को  सहायद्ा  मिले  ।  अगर  तत्काल  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  तो  एक-दो  साल  के  बाद

 अगर  माननीय  मन्त्रीकोलम्बो  जाए  गे  भौर  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  से  पूछेंगे  कि  क्या  आपके

 समस्या  को  हल  कर  दिया  है  तो  वे  इसका  जबाब  में  देंगे  ओर  कहेंगे  कि  50%,  तमिलों  को

 ओील का  की  सता  ने  मौत  के  घाट  उतार  दिया  25%,  दरणार्थी  के  रूप  में  मारत  लोट  गए  हैं
 तथा  शेष  25  प्रतिषत  भूख  से  मर  गए  हैं  ।  इस  प्रकार  समस्या  को  दात  प्रतिशत  हल  कर  दिया  गया

 समस्या  होगी  ही  तहीं  ।  श्री  जयवर्ध ने  यही  जवाब  देंगे  ।  समस्या  को  ऐसे  बने  रहने
 न  दिया  वंसे  ही  श्रीलंका  में  13%,  तमिलों  की  मृत्यु  हो  चुकी  तमिलों  को  आशा  है
 कि  भारत  सरकार  निकट  भविष्य  में  उनके  हितों  को  रक्षा  के  लिए  कुछ  भारत  सरकार  को

 पहल  करनी  चाहिए  और  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  वहाँ  स्थिति  सामान्य  हो  ताकि

 श्रील का  में  रहने  वाले  तमिल  मूल  के  लोग  धांती  से  रह्  उनके  मौलिक  अधिकार  उन्हें  मिर्ले

 तथा  उनकी  सम्पत्ति  और  उनके  निकट  सम्बन्धों  उन्हें  लोटाए  जाए  ।
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 इस  सम्बस्ध  में  मैं  यह  निबेदन  करना  चाहूंगा  कि  तमिलनाड़  के  मुश्यामन्त्री  विपक्षी  दसों  के

 तेल्ाओं  के  साथ  दिल्ली  भआाए  ओर  उन्होंने  माननीय  प्रधानमंत्री  से  इस  सम्बन्ध  में  विचार  विमणे  किया
 लेकिन  श्री  करुणानिधि  न  तो  मद्रास  नही  दिल्ली  में  श्रीलंका  पर  सवंदलीय  सम्मेलन  में  भाव  लेने

 कता  नहीं  इसके  पीछे  क्या  तक

 एक  सासनीय  श्ववरुप  :  तमिलनाडु  के  मुरुयामन्त्री  ने  श्री  करुणानिधि  को  दिल्ली  आने  के

 लिए  कहा  था

 शो  सुंदरराध्  :  तमिलनाडु  के  मुस्यामंत्री  की  सदभावना  की  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से
 प्रद्चंसा  करता  हूं  तथा  मद्रास  में  दो-तीन  बार  स्वंदलीय  सम्मेलन  बुलाने  के  लिए  पहल  करने  तथा
 श्रीलंका  को  समस्या  को  हल  करने  की  उनकी  हादिक  हच्छा  के  कारण  मामले  पर  विचार  विम्
 करते  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  डाक्टरों  ने  उन्हें  सलाह  दी  थी  कि  ये  दिल्ली  न  जाए  क्योंकि

 प्रति  रोपण  का  आपरेक्षन  होने  के  कारण  उनका  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  था  लेकिन  इसके  बावजूद  वे  मामले
 पर  विचार  विमह्यां  करने  तथा  उसका  हल  तिकालने  के  लिए  दिल्ली  आए  ।  और  भृतपृव॑  मुख्यमंत्री
 गली-कचों  में  लोगों  को  आभान्दोलन  करने  के  लिए  प्रेरणा  दे  रहे  हैं  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  सरकार  के  खिलाफ  नहीं  ।

 ओ  सुंदरराज  :  क्यों  नहीं  ।  लेकिन  आप  अभी  भी  वह  सब  करते  चाहते  हैं  जिससे  कुछ  प्राप्त
 नहीं  हो  ।

 डा०  ए०  वे  राजनीतिक  अखाड़े  में  लोगों  को  गहरी  नींद  से  जगाने  का  प्रयास

 भी  सुंदरराज  :  लेकिन  ससस््या  का  हल  मद्रास  के  गली-कचों  में  नहीं  हो  सकता  ।  समस्या  का
 हल  दिल्ली  में  प्रधानमन्त्री  के  मार्गदर्शन  में  किया  जाना  चाहिए  ।  समस्या  का  हल  तभी  हो  खकता  है
 जब  हम  बातचीत  मद्रास  में  या  गांवों  में  बोलकर  समस्या  का  हल  नहीं  हो  सकता  ।

 )

 क्ष्दा
 डा०  ए०  कलासिधि  :  उनके  अपने  विधायकों  ने  विधान  समा  में  सेनिक  करंबाई  की  साँस

 श्री  सुंदरराज  :  कांग्रेस  दल  ने  संनिक  का  रंबाई  को  कमी  मांग  नहीं  की  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैं  उनके  वक्तव्य  को  चुनौती  देता  हूं  ।  कांग्रेसी  विधायकों  ने  संनिक

 कारवाई  की  मांग  की  थी ********

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 श्री  सुदरराज  :  कांग्रेस  दल  ने  सेनिक  कारंवाई  के  लिए  कभी  मी[नतहीं  कहा  ।।  मैंने  सेनिक
 कारंवाई  की  कमी  माँग  नहीं  को  ।  मैं  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  पिछले  7-8  सालों  तक  मैंने
 कभी  सेनिक  कारवाई  को  प्राँग  नहीं  की  ।  हमारे  अपने  आदर्श  हैं  तथा  हम  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 डा०  ए०  कलानिधि  :  आप  दोहरी  नीति  अपना  रहे  हैं  ।

 डा०  संदरराज  :  हमारा  सर्दव  एक-दृष्टिकोण  रहा  है  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  तथा  विश्व  के
 कमजोर  और  दलित  लोगों  के  रक्षक  श्री  राजीव  गांधी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  आगे  आए  भौर  यह

 सुनिष्िचत  करें  कि  श्रीलंबा  में  तमिलों  चाहे  वे  युवा  हो  या  स्त्री  हो  या  बच्चे  शांति  से
 जीवन  बिता
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन  समी  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  आभार  ब्रकट  कश्ता  हूं  जिन्होंने

 इस  चर्चा  में  भाग  लिए  है  तथा  ओऔलंका  में  व्याप्त  तनाव  के  संबंध  में  चिन्ता  प्रकट  की  कई

 सीय  सदृत्यों  ने  कहा  है  कि  भारत  को  केवल  इकृतरफा  असुरक्षा  का  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा

 अपितु  दक्षिण  में  मी  उसे  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  कुछ  बाहरी  ताकतें  श्रीलंका

 के  ऑश्नरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  कर  रही  है  और  वह  अप्रत्यक्ष  रूप  से  बहाँ  की  सरकार  को  समस्या

 का  हल  न  करने  के  लिए  विवश  कर  रही  हैं  ओर  इस  तरह  भारत  में  एक  असुरक्षा  की  भावना  पैदा

 कर  रही  यह  बाहरी  ताकतें  श्रीलंका  के  लिए  निरन्तर  तनाव  पेदा  करके  भारत  के  लिए

 स्पाएं  उत्पस्न  कर  रही  हैं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  श्रीलंका  में  तमिलों  के  मारे  जाने  के  संबंध  में  भी  चिन्ता

 व्यक्त  की  हमें  समाचार  पत्रों  में  भी  ऐसी  खबर  मिल  रही
 हन  सब  बातों  से  मुझे  रामायण  की  याद  आती  है  ।  श्रो  राम  ने  बुराई  पर  विजय  प्राप्त  करने

 के  लिए  श्ील का  पर  चढ़ाई  की  थी  उस  समय  समुद्र  पार  करने  हेतु  भारत  से  श्री का  तक  एक

 सेसु  ब़बाया  गया  आल का  में  कुछ  बाहरी  ताकतें  जोरों  पर  हैं  वह  वहां  समस्याएं  पेदा  करके

 भारत  की  सुरक्षा  को  खतरा  पहुंचाने  की  कोशिष्  कर  रही  श्रील का  भारत  हमले  के  लिए

 सेतु  बनाने  में  समर्थ  नहों  वह  तमिलों  को  मार  रहे  हैं  ओर  उनके  शाथों  को  समुद्र  में  फेंक  रहे  हैं  ।

 समुद्र  में  इतने  अधिक  शव  हो  गए  हैं  ऐपा  लगता  है  कि  वह  क्षवों  का  सेतु  बना  रहे  राजायण  में

 बुराई
 पर  विजय  प्राप्त  करने  हेतु  भारत  से  श्रील  का  तक  एक  सेतु  बनाया  गया  था  ।  मैं  नहीं  जानता

 क  उन्हें  हमसे  कुछ  वेमनस्य  है  ।  वह  तमिलों  को  मार  रहे  हैं  भोर  हम  सब  इसके  प्रति  चिंतित

 मन्त्री  महोदय  इन  बातों  को  ध्यान  में  रकें  और  उत्तर

 विदेश  म  त्रालव  में  राज्य  मत्री  लुर्शोद  आलम  :  समझा  था  कि  उपाध्यक्ष

 महोदय  मेरे  भाषण  को  पढ़ा  हुआ  मान  चुके  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  ब्यक्त  की  गई  भावनाओं  से  सहमत  हूं  और  वे  लोग  जो  महसूस  करते

 वही  मैं  महसूस  करता  हूं  ।  न  केवल  यह  सभा  बल्कि  पूरा  देश  ऐसा  ही  महसूस  करता

 तमिलनाड  को  अपने  भाइयों  को  मैं  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हुं  कि यह  मामला  न  केवल  तमिल
 नाड  अथवा  तमिलों  का  हे  बल्कि  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला  हम  लोग  इसे  एक  मामला
 समभते  इसके  बारे  में  कोई  आशंका  नहीं  होनी  क्योंकि  हमलोग  इन  सभी

 मामलों  को  राष्ट्रीय  मामले  के समान  समभते  हैं  ।  हम  सब  एक  किसी  तरफ  से  आने  वाली

 चुनौती  का  मुकाबला  हम  सब  मिलकर  करेंगे  ।
 ह

 यह  संथ  है  कि  पर्याप्त  समय  से  श्रीलंका  के  तमिल  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  उनके  साथ

 भेद-भाव  बरता  जा  रहा  तमिल  भाषा  का  बौद्ध  धर्म  को  राज्य  धर्म

 का  दर्जा  दिया  परम्परागत  तमिल  क्षेत्रों  में  राज्य  द्वारा  प्रयोजित  उपनिवेश  रोजगार

 में  शिक्षा  में  भेद-माव  तथा  तमिल  बहुल  क्षेत्रों  के  शौद्योगिक  और  आधदिक  विकास  में

 असमानता  संबंधी  विभिन्न  प्रकार  का  भेद  भाव  बरता  जा  रहा  है  ।

 स्वाभाविक  है  कि  हन  सब  भेद-भावों  के  कारण  निराक्षा  हुई  हैभौर  यह  निराष्षा  स्वतः

 विभिन्न  प्रकार  के  आन्दोलनों  में  अभिश्यक्त  हुई  जिसे  वे  आतंकवाद  कहते  हैं  किन्तु  यहाँ  मैं  यह
 बात  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देक्ष  हम  लोग  किसी  भी  प्रकार  के  आतंकवाद  को

 बढ़ावा  नहीं  देते  और  न  ही  दस  देश  में  हमने  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षित  करने  की  किसी  प्रकार

 की  सुविधा  प्रदान  की  श्रीलंका  के  ये  आरोप  नितांत  निराघार  हैं  श्रीलका  के  प्रति  हमारे  यही
 आरोप  हैं  ।



 9  1907  श्रीसंका  में  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 यह  सच  है  कि  1983  की  हिंसा  के  बाद  स्वर्गीया  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  की
 कार  ने  ओआलंका  की  विक्षेषकर  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्धने  के  साथ  मामला  उठाया  था  ओर

 उन्होंने  उतसे  कहा  था  छि  श्रील का  के  समिलों  का  मामला  बातचीत  के  जरिये  हल  करना

 उसका  राजनेतिक  समाधान  ढूंढना  होगा  और  यह  भी  कहा  था  कि  सेना  के  बल  पर  वह  उस  समर्स्या

 को  नहीं  सुलका  सकते  ।  दोदों  सरकारों  की  इस  राय  से  श्री का  के  तमिल  तथा  राष्ट्रपति  जयवधने

 बौनों  ही  सहमत  थे  ।  जो  सब॑  दलीय  आमग्जित  किया  गया  था

 ओर  जो  लगमग  12  वा  11  महोने  तक  कार्यरत  किसी  लिष्कृर्ष  पर  नहीं  पहुंच  सका  भोर  राष्द्र«
 बति  को  उसे  भंग  कर  देना  यह  बड़ी  दुर्माग्य  की  बात  थी  ।

 यह  भी  स्पष्ट  करना  होगा  कि  हम  लोग  कोई  प्रतिबंध  नहीं  लंगा  सकते  कैछ
 माननीय  सदस्यों  ते  कहा  है  कि  मारत  तमिलों  को  कुछ  परामशे  देने  को  चेष्टा  कर  रहा  है  कि  उन्हें
 क्या  करना  चाहिये  ओर  क्या  सहीं  करता  चाहिये  ।  मैं  यह  बात  भी  पूर्ण  रूपेण  स्पष्ट  कर  वेनां

 चाहता  हूं  कि  हम  लोग  श्रील का  के  तमिलों  पर  किसी  प्रकार  का  बंधन  या  छर्त  नहीं  लगा  सकते  हैं

 हमसे  अपनी  सरकार  के  माध्यम  से  केवल  एक  राजनैतिक  हल  निकालने  की  चेथ्टा  को

 यह  भ्रील का  के  तमिलों  पर  निर्मर  है  ।  उन्हें  ही  निर्णय  लेना  होगा  ।  अपनी  बुद्धि  के

 अमुरूप  ही  उन्हें  थपनी  कार्यवाही  के  रे  में  निर्णय  लेना  होगा  ।

 हमें  अपने  मछेरों  की  सुरक्षा  पूरी  तरह  से  करनी  है  क्योंकि  यह  हमारा  करतंव्य  हमसे

 अपनी  नोसेना  ओर  अपने  तट  रक्षकों  को  अनुदेश  दे  दिये  हैं  थोर  हमारे  ध्वनुकेशों  के  परिणाम

 13  फरवरी  के  बाद  हमारे  किसी  भी  मछेरे  की  हत्या  नहीं  हुई  है  ।

 मैं  उन  पाँच  मछेरों  के  बारे  में  एक  बात  ओर  कहना  हमने  ल  का  सरकार  को  बहुत

 हीं  कड़ा  विरोध  पत्र  भेजा  है  और  मुआवजा  देने  को  भी  कहा  इस  बीच  प्रधास  मंत्री  ने  प्रत्येक

 परिथार  को  10,000  रपये  को  अनुग्रह  राशि  स्वीकृत  को  किन्तु  ओल  का  के  विरुद्ध

 मआवजे  के  दाबे  का  मामला  अभी  मी  बना  हुआ  है  ।

 निदिचत  रूप  से  इस  समस्या  का  शीघ्र  समाधान  चाहते  हैं  ।  उसके  बारे  में  हम  बहुत  गंनीरेंਂ

 अनेक  बक्ताओं  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार  को  मामला  ओर  गंभीरता  से  लेगा  मेरे

 विचार  से  हम  बहुत  तंभीर  हैं  और  हमारी  गंभीरता  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  प्रधान  मस्ती  ते  पिछले

 दिनों  में  एह  वक्तथ्य  दिया  है  भौर  उन्होंने  इस  ग्रुप  का  गठन  किया  इस  प्र  का  गठत  क्शिषकर

 शरणाथियों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  तथा  इस  समस्या  को  शांतिपूर्ण  हंग
 से

 समफौशा

 सुमझाते  के  लिये  किया  गया  है  ओर  निश्चित  रूप  से  हम  उसकी  सलाह  से  जाम

 भी  एस०जयपल  रेह्टी  :  इस  प्रप  के  कोन  कोन  सदस्य  हैं  ?

 ओते  सर्तोदि  आलल  छा  :  माननीय  गह  मंत्री  श्री  मैं  सचिव

 विदेश  सचिव  ओर  गह  सचिव  ।  यह  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बनाया  )।

 श्रापकी  तरह  मैं  भी  एक  खाल  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।

 ब्रो०  ललु  द  डबते  :  हमारा  निर्बाचन  क्षेत्र  अपेक्षाकृत  बड़ा  है  ।

 भी  लुझीद  धालम  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 8
 लाल  75  हजार  मतदाता  हैं  ।  ब्तघ  ५

 यह  संच  है  कि  देश  में  एक  लाख  शरभार्थी  हम  लोग  उनकी  देख  माल  कर  रहे  हैं  जौर

 हम  यह  समझते  हैं  कि  उसकी  देख  भाल  करना  तथा  उथकी  मूल  भुत  शावद्यकतओओों  का  ध्यान

 200५
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 हबारा  कर्तव्य  है  ।  यह  भी  सच  है  कि  श्रोल का  सरकार  को  हमने  यह  बहुत  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है

 किलो  भी  समाधान  ये  छरणार्थो  जो  इस  देश  में  उनके  लिये  ऐसी  स्थिति  पंद्ा  की  जाये

 कि  ये  अपने  देश  की  आदर  ओर  दृज्जत  के  साथ  लोट  सके  ।  किन्तु  जब  तक  वे  लोग  यहां

 सोग  उनको  देख  भाल  करते  रहेंगे  ।

 यह  सच  है  कि  मुस्लिम  विचारघारा  का  यह  नया  तत्व  बहुत  ही  घातक  है  क्योंकि  लड़ाओ

 झौर  राज्य  करो  का  मह  पुराना  खेल  खेला  जा  रहा  है  और  वास्तव  में  हम  यह  महसूस  करके  हैं  कि

 मुसलमान  भी  तमिल  वे तमिल  भाषा  बोलते  हैं  ओर  इसलिये  इन  दोनों  में  आपस  में  कोई  अंतर

 नहीं  किस्तु  निश्चित  रूप  से  कोई  गुप्त  क्षक्ति  दोनों  में  मतभेद  डालने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ओर

 मैं  ्ाक्षा  करता  हूं  श्रोल का
 के  मुसलमानों  का  दष्टिकोण  ओर  अधिक  व्यापक  बनेगा  ओर  बे  इस

 सेख  को  वे  इस  खेल  में  पकड़  गहीं  जायेंगे  ।  यह्  भी  सच  है  कि  उन्हें  निष्चित  रूप  से  तथा

 किकोजित्त  ढंग  से  मड़काया  गया  है  ।  जंसा  रि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  यह  एक  पुराना  खेल  है  किन्तु  मैं

 विन  भ्रम  पूछंक  आशा  करता  हूं  कि  सोग  इस  बात  का  अहसास  विशेषकर  श्रोल का  के

 जब्त  इस  कछ्ात  को  महसूस  करेंगे  कि  अन्य  तमिल  जिस  शड़ाई  को  लड़॒  रहे  हैं  बह  उतकी  अपनी

 ही  कड़ाई

 झीलंका  में  विदेशी  एजेन्सियों  की  बस-पेठ  के  बारे  में  हमें  पता  है  भौर  यह  बहुत  ही  गंभीर

 कात  है  क्योंकि  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  कोई  भी  विदेशी  एजेंसी  हमारे  केश  के  इतने  विकट

 विशेषकर  एस०  ए०  जो  उन  कमांडो  अभवा  मोसादों  को  प्रशिक्षण  देता  है  जो सी०  आई०

 ए०  की  तरह  उत्पात  करने  वालो  एजेश्सी  है  ।  इसलिये  हम  नहीं  चाहते  इन  एजेन्सियों  को

 जीसंका  में  आने  को  अनुमति  दो  जाये  भोर  यह  बात  श्रीलंका  सरकार  को  अच्छी  तरह  से  बता  दी

 इसी  हम  इस  बात  को  भी  अच्छा  नहीं
 -  समझते  कि  उन्होंने  बाइस  आफ  अमेरिका  को

 अपने  यहूं  एक  स्टेशन  कायम  करने  की  अनुमति  दे  दी  यह  काय॑  इस  क्षेत्र  के  हित  में  नहीं  है
 भौर  हम  चाहते  हैं  कि  यह  क्षेत्र  ऐती  सभी  एजेंसियों  से  मुक्त  रहे  ओर  जंसा  कि  हम  भाहते  हैं  कि

 हिन्द  महास्प्रगर  शांति  क्षेत्र  बना  रहे  उस्री  प्रकार  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  हमारे  क्षेत्र  में किस

 प्रकार  की  घुस-पेठ  न  हो  ।  ु

 पाकिस्तान  में  राष्ट्रपति  जयवर्धने  ने  जम्मू  शोर  काइमोर  के  बारे  में  जो  वक्तव्य  दिया

 उससे  हमें  कास्तव  में  आदचय  हमने  इस  बात  का  पता  लगाने  की  चेष्टा  को  थी  कि  उन्होंने
 वास्तव  में  क्या  कहा  था  किस्तु  श्रीलंका  सरकार  से  हमें  उसका  पाठ  प्राप्त  नहीं  हुआ  किस््तु
 पाकिस्तान  के  समाचार  पत्रों  में  जो  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है  वह  क्षेद  जनक  है  ओर  हमने  बह  सोचा

 हक  नहीं  था  कि  राष्ट्रपति  जयवद्ध ने  जंसा  व्यक्ति  भी  ऐसा  वक्तव्य  दे  सकता  है  ।

 यह  सच  है  कि  हमारे  मछेरों  पर  कुछ  प्रतिवंध  लगे  हुए  ज्िक  क्षेत्र  के  कारण  ऐसा  है
 औरर  इससे  कुछ  समस्यायें  खड़ी  हो  गई  किन्तु  हमें  आशा  है  कि  एक  बार  समस्या  का

 कोई  समाधान  हो  जाने  के  बाद  मछेरों  के  लिये  कोई  प्रबंध  करना  हमारा  उत्त  रदायित्व  हो  जायेगा  ।

 विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्यों  ने  विशोषक र  महिलाओं  के  प्रति  किये  गये  अभद्र  ब्यवहार
 के  बारे  में  जो  विभिन्न  प्रकार  को  बातें  कही  हैं  उन्हें  सुनकर  किसी  का  भी  मह्तिथ्क  शाम  से  नीचा

 ।  यह  बढ़  दुर्माग्य  की  बात  है  क्योंकि  महिलाओों  ओर  बच्चों  को  किसी  भी  आन्दोलन

 कोई  सरोकार  नहीं  होता  है  ।  हम  चाहते  थे  कि  उनके  साथ  ऐसा  व्यवद्वार  थ  किया  जाता  ।  मैं

 2९4.
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 केकल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि
 सभी  माननीय  सदस्यों  से  जो  भी  सुना  बह  बहुत  ही

 अमानवीय  और  निर्दयतापूर्ण  है  ।

 प्रो०  एम०  ली०  रंगा  :  ऐसा  व्यवहार  किया  महिलाओं  और  बच्चों  के  साथ  ।

 भी  रुशोंद  आलम  मैं  एक  बार  फिर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि सारी  समस्या  के  प्रति
 ब्रान  मंत्री  को  अत्यधिक  चिंता  है  ओर  इसीलिये  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  उन्होंने  एक
 सलाहकार  दस  गठित  करने  का  तत्काल  निर्णय  लिया  और  श्रीलंका  सरकार  के  साथ  किसी
 भौते  पर  पहुंचने  के  लिए  यह  हर  संमव  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जिसते  कि  एक  राजनेतिक  समाधान  पर

 पहुंचने  के लिए  तत्काल  कदम  उठाया  जा  सके  ।

 प्रो०  सथु  दंडबते  :  यह  सलाहकार  दल  कोई  सलाह  स्वीकार  करेगा  या  कोई  सलाह  देगा  ?;
 भी  खुशोंद  आलम  सलँ  :  दोनों  काम  मुझे  आशा  है  कि  अब  आप  संतुष्ट  होंगे  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  विचित्र  कल्पना  है  ।

 भी  खर्धोव  ध्रालम  ल्लाँ  :  मैं  यह  मी  कहना  हूं  कि मातव  अधिकार  आयोग  को  इस

 समस्या  के  बारे  में  पता  है  ओर  मानव  अधिकार  आयोग  के  समक्ष  हम  हस  समस्या  को  उठाते

 जो  दल  गठित  किया  गया  है  उसके  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  है  कि

 इसमें  दक्षिण  बासियों  को  तश्रत्तिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  मैं  यह  कहना  भाहूंगा  कि  यह  क्षेत्रीय

 आचार  पर  गठित  नहीं  किया  गया  यह  दल  सब  राज्यों  से  ऊपर  यह  एक  राष्ट्रीय  वश  है  ।

 झी  पी०  :  इससमस्या  का  संबंध  हम  से  अधिक

 )

 डा०  ए०  कलानिधि  :  किन्तु  दक्षिण  का  एक  सदस्य  रखना  उचित  होगा  ।

 भरी  खत्ींद  श्रालम  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  हो  थापकी

 समस्या  हमारी  समस्या  है  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  दक्षिण  का  एक  सदस्य  होना  चाहिये

 शी  लुझोंद  ध्रालम  खां  :  आप  इस  बात  का  तिर्णय  ले  कि  आप  दोवों  से  तमिलतादु  का  कोत

 अच्छा  प्रतिनिधित्व  करेगा  ।

 )
 श्री  पार्थतारथी  भी  दक्षिण  में  हैं  किस्तु  मै ंइस  ब!त  को  नहीं  कहूंगा  कि  इसका  आशार

 दक्षिण  और  उत्तर  तथा  पूर्व  ओर  पदिचम  है  ।  इसका  आधार  राष्ट्रीय  समस्या  है  धोर  इसलिए  मेरे

 विचा र  सै  हसे  सबको  मंजर  कर  लेना  चाहिए  ।

 प्रो०  सभु  इंडबते  :  उनका  मुख्य  मंत्री  अखिल  भारतीय  अ०  द्र०  मु०  क०  का  नहीं  है  किन्तु

 बहू  भतिल  मारतीय  अद्र मक
 का  है  ।

 भरी  खर्वोदि  धालम  खां  :  मैं  इत  विवादों  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।

 हम  सदा  यह  कहते  रहे  हैं  कि  हम  श्रीलंका  को  एकता  और  प्रादेशिक  अखण्डता  में  विश्यास

 करते  हैं  किन्तु  निदिचत  रूप  से  श्रीलंका  में  तमिलों  को  अादरणोय  स्थान  देना  होगा  ।  उन्हें  भी  बही

 सुविधायें  ओर  अधिकार  मिलने  चाहिये  जो  सिहलियों  को
 प्राप्त  वे  द्वितीय  श्रेणी  के

 ताभरिकਂ
 नहीं  रह  सकते  ।

 git
 भी  इसाजीत  गृप्त  :  वे  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिक  ही  रहे  हैं  ।



 भील॑क  में  विद्वेमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  29  1985
 es  -

 भी  खुझोंद  आलम  ख्तां  :  मेरे  विचार  से  हम  लोग  यह  सुनिश्चित  यहां  हर  व्यक्ति
 उनका  मामला  उठा  रहा  इसलिए  उन्हें  वह  भिलेगा  जो  उन्हें  मिलना

 यह  सच  है  कि  प्रतिबंधित  निषिद्ध  क्षेत्र  ओर  निगरानी  क्षेत्र  के  कारण  तमिल  मूल  के

 मछरों  को  अत्यधिक  कष्ट  उठाना  पड़ा  मेरे  विचार  से  1,50,000  व्यक्षित  अपने  पेक्षे  से  वंचित

 हो  गये  हैं  और  उन्हें  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  भ्रीलका  की  सरकार  के  साथ
 इस  मासले  को  उठाना  होगा  ।  हमने  इस  बात  को  जानकारी  उन्हें  दे  दी  भन्ततोगरबा  उन्हें  अपने
 पेक्षे  से  बंचिद्व  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ओर  मछली  पकड़ने  को  सुबिधा  उन्हें  प्राप्त  होमी  चाहिए  ।

 कुछ  माननोय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  श्रील का  द्वारा  हथिय्रार  एकृन्र  किये  जाने  से  हम
 भीत  हैं  ।  शरीर का  अथवा  कोई  मी  अन्य  कितने  हो  अस्त्र  एकत्र  कर  किन्तु  हम  लोग  इतना  ही
 श्राध्वासन  दे  सकते  हैं  कि  हम  किसी  भी  ओर  से  किसी  भी  देश  से  और  किसी  समय  किसी

 भी  चुनोती  का  मुकाबला  करने  को  तैयार  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  हम  किसी  पर  आक्रमण  नहीं  करना  चाहते  ।

 भरो  खुशोद  जालन  खां  :  हमने  ऐसा  कमी  नहीं  किया  ।  में  एक  बात  भोर  कहना
 श्री  इस्द्रजोत  गुप्त  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  1971  में  हमें  युद्ध  को  घोषणा  नहीं  की  हमने
 पाकिस्तान  पर  भआ्राक्रमण  नहीं  किया  |  फाकिस्तान  ने  ही  युद्ध  की  घोषणा  की  थी  ओर  हमें

 सुरक्षा  करनी  पड़ी  थी  यह  सच  है  कि  हमारी  नौसेना  ने
 जो जहाज  जब्त  किया  था  वह  श्रीलंका  सरकार

 को  लोटा  दिया  गया  है  |  किन्तु  कह  उन्हें  इस  विचार  से  लोठाबा  गया  का  वे  कि  जज्ष  क्षेत्र  में

 भविष्य  में  कमी  घूस-पंठ  नहीं  होने  देंगे  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  सबक  ले  लिया  है
 जोर  अमी  तक  उन्होंने  उसको  पुनरावृति  नहीं  को  है  ।

 यह  सच  है  कि  ल  का  में  विभिन्न  दलों  के  साथ  जो  समझोता  हुआ  उसे  कार्थान्वित  करते

 है  लंका  सरकार  पीछे  हट  रही  है  |  हमारे  विचार  से  उन्हें  बहुत  पहले  समभौते  को  कार्याम्थित  रूर

 देखा  चाहिए  दुर्भाग्यवक्ष  ऐसा  नहीं  किया  गया  बोर  अब  भी  वे  पीछे  हथ  स्टहे

 हम  श्रीस का  सरकार  ओर  उनके  प्राधिकारियों  से  यह  बात  कई  बार  कह  चूके  हैं  कि  वे  भादे
 ओ  कुछ  करें  किन्तु  सेना  को  सहायता  हे  वे  इस  समस्या  नहीं  सुलझा  सकते  ऊरहें  समभोतें  के

 लिये  बंठक  बुलानी  पड़ेगी  श्लोर  केवल  समभौते  के  द्वारा  ही  वे  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  हैं  जो

 कील का  के  संविधान  के  स्वरूप  के  अनुसार  होगा  ओर  जो  सबको  मान्य  होगा  ।  उस  समय  शी  इस

 बात  को  याद  रखता  होगा  कि  इस  देश  में  एक  लाख  शरणार्थी  हैं  ओर  उन्हें  सम्मान  और  सुरक्षा  के

 साथ  वापस  भेजा  जाएगा  ।

 अनेक  सदस्यों  को  इस  बात  की  जिज्ञासा  है  कि  हम  लोगों  ने  क्या  प्रयत्न  किये  हैं  श्रौर  हमसे

 ल'का  सरकार  को  क्या  कहा  है  |  इस  बारे  में  भी  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वास्तव  में  व्यक्षित्य  का

 कोई  महस्व  नहीं  भहृत्त्व  तो  इस  बात  का  है  कि  लक्ष्य  की  प्राप्ति  होती  है  अथवा  कोन

 वहाँ  किसने  उनसे  बात-चीत  की  ओर  कोन  कितमी  बार  इन  सब  बातों  में  व्यक्तित्व  का

 कोई  विक्रेष  महत्त्व  नहीं  महत्त्वपूर्ण  उद्देश्य  है  जिसे  हम  प्राप्त  करना  चाहते  हैं।जो  हमारा

 उद्देक्य  है  उसके  लिये  हमने  उन्हें  तमिल  क्षेत्रों  से  संबिक  टुकड़ियां  हूटा  लेने  का  सुकाव  दिया  है  और

 हमने  सुझाव  दिया  है  कि  सेना  को  वापस  बंरकों  में  भेज  दिया  जाय  और  तमिल  बहुल  क्षेत्रों  में

 सिहली  परिवारों  को  बसाने  की  नीति  को  त्याग  कर  वहाँ  सिविल  भ्रद्यासन  बहाल  किया
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 धान  में  किये  यये  छटे  संशोधन  को  वापिस  लिया  प्रतिबंधित  श्लौर  निषंधात्मक  निगरानी  क्षेत्र
 से  पाबम्दी  हटा  लो  जाय  ।  हमारे  क्षेत्र  में  विदेशी  एजेन्सियों  की  भूस-पैठ  बहुत  बड़ी  चिता  का  बिषय

 है  ओर  हम  हस  क्षेत्र  में  घुस-पेठ  नहीं  चाहते  यही  कारण  है  कि  हमने  दोनों  नोसेगाओों  द्वारा

 संयुक्त  रूप  से  गहत  लगाने  के  प्रस्ताव  को  भी  अस्वोकार  कर  दिया  था  हमने  यह  कहा  था  कि

 क्षांशिक  सम्राधात  के  रूप  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है|  समाधान  करना  है  तो  पूरी  तरह  से

 करना  है  ।  संयुक्त  रूप  से  गइत  लगाने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  लगभग  7500  व्यक्ति  मारे  गये  हैं  ।  स्पष्ट  ऐसे
 कोई  प्राधिकृत  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  कि  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  अथवा  कितने  व्यक्ति  क्षेत्र  में  हैं
 क्योंकि  उस्होंने  ऐसे  कोई  आंकड़  नहीं  दिये  हैं  ।

 यह  सूचना  केवल  समाचार-पत्रों  से  अथवा  माननीय  सदस्यों  की  सूचना  को  कोई  भी  स्रोत

 रहा  उससे  प्राप्त  हुई  है  |

 मैं  पहले  ही  कह  चका  हूं  कि  यह  आरोप  कि  भारत  में  आतंकवाद  को  प्रोश्साहित  किया  जाता

 है  बिलकुल  निराधार  ओर  असत्य  वे  चाहे  कोई  भी  प्रचार  क्यों  न  कर  रहे  मैं  आपको

 जाएवासन  दे  सकता  हूं  कि  इस  आधा  रहीन  प्रचार  का  खण्डन  करने  के  लिए  निएचय  ही  कुछ  कदम

 उठाए  जाएंगे  ।  परन्तु  हम  यह  सब  एक  गरिमापूर्ण  ढंग  से  करेंगे  उस  तरह  नहीं  करेंगे  जेसा  कि  बे

 कर  रहे  हैं  ।

 क्री  पी०  कुलनदईवेल्  :  मुक्ति  आंदोलन  को  मान्यता  देने  के  बारे  में

 क्या  राय  है  ?

 भ्री  क्ष  र्शोद  आलम  सख्लॉन  :  मेरे  विचार  में  यह  प्रह्न  अत्यन्त  जटिल  है  और  इस  सम्बन्ध  में

 इस  समय  कुछ  कहना  मेरे  लिए  संमव  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मुक्ति  आन्दोलन  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  सकता
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 थी  खुर्शोद  आलम  खाँ  :  मेरे  विचार  से  न  तो  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  सकता  है  भौर  न  ही

 बिराष्ट्रीकरण  किया  जा  सकता  है  ।  श्रीमती  थेचर  को  दिए  गए  भोज  के  अवध्तर  पर  राष्ट्रपति
 बर्धने  ने  कहा  कि  ब्रिटिश  सेनाएं  देक्षों  में  कुछ  स्थानों  पर  तंनात  हैं  ।  हमारे  पास  उपलब्ध

 सूचना  और  हमें  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उन्होंने  अपने  देश  श्रीलंका  में  सेना  तैनात  करने  के  लिये

 नहीं  कहा  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  हससे  उनका  कया  अभिप्राय  था  ।

 अस्यथा  यह  कहने  की  क्या  आवश्यकता  थी  कि  सेनाएं  यहां  तैनात  हैं  भोर  वहां  तैनात  हैं  ?  वास्तव

 अर्थ  बिल्कुल  स्पष्ट  है  जो  माननीय  सदस्य  निकाल  सकते  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  हमें  क्या  आएवासन  दिया  गया

 करी  खुर्शाद  आलम  शख्तां  :  ब्रिटिश  सरकार  ने  कहा  है  कि  कोई  भी  उनकौ  मेजबानी  का  अथवा
 उनकी  ओर  से  किसी  चीज  का  दुरुपयोग  नहीं  कर  सकता  |  श्रीमती  थंचर  ने  प्रधान  मंत्री  के  साथ
 अपनी  बातचीत  के  दोरान  हस  सारे  मामले  के  सम्बन्ध  में  अपना  दष्टिकोण  स्पष्ट  किया  है  और

 बिल्कुल  स्पष्ट  छाब्दों  में  कहा  है  कि  उन्होंने  राष्ट्रपति  जयबध॑ने  को  कहा  है  कि  इस  समस्या  का

 नीतिक  हल  दुंढता  होगा  ओर  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 मुझे  एक  माननीय  सदस्य  की  वह  बात  सुनकर  बहुत  खेद  हुआ  है  कि  पिछले  प्रधान
 मंत्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  धत्यन्त  निराशाजनक  था  ।  मेरे  विचार  में  प्रधाममंत्री  ने  तथ्य  रखे
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 भरी  हांका  में  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  29  श्रप्र  1983
 -  नशीली  —  -+++  शा

 तथ्य  तो  निस्सन्देह  देने  ही  पड़ते  हैं  चाहे  आप  इसे  निराह्षाजनक  कहें  या  निराशाजनक  नहीं  कहें  ।

 उम्होंने  तथ्य  रखे  थे  ओर  प्रूष  की  नियुक्तित  करके  तत्काल  कार्य  बाही  की  थी  जिससे  सम्पूर्ण  मामले
 पर  उबकी  चिन्ता  स्पष्ट  होती

 यहू  सच  नहीं  है  कि  हम  खालिस्तान  से  डरते  यदि  हम  भ्रीलंका  के  तमिलों  के  बारे  में

 सक्रिय  रचि  लेते  हैं  तो यह्  खालिस्तान  और  अन्य  बातें  हमारे  लिये  कुछ  नहीं  इस  मामले  पर

 हम  सबकी  एक  राय  है  fess

 एक  माननीय  सदस्य  :  इन  दोनों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 क्री  खक्षाद  आलम  हन  दोनों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  परम्तु  इस  मामले  पर  हम  सब

 की  एक  राय  है  कि  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  राष्ट्रीय  प्रशन  समकना  इसलिए
 इसका  किसी  धन्य  स्थान  पर  हो  रही  किसी  घटना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  By:

 प्रो०  मण  दंडबते  :  सॉमोवाल  तक  ने  यह  कहा  है  कि  बह  खालिस्तान  के  विरुद्ध  हैं  ।

 भौ  ल्शोद  झालम  स्रां  :  बहुत  अच्छा  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  श्रील का  के  बहुसंख्यकों  को

 अल्पसंख्यकों  के साथ  न  केवल  निष्पसक  होगा  चाहिए  बल्कि  उदार  भी  होना  चाहिए  क्योंकि  केबल

 इसी  ढंग  से  अल्पसंख्यकों  के  दिलों  को  जीता  जा  सकता  है  चाहे  वे  बौद्ध  ईसाई  हों  या  मुसलमान

 हों  या  कुछ  भी  हों  ।

 झन््त  में  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  इतिहास  संस्कृति  और  सांके  सिद्धांत

 भारत  को  श्रीलंका  से  जोड़ते  हैं  ।  इसी  प्रकार  भारत  ने  निरन्तर  श्रीलंका  के  साथ

 मधुर  सम्बन्ध  रखने  का  तथा  उस  क्षेत्र  में  शांति  ओर  स्थिरता  सुनिद्ियत  करने  का  प्रयास

 किया  अतः  हम  श्रीलंका  ओर  इसके  लोगों  और  इसकी  सरकार  ओर  इसके  राष्ट्रपति  पर

 यह  जो र  डालते  रहे  हैं  कि  उन्हें  इस  समस्या  का  राजनीतिक  हल  ढूंढने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने

 होंगे  ताकि  यह  समस्या  सदा  के  लिए  खतम  हो  जाए  और  मुसीबत  दुर  हो  जाए  और  श्रीलंका  के

 सभी  लोग  वहां  खुश  रहें  क्योंकि  इसे  क्षेत्र  के  लिए  यह  भावदयक  है  कि  वहां  शान्ति  होनी

 ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हम  अपने  सभी  पड़ोसियों  के  साथ  शांति  और  मित्रता  पृर्बक

 रहना  चाहते  यही  हमारी  नीति  हम  इसी  नीति  का  पालन  कर  रहे  हैं  भौर  करते  रहेंगे  और

 मुझ  पूर्ण  विष्वास  है  कि  उसके  लोगों  ओर  सरकार  को  यह  बात  पसन्द  आएगी  भोर  वार्ता

 से  किसी  समझौते  पर  पहुंचेंगे  ।  इस  समस्या  का  बिना  किसी  विश्मम्ब  के  वार्ता  द्वारा  हल  तिकाला

 जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  के  दु:खों  भौर  कष्टों  का  अन्त  हो  ।  हम  सरकार  लोगों  से  तथा  श्रीलंका

 के  प्रत्येक  व्यक्ति  से  अपील  करते  हैं  कि  वे  सब  इस  प्रइनन  पर  एक  हो  जाएं  जंसा  कि  हम  सब  यहां

 एक  यदि  वे  एक  हो  जाते  हैं  भोर  दृढ़  राजनीतिक  इच्छा  है  तो  मु्के  विश्वास  है  कि  इस  समस्या

 का  राजनीतिक  हल  हू  ढने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 मेरे  विचार  से  मैंने  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 प्रो०  सथु  इंडबते  :  श्रीलंका  के  सल्यरभ  में  क्या  किया  जाना  है  ?  यह  मुद्दा  रह  गया  है  ।

 ही  लुर्शाद  आलम  स्रां  :  हम  इस  कायं  में  लगे  हैं  ओर  आप  हममें  से  एक  हैं  रह

 इस  वाद-विवाद  में  जिन  सदस्यों  ने
 भाग  लिया  मैं  उन  सबका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बहुमूल्य  सुझाव  दिये  हैं  शोर  मैं  उन्हें  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  उनके  द्वारा
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 दिए  बहुमूल्य  सुझावों  पर  ईमानदारी  से  विचार  किया  जाएगा  ।  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कह  कर
 कि  मेरे  भाषण  को  पढ़ा  गया  समझ  लिया  जाए  में  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 औ  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इसके  बाद  होने  वाले  रात्रिमोज  का  क्या  हुआ  ?

 शी  खझोद  आलम  खां  :  हम  आशा  करते  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  नहीं  बोलेंगे  ।  भआाज

 श्रध्यक्ष  महोदय  बोले  इसलिए  रात्रिभोज  उनसे  मांगिए  ।

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 सोमा  शुल्क  1962  के  भर  तगंत  प्रधिसूचना

 विस्त  मगत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  मैं  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962

 की  धारा  159  के  प्रन्तगंत  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  29  1985  में  अकाशित  अधिसुचना
 संख्या  137/85  सीमा  शुल्क  तथा  अंग्र॑ जी  की  एक  प्रति  तथा  काफी  पर  विर्यात

 शुल्क  720  रुपये  प्रति  क्विटल  से  घटाकर  570  रपये  प्रति  ब्िबटल  करने  के  सम्बन्ध  में  एक
 व्यास्यात्मक  टिप्पणी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  दो०  816/85]  ]
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 तत्पश्यात्  लोक  साभ  30  अभप्र  1985/10  1907  के  ग्यारह
 बज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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